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 गृह  मन््त्री  एस०  बीं०  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 प्रष्टान  मन््त्री  और  स्वर्गीय  सन्त  हरचन्द  सिंह  लोंगोवाल  द्वारा  हस्ताक्षर  किए  गये  समझोते  ज्ञापन
 में दी  गई  11  मदों में  से  अब  तक  निम्नलिखित  मदों  को  पूर्णतः  कार्यान्वित किया  जा  चुका है  :  --

 मंद  -  मारे गये  निर्दोष  व्यक्तियों को

 सेना  में  भर्ती  ।

 नवम्बर  की  घटनाओं  की  जांच  पड़ताल  ।

 मद  --4  सेना से  निकाले  गये  व्यक्तियों का  पुनर्वास  ।

 अनिर्णीत मामलों  का  निपटान  ।

 मद  --3  केन्द्र  राज्य  सम्बन्ध  ।

 अल्पसंख्यकों  प्रतिनिधित्व  ।

 2.  उन  मदों  की  जिन्हें  अभी  तक  पूर्णतः  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  इस  प्रकार

 क्षेत्र  सम्बन्धी  दावे  ।

 समझौते  के  पैराग्राफ  7.1  और  7.3  एक  दूसरे  से  सम्बन्धित  हैं  ।  प॑राग्राफ  7.1  पंजाब  को

 चण्डीगढ़  और  चण्डीगढ़  संघ  शाप्तित  क्षेत्र  के  कुछ  क्षेत्र  पंजाब  और  हरियाणा  को  हस्तांतरित  करने
 से  सम्बन्धित  हैं  ।  पैराग्राफ  7.3  के  अनुसार  पंजाब  को  चण्डीगढ़  का  वास्तविक  हस्तांतरण  और  चण्डीगढ़
 के  बदले  हरियाणा  को  दिये  जाने  वाले  क्षेत्र  का  हस्तांतरण  साथ-साथ

 समझौते  के  पराग्राफ  7.2  के  अनुसरण  में  नियुक्त  किये  गये  मैथ्यू  आथोग  ने  25  जनवरी  1986
 को  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  ।  आयोग  ने  देखा  कि  वहू  हरियांणा  को  पंजाब  के  हिन्दी  भाषी  क्षेत्र
 हस्तांतरित  करने  की  सिफारिश  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  पंजाब  के  फाजिल्का  अबोहर  के  गांव  और  कस्बे
 जिनको  आयोग  द्वारा  हिन्दी  भाषी  के  रूप  में  पता  लगाया  तारतम्यता  के  मानदण्ड  को  पृ

 पह

 ८

 करते  ।  मंथ्यू  आयोग  ने  कहा  है  कि  चन्डीगढ़  के  बदले  हरियाणा  को  पंजाब  के  कुछ  हिन्दी  भाषी
 को  हरियाणा  को  हस्तांतरित  करने  के  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  सामान्य  इरादे  को  कार्य  रूप  देने  के

 2
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 लिये  भारत  सरकार  कोई  आयोग  स्थापित  करने  सहित  ऐसे  उपयुक्त  उपाय  कर  सकती  है  जो  वह  उचित

 समझे  ।  इसके  अनुसरण  गृह  मन्त्री  ने  अगली  कार्यवाही  रे  में  निर्णय  के  विचार  से  पंजाब  और

 हरियाणा  के  मुख्य  मन्त्रियों  के  साथ  विचार  विमर्श  किये  हैं

 अहां  तक  अन्य  मदों  का  सम्बन्ध  अखिल  भारतीय  ग्रुरूद्वा  रा  विधेयक  से  संबंधित

 कार्यबाही  की  जा  रही  रावी  व्यास  प्रणाली  में  जल  के  हिस्से  के  बारे  में  दावों  का  फैसला  करने  के

 लिये  एक  न््यायाधिक रण  नियुकत  कर  दिया  गया  है  ओर  एप्त  ०  वाई०  एल०  नहर  के  निर्माण  को  मोनिटर

 क्रिया  जा  रहा  भौर  पंजाबी  भाषा  की  प्रोन्नति  के  लिए  विभिन्न  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 श्रो  नररसह  सकवाना  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  गृह  मन्त्री  जो  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 चण्डीगढ़  के  बदले  में  हरियाणा  को  जो  गांव  देने  हैं  उनके  बारे  में  पंजाब  और  हरियाणा  के  मुख्य  मंत्रियों
 के  साथ  गृह  मन््त्री  की  चर्चा  हुई  है  उसमें  कोई  दोनों  में  सहमति  होने  जा  रहीं  है  या  नहीं  ?

 श्री  एस०  बो०  चब्हाण  :  अध्यक्ष  जो  बातचीत  दोनों  चीफ  मिनिस्टर्स  के  साथ  उसमें
 उनसे  यह  कहा  गया  है  कि  वे  इस  मामले  में  कोई  रास्ता  निकालने  की  कोशिश  लेकिन  दो  मरतंबा  वे
 मिले  हैं  ओर  अभी  तक  उसके  बारे  में  कोई  कंक्रीट  प्रपोजल्स  सामने  नहीं  रखे  अगर  वे  आपस  में  कोई
 समझौता  कर  सकते  तो  वह  बेहतर  रास्ता  होगा  ।

 श्री  नरसिह  मक्रवाना  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हू ंकि  रावी
 ओर  व्यास  जल  के  बारे  में  न्यायाधिकरण  की  नियुक्ति  कर  दी  गई  है  तो  कया  वह  दोनों  पक्षों  को  मन्जूर
 है  या  नहीं  |  दूसरी  बात  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  नहर  का  काम  चल  रहा  उसकी  मानिटरिंग
 की  क्या  व्यवस्था  है  आर  कितने  समय  में  वह  काम  पूरा  होगा  ?

 श्री  एस०  बी०  चब्हाण  :  अध्यक्ष  जो  शेयरिंग  आफ  वाटरसं  का  ट्रे  ब्यूनल  उसके  बारे  में
 कल  ही  इस  सदन  के  अन्दर  एक  विधेयक  पेश  किया  गया  है  और  अगर  आप  उसको  तो  आप  पाएंगे
 कि  दोनों  स्टेट्स  पर  यह  बाइंडिंग  होने  वाला  कंस्ट्रक्शन  के  बारे  में  आपने  पूछा  उनकी
 टरिब  वाटर  रिसोसस  हिपार्टमेंट  की  तरफ  से  की  जाती  °

 ]

 डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  मैथ्यू  आयोग  ने  पिछले  साल  अबोहर  फाजिल्का  और  कन्दूखेड़ा  में

 भाषायी  गणना  कराने  की  इच्छा  व्यक्त  की  थी  पर  सरकार  इसके  लिए  सहमत  नहीं  हुई  ?  इसके  बाद
 सरकार  26  जनवरी  1986  से  10  दिन  पहले  भाषायी  गणना  कराने  के  लिए  तैयार  क॑से  हो  गई  जब
 कि  वाताव रण  बहुत  तनावपूर्ण  था  जिसके  कारण  पंजाब  और  हरियाणा  के  बीच  कड़बाहट  बढ़ी  ?

 करे  एस०
 बो०  चब्हृप्द  :  प्रश्न  का

 पहला  भाग  सही



 मौखिक  उंत्तर॑  26  कफरब  1986 6
 नमन  +++-नन-न+न-म-मननननननननननननननननननननन--न  न-न-न_म नम+न+कनन-नननन-ंम_-न-न-न मान  अध्यक्ष  साफ  क

 श्री  चरनजोत  सिह  वालिया  :  अध्यक्ष  कया  मैं  मन््त्री  जी  से  यह  पूछ  सकता  हूं  कि
 क्या  राजोव-लोंगोवाल  समझोते  पर  संसद  ने  स्वीकृति  दी  थी  यदि  हां  तो  चण्डीगढ़  को  स्थानांतरित

 करने  की  26  तारीख  को  बदलने  के  लिए  क्या  संस्तद  को  विश्वास  में  लिया  गया  था  ?  क्या  मैं  सभा  को

 अवमानना  करने  वाले  व्यक्तियों  तथा  सरकार  के  अन्दर  तथा  बाहर  इस  समझौते  को  निष्फल  करने  का

 प्रयास  करने  वाले  तत्वों  के  बारे  में  जान  सकता  हूं  ?

 भरी  एस०  बो०  चब्हाण  :  जहां  तक  पंजाब  समझोते  का  सम्बन्ध  है  सभा  को  समझोते  के  बारे

 में  सूचित  किया  जाता  रहा  सभा  की  अनुमति  का  प्रश्न  नहीं  था  इसलिए  सभा  को  अवमानना  का

 प्रश्न  पैदा  नहीं  होता  ।  पंजाब  को  चण्डीगढ़  स्थानांतरित  करने  के  मामसे  में  सरकार  पूरी  तरह  प्रतिबद्ध

 जहां  तक  पंजाब  को  चण्डीगढ़  स्थानांतरित  करने  का  सम्बन्ध  है  इससे  मुकरने  का  कोई  सवाल  ही

 नहीं  माननीय  सदस्य  अगर  समझौते  को  पढ़ें  तो  वह  पाएंगे  कि  समझौते  में  ही  यह  दिया  हे  कि

 यह  बात  चण्डीगढ़  के  बदले  हरियाणा  को  कुछ  हिन्दी  भाषो  क्षेत्र  स्थानांतरित  करने  पर  निर्भर  ओर

 यह  दो  बातें  एक  साथ  होनी  चाहियें  ।

 झी  पो०  नामग्याल  :  अध्यक्ष  मैथ्यू  आयोग  ने  तारतम्यता  के  अभाव  के  कारण  इसकी
 सिफारिश  नहीं  की  क्योंकि  कन्दूखेड़ा  गांव  अबोहर-फाजिल्का  और  हरियाणा  के  बीच  आ  रहा  क्या  इस
 बात  को  मद्देनजर  रखते  हुए  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  किसी  स्तर  पर  इस  समझोते  को  लागू
 करने  ओर  हरियाणा  को  हिन्दी  भाषी  क्षेत्र  स्थानांतरित  करने  के  लिये  अदोहर-फाजिल्का  ओर  हरियाणा
 के  बीच  सम्पर्क  बनाने  के  लिये  इस  गांव  से  या  पड़ोसी  राज्य  होने  के  नाते  राजस्थान  से  एक  मार्ग  बनाने
 पर  विचार  किया

 श्री  एस०  बी०  चब्हाण  :  यदि  मुझे  ठीक  से  याद  है  तो  समझोते  पर  हस्ताक्षर  होने  के  बाद
 कार  या  मैथ्यू  आयोग  के  समक्ष  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  रखा  गया  हां  पंजाब  समझोते  पर
 क्षर  होने  से  पूर्व  किसी  स्तर  पर  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  था  पर  उस  पर  सहमत  नहीं  हुआ  जा  सका  |

 श्री  चरनजोत  सिंह  भ्रठवाल  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  जरिये  से  मिनिस्टर  साहब  से  जानना

 चाहता  हूं  1961  में  जब  मर्द  मशुमारी  हुई  वह  भी  टैंशन  में  हुई  उस  मर्द  मशुमारी  को  आज  तक
 करेक््ट  नहीं  माना  मैं  इसलिए  जानता  हूं  क्योंकि  मेरा  विलेज  भी  उसी  इलाके  में  फाल  करता
 आपको  पता  और  उसके  बाद  1971  और  1981  में  दो  बार  वहां  मर्द  मशुमारी  फिर  कमीशन
 ने  1981  की  मर्दमशुमारी  को  ठोक  नहीं  माना  ।  उसी  का  यह  रिजल्ट  हुआ  कि  सरकार  को  वहां  दोबारा
 सेन्सस  करवाना  पड़ा  और  वह  भी  टेंशन  में  हुआ  |  जब  1981  की  मर्दमशूमारी  को  भी  ठीक  नहीं  माना

 जो  गवनेमेंट  एम्पलाईज  ने  की  उसी  तरह  से  हरियाणा  में  हिमाचल  में  या  राजस्थान  में  कई
 विलेजेज  ऐसे  हो  सकते  जहां  पंजाबी  लोग  ज्यादा  संख्या  में  रहते  यदि  कल  को  वे  भी  ऐसी  ही
 मांग  करने  लगें  कि  हम  पंजाब  में  जाना  चाहदे  हैं  तो  क्या  उनकी  मांग  को  देखते  हुए  उन  इलाकों  में

 फिर  से  सरकार  मर्दमशुमारी  करवायेगी  ।

 झो  एस०  बो०  चब्हाण  :  अगर  खुदा-म-खास्ता  इसी  किस्म  का  कोई  कमीशन  मुकरंर  कर
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 दिया  जाता  है  और  वह  कमीशन  हमसे  सिफारिश  करे  कि  दोबारा  सेन्सस  कराने  की  जरूरत  तो

 सम्भव  गव॑नमेंट  ने  अपने  तौर  पर  वहां  सेन्सस  नहीं  कराई  लेकिन  कमी  गन  अगर  हमसे  कहता है  कि

 यहां  पर  दौबारा  सैन्सस  कराया  जरूरी  है  तो  उससे  इंकार  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 श्री  चरनजोत  सिह  भ्रठवाल  :  कमीशन  से  सुनने  से  यदि  गवर्नेमेंट  डिजायर  करे  कि  हम
 वहां  सैन्सस  करवायेंगे  तो  भी  क्या  दोबारा  सेन्सस  हो  सकता  है  क्योंकि  सेन्टर  को  मर्जी  से  वहां  सर्वे
 कराया  गया  है  ।

 भरी  एस०  बो०  चब्हाण  :  मैं  समझता  हूं  कि  ऑनरेबल  मैम्बर  को  शायद  बराबर  जानकारी
 नहीं  सैन्टर  ने  कभी  ऐसा  नहीं  कहा  कि  वहां  पर  मर्दमशमारी  हमारी  राय  नहीं  थी  लेकिन
 कमीशन  ने  हमसे  कहा  कि  यदि  हम  इन  इलाकों  की  मर्दमशुमारी  करना  चाहे  तो  इसमें  क्या  सैन्ट्रल
 गवनंमेंट  कुछ  कर  सकती  हमने  उनसे  कहा  कि  यदि  आप  समझते  हैं  कि  मर्दमशुमारी  करना  जरूरी
 है  तो  उसके  लिए  जो  भी  एसिस्टेंस  आप  हमसे  चाहेंगे  वह  हम  देने  के  लिए  तैयार  हैं  ओर  इसीलिए
 रजिस्ट्रार  जनरल  आफ  इण्डिया  और  सारी  मशीनरी  उनके  लिए  डिस्पोजल  पर  दी  गई  ।

 [  झनुवाद  ]

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  हम  बहुत  उत्थुक  हैं  कि  पंजाब  समझौते  को  पूरी  तरह  लागू
 किया  जाए  ।  हमें  बहुत  दुख  और  चिता  है  कि  समझौते  को  कार्यान्वित  नहीं  किये  जाने  के कारण  विक्षोभ

 बढ़ता  जा  रहा  है  और  उग्रवादी  मजबूत  होते  जा  रहे  हम  सबको  इससे  बहुत  चिता  है  और  हम

 इसके  f  ्टै  ते  यह  30«०००००

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अगर  ऐसा  नहीं  होता  है  तो  क्या  ऐसा  करने  का  कोई  कारण  है  ?  क्या

 आतंकवादियों  द्वारा  स्रुर  उठाने  का  कोई  कारण  है  ।

 प्रो०  सघु  दंडबते  :  भावावेश  के  लिए  किस्ती  कारण  की  जरूरत  नही  ह्वोती  ।

 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  बात  रह  है  कि  स्थिति  से  ठीक  से  नहों  निपटने  तथ  उसी  हाल  में

 छोड़  देने  के  कारण  समझौता  कार्यान्वित  नहीं  हुआ  ।  समझौते  में  यह  बात  मानकर  नहीं,चला  गया  कि
 क्षेत्रों  का  स्थानांतरण  फाजिल्का  ओर  और  अबोहर  तक  सोमित  लेकिन  मैथ्यू  आयोग  ने  इसी
 पर  विचार  किया  ।  प्रश्न  यह  है  कि  चण्डीगढ़  के  बदले  में  कुछ  अन्य  क्षेत्र  दिए  जाने  होंगे  उत्तर  से  प्रतीत

 होता  है  कि  मैथ्यू  आयोग  कि  असफलता  के  बाद  सरकार  ने  यही  कदम  उठाया  है  कि  आगे  की  कार्यवाही
 पर  निर्णय  लेने  के  लिए  गृह  मन्त्री  पंजाब  ओर  हरियाणा  के  मुख्य  मन्त्रियों  से  विचार  विमर्श  हमने
 देखा कि  हरियाणा  के  मुख्यमन्त्री  किस  तरह  से  राष्ट्रवाद  का  समर्थन  कर  रहे  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  मैं  अनुमति  नहीं  दे  रहा  |  यह  विषय  से  दूर  हटना  है

 अनुमति  नहीं  है  ।

 *
 )
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 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  बहुत  नाजुक  मसला  है  ।  मैं  इसे  बहुत  सावधानीं से  रख
 रहा  हूं  । सरकार  क्या  ठोस  उपाय  क्रिये  जा  रहे  हैं  ?  इसे  कार्यान्वित  करने  तथा  स्थानांतरण  क रने
 के  लिए  क्या  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  को  गई  है  ?

 श्री  एस०  बो०  चव्हाण  :  सबसे  पहले  तो  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  अपने  दिल  से  यह्
 बात  निकाल  दें  कि  समझौते  के  लागू  न  होने  के  कारण  उमग्रवादी--उग्रवादी  या  आतंकवादी  का्यंबाहियां
 कर  रहे  )  मैं  सोचता  हूं  कि माननीय  सदस्य  सबसे  पट्ले  इस  बात  को  जान  लें  ।  )
 माननीय  हदस्यों  को  तथ्यों  की जानकारी  होनी  मेरे  विचार  से  अब  आप  मुझ  उत्तर  देने  की

 अनुमति  आपने  प्रश्न  रखा  मुझे  उत्तर  देने  का  अधिकार  है  )

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  शांति  ।  मुझे  यह  पसन्द  आप  सोचते  हैं  कि  ह  ९  वक्त  कायंवाही
 व्यवधान  डालना  आपका  काम  मझे  यह  पसन्द  नहीं  ।

 श्री  एस०  बो०  चब्हाण  :  मैं  अच्छी  तरह  समझ  सकता  हूं
 कि  आपको  उत्तर  का  एक  भाग

 अप्रिय  लग  सकता  मैं  यह  भ्रम  मिटाना  चाहता  मातनीय  सदस्यों  को  यह  बात  पता  होनी  चाहिए
 कि  उग्रवादी  पूरी  तरह  से  इस  समझौते  के  खिलाफ  इसलिए  इस  या  उस  भाग  को  कार्यान्वित  न
 करने  का  सवाल  नहीं  यह  मुद्दें  से  एकदम  बाहर  की  बात  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  उत्तर  को  पढ़ें
 तो  उन्हें  पता  लगेगा  कि  अधिकतर  मुद्दों  जहां  कार्यवाही  की  जानी  कार्यान्वित  किया  गया
 मैथ्यू  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  हे  और  इसमें  उन्होंने  स्वयं  कहा  है  कि  सरकार  या  तो  दोनों  पक्षों

 को  निकट  लाने  तथा  उनके  साथ  विचार-विमर्श  करने  पर  अथवा  एक  अन्य  आयोग  का  गठन  करने  पर
 विचार  कर  सकती  आगे  कोई  उपाय  करने  से  धूर्व  पक्षों  क ेसाथ  विचार-विमशं  करना  जरूरी  है
 ताकि  हम  उसी  निष्कर्ष  पर  न  पहुंचे  जिस  पर  पिछला  आयोग  पहुंचा  जरूरत  इम्त  बात  की  है  कि
 हम  मामले  पर  उनके  साथ  विचा  र-विमश्श  करें  और  यही  हम  कर  रहे  हैं  ।

 प्रधान  मंत्रो  राजीव  :  मैं  इसमें  दो  शब्द  और  जोड़ना  अगर  आप
 हस्ताक्षरित  समझौते  को  यदि  मुझे  ठीक  से  याद  तो  चंडीगढ़  के  प्रश्न  विशेष  से  संबंधित  पैरा

 तो  पाएंगे  कि  हम  उससे  पीछे  नहीं  हटे  उस  समझोते  के  अनुसार  हमें  एक  आयोग  का  गठन
 करना  है  और  आयोग  के  कहे  अनुसार  चलना  दुर्भाग्य  से आयोग  द्वारा  दो  गई  रिपोर्ट  के  कारण  हम
 26  जनवरी  को  कुछ  ऐसी  कार्यवाही  नहीं  कर  सके  जो  हम  करना  चाहते  थे  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  पहले.से  अनुमान  लग  गया

 भरी  राजोब  गांधो  :  पहले  से  अनुमान  नहीं  लगा  मैं  अनुमान  नहीं  लगाता  कि  न्यायाधीश
 आयोग  में  क्या  करते  हो  सकता  है  आप  अनुमान  लगा  रहे  मैं  जो  बात  कहना  चाह  ता  हूं  वह  यह्
 है  कि  समझौते  को  कार्यान्वित  करने  से  पीछे  नहीं  हट  रहे  हैं  यह  आयोग  के  कथना  नुसार  ही  हम  अब

 ठीक  वही  कर  रहे  हैं  जिसकी  सिफारिश  आयोग  ने  की  इसने  सिफारिश  की  है  कि  हमें  दोनों  मुख्य
 मंत्रियों  क ेबीच  समझौता  कराने  का  प्रथास  करना  चाहिए  या  एक  और  आयोग  का  गठन  करना

 हम  दोनों  पहलुओं  पर  बिचार  कर  रहे  हम  दोनों  मुख्य  मंत्रियों  सें  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं
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 और  इस  प्रक्रिया  के  ठीक  से  पूरे  हो  जाने  पर  जल्दी  ही  अगला  कदम

 श्री  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  हमारी  भूतपूर्व  प्रधानमंत्री  स्वर्गीय  ध्रीमती  इंदिरा  गांधी ने  कहा
 था  कि  पंजाब  को  चंडीगढ़  के  बदले  में  हरियाणा  को  अबोहर  ओर  फाजिल्का  क्षेत्र  के  हिन्दी  भाषी  गांव
 मिलेंगे  और  उक्त  गांवों  को  हरियाणा  से  जोड़ने  के  लिए  कन्दूखेड़ा  गांव  की  भूमि  से  रास्ता  दिया  जाना

 चाहिए  ।  मौजूदा  निर्णय  भी  लगभग  यही  है  ।  इसका  मतलब  है  कि  स्वर्गीय  प्रधानमन्त्री  की  इच्छा  तभी

 पूरी  की  जा  सकती  है  जब  कन्दूखेड़ा  गांव  से  रास्ता  देने  क ेसाथ-साथ  अबोहर  और  फाजिल्का  के  गांव
 हरियाणा  को  दिए  जाएं  |  तो  इन  परिस्थितियों  में  मैं  माननीय  मंत्री  से  जान  सकता  हुं

 कि  क्या

 हरियाणा  को  न्याय  दिलाने  के  लिए  कन्दूखेडा  गांव  से  रास्ता  देने  क ेसाथ-साथ  अबोहर  और  फाजिल्का
 के  हिन्दी  भाषी  गांवों  और  चंडीगढ़  का  स्थानांतरण  एकमुश्त

 में  किया  जाएगा  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इसे  दोबारा  से  दोहरामा  गया  है  :  आप  जो  प्रश्न  पूछना  चाहें  पूछ  सकते  हैं  ।

 श्री  ध्मंपाल  सिह  मलिक  :  मेरा  प्रश्न  क्या  चंडीगढ़  के  स्थानांतरण  के  साथ-साथ  हरियाणा
 को  अबोहर  और  फाजिल्का  के  हिन्दी  भाषी  गांवों  का  स्थामांतरण  और  कन्दूखेड़ा  गांव  से  रास्ता  देने
 का  काम  एकमुश्त  रूप  में  किया  जाएगा  ।

 श्री  एस०  बी०  चब्हाण  :  जहां  तक  रास्ता  देने  का  संबंध  एक  माननीय  सदस्य  को  दिए  गए
 उत्तर  में  मैं  बता  चुका  हूं  कि  स्थिति  क्या  समझौते  पर  हस्ताक्षर  के  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  चर्चा
 नहीं की  अगर  माननीय  सदस्य  स्वयं  समझौते  को  पढ़ें  तो  उन्हें  पता  लग  जाएगा  कि  चंडीगढ़  का

 स्थानांतरण
 तथा  हरियाणा  को  हिन्दी  भाषी  गांव  स्थानांतरण  करने  का  काम  एक  साथ  किया  जाना  है

 और  स्वयं  समझौते  में  ऐसी  ब्यवस्था

 ©  दक्षिण  यमन  में  मारतोय  राष्ट्रजनों  को  सुरक्षा

 +42.  श्री  ई०  भ्रग्यप्पू  रेड्डी  +  )
 »  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  भ्रननन्त  प्रसाद  सेठो  ढ़

 क्या  दक्षिण  यमन  में  अभी  हाल  ही  में  हुए
 आंतरिक  उपद्रवों  में  भारतीय  राजदूत  के

 आवास  पर  आक्रमण  किया  गया  था  और  कई  भारतीय  मारे  घायल  हुए  और  वहां  फंस

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दक्षिण  यमन  भारतीय  राष्ट्रजनों  की जान  और  माल की  सुरक्षा
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 उन  लोगों  को  दक्षिण  यमन  से  बाहर  निकालने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्या  मारे  गए  भारतीयों  के  शोक  संतप्त  परिवारों  को  प्रतिपूर्ति  की  अदायगी  का  प्रश्न
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 दक्षिण  यमन  की  सरकार  से  उठाया  गया  और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला

 विदेश  मंत्रों  बलिरास  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  विया
 गया

 विवरण

 यमन  लोकतांत्रिक  जन  गणराज्य  में  अन्दरूनी  उपद्रव  13  1986  की  सुबह  शुरू  हुए
 यमन  लोकतांत्रिक  जनगणराज्य  तथा  बाहरी  विश्व  के  बीच  13  से  27  1986  तक  संचार

 की  सभी  सामान्य  व्यवस्थाएं  बिल्कुल  ठप्प  पड़ी  श्हीं  ।  हालांकि  यह  लड़ाई  पूर्ण  रूप  से  यमन  लोकतांत्रिक
 जन गणराज्य  का  अन्दरूनी  मामला  फिर  इससे  3000  भारतीय  राष्ट्रिकों  सहित  उस  देश  में

 मौजूद  बड़ी  संख्या  में  विदेशी  राष्ट्रिक  प्रभावित्त  हुए  थे  ।

 सोवियत  और  ब्रिटिश  सरकारों  के  पास  उपलब्ध  संचार  व्यवस्थाओं  के  जरिए  अदन  में  अपने

 दूतावास  के  साथ  सम्पर्क  करने  के  हमने  सभी  सम्भव  प्रयास  अदन  के  आसपास  उनके  जो  जहाज

 मौजूद  थे  वे  विदेशी  राष्ट्रिकों  को  अदन  से  बाहर  निकालने  में  मदद  कर  रहे  थे  ओर  हमारे  अनुरोध  पर
 वे  भारतीय  राष्ट्रिकों  को  भी  वहां  से  निकालने  के  लिए  राजी  हो  तदनुसार  17  से  24  जनवरी  के

 बीच  इन  जहाजों  पर  लगभग  425  भारतीय  राष्ट्रिकों  को अदन  से  जिबूती  पहुंचाया  इसके  स्षाथ

 ही  भारतीय  जहाजरानी  निगम  को  यह  कहा  गया  कि  वे  अपने  मालवाहक  पोतों  को  फौरन  जिबूती  भेज

 तदनुसार  और  उमंगਂ  नामक  दो  जहाज  क्रमशः  31  जनवरी  और  7  फरवरी
 को  69  और  63  भारतीय  राष्ट्रिकों  को  बम्बई  एयर  इंडिया  का  एक  विशेष  चार्टर्ड  विमान  भी
 जिवती  भेजा  गया  और  27  1986  को  इस  जहाज  द्वारा  44  भारतीय  राष्ट्रिकों  के  साथ
 बंगला  देश  और  श्रीलंका  के  110  राष्ट्रिकों  को  भी  वहां  से  बाहर  निकाला  इसके  अतिरिक्त  भी
 वाणिज्यिक  विमानों  से  भारतीय  राष्ट्रिकों  को  भी  वहां  से  निकाला  गया  था  जिसकी  व्यवस्था  उनके

 अपने-अपने  नियोक््ताओं  ने  की  थी  ।

 भारत  सरकार  ने  जनवरी  के  अन्तिम  सप्ताह  भें  मदन  के  निकट  भारतीय  नौसैना  का  एक
 फ़रिगेट  भी  भेजा  ताकि  वह  राष्ट्रिकों  को  वहां  से  बाहर  निकालने

 की  प्रक्रिया  में  मदद  करने  ह्ेए  वहां
 उपलब्ध  रह  सके  ।

 अदन  से  जिबूती  पहुंचने  वाले  लोगों  से  यह  भी  पता  चला  कि  लगभग  800  भारतीय  वहां  से
 निकलने  की  प्रतीक्षा  में  हैं  किन्तु  स्थानीय  प्राधिकारी  नहीं  चाहते  कि  वे  लोग  वहां  से  जाएं  क्योंकि  इस

 में  उनकी  सेवाएं  अनिवाये  समझी  जा  रही  दिल्ली  में  यमन  लोकतांत्रिक  जनगणराज्य  के  राजदरत
 से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  मौजूदा  जोखिम  को  देखते  हुए  वे  तत्काल  अपनी  सरकार  से  सम्पर्क  करके
 यह  देखें  कि  इन  लोगों  को  वहां  से  जाने  की  अनुमति  दी-आए..उपों  कि

 वे  अपनी  सरकार  के  साथ  सम्पकं
 करने  में  सफल  नहीं  हो  हमने  सोवियत  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  कि  वे  अदन  स्थित  हमारे
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 कप  ला मल  जल  ललल सडक
 मिशन  और  यमन

 लोहतालिक त्रिक जन
 गणराज्य  की  सरकार  के  साथ  सम्पर्क  करके  हमारे  राष्ट्रिकों  को

 ५०.  तत्काल  वहां
 से  बाहर  निक

 नकाल
 ने  में  मदद  इस  बीच  हमने  बराबर  इत्त  बात  का  इंतजाम  रखा  कि

 ...  जब  भी जरूरत  हो
 अदन  से  हम  अपने  राष्ट्रिकों

 को लासकें।ररररः़ ५...  .

 29  जनवरी  को  अदन  स्थित  हमारे  मिशन  के  साथ  टेलेक्स  संचार  सम्पर्क

 पर

 होने  पर
 मिशन  को  यह  कहा  गया  कि  वह  यमन  लोकतांत्रिक  जन  गणराज्य  के  साथ  विचा

 विमर्श
 करके

 भारतीय  राष्ट्रिकों  को  वहां  से  बाहुर  निकालने  के  सभी  स्थानीय  प्रबन्धों  को  अंतिम  रूप

 हर

 तबतक

 स्थिति  में  सुधार  होना  शुरू  हो  गया  शा  और  वहां  से  निकल  आने  के  इच्छुक  भारतीयों  की संख्या  में
 ॥॒

 धीरे-धी  रे  कमी  हो  फरवरी  के  प्रारम्भ  से  अदन  से  हवाई  जहाजों  का  आर  शुरू  हो  गया  ।

 गये  ।  श्री  मंनसे  22  जनवरी  को  जिबती  पहुंच  गये  ताकि  वहां  पहुचने  वाले  लोगों

 हि

 सके  और  वहां  स्थित  अवैतनिक  प्रधान  कोंसल  की  सहायता  औः  वहां  रहने  वाले  अ

 सहायता से, जिन्होंने मुसीबत में फंसे अपने साथी राष्ट्रिकों की सहायता के लिए उपलब्ध

 ।

 सहायता  जिन्होंने  मुसीबत  में  फंसे  अपने  साथी  राष्ट्रिकों  की  सहायता  के  लिए  उपलब्ध  सभी

 उन  लोगों  को  भारत  पहुंचाया  जा  सके  ।

 मारे  राष्ट्रिकों  के  मारे  जाने  की  खबर  हमें  तब  मिली  जब  अदन  से  क  नोग  जिद

 जैसे  ही  अदन  के  साथ  टेलेक्स  सम्पके  पुनः  स्थापित  हुआ  तो  हमने  अपने  मिशन  से  ।  कि  वह  इन
 बरों  की  पृष्टि  करे  और  यमन  लोकतांत्रिक  जन  गणराज्य  दे

 इसका  व्यारा

 डे

 पल  साथ-साथ
 ही  दिल्ली  न  लोकतांत्रिक  जन  गणराज्य  के

 राजदूत  से
 !
 गया

 कि  वह  मौत  की  खबरों  के
 बारे  में  हमारी  गम्भीर  चिन्ता  से  तथा  उस  देश  में  रह  रहे

 कल

 भारे  अन्य  राष्ट्रिकों
 की  सुरक्षा  का

 सन  दिए  जाने  के  बारे  में  भी  अपनी  सरकार  को  अवगत  उनसे  यह  भी  कहा
 गया  कियेउन

 सभी  भारतीय  राष्ट्रिकों  को  जो  वहां  से  अविलम्ब  बाहर  जाना  चाहते  अनुमति  दिए

 सरकार  की  स्वीकृति  तत्काब  हमें  दें  ।

 मंबालय  में  खाड़ी  मामलों  की  देखभाल  करने  वाले  संयुक्त  सचिव  को

 पांच  दिन  की  यात्रा  पर  अदन  भेजा  गया  था  ताकि  वे  स्थिति  का  मौके  पर  ज/यजा  ले

 अपने  प्रवास  के  दौरान  संयुक्त  सचिव  ने  भारतीय  समुदाय  के  विभिन्न  वर्गों  के  लोग

 मुलाकात  की  जिनमें  विशेषज्ञ  तथा  अन्य  लोग  शामिल
 बहुत  कम  लोगों  को  छोड़कर  उन्होंने  यह  इच्छा  व्यक्त  की  कि

 वे
 यमन

 लोकत
 क्रत

 में  ही काम  करते  रहना  चाहते  हैं  क्योंकि  उनका  विचार

 गण

 कि  जो  होना  था  मो $  है  तथा  स्थिति
 धीरे-धीरे  सामान्य  होती  जा  रही  केवल  80  लोगों  ने  वहां  से  बाहर  जाने  की  इच्छा  व्यक्त  की  और
 अपने  राजदूतावास  से  यह  कहा  गया  कि  इन  लोगों  के  नियोक््ताओं  के  साथ  परामशे  करके  उन्हें  शहर

 ६  से  बाहर  लने  की  व्यवस्था  कर  ।
 ।

 आओ

 रह  हा।किक़ों जो  ।!  भारतीय  मारे  गए  थे  वे  अदन  के  निकट  अपने  शिविर
 स्थल  में  अपने  मेंस  में  वे  तब  मारे  गये  थे  जब  भारतीय  जनवरी  को  टैंक  से  गोला-बारी



 ः
 हिना अनुसार  उनके  मृत  शरीर  क्षत-विक्षत  हो  गये  थे  और  इस  कदर  जल  गये  थे  कि  उन्हें
 चानना  नामुमकिन  हो  गया  उनके  मित्रों  और  स्थानीय  प्राधिकारियों  न ेउनके  अवशेषों  को दफना

 दिया  था  क्योंकि  उस  भयानक  लड़ाई  में  यह  सम्भव  नहीं  था  कि  इन  अवशेषों  को  संभाल  कर  रखा  जा
 सकता  या  उन्हें  उनके  संबंधियों  को  भेजा  जा  चार  अन्य  मजदूर  भी  घायल  हुए  उन्हें
 चिकित्सा  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  और  यमन  लोकतांजिक  जन  गण  राज्य  की  सरकार  उन्हें  भारत

 वापस  भेज  रही  इनके  अतिरिक्त  किसी  अन्य  भारतीय  राष्ट्रिक  के  गम्भीर  रूप  से  घायल  होने  की

 खबर  नहीं  मिली  |  वे  सभी  सुरक्षित  बताए  जाते  यमन  लोकतांत्रिक  जन  गणराज्य  की  सरकार  के

 साथ  हमने  यह  मामला  उठाया  है  और  वे  मृतक  भारतीय  परिवारों  को  तथा  घायलों  को  मुआवजा  देने

 के  लिए  सहमत  हो  गए  हैं  ।

 अदन  में  हमारे  राजदूत  के  निवास  को  भी  क्षति  पहुंची  है  ।  यह  खबर  मिली  थी  कि  कर  जनवरी  ञ|
 ..

 कोड

 सैनिकों  ने  घरों  में  घुस  कर  उतके  नौकर  पर  गोलियां  चलाई  जिसके  कारण  उसकी  दायीं  बांह

 ....  जन्म  हो  गई  ऐसा  लगता  है  कि  सेनिकों  ने  शहर  में  चल  रही  लड़ाई  के  दौरान  इस  भवन  का

 .  अस्थाई  तौर  पर  इस्तेमाल  किया  के  साज  सामान  को  कोई  भारी  क्षति  नहीं  पहुंची

 सारी  संचार  व्यवस्था  ठप्प  पड़  जाने  क ेकारण  इस  घमासान  लड़ाई  के  समय  हमारे  अधिकारी

 और  कर्मचारी  बिना  बिजली  पानी  के  चांसरी  में  ही  फंस  गए  और  उनके  परिवार  अपने-अपने  घरों  में

 भारी  शारीरिक  और  मानसिक  कठिनाई  में  उन्होंने  जिस  साहस  का  परिचय  दिया  वह  सराहनीय

 ..._  यमन  लोकतांत्रिक  जन  गणराज्य  की  सरकार  ने  भी  इस  बात  की  अत्यन्त  सराहना  की  है  कि  उपद्रवों  के

 ...  दौरान  भारतीय  नर्सों  तथा  अन्य  लोगों  ने  समय  पर  अपनी  सेवाएं  उपलब्ध  की  ।  यमन
 ..

 तांत्रिक  जन  गणराज्य  को  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  इस  बात  पर  खेद  प्रकट  किया  है  कि  उपद्रवों  के

 दौरान  भारतीय  राष्ट्रिकों  को  भारी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा  ।

 श्री  ई०  श्रय्यपु  रेड्डी  :  मन्त्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  में  मैंने  देखा  कि  मेरे  प्रश्न  के  भाग

 का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  वह  प्रश्न  घायल  हुए  लोगों  के  शोक  संतप्त  परिवारों  को

 वजा  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने  केवल  यह  कहा  है  कि  मुआवजे  के  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  यमन

 सरकार  सहमत  हो  गई  वास्तव  में  स्थिति  क्या  है  ?  क्या  मुआवजे  की  रकम  निश्चित  कर  ली  गई  है

 ता



 . श्री  बी०  आर०  भगत  $  है  और  इसमें  मुआवजे  के  प्र  में  वही  बताया  गया

 ४४  है  जो  उस  समय  स्थिति  हमने  मन्त्रालय  से  अपने  एक  विशेष  प्रतिनिषि  हूप  में
 का  के

 सचिव
 .  को  वहां  भेजा  उन्होंने  वहां  जाकर  यमन  अधिकारियों  और  विदेश  मन्त्री  से  मृत मृतक  के  परिवारों

 पहचाना  भी  नहीं  जा  सकता  उनकी  पहचान  नहीं  की  जा  सकी  और  वहां  के

 प्र

 प्रभारी  हैं
 दफना  दिया  |  शव  सोंपे  जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जहां  तक  मुआवजे  सम्बन्धी  प्रश्न  का  सम्बन्ध  निर्माण  उप-मन्त्री--जों  इसके  प्रभारी  हैं
 ये  सभी  श्रमिक  निर्माण  काये  में  लगे  ने  हमारे  राजदूतावास  को  आश्वासन  दिया  कि  वह  इस  मामले

 पर  विचार  कर  रहे  हैं  और  म॒आवजे  का  भगतान  किये  जाने  को  प्राथमिकता  दे  रहे  हैं  और
 मुझे  आशा

 है ..  दि  ५  का
 ४७  कि  यह काम  शाप्र  पूरा  हो

 श्री  ई०  श्रय्यपु  रेड्डी  :  मुझे  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  मिला  यह
 न

 +  मुजविजों
 आवजा  दिया  यह  बात  संयुक्त  सचिव  द्वारा  क्षफी  समय  पहले  दिए  गए

 दा

 में

 इस
 सम्बन्ध  में  क्या  ठोस  कदम  उठाए  गए  क्या  मआवजे  की  राशि

 =

 रित्
 रा  न  बर्त

 पें
 कप  बढ  डे  us  रु

 हे
 भगतान  किश्तों  में  किया  जाएगा  ?  उन्होंने  किसी  बात  का

 रू

 नत्

 सह

 ः

 वजा  दिया  जाएगा  ?  क्या  मुआवजा  निर्धारित  करने  के  लिए  कदम  उठाए

 मेरा  अगला  पूरक  प्रश्न  यह  है  :  यह  सब  देखने  के  लिए  क्या  कदम

 य

 ९

 रे

 संघसरकार  के  बीच  स्थानीय  दंगों  के  कारण  संचार-ब्यवस्था  में  गड़बड़  नहीं  होगी
 *  *

 परक्ष  वह  उसका  आश्वासन  कंसे  श्
 रईक्

 हट

 ई०
 श्रय्यपु  रेड्डी  :  इस  अनुभव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह

 पे

 ।
 रही  है  कि  संचार-व्यवस्था  में  गड़बड  न  हो  और  जहां  दक  दूत

 मं

 व्यवस्था  का  संबंध  वह  पूरी  तरह  बना.रहे  और  उसकी  पूरी  पुरक्षा

 ५

 भगत  :  संचार-व्यवस्था  पूरी  तरह  अव्यवस्थित

 oc: के
 नाने  के  लिए  अत्यधिक  प्रयास  किए  और  तीसरे  विश्व  के  देशों  के  माध्यम  से

 स्थापित
 करने  में  सफल  हमने

 सबसे  पहले  वहां  अपना
 अपना  सम॒द्री
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 श्री  ई०  श्रय्यप्  रेड्डी  :  उन्हें  कब  तक  भुआवजे  की  राशि  का  भुगत

 नकर्रा
 दिया  जाएगा  ?

 श्री  बी०  प्रार०  भगत  :  मआवजे  की  पहली  किस्त  का  शायद  भगतान  कर
 दिया  गया  है है  मैं  |

 पता

 हा

 हमारे  राजदूत  इस  काम  में  लगे  हुए  इसे  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ।

 प्रनन्त  प्रसाद  सेठी  :  जो  भारतीय  राष्दट्रिक  प्रभावित  हुए  हैं  उन्हें  वहां  से  निकालने  के  लिए

 जा न

 जो  कदम  उठाये  मैं  उनकी  सराहना  करता  लेकिन  साथ  ही  मैं  माननीय  मन््त्री  जी  से

 ्य

 ना  बहता  हुं  कि कब  तक  सभी  प्रभावित  भारतीय  राष्ट्रिकों  को  वहां  से  निकाला  ज्ञेसा

 किव
 ब्य

 में  कहा  गया  हाल  ही  में  हुए  दंगों  के दौरान  3000  भारतीय  राष्ट्रिक  प्रभावित  हुए  हैं  ।

 उन  सभी  भारतीय  राष्ट्रिकों  को  निकालने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?  साथ  ही  आपने

 पह  भी  कहा  कि  800  भारतीय  राष्ट्रिक  अभी  भी  वहां  से  आने  का  इन्तजार  कर  रहे  *
 ५

 थानीय  अधिकारी  उन्हें  जाने  की  अनुमति  देने  में  आनाकानी  कर  रहे  हैं  क्योंकि  उनकी  सेवाएं

 वहां
 आवश्यक

 मानी  गई  में  मन्त्री  महोंदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वहां  के  भारतीयों  की  सुरक्षा

 सुनिश्चित  करने
 के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठाने  जा  रही  है  ?

 ्र  यक्ष  महोदय  :  सभा  में  फुसफुसाहट  हो  रही  कृपया  इसे  बंद  कीजिये  ।

 .

 बी०  श्रार०  भगत  :  जहां  तक  वहां  रह  रहे  कामिकों  अथवा  श्रमिकों  को  वहां  से  निकालने

 अन्ध  संकट  के  जब  वहां  संघर्ष  जारो  ज्यों  ही  हम  सम्पर्क  स्थापित  कर  हम

 400  से  अधिक  भारतीयों  को  जहाजों  और  वायुयानों  द्वारा  यहां  ले  जब  हमने  अपने

 डे

 ।  वहां
 तो  उन्होंने  वहां  सबसे  मुलाकात  करीब  500  भारतीयों  ने  वहांसे

 :

 इच्छा  जाहिर  की  थी  ।  उन्होंने  उनसे  सम्पक  स्थापित  किया  और  कहा  कि  जो  भी  भारत

 या  अन्य  सुर  क्षित  स्थानों  पर  जाना  चाहेंगे  उनकी  सहायता  की  लेकिन  चंकि  स्थिति

 हो  गई  वे  वहां  से  आना  नहीं  चाहते  थे  ओर  यमन  लोकतांत्रिक  जनगणराज्य  सरकार  भी  चाहती  थी

 नर्से  और  तकनीकी  काम  करने  वाले  अन्य  लोग  जो  निर्माण  काये  में  लगे  आपना  काम

 ,  हमने  कहा  कि  उन्हें  हर  तरह  से  सुरक्षा  का  आश्वासन  दिया  जाना  अब  वे  लोग  वहां

 से  निकलना  नहीं  चाहते  थे  परन्तु  उन्हें  कहा  गया  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  वहां  से  निकलना  चाहे  तो  उसे

 ॥ला  जाएगा  ।

 सुरेश  करूप  :  मतों  के  पारेवारों  से  यह  शिकायतें  मिली  हैं  कि  विदेश  मन्त्रालय  ने  इन

 हे

 माचार-पत्रों  में  छपने  के  बाद  भी  उन्हें  सही  ढंग  से  धूचना  नहीं  दी  ।  मैं  मन््त्री  महोदय  से  .  *

 कर  यमन  से  मृतकों  के  बारे  में  सूचना  विदेश  मन्त्रालय  को  किस  तारीख  को  मिली

 1,  तो  किस  तारीख  को  तथा

 i:

 |
 न्

 श्री  बी०  आर०  ब्त गत  :  अदन  से  आने और  जाने  वाली  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  को
 1986  के  पहले  सप्ताह  में  पुनः  शुरू  किया  गया  हमने  जिबूती  स्थित  अपने  राजदूत  से  कहा  कि  वह

 .  ः
 12  न

 ह

 के  कर

 ;
 जी
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 :  *
 तुरन्त  अदन  जाएं  और

 वह  7  फरवरी  को  ही  वहां  चले  हमारे  संयुक्त  जिन्हें  हमने  यहां
 से  भेजा  व

 सके  स्थापित

 पल  प्रकार  जैसे  ही  हमें  सम्पर्क  स्थापित  करन  का  अवसर  मिला

 हमने  तुरन्त  सम्पर्क  स्थापित  क्रिया  ।  इससे  मृतकों  और घायलों के

 जि

 सम्पर्क  स्थापित  किया

 हि

 है

 हर  सम्भव  सहायता  दी  गई  ।

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  मेरे  प्रश्त  का  सही  ढंग  से
 विन नहीं  दिया  गया  आपको  मेरी

 करनी  सारी  सूचना  समाचार  पत्रों  में  4  तारीख  को  प्रक

 डा

 हो  गई  थी  और  3  तारीख

 मैंने  ।

 विदेग

 देश  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  को  अपने  नि  बाँचत  खैत्र  से  यह  जाना
 चल  ले

 क्षेत्र  से  यह  जानने  के  लिए  टेलीफोन  किया

 फ  ई  उन्होंने  कहा  कि  हमें  कोई  सुचना  नहीं  मिली
 भी  बातें  अगले  दिन

 समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  हो  गई  थीं  ।

 बी०  झ्रार०  भगत  :  मेरें  सहयोगी  ते  मुझे  सूचना  दी  कि मु  सूचना  दी  कि  उ
 |

 कि  उसी दिन  उन्हान  स्वयं  सभी

 न  तय

 ः

 तार  दिये  ।  ः  कक ह

 किस  तारीख  ३
 हि खा री

 के०  भ्रार०  :  मुझे  सही  तारोख  याद  नहीं

 पता
 उसी  दिन  शाम  को  मैंने  सभी  11  परिवारों  को  तार

 स्थिति  बहुत  बुरी  जो  लोग  मारे  गए  वे  सभी  गरीब  लोग

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अगला  प्रश्न  श्रीमती
 तो  किशोरी  बिह  घुछेंगो  ।

 =,  विज्ञान  मंत्रणा  परिषद

 ररररझः  “
 *43.  श्रीमती  किशोरी सिह  :  क्या  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ञ

 क्या  प्रधान
 मन््त्री के

 लिए
 एक  विज्ञान  मंत्रणा  परिषद्

 की  योजना  की  गई  है

 )  क्या  प्रधान  मलरी
 के  लिए

 न

 सलाहकार

 ०००

 ओर

 द  —

 गा

 रिषिद्  औरस  लाहकार  को

 विज्ञान  और  सोगिकी  मंत्रालय
 दि गिकी  मंत्रालय  के  लिए  और  परमाणु  श्रत्तरिक्ष  और

 हु

 सागर  विकास  विभागों  के  राज्य  मंत्री  शित्राज  बो०  :  श्रीमान्  ।

 पदनाम  वैज्ञानिक  सलाहकार  है  ।
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 विज्ञान  सलाहकार  परिषद्  के  निम्नलिखित  कार्य  हैं  :  --

 (1)  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  सम्मुख  मुख्य

 (3)  सन्

 गांधी

 भावी  के  सम्बन्ध  में  प्रधान  मन््त्री  को  सलाह  देना  ।

 परिषद्

 ध

 |

 ट

 विभागों  की  विशिष्ट  अ  ं

 गरिकी  मिशन  आदि  के  लिए  प्राथमिकताओं  पर  भी  विचार  करेगी  ।  इस  परिषद्

 ः

 ग्रे
 वि

 अध्ययन  करने  के  लिए  उप-समूहों  की  नियुक्ति  करने  की  शक्ति  प्रदान  की  गई  है  ।

 -  बेज्ञानिव
 कसर

 लाहकार  उन्हें  भेजी  गई  विशिष्ट  समस्याओं  पर  सलाह  देने  के

 गण

 प्रधान  मंत्री

 को
 निरंतरता  के  आ

 धार  पर  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  नीति  से  संबंधित  मामलों  पर

 है

 ३  देगा

 ह्ठी
 वजन  की

 त्रभागों  के  साथ  परामर्श  करके  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  योजना  के  समग्र

 न्वयन  रने  की  जिम्मेदारी  उनकी  होगी  ।

 श्रोमती  कि  शोरी  सिह  :  उत्तर  विस्तार  में  दिया  गया  लेकिन  साथ

 ५

 ।)

 चाहती  हूं  कि

 कारणों

 का  से  विज्ञान  सलाहकार  परिषद  की  नियुक्त  प्रधान  मन्त्री

 हब

 लिए  की  गई
 न

 ऐप

 |  की  गई  जैसा  कि  1980  में  इसके  पुनगंठन  से  पहले  था
 4

 मंत्रिमंडल  के  तर  वि

 रूप  से  जब  मानन  प्रधान  मन््त्री  को  परामर्श  देने  के लिए  एक  वैज्ञानिक

 फू

 र्

 है

 पता
 श्री  शिवरा

 जव॑
 ०  पाठिल  :  मात्र  नाम  में  भिन्नता  माननीय

 परामर्श

 ह

 एगा वह  जानकारी  मंत्रिमंडल  को  भी  उपलब्ध  होगी  और

 एगा  ह  जानकारी  प्रधान  मन्त्री  को  भी  उपलब्ध  होगी  । मश  दिया
 तकारी

 श्रधान  मन््त्री  को  भी  उपलब्ध  होगी  ।

 प्रो०  सध
 |

 मु दंडबते
 :  इसका  कारण  यह  है  कि  ५  धान  मन्त्री भी  मां

 भी
 विवश  बे

 ०  पादिल  :  जी
 |

 श्री
 सोमनाथ  चदों

 हि
 कैसके  समझ  रि

 स  के

 पक्ष
 जिसे

 श्री
 विलराप

 ५०

 पाठिल  :  पह  ते
 की  '

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  संबंधी  मंत्रिमंडल

 समिति  को  परा

 कक

 देती  थी
 और  उसके

 बवाल

 ध्यम  से  मंत्रिपरिषद  को  यह  सलाह  दी  जाती  थी  अब  यह

 जानकारी  सरकार  जा

 एक  साननीय  सदस्य  :  आपने

 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :  क्योंकि  इससे  कोई  फर्क  नहीं  पड़ता  ।
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 श्रीमती  किशोरी सिह  :  मैं  जानता  चाहती  हूं  कि  ये  परिवर्तत  और  डा०  वरदाराजन  और

 .  प्रो०  यशपाल  जैसे  कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिको ंको  1986  में  अपने  पदों  से  हटाकर  कहीं  और

 का  सम्बन्ध  प्रधान  मन्त्री  द्वाराखले
 ३  और

 प्रौद्योगिक  गी  सं
 व्यक्त  किए  जाने  का  परिणाम  है  कि  वह  विज्ञान  और  प्रौद्योगि  विकास  सम्बन्धी  उद्देश्यों  को
 करने  में  असफल  रहा  है  ?  ,  तो  क्या  इन  परिव्तनों  से  विज्ञान  और  प्रौ

 तब

 स्थान नये
 में  काम  करेगा  ।

 ह

 प्रधान  मन्त्री  राजीव  :  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसा  कोई  विचा  इसके  पीछे

 विचार  यह  था  कि  कुछ  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  कुछ  वैज्ञानिक  आदान  छोड़  दिए  जाएं  ज

 कण

 श्री  वरदाराजन  को  नियुक्त  किया  गया  ऐसा  इसलिए  नहीं  हुआ  कि  वह  नहीं  कर  रहे
 ऐसा  केवल  इसलिए  हुआ  कि  वह  अच्छी  तरह  काम  कर  रहे  थे  ।  हप  और

 अधिक  क्षेत्रों  में  रचनात्मक

 आदान  चाहते  थे  |  इसी  लिए  हमने  उन्हें  वहां  नियुक्त  किया  है  ।
 ः

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैं  माननीय  मन््त्री  जी  से  यह  एछना

 बल

 हूँ  कि

 तथ्य  से  अवगत  हैं  कि  प्रसिद्ध  खयोल-भौतिकी  डा०  नरेन्द्रीकर  ने  बेज्ञानिक  सलाहक

 और  इसकी  शक्तियों  और  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  सावंजनिक  रूप  से  कुछ  सुझाव  *
 द्वाएः

 अवगत  हैं  ?  सरकार  की  उन  सुझावों  के  प्रति  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उतर

 शिवराज  वी०  पाटिल  :  इस  समय  वह  वैज्ञा  हक

 का ;  के  एक  सदस्य  के  रूप  में  अपने  विचार  व्यक्त  क

 कार  को  भी  उपलब्ध  होगी  और  एछनके  द्वारा

 से  जांच  के  कार्यवाही  की  जा  सकती  है

 श्री  राजीव  २
 गांधी  :  3

 परिषद  से  बहुत  देर  तक  चर्चा
 की  औ

 गा

 हम  परिषद  के  काम  करने  के  ढंग  के  बारे  में  सहमत  हो  गये
 और  वह  ऐसा  ही  क

 लक
 रा

 ः
 त्री को अधिक  जानकारी
 कर

 री

 क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की
 श्री  चिस्तामणि  पाणिग्रही  हैः

 ह्  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल ही  में  द्विपक्षीय  वार्ता  के  दौरान  पाकिस्तान  ने  भारत  के
 मैत्री  और  सहयोग  संधि  विषयक  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  पाकिस्तान  के  क्या  विचार  हैं  ?

 विदेश  मन््त्री  बलिराम  :  से  शांति  और  मैँत्री  की  एक

 =

 क  संधि
 के  मस्ौदे  पर  विचार

 ः  विमर्श  चल  रहा  है
 मर्शे

 प्रस्तावित संधि
 के  कतिपय  महत्वपूर्ण  पहलुओं  पर

 ह्ए
 कक  िओ

 ड

 भेद  अभी  बने  हद
 कर

 कक

 ।

 क

 ।

 चित्त
 महाता  :  अध्यक्ष  माननीय  विदेश  मन्त्री  जी  ने  अपने  जबाब  में  कहा  है

 प्रस्तावित

 विदेश  म

 तिपय  महत्वपुर्ण  पहलुओं  पर  मतभेद  बने  हुए
 ?

 के

 शिमला  एग्रीमेंट

 हुआ  मैं  विदेश  मन्त्री  जी  से  जानना  वे  महत्वपूर्ण  पहलू  क्या  हैं  ?  1  उसको  अभी  तक
 पारित  नहीं  fe

 गा
 गया  ।  काश्मीर  की  समस्या  भी  ऐसी  दूसरी  ओर  पंजाब  में  आतंक  फैलाने  के  लिए

 पाकिस्तान  मे
 उग्र  वादियों  को  ट्र  निग  दी  जा  रही  यह  भारत  सरकार  को  भी  मालूम  है  कि  वहां  जो

 उम्रवादि  ने  ट्रेनिंग  प्राप्त  की  अभी  भी  वे  पाकिस्तान  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 प्राकिस

 है

 न  सरकार  उनको  भारत  सरकार  के  हवाले  कर  देगी  ?

 श्री  बी०  श्रार०  भगत  :  सबसे  महत्वपूर्ण  सवाल  जिसमें  मतभेद  वह  यह  है  कि  हम  चाहते

 राहु
 मेंट  के तहत  जो  बाइलेट्रलइज्म  का  सिद्धांत  उसके  अनुसार  शांतिमय  तरीके  से

 हम  दोनों  देश  लकर  सभी  सवालों  को  हल  कर  लें  ओर  हम  तो  इस  से  भी  आगे  बढ़ना  चाहते  हैं
 कि  हम  दोनों  दे  शों  के  बीच  में  बाहर  की  शक्तियां  या  बाहर  की  जो  गड़बड़  पैदा  करती  वे
 नकर  पाएं  ।  इसका  प्र।रूप  क्या  होना  चाहिए  संधि  इसके  बारे  में  हिन्दुस्तान  और  पाकिस्तान  की

 ै

 कई

 बह  अलग-अलग  है  ।  उसे  जरा  नजदीक  लाना  होगा  ।

 जो  महत्वपूर्ण  बात  है  और  जिस  पर  मतभेद  वह  यह  है  कि  हमने  यह  प्रस्ताव
 गें

 देश  अपने  क्षेत्र  में  कोई  मिलिट्री  बेस  किसी  को  न  दें  और  पाकिस्तान  ने  इस  पर  कहा
 परी  सोवरेन्टी  सावभौमिकता  जो  देश  का  अधिकार  होता  उस  पर  आघात
 ते  हैं  कि  हमने  किसी  को  मिलिट्री  बेस  नहीं  दिए  हैं  और  न  देने  का  ६रादा  है  मगर  हम  इसको

 इन  दोनों  महत्वपूर्ण  बातों  पर  अभी  हमारी  स्थिति  अलग-अलग  है  बातचीत  के  कई  दौर

 ;

 २  आगे  भी  होंगे  ।

 चित्त  महाता  :  मेरा  दूसरा  सप्लीमेंटरी  यह  है  कि  यह  बात  सही  है  कि  पाकिस्तान  और
 और  भारत  के  बीः

 च  शांति  और  मैत्रीपूर्ण  समझौता  होना  जिससे  दोनों  देश  प्रगति  लेकिन
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  अमेरिका  की  रेगन  सरकार  इस  समझौते  में

 उमझौते  में  कुछ  ब

 छ  बाधा  डाल  रही
 विदेश  मन्त्री  न ेक्या  अमेरिका  के  साथ  इस  बारे  मे ंबात की  है

 श्री  बी०  आर०  भगत  :  अमेश्का  सरकार  से  जो  बात  हुई  उसमें
 उन्होंने

 यह  स्पष्ट  रूप  से
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 कहा  है  कि  वे  चाहते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  ओर  पाकिस्तान  में  मेल  दोस्ती  बढ़े  और  इस  तरह  की  संधि
 जिससे  हिन्दुस्तान  ही  में  नहीं  बल्कि  सारे  दक्षिण  एशिया  में  सभी  देशों  के  बीच  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  हों  ।

 ऐसे  उन्होंने  अपने  विचार  स्पष्ट  रूप  से  व्यक्त  किए  हैं  ।

 [  ध्नुवाद  ]

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  कल  इस  सभा  में  हमें  यह  बताया  गया  था  कि  जत्र  तक  पाकिस्तान
 भारत  विरोधी  गतिविधियों  जैसे  आतंकवादियों  को  विशेष  शिविरों  में  प्रशिक्षण  देने  और  उन्हें  अन्य
 प्रकार  से  सहायता  देने  में  लगा  रहेगा  तब  तक  भारत  पाकिस्तान  संबंधों  में  कोई  सुधार  नहीं  हों  सकता

 कितु  आज  के  समाचार  पत्रों  के  जब  कुछ  पाकिस्तानी  पत्रकारों  ने  जिया-उल-हक  से  पूछा
 कि  भारत  को  उपलब्ध  इन  नए  सबूतों  को  देखते  हुए  कि  उग्रवादियों  को  पाकिस्तानी  शिविरों  में  प्रशि
 क्षण  दिया  जा  रहा  क्या  निकट  भविष्य  में  हमारे  प्रधान  मन््त्री  की  पाकिस्तःन  को  यात्रा  की  सम्भावना

 तो  उन्होंने  यह  वक्तव्य  दिया  कि  चालू  वर्ष  के  पूर्वार्ध  में  प्रधान  मन््त्री  पाकिस्तान  की  यात्रा  करेंगे  ।

 विदेशी  मामलों  के  विश्लेषकों  ने  हाल  ही  में  इस  बात  की  सूचना  दी  है  कि  पा  किस्तान  के  शांति
 प्रस्ताव  दो  बातों  पर  आधारित  एक  यह  है  कि  पाकिस्तान  वर्तमान  3.2  अरब  डालर  अमरीकी
 सैनिक  सहायता  के  अतिरिक्त  6  अरब  डालर  अमरीकी  सेनिक  सहायता  प्राप्त  करना  चाहता  दूसरा
 फलिपीन्ज  में  जो  कुछ  हुआ  है  उसे  देखते  हुए  श्री  जिया-उल-हक  शायद  यह  महसूस  करते  हैं  कि  रस  समय

 श्री  राजीव  गांधी  की  उनके  देश  की  यात्रा  उनके  लिए  सहायक  सिद्ध  होगी  और  उन्हें  बढ़ावा

 वह  यह  सोचते  होंगे  कि  यदि  वह  यह  कहंते  हैं  कि  वह  स्थिति  को  सुधारने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  तो  उन्हें
 अमेरिका  से  6  अरब  डालर  की  सहायता  मिल  जाएगी  ।  इस  पृष्ठभूमि  में  मैं  स्थिति  की  वास्तविकता

 जानना  चाहता  हूं  ।

 थ्री  बो०  भार  क्रमगत  :  कल  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  में  इस  विषय  पर  विस्तार  से  चर्चा  हुई
 ओर  मैंने  कहा  है  कि  पाकिस्तान  के  साथ  मित्रतापूर्वक  तथा  सहयोगी  सम्बन्ध  स्थापित  करने  अथवा
 शांति  और  मित्रता  स्थापित  करने  में  कुछ  सकारात्मक  तत्व  और  कुछ  नकारात्मक  तत्व  एक
 रात्मक  तत्व  यह  है  कि  पाकिस्तान  पंजान  के  उग्रवादियों  को  प्रशिक्षण  ओर  शस्त्र  प्रदान  कर  रहा  है
 और  शरण  दे  रहा  है  जिससे  दो  देशों  के  बीच  शन्ति  और  मित्रता  स्थापित  करने  की  इस
 प्रक्रिया  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  |  मैंने  कहा  है  कि  17  के  6  सृत्रीय  समझौते  प्रधान  मन््त्री
 की  इस्लामाबाद  यात्रा  से  शान्ति  स्थापित  करने  वाली  इन  सभी  गतिविधियों  की  पराकाष्ठा  के  रूप  में

 होगी  और  शांन्ति  और  मैत्री  समझौते  परे  हस्ताक्षर  को  एक  ऐतिहासिक  घटना  माना  कितु
 यह  यात्रा  इन  सभी  मामलों  के  रक्षा  सचिव  की  विदेश  सचिव  की
 संयुक्त  आयोग  की  बैठक  और  अन्य  विभिन्न  बैठकें--की  संतोषजनक  प्रगति  पर  निर्भेर  है  एक  कायंक्रम

 तैयार  किया  गया  शान्ति  और  मंत्री  समझौते  के  लिए  निश्चित  तथा  ठोस  ढांचा  इन  सब  बातों  की

 संतोषजनक  प्रगति  पर  निर्भर  है  ।  मैंने  कहा  कि  इस  समय  वह  स्थिति  नहीं  आई  है  ।

 ओ  चिस्तामणि  पालिप्रही  :  इसमें  केवल  ही  अगरਂ  मैं  जानता  हूं  कि  क्या  इन
 सभी  में  कोई  एक  भी  ऐसी  बात  है  जहां  यह  न  हो  ।
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 श्री  बी०  श्रार०  मगत  :  हम  अभी  तक  हुई  चर्चाओं  के  परिणामों  की  प्रगति  का  मूल्यांकन  कर
 रहे  उसके  पश्चात्  ट्रम  आगे  कदम  उठाएंगे  ।

 श्री  सी०  साधव  रेड्डी  :  समाचार  पत्रों  में  यह  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  कि  हमारे  प्रधान
 मन्त्री  और  राष्ट्रपति  जिया  मौखिक  रूप  से  इस  बात  पर  पहले  ही  सहमत  हो  गये  हैं  कि  कोई  भी  देश
 दूसरे  देश  के  परमाणु  संस्थापनों  पर  आक्रमण  नहीं  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  किसी
 मित  समझौते  का  प्रारूप  तयार  करने  के  बाद  यह  तय  किया  गया  है  और  क्या  समझौते  पर  हस्ताक्षर
 हो  गये  हैं

 क्री  बी०  झार०  मगत  :  जब  विदेश  सचिव  इस्लामाबाद  गए  थे  तब  दोनों  देशों  में  परमाणु
 सुविधाओं  पर  हमला  न  करने  के  मामले  पर  भी  चर्चा  हुई  चर्चा  तो  कितु  दो  देशों  की  स्थिति
 को  समझने  में  कुछ  मतभेद  रहा  |  इस  पर  आगे  विचार  किया  जाएगा  ।

 प्रो०  सध  दंडवते  :  न  करने  में  क्या  अन्तर  है  ?

 झष्यक्ष  महोदय  :  इसका  अर्थ  है  कि  आप  आक्रमण  नहीं  करेंगे  ।

 श्री  रघनन््दन  लाल  भाटिया  :  पाकिस्तानी  मन्त्री  ने  वहां  के  सदन  में  भारत  की
 साम्प्रदायिक  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दिया  दूसरा  अमरीका  पाकिस्तान  को  पूरी  सहायता
 दे  रहा  और  तीसरा  पाकिस्तान  हमारे  मामलों  में  हस्तक्षेप  कर  रहा  इन  सभी  तथ्यों  को  ध्यान
 में  रखते  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  अभी  भी  उनके  साथ  शान्ति  समझौते  की  कोई  आवश्यकता
 विशेषकर  जब  हमारे  पास  शिमला  स  मझौता  और  दिल्ली  समझोता  है  ।  जब  तक  हमारे  दो  देशों  के  बीच
 यह  तीन  समस्याएं  चलती  रहेंगी  तब  तक  क्या  यह  सतही  समझौता  नहीं  है  ?

 श्री  बी०  झ्रार०  मगत  :  महोदय  जहां  तक  पाकिस्तान  को  सहायता  देने  के  बारे  में  अमरीका  की

 स्थिति  का  प्रश्न  हमते  कल  ही  स्पष्ट  किया  है  और  हम  इसे  स्पष्ट  करना  चाहते  हैं  कि  हमने  यह  यात

 अमरीका  सरकार  और  वहां  के  अधिकारियों  को  बता  दी  है  कि  इस  से  शस्त्रों  की  दोड़  बढ़ेगी  ओर

 इससे  इस  क्षेत्र  में  स्थिरता  और  शान्ति  पर  भी  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इससे  और  तनाव  बढ़  जाता  है  और  यहां
 तक  कि  हमें  अपने  विकास  संसाधनों  को  सुरक्षा  पर  लगाने  पड़ते  यह  हम  पर  एक  बहुत  भारी  बोझ

 यह  बात  कही  गई

 दूसरा  अफमानिस्तान  के  सम्बन्ध  में  भारत  अमरीका  सम्बन्ध  में  पैदा  हुई  गलत  फहमी
 है  अमरीका  के  साथ  अच्छे  और  मित्रतापूर्वक  संबंधों  का  यह  अर्थ  नहीं  है  कि  हम  अन्य  देशों  के  साथ
 अपने  पूर्व  सम्बन्धों  से  दूर  हट  रहे  हमारी  सिद्धांतिक  स्थिति  यह  रही  है  कि  एक  देश  के  साथ  हमारे
 संबंध  दूसरे  देश  की  कीमत  पर  नहीं  होने  चाहिए  |  सोवियत  संघ  के  साथ  हमारे  संबंध  तीन  दर्कों
 से  भी  अधिक  पुराने  हैं  ओर  ये  ओर  दो  वेशों  के  बीच  कुछ  उच्च  सिद्धांत  पर  मंत्री  की  ठोस  नोंव  पर  खड़े

 अतः  वह  अलग  बात  यदि  हम  अमरीका  के  साथ  सम्बन्ध  स्थापित  करने  में  कामयाब  होते  हैं  तो
 इसका  अर्थ  यह  नहीं  कि  ये  रूस  सम्बन्ध  अथवा  अन्य  किसी  बात  की  कीमत  पर  स्थापित  किए
 गए  हैं  ।
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 श्री  रघुनस्दन  लाख  भाटिया  :  क्या  यह  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  है  ?  मेरा  विचार है  इस  बात

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  हमारे  पास  शिमला  और  दिल्ली  समझोते  क्या  वह  उन  समझौतों से  सन्तुष्ट

 नहीं हैं  ओर  एक  और  शांति  समझोता  कराना  चाहते  हैं  विशेषकर  जब  हमारे  देश  के  सामने  अन्य  कई

 समस्याएं  हैं
 ?  क्या  वह  उन  समझौतों  के  अतिरिक्त  कोई  शांति  समझौता  करना  चाहते  हैं  ?

 श्री  बी०  झ्रार०  भगत  :  मैंने  पहले  ही  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  दिया  हम  शिमला  समझौते

 के  अतिरिक्त  कुछ  करना  चाहते  हमारे  पास  शान्ति  और  मेत्री  के  समझौते  का  प्रारूप
 तैयार  यह

 हमने  पाकिस्तान  को  दे  दिया  इससे  इन  दो  देशों  के  बीच  स्थाई  निश्चित  होतीं  हम  इस

 से  आगे  जाना  चाहते  हैं  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  भांचलिक  संवर्ग

 +45,  श्री  म्रलोषर  माने|  ]  े ५  ;  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  गुरुदास  कासत  if
 ह

 क्या  सरकार  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  आंचलिक  संवर्ग  बनाने  का  विचार  कर  रही

 लोक  शिकायत  तथा  पेन्शन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  :
 नहीं  ।  का

 तथा  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 श्री  मुरलोधर  माने  :  क्या  मैं  आदरणीय  भन्त्री  स ेजान  सकता  हूं  कि  सरकार  ने  आंचलिक

 संवर्गों  को  असंगत  ठहराया  क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  अधिकारियों  और

 पदोन्नत  उच्च  अधिकारियों  को  अन्य-अंचलों  से  लेकर  दूसरे  राज्यों  में  नियुक्त  किया  जाएगा  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  ऐसा  पहले  ही  कर  चुके  यह  एक  अश्विल  भारतीय  सेवा  है  ।  इस  प्रश्न
 का  कोई  उत्तर  नहीं  यह  एक  अश्विल  संवर्ग  यहू  करना  पड़ेगा  ।

 री  म्रलोधर  माने  :  आफ  इण्डियाਂ  में  छपे  एक  समाचार  में  श्री  चिदम्बरम्  को  यह
 कहते हुए  उद्धृत  किया  गया  है  कि  सरकार  पांच  अंचल  बनाने  जा  रही  है।इस  समय  छब्बीस  अंचल

 राष्ट्रीय  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  इन  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  अधिकारियों को  दूसरे  राज्यों
 मे  नियुक्त  किया  जा  रहा
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 श्री  पी०  चिदम्बरम्  :
 मैंने  इन्कार  किया  है  कि  आं बलिक  संवर्ग  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  कोई  ऐसा  अखिल  भारतीय  संवर्ग  है  जिसको  आंचलिक  संवर्ग  बनाया

 जा  सकता हो  उसे  एक  ही  समझा  जाना  बस  इतनी  बात  है  ।

 श्री  मरलीघर  माने  :  प्रश्न  को  भली  प्रकार  नहीं  समझा  गया  ।  इन  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा

 अधिकारियों  के  लिए  एक  नया  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  है  मैं  यह  जानना  चाहता  था  कि  इससे  हमारे  प्रधान

 मन्त्री के  त्रायदे  किस्त  हृद  तक  पूरे  हो  जाएंगे  ?

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  इस  प्रश्न  को  समझे  क्या  आप  प्रश्न  के  सिर  पैर  का  पता  लगा

 सके  हैं  ?

 श्री  पो०  चिदस्बरम्  :  यह  प्रश्न  आंचलिक  संवर्ग  से  सम्बन्धित  आदरणीय  सदस्य  प्रशिक्षण

 के  बारे  में  जानना  चाहते  मैं  प्रशिक्षण  के  बारे  में  उत्तर  दे  सकता  दो  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  हैं --
 एक  सप्ताह  का  रिफ्रेशर  कोसं  है  और  दूसरा  चार  सप्ताह  का  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  दोनों

 क्रमों  के  अलग-अलग  उद्देश्य  इन  कार्यक्रमों  को  चलाने  के  लिए  इक्तालीस  संस्थानों  को  चुन  लिया  गया
 हम  एक  सप्ताह  के  रिफ्र  शर  कोर्स  का  पहला  दौर  जून  1986  तक  समाप्त  कर  लेने  की  आशा  करते

 चार  सप्ताह  के  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  का  पहजा  दौर  हम  तीन  वर्ष  में  समाप्त  करने  की  आशा  करते  हैं
 र  हम  सोचते  हैं  कि  यह  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  भारतीय  प्रशारुनिक  सेवा  अधिक़ारियों  के  संवर्ग  के  लिए

 हुत  लाभप्रद  होगा  और  यह्  प्रशासन  में  धह्दायक

 श्री  गुरुदास  कामत  :  चूंकि  सरकार  ने  प्रशासनिक  मशीनरी  को  गतिशील  बनाने  के  लिए
 बहुत  से  कदम  उठा  लिए  इसलिए  कया  मन्त्री  महोदय  हमें  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  भविष्य

 विशेषज्ञता  वाले  कामों  पर  विशेषज्ञ  ही  लगाये  जाएंगे  और  भारतीय  प्रशानिक  सेवा  केवल  आवश्यक
 संवर्गों  के  पदों  पर  ही  रखे  जाएंगे  ।

 श्री  पी०  चिदम्बरम्  :  यह  सुझाव  मंत्रालय  में  गम्भीर  रूप  से  विचाराधोन  है  और  जब  हम
 इस  सेव  के  ढांचे  का  पुनगं5न  करने  के  बारे  में  नीति  को  अन्तिम  रूप  देंगे  तो  अन्य  बातों  क ेसाथ  साथ
 इसे  भी  हम  अपने  ध्यान  में  रखेंगे  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  46  श्री  लक्ष्मण  मलिक  यहां  नहीं  न  ही  श्री  कमला  प्रसाद

 रावत

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  श्री  रावत  इस  प्रश्न  को  रखने  के  लिए  उत्सुक थे  ।

 पृह  सस्त्री  एस०  बो०
 :

 मुझे  कोई  एतराज  नहीं
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  को  कोई  एतराज  नहीं  हो  लेकिन मुझे
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 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  वह  पंजाब  में  अपने  आपको  भातंकवाद  का  विशेषज्ञ  बना  रहे

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  आतंकवाद  विरोधी  दस्ता  बना  रहे  हैं।.*

 प्रो०  के०के०  तिवारी  :  आप  भी  इस  मामले  में  रुचि  रखते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्वाभाविक  मेरी रुचि  अगला  प्रश्न  संख्या  47  श्री  डेनिस और  न  श्री
 भोये  यहां हैं  ।

 अगला  प्रश्न  संख्या  48  है  -  सनत  कुमार  मण्डल  यहां  उपलब्ध  नहीं  श्री  मोहम्मद

 महफूज  अली  खां  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  भ्रमरीका  से  इलेक्ट्रालिक  हथियारों  को  खरीद

 +48.  श्री  मोहम्मद  महफूज  स्भ्लोी  खां  1]  है|
 »  :  क्या  ब्देश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  सनत  कुमार  मण्डल  है

 क्या  पाकिस्तान  इस  वर्ष  अमरीका  से  41  मिलियन  डालर  मूल्य  के  फ़ायर  फाइन्डस्स

 ओऔर  इलेक्ट्रानिक  हथियार  खरीद  रहा

 यदि  तो  क्या  इससे  भारत  की  सुरक्षा  को  भारी  खतरा  पैदा  हो  गया  और

 अमरीका  सरकार  द्वारा  पा  किस्तान  को  इन  घातक  हथियारों  से  लेंस  किए  जाने  से  उत्पन्न

 स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?
 थक

 विदेश  सन््त्री  थो०  झार०  :  संथुक्त  राज्य  अमरीका  से

 फायर  फाइंडर  रडार  सिस्टम  प्राप्त  कर  रहा  है  ।

 ओर  इस  प्रकार  के  अत्याधुनिक  हथियारों  का  हासिल  किया  जाना  चिन्ता  का

 विषय  है  क्योंकि  इसक्हैचजह  से  संसाधनों  को  आ्थिक  विकास  की  बजाय  रक्षा  पर  लगाना  पड़ता
 सरकार  ऐसी  सभी  घटनाओं  पर  बराबर  निगाह  रखती  जिनसे  देश  की  सुरक्षा  प्रभावित  होती

 भरी  मोहम्मद  भ्रहफूज  झ्लो  खां  :  स्पीकर  मुझे  यह  मालूम  करना  था  कि  पिछली  मर्तबा

 हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  अमेरिका  तशरीफ  ले  गए  थे  तो  आखिर  पाकिस्तान  को  मदद  क्यों  दी  जा

 रही  जबकि  पाकिस्तान  हम  लोगों  के  लिए  ही  तैयारी  कर  रहा  है  ।  इस  सिलसिले  में  क्या  तय  हुआ
 अमेरिका  क्या  पाकिस्तान  को  ही  वेपन्स  देगा  या  हमारी  कन्द्री  को  भी  कुछ  मदद
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 श्री बी०  ग्रार०  मगत  :  अभी  तो  वे  पाकिस्तान  को  ही  दे  रहे  हमने  तो  उनसे  कोई  इस
 तरह  की  मदद  मांगी  नहीं  है  और-न  मांगने  का  इरादा

 श्री  मोहम्मद  महफूज  अली  खां  :  मांगने  का  इरादा  तो  नहीं  है  लेकिन  उनकी  तैयारियां  हमारी
 कन्ट्रो  के  लिए  बराबर  हो  रही  यह  सब  उनका  बहाना  है  कि  हम  दूसरी  कन्द्री  पर  अटैक
 हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  अमेरिका  से  बात  ताकि  हमको  भी  कुछ  मदद  मिल  सके  ।

 श्री  बी०  श्रार०  भगत  :  जहां  तक  मुल्क  की  सुरक्षा  का  सवाल  है  और  जो  पाकिस्तान  को
 मदद  मिल  रही  है  ओर  इससे  हमको  जो  चिता  और  खतरा  हो  रहा  इसके  बारे  में  आपको  और  सदन
 को  भी  मालूम  है  ।  हमने  बार-बार  इस  पर  अपनी  चिता  प्रकट  की  है  और  इसकी  सारी  कि

 हमारी  सुरक्षा  महफूज  हम  कर  रहे  इसके  बारे  में  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  और  हमने  भी  उनसे
 अमेरिकी  नेताओं  और  अधिकारियों  से  बात  की  और  हमने  इन  दो  खास  बातों  की  तरफ  ध्यान
 दिलाया  है  कि  इससे  न  केवल  हिन्दुस्तान  और  पाकिस्तान  बल्कि  पूरे  साउथ  एशिया  तमाम  क्षेत्र
 में  अशांति  फैल  रही  टेंशन  बढ़  रही  इससे  लड़ाई  का  वातावरण  तैयार  होता  है  जो  शान्ति  के
 लिए  मौजूं  नहीं  है  ।  दूस  री  बात  हमने  यह  कही  कि  हमें  भी  अपनी  तैया  पूरी  रखने  के  क्योंकि  हमें
 आशंका  है  कि  पाकिस्तान  हम  पर;उन  हथियारों  का  दुरुपयोग  जंसा  मैंने  सवाल  के  जवाब  में  भी
 कहा  अपने  साधनों  को  आथिक  विकास  से  हटाकर  सामरिक  विकाप्ष  की  ओर  लगाना  पड़ेगा  जबकि
 हमारे  पास  साधन  बहुत  सीमित  हमने  इन  बातों  पर  भी  जोर  दिया  है  ।

 [  भ्रनुवाव  ]

 क्री  विनेश  गोस्वामी  :  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  एक  बार  उन्होंने  कहा  था  कि  अमेरिका
 द्वारा  पाकिस्तान  को  हथियारों  की  जो  सप्लाई  की  जा  रही  है  उसके  कारण  हमारे  देश  की  सुरक्षा  को

 बहुत  गम्भीर  पैदा  होता  जा  रहा  है  ।  जब  हमारे  देश  की  सु  रक्षा  के  लिए  खतरा  पैदा  हो  रहा  है  तो
 हम  पाकिस्तान  के  साथ  आक्रमण  न  करने  की  संधि  और  मित्रता  तथा  शान्ति  बनाये  रखने  को  बात  कंसे
 कर  रहे  सरकार  इन  दो  उलट  स्थितियों  में  कैसे  समन्वय  कर  रही  क्या  वह  इस  बात  को  महसूस
 नहीं  करते  कि  जिया-उल-हक  की  सरकार  द्वारा  आक्रमण  न  करने  की  संधि  करने  या  मित्रता  का  हाथ
 बढ़ाने  की  जो  बात  की  जा  रही  है  वह  अपने  सेनिक  शासन  को  वंधता  का  कवच  पहनाने  के  लिए  है

 क्योंकि  आज  विभिन्न  देशों  में  लोकतंत्रात्मक  सरकारों  के  मुकाबले  सैनिक  सरकारों  को  खतरा  बना

 हुआ  है  ।

 भ्री  थी०  ध्रार०  मगत  :  हमारे  साथ  शान्ति  चाहने  के  पीछे  पाकिस्तान  का  सम्भवतः  यह
 हो  सकता  है  लेकिन  बात  यह  है  कि  पाकिस्तान  अपने  को  जो  मजबूत  कर  रहा  है  अपने  आप

 को  जो  हथियार  बन्द  कर  रहा  है  ओर  हमारे  लिए  जो  खतरा  पैदा  कर  रहा  है  इस  सच्चाई  में  कोई
 सन्देह  नहीं  वास्तविक  प्रश्न  तो  यह  है  कि  दो  पड़ोसी  देश  होने  के  नाते  हमें  परस्पर  किप्त  प्रकार
 के  सम्बन्ध  रखने  चाहिए  ।  मेरे  विचार  से  किसी  के  मस्तिष्क  में  लेशमात्र  भी  संदेह  नहीं  है  कि
 वायंतः  चाहे  लम्बी  अवधि  या  छोटी  अवधि  या  मध्यम  अवधि  पर  आधारित  व्यवस्था  हो  भारत  और
 पाकिस्तान को  शान्ति  एवं  मित्रतः  के  सम्बन्ध  बढ़ाने  यही  दोनों  देशों  के  हित  में  आज  ही

 22



 7?  1907
 मौखिक  उत्तर _  गा  न  नकल

 नहीं  बल्कि  हमेशा  से  इस  विचार  का  अनूसरण  करतें  हुए  हम  इस  दिशा  में  प्रयत्न  करते  रहे  यद्यपि

 पाकिस्तान  इससे  भिन्न  दिशा  ओर  अवस्था  अपनाता  रहा  पाकिस्तान  ने  टकराव  का  रास्ता

 अपनाया  है  लेकिन  हम  विश्वास  करते  हैं  कि यदि  भारत  और  पाकिस्तान  के  लिए  कोई  तकंसंगत  तथा

 परस्पर  लाभकारी  व्यवस्था  हो  सकती  है  तो  वह  स्थाई  शान्ति  बनाए  रखने  की  है  जबकि  हम.पाकिस्तान
 द्वारा  हथियारों  खास  किस्म  के  हथियारों  को  एकत्र  करने  के  खतरे  से  अनभिज्ञ  नही ंहै  जो  कि  हमारे
 लिए  एक  खतरे  का  रूप  घारण  कर  रहे  हम  इसका  अलग  से  ध्यान  कर  रहे  हैं  और  इसे  उन  देशों
 में  कूटनीतिक  तरीके  से  हल  कर  रहे  हैं  जहां  से  यह्  हथियार  खरीद  रहा  है  जिनसे  भारत  की  शान्ति

 एवं  सुरक्षा  को  खतरा  पैदा  हो  रहा  लेकिन  उसी  के  साथ-साथ  हम  पाकिस्तान  के  साथ  मित्रता और
 सहयोग  बनाने  का  मार्ग  भी  पकड़े  हुए

 श्री  सुल्तान  सलाउहीन  झोवेसी  :  आपने  अभी  कहा  कि  हमने  अमेरिका  की  तवज्जह  इस
 तरफ  दिलाई  है  कि  उससे  जूनूब  मशरकी  एशिया  को  भी  खतरा  है  तो  आप  यह  भी  बताईये-कि  आपकी

 तवज्जह  दिलाने  पर  अमेरिका  ने  क्या  रहे  अमल  किया  ?  उनके  ऊपर  कया  असर

 श्री  बो०  धार०  मगत  :  ये  बातें  तो  हमेशा  चलती  रहती  हैं  ओर  थम्सं  देने  का  पहला  दौर
 जबसे  शरू  जिसमें  पाकिस्तान  को  लगभग  3.2  बिलियन  के  आर्म्स  और  इकानामिक  ऐड  देने  की
 बात  चली  तबसे  हम  उनको  बराबर  यह  बताते  रहे  हैं  और  हमें  उम्मीद  है  कि  अमेरिका  हमारी  बातों
 पर  विचार  क्योंकि  हर  मामले  में  उनकी  अपनी  परसंप्शन्स  अपने  ग्लोबल  परसंप्शन्स

 इस  रीजन  में  अपनी  परसैप्शन  अपने  नेशनल  इस्टरेस्टस  फिंर  भी  ये  बातें  उस  हिसाब  से  चलती

 रहती

 श्री  सुल्तान  सलाउद्ोन  झोवेसी  :  मैंने  तो  यह  पूछा  था  कि  जब  अःपने  अमेरिका  की  तवज्जह के
 भि

 ५  *
 इस  बात  की  ओर  दिलाई  तो  उनका  अमेरिका  पंर  क्या  असर  आप  हमें  उसके  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  दूधरे  प्रश्न  के  लिए  एलाव  नहीं  कर  रहा  हूँ  ।

 ]

 झरी  बसुदेव  श्राचार्य  :  श्रीमान  अध्यक्ष  श्रीमान  ***  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दी  अनुमति  नहीं  दी  गई

 )
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हुआ  ।

 *
 क्रार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 प्रइनों  क ेलिखित  उत्तर

 पंजाब  में  उग्रवादी  गतिविधियां

 +46.  श्रो  लक्ष्मण  मलिक

 है  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्रो  कमला  प्रसाद  रावत  -

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  कुछ  महीनों  के  दौरान  उम्रवादियों  ने  पंजाब  में  गोली  मार  कर

 अनेक  लोगों  की  हत्या कर  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 पंजाब  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाए  और

 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  और  उक्त  स्थिति  को  रोकने ने  के  लिए
 सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 गृह  एस०  बो०  :  और  पंजाब
 सरकार  द्वारा  भेजी  गई  सूचना

 के  अनुसार  1-10-1985  5  से  10-2-1985  5  तक  की  अवधि  के  दौरान  उग्र  आतंकवादी
 घियों  के  कारण  50  व्यक्ति  मारे  गये  ।

 पंजाब  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कई  कदमों  में  गश्त  गहन  उग्रवादी  हिंसा  के  लिए

 प्रवृत्त  क्षेत्रों में  पुलिस  प्रबन्ध  को  सुदृढ़  करना  और  उग्रवादी  तत्वों  के  छिपने  के  स्थानों पर  कड़ी
 रानी  रखना  सम्मिलित

 केन्द्र  सरकार  ने  आन्तरिक  सुरक्षा  प्रयोजनों  के  लिए  राज्य  सरकार  को  पर्याप्त
 सैनिक  बल  उपलब्ध  कराये

 श्रीलंका  में  जातीय  समस्या

 *47,  श्री  एन०  डेनिस  हे
 » :

 क्या  बियेश  मन्त्री  बताने  की  क्पा  करेंगे  पर
 श्री  झ्ार०  एम०  भोये  |

 ह
 कि

 क्या  श्रीलंका  सरकार  अन्ततः  भारत  तथा  श्रीलंका  के  बीच  1964  में  हुए  करार  के
 अंतर्गत  श्रीलंका  में  भारतीय  मूल  के  तमिलों  से  संबंधित  शेष  समस्याओं  का  समाधान  करने  के  लिए
 सहमत  हो  गई
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 (Se)  क्या  श्रीलंका में  तमिलों
 पर

 हिंसा  की  घटनाएं  लगातार हो  रही  और

 लिए  श्रीलंका  तथा  भारत के  बीच  चल  रही  बात-चीत समस्या  का  समाष्ठान  करने  के

 का  नवीनतम  परिणाम  क्या  निकला  है  और  समस्या  के  समाधान  की  क्या  सम्भावनाएं  हैं  ?

 विदेश  मन््त्री  बो०  ध्रार०  :  और  हां

 भारत  सरकार  श्रीलंका  सरकार  ओर  श्रीलंका  के  तमिल  ग्रुपों  के बीच  मतभेदों  को  कम
 करने  के  लिए  निरन्तर  प्रयास  कर  रही

 महाराष्ट्र  मे ंविकास  बो्डों  का  गठन

 +49,  श्री  बनवारी  साल  पुरोहित  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  संविधान  के  अनुच्छेद  371 (2)  तथा  नागपुर  समझौते  के

 अंतेगेत  पहले  से  स्वीकृत  महाराष्ट्र  राज्य  में  विकास  बोर्डों  के  गठन  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  लिया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अभ्तिम  निर्णय  लिये  जाने  में  विलम्ब  के  क्या

 कारण  हैं  ?  3

 गृह  सस्त्री  एस०  बो०  :  अभी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  371  (2)  के  अधीन  राज्य  क्षेत्रीय  विकास  बो्डों  की  स्थापना
 के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  से  प्राप्त  योजना  का  मसौदा  विचाराधीन

 पर्यावरण  को  शराब  शोर  दूषित  होने  से  रोकने  हेतु  मारतीय
 विज्ञान  कांग्रेस  को  सिफारिशें

 *50.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  ]
 क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 की  श्रीहरि  राव  है|

 क्या  भारतोय  विज्ञान  कांग्रेस  ने  अपने  अधिवेशन  में  पर्यावरण  को  खराब  ओर

 दूषित  होने  से  रोकने  क ेलिए  अनेक  सिफारिशें  सरकार  से  की  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  दिए  गए  सुझावों  का  सार  क्या  है  और  उन  पर  सरकार  द्वारा
 क्या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 25
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 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिकी  मम्त्रालय  तथा  महास्ताथर  परभाण  इलेक्ट्रानिको  भौर

 अंतरिक्ष  विभागों  के  राज्य  मन्त्री  शिवराज  वी०  :  ओर  भारतीय  विज्ञान
 कांग्रेस  का  अधिवेशन  3  से  8  1986  तक  इईल्ली  में  आयोजित  किया  अधिवेशन
 का  मुख्य  विचारणीय  विषय  था  प्रबन्धन  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकीਂ  ।  अधिवेशन  में  हुए
 विचार-विमश्श  के  आधार  सरकार  के  विचारार्थ  सिफारिशें  तैयार  करती

 एशन  ने  अधिवेशन  की  सिफारिशें  अभी  तक  सरकार  के  पास  नहीं  भेजी  जब  सिफारिशें  प्राप्त

 हो  जायेंगी  तो  सरकार  उपयुक्त  कारंवाई  करने  के  लिए  उनकी  जांच  करेगी  ।

 झमयारण्य  झौर  प्राकृतिक  जलाशयों  का  विकासਂ

 *+5 1,  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  देश  में  प्राकृतिक  अभयारण्यों  और  प्राकृतिक

 जलाशयों  के  विकास  की  कुछ  परियोजनाएं  कार्यान्वित  करने  का

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  तथा  अन्य  राज्यों  के  किन-किन

 तिक  अभया  रण्यों  और  प्राकृतिक  जलाशयों  का  विकास  करने  का  प्रस्ताव  और

 इस  संबंध  में  तैयार  की  गई  योजनाओं  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 प्रधान  मनत्रो  राजीव  गांधी  )  :  हां  ।

 बाध  रिजवों  सहित  राष्ट्रीय  उद्यात  तथा  अभयारण्यों
 क ेविकास  के  लिए  तौन  केन्द्र  द्वारा

 प्रायोजित  स्कीमों  के  अन्तगंत  केन्द्र  सरकार  द्वारा  उड़ीसा  में  निम्नलिखित  राष्ट्रीय  उद्यानों  तथा

 रण्यों  के  लिए  वित्तीय  सहायता  की  व्यवस्था  की  जा  रही

 1.  सिमलौपाल  राष्ट्रीय

 2.  भिट्टारकानिका

 सतकोसिया  जाजे

 4.  चमण्हका  अभया

 5.  नन्दनकानन  अभयारण्य  |

 इन  स्कीमों  के  अन्तगंत  प्राथमिकताओं  तथा  निधि  की  उपलब्धत्ताओं  के  श्राधार  पर  विकास  के

 लिए  अतिरिक्त  क्षेत्र  भी लिए  जा  सकते  सातबीं  पंचवर्षीय  यीजना  अवधि  में  अन्य  राज्यों  एवं  संघ
 राज्य  क्षेत्रों  के  राष्ट्रीय  अभयारण्य  एवं  जीवमंडल  रिजवं  जिनको  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही
 है  या  देने  क ेलिए  विचार  किया  उनकी  सूची  संलग्न
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 1907  907  लिखित  उत्तरे

 राज्यों  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्तावों  के  आधार  पर  राष्ट्रीय  उद्यानों  तथा

 बाघ  रिजर्वों  समेत  अभया  रण्यों  के  विकास  की  पुथक-पृथक  स्क्रीमों  का  अनुमोदन  किया  जाता  है  तथा

 केन्द्र  सरकार  ने  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  विकास  के  प्राथमिक  क्षेत्रों  का  अभिनिर्धारण

 किया  जाता  है  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  सुरक्षा  प्राकृतिक  वास  निर्माण

 वाहन एवं  उपकरणों  को  संचार  सुविधाओं  में  आगंतुक  सूचना  सेवा  बन्य  जानवरों

 की  प्रतिरोधक  क्षेत्र  में  विकास  कार्य  एवं  अनुसंधान  की  गतिविधियां  प्रारम्भ  करने  के  लिए
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  है  ।

 विवरण

 निम्नलिखित  राज्यों  शासित  प्रदेशों  के  चुने  गये  राष्ट्रीय  उद्यान  तथा  अभयारण्य  जिनको

 सातवीं  पंचवर्धीय  योजना  अवधि  में  वित्तीय  सहायता  देनी  है  :---

 शाज्य/संघ  शासित  प्रदेश  का  नाम  राष्ट्रीय  उच्यान|प्रमया रष्य  का  नाम
 दा  आाा॥्एणणाा  हा

 आसाम  हु  काजी  रंगा  राष्ट्र  उद्यान

 सोनाई  रूपाई  अभयारण्य

 ओरंग  अभयारभ्य

 मानस  अभयारण्य

 लाखोवा  अभयारण्य

 बरनदी  अभयारण्य

 भआन्श्न  प्रदेश  पोचरम  अभयारण्य

 नागार्जुन  सागर  अभयारण्य

 कवल  अभयारण्य

 पुलीकट  अभयारण्य

 मनजीरा  अभयारण्य

 कोरिगा  अभयारण्य

 पापीकोस्डा  अभयारण्य

 पएाशख्ाल  अभयारण्य

 कोलेर  अभयारण्य

 अंन्डैमाने  एवं  निकोबार  द्वीप  संमूह  मेरीन  राष्ट्रीय  उद्यान
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 अरुणाचल  प्रदेश  नामदाफा  राष्ट्रीय  उद्यान

 बिहार  पालामाऊ  राष्ट्रीय  उद्यान

 गोवा  दमन  एवं  द्वीव  भगवान  महावीर  अभयारण्य

 हिमाचल  प्रदेश  ग्रेट  हिमालयन  राष्ट्रीय  उद्यान
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 केरल

 कर्नाटक

 मध्य  प्रदेश

 लिखित॑  उत्तर

 सुरीनसर  मन्सर  प्रटवार  अभयारण्य

 किस्तवर  राष्ट्रीय  उद्यान

 पेरियार  राष्ट्रीय  उद्यान

 ईरावीकुलेम  राष्ट्रीय  उद्यान

 साईलेन्ट  वैली  राष्ट्रीय  उद्यान

 वेनद  अभयारण्य
 ह

 पैरमबीकुलेम  अभयारण्य
 सैक्स  आअधवगारता चेयर  अभयारण्य

 सचिनदुरुनई  अभयारण्य

 इदुक्की  अभयारण्य
 ॥

 चिनार  अभयारण्य

 $9



 लिखित  उत्तरै  -  26  फरव  1986

 भमेघासय  सिजू  अभयारण्य

 महाराष्ट्र  प्रेट  भारतीय  सोहनचिड़िया  अभयारण्य
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 मणिपुर  कबूल  लामजो  राष्ट्रीय  उद्यान

 मिजोरम  दाम्पा  अभयारण्य

 नागालैंड  ईटानकी  अभयारण्य

 उड़ीसा  भिटार  कनिका  अभयारण्य

 पंजाब  हरीके  अभयारण्य

 राजस्थान  सरिसका  राष्ट्रीय  उद्यान

 राष्ट्रीय  चं  बल  अभयारण्य

 फुलवारी  अभयारण्य



 :
 लिखित  उत्तर

 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 32
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 2

 बेहन्सरोड  गढ़  अभयारण्य

 रामगढ़  अभयारण्य

 कैलादेव  धाना  राष्ट्रीय  उद्यान

 मरुस्थल  राष्ट्रीय  उद्यान

 गुन्डी  राष्ट्रीय  उद्यान

 मुन्डमलाई  अभयारण्य

 साथानूर  अभयारण्य

 कलाकड़  अभयारण्य

 ताहर  अभयारण्य

 प्वाइंट  कैलीमर  अभयारण्य

 पुलीकट  जल  पक्षी  अभयारण्य

 मुंडनथुराई  अभयारण्य

 अन्नामलाई  राष्ट्रीय  उद्यान
 मैराईन  राष्ट्रीय  उद्यान

 कार्बेट  राष्ट्रीय  उद्यान

 राजाजी  राष्ट्रीय  उद्यान
 राष्ट्रीय  उच्चान
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 सजनाखली  अभयारण्य

 महानन्दा  अभयारण्य

 गोरूमारा  अभयारण्य

 नैयोरा  घाटी  अभयारण्य

 सिक्किम  खाचेंगजोंग  राष्ट्रीय  उद्यान

 इसके  अतिरिक्त  निम्नलिखित  13  क्षेत्रों  को  जीवर्मडल  रिजवं  के  रूप  विचार  करने  के  लिए
 अभिनिर्धारण  किया  गया  है  :--

 1.  नीलगिरी  कर्नाटक  और  केरल

 2.  नामदाफा  अरुणाचल  प्रदेश

 3.  नन््दा  देवी  उत्तर  प्रदेश

 4.  उत्तराखंड  उत्तर  प्रदेश

 5.  अन्डमान  का  उत्तरी  द्वीप  समूह  अन्डमान  और  निकोबार

 6.  मनार की  धाड़ी  तमिलनाडु

 7.  काजीरंगा  आसाम

 सुन्दरबन्स  पश्चिम  बंगाल

 9.  थार  रेगिस्तान  राजस्थान

 10.  मानस  आसाम

 11.  कारहा  मध्य  प्रदेश

 12.  नोकरेक तुरा  रंगा  मेघालय

 13.  रन  आफ  कच्छ  ग्रुजरात

 रंगीन  टेलोबिजन के  पु्जों  का  प्रायात

 *52.  झो  चिल्तासणि लेगा
 :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भी  मोहनभाई  पटेल
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 “7  हुक  रंगीन  टेलीविजन  में  प्रयोग  किए  जाने  वाले  पुजों  का  अधिकांशतः  भायात  किया का  अधिकांशतः  आयात  किया

 जाता
 ह

 यदि  तो  वर्ष  1983-84,  1984-85  तथा  1985-86  में
 के  पु

 के

 आयात  पर  कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई

 क्या  सरकार  ने  टेलीविजन  निर्माताओं  से  टेलीविजन  के  पुर्जों  का  निर्माण  देश  में  ही

 करने हेतु कदम  उठाने  के  लिए  कहा

 यदि  तो  इस  संबंध  भें  उनकी  क्या  प्रतिक्रियाएं  रही  ओर

 सरकार ने  देश  में  ही  टेलीविजन  के  पुर्जों  का  निर्माण  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 विज्ञान  धौर  प्रोद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 झोर  झन्तरिक्ष  विमागों  के  राज्य  सन््त्री  शिवराज  वो०  :  आमतोर  पर

 पुर्जों  का  उत्पादन  उपस्करों  की  मांग  के  बाद  ही  शुरू  होता  इस  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  के
 विनिर्माण  के  लिए  आवश्यक  लगभग  20%  इलेक्ट्रानिक  संघटक-पुज्जों  का  उत्पादन  देश  में  ही  किया

 जा  रहा  जबकि  शेष  80  प्रतिशत  भाग  का  आयात  किया  जा  रहा  देश  में  वर्ष  1986-87  तक

 अधिकांश  निर्णायक  किस्म  के  संघटक-पुर्जों  पिक्थर  ट्यूबों  को  के  सम्भावित  उत्पादन

 शुरू  हो  जाने  के  साथ  आयात  के  बिल  में  लगभग  60  प्रतिशत  कटोती  हो  जाने  की  सम्भावना
 वर्ष  1988  से  देश  में  ही  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  के  सम्भावित  उत्पादन  शुरू  हो  जाने  के  साथ  ही  आया

 तित  वस्तुओं  की  मात्रा  नगण्य  रह  जाएगी  ।

 केलेण्डर  वर्ष  1983,  1984  तथा  1985  के  दोरान  रंगीन  दूरदर्शन  के  संघटक-पुर्जों  का
 आयात  करने  में  जो  राशि  अनुमानतः  खर्च  की  गई  उसका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  यह  विवरण
 इन  तीन  वर्षों  के  दौरान  हुए  रंगीन  दूरदर्शन  रिसीवर  के  सेटों  के अनुमानित  उत्पादन  पर  आधारित
 है  :--

 व  ँगीन  दूरदर्शन  सेटों का  उत्पादन

 1983  0.5  लाख

 1984  2.8  लाख

 1985  6.6  लाख

 नोट  :  उत्पादन  संबंधी  आंकड़ों  का  संकलन  कैसेण्डर  वर्ष  के आधार  पर  क्रिया  जा  रहा

 34
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 इस  पर  खर्च  को  गई  अनुमानित  विदेशो-मुद्रा

 6.0  लाख

 33.6  लाख

 75.9  लाख

 से  कम्प्यूटरों  की  मांग  को  देश  में  ही  पूरा  करने  के  उद्देश्य  स ेसरकार  ने  अनेक

 कदम  उठाए  जिसके  परिणामस्त्र  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  को  छोड़कर  रंगीन  दूरदर्शन  उद्योग  के  लिए
 आवश्यक  अधिकांश  निर्णायक  किस्म  के  संघटक-पुजों  का  उत्पादन  वर्ष  1986-87  के  दोरान  देश  में

 ही  शुरू  हो  रंगोन  दूरदर्शन  पिक्चर  ट्यूबों  का  आद्योपान्त  उत्पादन  वर्ष  1988  के  दौरान  शुरू

 हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 दक्षिण  भ्रक्तोका  में  मारतोय  मूल  के  लोगों  की  समस्याएं

 *53.  श्री  कालो  प्रसादे  पांडेय  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल ही  में  दक्षिण  अफ्रीका  की  यात्रा  पर  गये  आय  समाज  के  शिष्टमंडल  के  एक
 सदस्य  ने  दक्षिण  अफ्रीका  में  रहने  वाले  भारतीय  मूल  के  लोगों  की  सप्स्याओं  स ेसरकार  को  अवगत

 कराया

 यदि  तो  बताई  गई  समस्थाओं  का  ब्योरा  क्या  और  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए  गये

 क्या  वतंमान  प्रतिबंधों  को  हटाकर  अथवा  उनमें  ढील  देकर  दक्षिण  अफ्रीका  में  रहने
 वाले  भारतीयों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  भारतीय  अध्यापक  तथा  घामिक
 उत्सवों  के  लिए  पुरोहित  और  अन्य  उपभोक्ता  सामान  सीधे  भेजने  का  सरकार  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेश  सन््त्रो  बी०  झार०  भगत  )  :  हां  ।

 जिन  समस्याओं  का  उल्लेख  किया  गया  उनमें  दूसरी  समस्यात्रों  के साथ-साथ  घारमिक

 पत्रिकाओं  का  भारतीय  भाषाओं  के  शिक्षकों  की  तथा  संस्कृत  और  हिन्दू  दर्शन-शास्त्र
 प्रोफेसरों  की  और  पुजारियों  को  कमी  ।

 ओर  सरकार  का  दक्षिण  अफ्रीका  को  निर्यात  की  अनुमति  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  क्योंकि  इस  प्रकार  का  वाणिज्यिक  लेन-देन  दक्षिण  अफ्रीका  के  संबंध  में  दीघंकाल  से  चली  आ

 रही  अपनी  नीति  के  प्रतिकूल  पहले  की  तरह  छाभिक  और  ऐसे  ही  अन्य  उद्देश्यों  स ेभारतीय

 राष्ट्रिकों  को कतिपय  शर्तों  के साथ  दक्षिण  अफ्रीका  को  यात्रा  पर  जाने  की  इजाजत  दी  जायेगी  ।
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 ]

 सरकारो  क्षेत्र  को  प्रमुख  परियोजनाझों  को  लागत  में  वृद्धि

 *54.  श्रीमती  गीता  मुखजों  ]  .
 »  :  क्या  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्रो  महेन्द्र  सिह  हि
 करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  ओर  आंगविक  ऊर्जा  जेसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में

 सरकारी  क्षेत्र की लगभग  23  प्रमुख  परियोजनाओं  का  निर्माण  कायं  पूरा  होने  में  विलम्ब  होने  क ेकारण
 उनकी  लागत  में  अत्यधिक  वृद्धि  हो  गई  ओर

 दि  तो  उक्त  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्या  है  और  इस  स्थिति  से  बचने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कार्य  क्रम  कार्यान्वयन  सन््त्री  ए०  बो०.ए०  गनी  खान  :  हां  ।

 इन  परियोजनाओं  के  ब्यौरे  और  प्रस्तावित  सुधारात्मक  उपाय  संलग्न  विवरण  में  दिये
 भए

 *  कि
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 (2)  सुधारात्मक  कार्रवाई

 ल्जा

 परियोजनाओं  के  पूरा  होने  में  विलंब  के  कई  कारण  होते  जेसे  भूमि  का

 कर्ताओं  द्वारा  महत्वपूर्ण  उपस्कर  और  सामग्री  की  पूर्ति  तथा  से  संबंधित

 विस्तृत  इंजीनियरी  ड्राइंग  को  अन्तिम  रूप  आधार-संरचनात्मक  सुविधाओं  ओर  सेवाओं  के

 कानून  और  व्यवस्था  संबंधी  श्रमिकों  की  विक्र  ता/पृ्तिकर्ताओं  की  बेमेल

 क्षेत्र  में  घनराशियों  के  अपर्याप्त  ठेकेदारों  क ेअकुशल  काय्यें  संचालन  आदि  |

 यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रमुख  उत्तरदायित्व  संबंधित  मन्त्रालय  का  है  कि
 योजना  समय  पर  पूरी  हो  उन्हें  समय  अनुसूची  से  पीछे  रहने  वाली
 योजनाओं  के  लिये  सुधारात्मक  काये  करने  होते  यह  मन्त्रालय  इन  परियोजनाओं  के  नियमित

 देरी  के  कारणों  आदि  की  और  सम्बन्धित  मस्त्रालयों  तथा  सरकार  को  उच्च  स्तर
 पर  सामयिक  कारंवाई  शुरू  करने  के  लिए  सूचित  रखकर  उत्प्रेरक  भूमिका  निभाता  है  जिस  पर  बाद  में

 अनुवर्ती  कारंवाई  भी  की  जाती  100  करोड़  रु०  से  अधिक  लागत  वाली  परियोजनाओं  के  मामले
 में  संबंधित  मन्त्रालयों  से  देरी  क ेकारणों  आदि  का  पता  लगाने  और  सुधारात्मक  कार्रवाई  शुरू  करने  के

 लिए  तथा  इन्हें  इस  मन्त्रालय  को  मासिक  आधार  पर  सूचित  करने  के  लिये  अनुरोध  किया  जाता
 इसके  प्रधान  मन्त्री  जी  के  कार्यालय  तथा  संबंधित  मन्त्रालय  समेकित  अपवाद

 )  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  जाती  इन  परियोजनाओं  के  मन्त्रालय  आवधिक  समीक्षा
 बैठकें  करते  हैं  जिनमें  संबंधित  मन्त्रालयों/उपक्रमों  के  अधिकारी  भाग  लेते  हैं  और  उनके  द्वारा  की  जाने
 वाली  कारंवाई  से  संबंधित  उपायों  का  निर्धारण  किया  जाता

 धार्ये  समाज  के  एक  दल  का  दक्षिण  भ्रफ्रोका  का  दोरा

 +$55.  झी  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  क्या  विदेश  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्या  यह  सच  है  कि  आयंसमाज  से  संबंधित  पांच  प्रसिद्ध  भारतीयों  को  दक्षिण  अफ्रीका
 का  दोरा  करने  की  अनुमति  दी  गई  ओर

 कया  ऐसी  अनुमति  देना  दक्षिण  अफ्रीका  बारे  में  सरकार  की  नीति  के  विरुद्ध  नहीं

 विदेश  सन््त्री  बी०  झार०  :

 जी

 40
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 एवरेस्ट  ध्रभियान  के  दौरान  मरे  सेनिक  कर्मचारियों  के  परिवारों  को

 भ्रधिक  पेंशन

 +56,  डा०  चनाेखर  त्रिपाठी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  एवरेस्ट  अभियान  के  दौरान  मरे  सैनिक  कमंचारियों  के  परिवारों  को

 अधिक  पेंशन  देने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  अन्य  पेंशनभोगियों  को  दी  जा  रही  पेंशन  की

 तुलना  में  उनकी  पेंशन  की  राशि  में  कितनी  वृद्धि  किये  जाने  को  सम्भावना
 ॥॒

 कया  सरकार  ने  उन्हें  अन्य  सुविधाएं  भी  देने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 रक्षा  झ्नुसंधान  झौर  विकास  विमाग  में  राज्य  मन्त्रो  ग्ररण  :  जी

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 और  जिन  मामलों  में  मांग  की  जाती  है  उनमें  पात्र  आश्रितों  को  रोजगार  मुहैय्या
 कराने  में  उपयुक्त  सहायता  दी  जाती  सेना  सामूहिक  बीमा  योजना  के  अन्तगगंत  उन्हें  मिलने  वाली
 राशि  के  अलावा  मृतक  के  निकटतम  सम्बत्धी  को  अभियान  दल  के  सभी  सदस्यों  के  लिए  किये  गये

 विज्लेष  बीमे  की  2  लाख  रुपये  की  रकम  मिलेगी

 विवरण

 सेना  एवरेस्ट  अभियान  1985  में  मृत  सैनिक  अफसरों  के  परिवारों  के  लिये  युद्ध  में  वीरगति

 प्राप्त  कामिकों  के  परिवारों  को  मिलने  वाली  उदारीकृत  पेंशन  का  90%  विशेष  परिवार  पेंशन  के  रूप

 में  मंजूर  किया  गया  है  इसके  परिणामस्वरूप  सामान्य  विशेष  परिवार  पेंशन  के  साथ  इसकी  तुलना  करने

 पर  इसमें  निम्नलिखित  बृद्धि  हुई  है  :--

 ------+  जप

 मृत  ख्फसर  का  नाम  प्रतिमाह  प्रतिमाह  कालम  2  ओर
 व  रैंक  सामान्य  स्वीकृत  बढ़ी  3  में  पेंशन  का

 विशेष  परिवार  हुई  पेंशन  प्रतिमाह
 पेंशन  पेंशन  )  पेंशन )  अन्तर

 रू  र०  रू०

 1  2  3  4

 1.  मेजर  के०  आई०  कुमार  495  720
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 2.  मेजर  जय  बहुगुणा  468  3  680

 3.  कैप्टन  बी०  पी०  एस०  नेगी  श्न्य  585  585

 4.  लेफ्टिनेंट  एम०  यू०  बी०  राव  श्न्य  262  262

 5.  ले  क््टनेंट  आर०  एस०  बवक््शी  शून्य  375  5  45

 टिप्पणी  :--  क्रम  सं०  3,  4  और  5  में  बताए  गए  अफसर  अविवाहित  ये  ।  उनके  माता-पिता

 सामान्य  नियमों  के  अन्तर्गत  आश्रित  पेंशन  पाने  के  हकदार  नहीं  थे  क्योंकि  उनकी  आय  इसके  लिये

 निर्घारित  आय  सीमਂ  से  अधिक  फिर  विशेष  मामले  के  रूप  में  उन्हें  उदारीकृत  योजना  के

 अन्तगंत  पेंशन  मंजूर  कर  दी  गई  है  जेसा  कि  ऊपर  कालम  3  में  दिया  गया  है  ।

 2.  संबंधित  पांचों  सेना  अफसरों  के  परिवारों  को  मृत्यु  एवं  सेवा  निवृति  उपदान  के  अलावा

 परिवार  उपदान  की  निम्नलिखित  राशिगां  विशेष  रूप  से  अदा  की  गई  हैं  :-

 नाम  और  रंक  परिवार  उपदान  की  राशि

 मेजर  के०  आई०  कुमार  3600/-  रुपये

 2...  मेजर  जय  बहुगुणा  3600/--  रुपये

 3...  कैप्टन  वी०  पी०  एस०  नेगी  रुपये

 4...  लेफ्टिनेंट एम०  यू ०  बी०  राव

 5.  लेपिटनेंट  आर०  एस०  बक्शी

 कल्याण  सन्सत्रियों  का  सम्मेलन

 *57.  भी  चिरन्जी  लाल  दरर्मा  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हाल  ही
 में  नई  दिल्ली  में  हुये  राज्यों  और  संध  राज्य  क्षेत्रों  के  केंल्याण  मन्त्रियों  के  दो  दिवसीय  सम्मेलन  में  की
 गई  सिफारिशों  और  उसमें  लिये  गयै  निर्णेयों  का  सार  क्या

 कल्याण  सन्त्रालय  को  राज्य  सन्त्रो  राजेन्त्र  कुमारी  बाजपे  यो  )  :  सम्मेलन  में  कोई

 कप
 नहीं  लि

 पा
 गया  24-25  सार  को  नई  दिल्ली  में  हुए  राज्यों  और  संघ  शासित

 क्षेत्रों  के कल्याण  मस्त्रियों  के  सम्मेलन  की  मुख्य  सिफारिशों  का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता
 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  सिफारिशों
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 +58,  श्री  सो०  साधव  रेडडो  :  क्या  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  मन््त्रालयों  और  विभागों  द्वारा  जनता  की  शिकाय  तों  को  शीघ्र  दूर  करने

 के  लिये  कोई  दिशा  निर्देश  तैयार  किए  गये

 .  क्या  जनता  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  जन्नता.के  साथ  अधिक  सम्पर्क  में  आने

 बाले  विभिन्न  मन्त्रालयों  और  विभागों  द्वारा  अपनायी  जाने  वाली  व्ंमान  प्रक्रिया  की  हाल  में  पुनरीक्षा
 की  गई  भर

 यदि  तो  पुनरीक्षा  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  और  जारी  किये  गये  नये  दिशा  निर्देशों

 का  ब्योरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  भन््त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  पो०  :

 हां  ।  जारी  किये  गये  मार्गंदर्शी  सिद्धांतों  की  मुख्य-मुख्य  बातें  सभा  पटल  पर  रखे  जा  रहे  विवरण  में

 दी  गई  हैं

 और  कुछ  विभागों  में  जनता  की  शिकायतों  को  दूर.करने  वाले  तंत्र  की

 दकता  का  एक  सीमित  मूल्यांकन  हाल  में  किग्रा  गया  इससे  यह  पता  चला  कि  यद्यपि  शिकायतों  को

 दूर  करने  की  आवश्यकता  के  प्रति  अधिकाधिक  जागरुकता  बढ़  रही  है  परन्तु  शिकायतों  को  बढ़ावा  देने

 वाली  पद्धति  सम्बन्धी  कमियों  का  प्रता  लगाने  के  बजाये  व्यतिगत  शिकायतों  पर  कार्रवाई  करते  के  लिए

 अधिकाधिक  प्रयास  किए  गये  प्रतीत  होते  हैं  ।  मन्त्रालयों/विभागों,  से  कहा  गया  है  कि  वे  शिकायतों के
 वर्गीकरण  ओर  विश्लेषण  की  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  सुधार  के  लिए  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  का  पता  लगाएं
 जिससे  कि  समस्याओं  के  मूल  में  पहुंचा  जाए  और  पद्धति  में  परिवर्तन  लाए  जा  सके  ।

 विवरण

 जिन  मन्त्रालयों/विभायों  के  साथ  जनता.का  बहुत  वास्ता  पडता  है  उनसे  अपने
 मान  शिकायत  निवारण  तंत्र  के  मजबूत  करने  के  उद्देश्य  से निम्नलिखित  उपाय  करने  के  लिये  कहा  गया

 --

 (9)  जहां  कहीं  आवश्यक  हो  वहां  वरिष्ठ  स्तर  के  एक  अधिकारी  निदेशक  शिकायत  के  रूप
 में  पदनामित  किया  जाना  चाहिए  तथा  जनता से  प्राप्त  होने  बाली  शिकांयतों  को  प्रभावी
 ढंग  से  निपटाने  के  लिये  उनके  अधीनस्थ  संगठनों  में  लोक  शिकायत  एककों  का  गठन
 किया  जाना

 (|)  सलेबोन्मृ्ली  विभागों के  पययंवेक्षी  अधिकारियों  को  चाहिए  कि  वे  यह  बात  सुनिश्चित
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 करने  के  लिये  एक  प्रभावी  भमिका  का  निर्वाह  करें  कि  वास्तविक  शिकायतों  पर

 वाई  किए  जाने  ओर  उनका  निपटान  किये  जाने  में  शीघ्रता  बरती  जाये  ।

 (iii)  रेलवे  अस्पताल  बैंकों  आदि  से  संबंधित  शिकायतों  को  जहां  तक  भी  संभव हो  सके
 तत्काल  निपटाया  जाना  चाहिए  क्योंकि  इनमें  समय  का  महत्व  होता

 (iv)  शिकायतों  की  जांच  प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं  के  नजरिये  से  भी  की  जाये  ।

 (५)  शिकायतकर्ताओं  को  संबंधित  कारणों  सहित  ऐसे  उत्तर  दिए  जाने  चाहियें  जिनमें  स्पष्ट
 रूप  से  यह  बताया  गया  हो  कि  किसी  विशेष  मामलों  में  किसी  विशेष  ढंग  से  का रंवाई
 क्यों  की  गई  है  ।

 शिकायतों  पर  समयबद्ध  तरीके  से  कारंवाई  करनी  चाहिये  ।

 (५)  इस  पद्धति  पर  विभिन्न  स्तरों  पर  आवधिक  रूप  से  गहराई  से  नजर  रखी  जानी

 नई  व्यवस्थाओं  का  प्रचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 पाक  ब्लू-प्रिट  फार  एनाकों  इन  पंजा  शी्क  समाचार

 #60.  डा०  बो०  एल०  शलेश  है :
 >  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  गौरोशंकधर

 क्या  उनका  ध्यान  2  1986  के  टाइम्सਂ  नई  दिल्ली  में  ब्लू
 प्रिट  फार  एनार्की  इन  पंजाबਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  को  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  उठाया  है  और

 इस  बारे  में  पाकिस्तान  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  सन्त्रो  बी०  भार०  :  हां  ।
 .

 सरकार  को  पाकिस्तान  द्वारा  ऐसे  कोई  विशिष्ट  ब्लू-प्रिट  तैयार  किए  जाने  को  जानकारी

 नहीं  लेकिन  भारत  ने  पाकिस्तान  की  सरकार  को  विभिन्न  अवसरों  पर  तथा  विभिन्न  स्तरों  पर  इस

 बात से  अवगत  कराया  है  कि  भारत  के  उग्रवादियों  को और  आतंकवादियों  को  पाकिस्तान  की  ओर  से

 प्रोत्ताहन और  सहायता  मिलना  भारत  के  लिए  की  बात
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 राज्यों  भौर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए वाधिक  योजना  परिव्यय

 443.  श्रो  ई०  ध्रय्यपू  रेड्डी  |
 श्री  अमर  राय  प्रधान  9  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  हुसेन  दलवाई

 क्या  विभिन्न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेव  1986-87  के  वाधिक  योजना  परिब्ययों
 को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि
 तो

 1986-87  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  कितना
 परिव्यय  रखा  गया  है  और  1985-86  के  परिव्ययों  की  तुलना  में  वास्तव  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई

 :

 क्या  केन्द्रीय  बढ़े  हुए  परिव्ययों  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को अधिक

 धन  उपलब्ध  ओर
 ह

 किन-किन  राज्यों
 ने

 1986-87  को  वाधिक  योजना  के  लिए  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने
 के  लिएभ्हामी  भरी  है  ?

 योजना  मन््त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  ए०  के०  :  हां  ।

 एक  विवरण  सं  लग्न  है  ।  हे

 केन्द्र  ने  1985-86  की  वार्षिक  योजना  के  मुकाबले  1986-87  राज्य  योजनाओं  के

 लिए  सहायता के  प्रावधान  में  वृद्धि  की

 सभी  राज्य  1986-87  की  अपनी  वाधिक  योजना  के  लिए  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने
 के  लिए  सहमत हो  गए

 वाधिक  योजना  1985-86  और  1986-87  परिव्यय  राज्य/संघ राज्य  क्षेत्र

 1985-86  1986-87  (2)  के  मुकाबले

 अनुमोदित  सहमत  (3)  का  बढ़ा  हुआ

 परिव्यय  परिव्यय  प्रतिशत

 2
 ह

 3  4

 राज्य

 बान्ध्र  प्रदेश  810.00  1000.00  23.5

 बसम  410.00  500.00  21.9



 2

 बिहार  851.00

 गुजरात  804.00.

 हरियाणा  480.00

 हिमाचल  प्रदेश  177.00

 जम्मू  और  260.00

 कर्नाटक  651.00

 केरल  355,00

 मध्य  प्रदेश  1170.00

 महाराष्ट्र  1700.00

 मणिपुर  70.00

 मेघालय  75-00

 नागालैंड  65.00

 उड़ीसा  450.00

 पंजाब  500.00

 राजस्थान
 *  430.00

 सिक्किम  41.00

 तमिलनाडु  960.00

 .  त्रिपुरा  86.00

 उत्तर  प्रदेश  1642.00

 पश्चिम  बंगाल  675.00

 जोश-राज्य  12662.00

 ae

 3

 1150.00

 950.00

 525.00

 285.00

 315.00

 765.00

 ,  390.00

 1381.00  .

 8100.00

 87.00

 91.00

 78.00

 600.00

 575.00

 525.00

 50.00

 1153.00

 105.00

 2030.00

 776.00

 15351.00
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 संघ  राज्य  क्षेत्र

 अंडमान  और  निकोबार  33.50  69.00*  106.0

 द्वीप  समूह

 अरूणांचल  प्रदेश  73.00  90.00  23-3

 चंडीगढ़  38.76  42.48  9.6

 दादर  और
 नगर  हवेली

 -  8.65  8.65  न

 दिल्ली  335.00  483.00**  44.2

 दमन  और  दीव  64.00  73.00  14.1

 लक्षद्वीप  7.65  8.40  9.8

 मिजोरम  48.00  58.00  20.8

 पांडिचे  री  33.00  39.00  18.2

 जोड़--(सं०  रा०  641.56  871:53  35.8

 कुल  33  13.56  क्रम  29.
 सं०  रा०

 *तोन  जहाजों  की  ्वरीद  के  लिए  34  करोड़  रुपये  शामिल  हैं  ।-

 विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  83  करोड़  रु०  शामिल

 टिप्पणी  :  योजना  परिव्ययों  का  नाम  मात्र  रूप  में  अंग्रिम  रूप  दिया  जाता  है  व  कि  वास्तविक

 रूप

 झल्पसंख्यकों  के  सम्बन्ध  में  उक््याधिकार  प्राप्त  पेनल  की  रिपोर्ट

 444.  श्री  सेयद  शाहबुहदीन  :  क्या  कल्याण  मन््त्री  यह  बतांने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डा०  गोपाल  प्विंह  की  अध्यक्षता  में  उत्च्चाधिकार  प्राप्त  पेनल  की  रिपोर्ट  जो  कि
 बी  ज्ञ्ल  3

 1983  में  प्रस्तुत  की  गई  थी  अब
 तक  जारी  नहीं  की  गई

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  और
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 कया  इसे  राज्य  सरकारों  ओर  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  को  उनकी  टिप्पणियां
 जानने  के  लिए  परिचालित  किया  गया  है  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  में  उप  सन््त्री  गिरिधर  :  ओर  रिपोर्ट  सरकार
 के  विचाराधीन

 जी  श्रीमान  ।

 गरीबी  दूर  करने  के  लिए  गर-सरकारी  एजेन्सियां

 445.  भ्री  प्रमर  सिह  राठवा  :  क्या  योजना  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसी  गैर-सरकारी  एजेन्सी  द्वारा  भी  देश  से  गरीबी  दूर  करने  क ेलिए  सहायता  की
 जा  रही  और

 यदि  तो  उन  एजेन्सियों  का  विवरण  क्या  है  तथा  तेयार  किए  गए  कार्यक्रमों  का
 ब्योरा  क्या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  और  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  गरीबी  दूर  करने  के  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  गैर-सरकारी  अभिकरण  पें/स्वैच्छिक  संगठनों
 की  महत्वपूर्ण  भूमिका  की  परिकल्पना  की  गई  जिसके  ब्यौरे  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1985-90)
 के  के  में  विए  गए  इस  दस्तावेज  पर  संसद  में  1985  में  विचार-विमर्श
 हुआ

 ]

 द्वारा  गंगा  का  प्रदूषण

 446.  श्री  जगम्ताथ  प्रसाद  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (8)  गंगा  नदी  के  किनारे  ऐसे  कितने  शहर  हैं  जिनका  मलजल  गंगा  नदी  में  जाता  तथा  ऐसे
 कितने  कारखाने  हैं  जिनका  नि:सख्नाव  गंगा  नदी  में  जाता  है  तथा  वि:स्नाव  किस  प्रकार  का  है  जिसके
 कारण  गंगा  का  पानी  प्रदूषित  होता

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  स्थानों  पर  तो  पानी  इतना  प्रदूषित  है  कि  लोग
 इसे  सिंचाई  के  प्रयोजन  से  भी  प्रयोग  नहीं

 यदि  तो  गंगा  के  प्रदूषित  जल  से  कितने  लोग  प्रभावित  और

 कया  सरकार  ने  उन  कारखानों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  जो  गंगा  के  पानी  को
 प्रदूषित  करने  के  जिम्मेदार  हैं  ओर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 48



 7  1907  लिखित  उत्तर

 पर्यावरण  श्रौर  वन  मन्त्रालय  में  राज्य  सन््त्री  जियाउरंहमान  :  लगभग
 100  नगरों तथा  264  औद्योगिक  इकाइयों  का  मल-जल  तथा  नि:स्नाव  गंगा  नदी  में  जाता

 कच्चे  माल  के  प्रयोग  तथा  उत्पादित मदों  पर  आधारित  उद्योगों से  निकलने  वाले  निः:स्रावों में
 प्रलंबित  तेल  व  धातुओं  जैसे  क्रोमियम  आदि  सम्मिलित

 होता

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  264  ओद्योगिक  इकाइय  8
 गिक  इकाइयों  का  पता  लगा  लिया  गया  है  जो  अधिक  प्रदूषणकारी  हैं  तथा  जहां  1000  किलोमीटर
 प्रतिदिन  से  अधिक  नि:स्राव  की  मात्रा  है  तथा  इस  निःस्राव  में  विषजन्य  तत्व  शामिल  इसमें  से  33

 इकाइयां  उत्तर  5  बिहार  में  तथा  30  पश्चिम  बंगाल  में  स्थित  हैं  ।  सभी  सम्बन्धित  राज्य  प्रदूषण
 बोर्डों  स ेयह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कहा  गया  है  कि  ये  औद्योगिक  निःख्रावों  के  लिए  उपचार

 सुविधाओं  की  अवस्थापना  के  लिए  समयबद्ध  स्कीमों  को  प्रस्तुत  व  क्रियान्वित  अब  तक  21

 औद्योगिक  इकाइयों  ने  बहिस्नावों  क ेउपचार  के  लिए  सुविधाओं  की  अवस्थापना  तथा  विकशस  के

 कृदम  उठाए

 पुलिस  थानों  में  हिरासत  में  रखे  नागरिकों  के  साथ  व्यवहार

 447.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पुलिस  की  सामान्य  प्रथा  यह  है  कि  वह  लोगों  को  कथित  पूछताछ  हेतु

 पुलिस  थानों  में  हिरासत  में  रखती  उसके  साथ  दुब्यंवहार  करती  है  और  कभी-कभी  उन्हें  उनके  घन

 एवं  अन्य  सामान  से  भी  वंचित  कर  देती

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  पुलिस  द्वारा  लोगों  के  साथ  दुव्यंवहार  के  अवसरों
 को  रोकने  के  लिए  भारतीय  दण्ड  संहिता  और  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  उपयुक्त  संशोधन  करने  के

 लिए  कानून  बनाने  का  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  दोषी  पाये  गये  पुलिस  अधिकारियों  और  कमंचारियों
 को  सजा  दिये  जाने  को  कुछ  सुगम  बनाने  हेतु  कानूस  में  संशोधन  करने  के  लिए  भी  विधान  बनाने

 का

 प्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मन््त्री  प्ररुण  :  से  राज्य

 का  विषय  होने  के  कारण  इस  विषय  में  उपाय  करना  मूलतः  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  तथापि

 पूछताछ के  लिए  हिरासत में  लिए  गए  गिरफ्तार  व्यक्तियों  के  साथ  व्यवहार के  बारे में  दण्ड  प्रक्रिया
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 स्ंद्धेता  और  राज्य  पु़िस  अबुअलों  में  पर्याप्त  मांदर्शी  सिद्धान्त  विद्यमान  भारत  सरकार  ने  भी

 यह  सुनिश्चित  करने  के  खिए  समय-समय  पर  राज्य  सरकारों  को  मार्गंदर्शी  निर्देश  जारी  किये  हैं  कि

 पुलिस  बल  का  व्यवहार  हमेशा  मानस  हो  ओर  पुलिस  की  तथाकथित  ज्यादतियों  को  गम्भीरता से
 लिया  जाय  और  जब  कभी  इस  प्रकार  के  सासले  होते  हैं  तो  उनके  साथ  सख्ती  से  निपटा  जाय  ।

 बंगलादेशी  घ॒सपेठियों  का  पता  लगाना  झौर  उन्हें  वापस  भेजना

 448.  श्री  सी०  जंगा  रेडडो  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 बिहार  और  दिल्ली  में  पुथक-पृथक  कितने  बंगलादेशियों  ने  अनाधिकृत  रूप  से

 प्रवेश  किया

 बंगलादेशी  घुसपैठियों  का  पता  लगाने  ओर  उन्हें  वापस  भेजने  के  लिए  क्या  नियम  और

 प्रक्रिया  अपनाई  जा  रही  भोर

 1985  के  ढोरान  प्रत्येक  राज्य  से  कितने  बंगलादेशियों  को  वापस  भेजा  गया  ?

 झ्ान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  सें  राज्य  सन्त्री  प्रदण  :  से  भारत
 देश  सीमा  की  अधिक  लम्बाई  के  कारण  बंगलादेश  से  पश्चिमी  बंगाल  में  से  भारत  के  विभिन्न
 जिनमें  बिहार  तथा  दिल्ली  शामिल  में  घुसपेठ  से  इंकार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इन  राज्यों  में

 ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  उपलब्ध  वहीं  राज्य  सरकार  को  स्थायी  निर्देश  दिये  गये  हैं  कि  बंगलादेश  से
 आये  घुसपैठियों  को  जैसे  ही  पता  चले  निष्कासित  कर  दें/वापस  भेज  दें  ।  राज्य  सरकारों  को  भी  विदेशी
 नागरिक  1946  के  अधीन  पता  लगने  पर  उनके  विरुद्ध  कारंवाई  करने  की  शक्तियां

 सी

 449,  श्री  के०  प्रश्लागो  है
 9  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  बी०  एल०  शेलेझ  |

 क्या  अमरीका  द्वारा  इस  वर्ष  अन्तरिक्ष  में  कोई  शटल  न  भेजने  की  स्थिति  में  भारत  को
 सी  उपग्रह  अभियान  सेवा  के  लिए  अधिक  घन  देना  और

 यदि  तो  कितना  भुगतान  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विज्ञान  धर  प्रोन्नोगिको  संत्रालय  तथा  सहासागर  प  रमाण्  इसक्ट्रोलिकी  भोर
 पअस्तरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  पाटिल  ):  अन्तरिक्ष  परिवहन  प्रणाली

 टी०  एस० )  की  उड़ान  द्वारा  सी  के  प्रमोचन  के  लिए  अमरीकी  स्थिर  डालरों
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 वर्ष  1982)  को  शर्तें लागू  होती  जिनमें  कहा  गया  है  कि  राष्ट्रीय  वेमानिकी  और  अन्तरिक्ष  प्रशासन

 द्वारा  किये  गये  किसी  भी  प्रकार  के  विलंब  के  कारण  सो  को  अन्तरिक्ष  परिवहन
 प्रणाली  द्वारा  छोड़ने  के  लिए  अधिक  घनराशि  नहीं  देनी  पड़ेगी  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हिमाचल  जम्मू  शोर  काश्मोर  तथा  उत्तर  प्रदेर्श  में  बरेनियम  झौर  भ्रन्य
 खनिजों  का  पता  लगाया  जाना

 450,  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  जम्मू  और  काश्मीर  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  उन  स्थानों  के
 नाम क्या  हैं  जहां  पर  चालू  वित्तीय  वर्ष  सहित  गत  तीने  वर्षों  के  दोंरान  यूरेनियम  और  अस्य  खनिजों  का

 पता  लगाने  हेतु  सर्वेक्षण  किए  गए  हैं  ओर  प्रत्येक  का  जिलावार  ब्योरा  क्या

 यदि  तो  इन  सर्वेक्षणों  के  परिणाम  निकले  हैं  ओर  इन  खनिजों  का  पता  लगाने
 में  क्या  नवीनतम  प्रगति  हुई  ओरं

 कया  नये  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  कुछ  और  स्थान  शामिल  करने  की  कोई  योजनः  है  और
 उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 विज्ञान  श्ोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रांनिको  भोर
 झन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :  और  परमाणु  खनिज
 प्रभाग  व्यापक  स्तर  पर  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  करता  रहा  है  तथा  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  यूरेनियम  की
 विद्यमानता  पाई  गई  है  :  --

 हिमाचल  प्रदेश  शिमला  और  अम्दा  जिले  ।

 जम्मू  और  काश्मी  र--ऊघमपुर  जिला  ।

 उत्तर  सहारनपुर  तथा  देहरादून  इन  क्षेत्रों  में  अन्वेषण  का  काम
 विभिन्न  चरणों  में  पहुंच  चुका  इनमें  से  अधिकांश  क्षेत्रों  में  अन्वेषण  खाइयां  गढ़े
 खोद  कर  ओर  आइसोरेडिंग  की  सहायता  से  किये  जा  रहे  यूरेनियम  की  विसंगतियों  को
 आधिक  व्यवहारयता  का  अनुमास  लगाने  और  मोलिबिडनम आदि  जंसे

 नियम  के  साथ  मिलने  वाले  खनिजों  की  विद्यमांनेता  के  बारे  में  निश्चित  जानकारी  पाने  के

 लिए  भी  अन्वेषण  किये  जा  रहे

 इस  वर्ष  निम्नलिखित  जिलों  में  भी  सर्वेक्षण  लिए  गए  हैं  :  --

 हिमाचल  प्रदेश  अम्बाला तथा  उना
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 उत्तर  प्रदेश --  अल्मोड़ा-नैनीताल  उत्तर  पौड़ी  तथा  पिथोरागढ़  जिसे  ।

 सेन्ट्रल  संकेनिकल  इंजीनिय  रिंग  रिसच  इंस्टोटयूट  के  वेशा  में  भ्रसन््तोष

 451.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेन््ट्रल  मेकेनिकल  इंजीनियरिंग  रिसर्च  इंस्टीट्यूट  की  सारी  विशेषज्ञ  मानवशक्ति  का

 इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  तथा  उन्हें  उचित  उद्योगों  मुख्य  समस्याओों/परियोजनाओं  में  लगाया  जा

 रहा

 क्या  वैज्ञानिकों  को  काम  करने  की  उचित  सुविधाएं  तथा  पर्यावरण  उपलब्ध

 यदि  तो  अनेक  योग्य  तथा  उच्च  अहंता  प्राप्त  वैज्ञानिकों  द्वारा  सेन्ट्रल  मेकेनिकल

 इंजीनियरिंग  रिसर्च  इंस्टीट्यूट  दुर्गापुर  छोड़ने  के  क्या  करण  हैं  ?

 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको  भोर

 प्र्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  हां  ।

 हां  ।

 संस्थान  में  लगभग  150  वैज्ञानिकों  में  से  गत  5  वर्षों  में  औसतन  वाधिक  4  से  कम  ने

 छोड़ा  उन्होंने  मुख्यतः  ब्यक्तिगत  कारणों  से और  भविष्य  में  कार्य  के  बेहतर  अवसरों  के  लिए  छोड़ा

 जनरल  इंजोनियसं  रिजवं  फोस  के  कर्मचारियों  को  छटनी

 452.  श्री  हन्नान  सोल्लाह  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जनरल  इंजीनियसं  रिजवं  फोर्स  के  कुछ  कर्मचारियों  की
 छटनी  कर  दी  गई  थी  ओर

 उन्हें  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  में  परियोजना  के  अन्तर्गत  सेना  में  पुनः  नहीं  लिया

 गया

 क्या  सरकार
 को

 परियोजना  के  अन्तगंत  कार्यरत  जनरल  इंजीनियस  रिजवं

 फोस  के  कमंचारियों  के  छुट्टी  तथा  आवास के  बारे  में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अद्यतन  स्थिति  क्या  है  और  इन  लोगों  के  साथ  न्याय  करने  के
 लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 रक्षा  भ्रनुसंघान भोर  विकास  विभाभ  में  राध्य  संत्रो  प्ररुण  :

 $2
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 परियोजना  के  जनरल  रिजवव  इंजीनियर  फोस  के  किसी  भी  कर्मचारी  को  नौकरी  से  नहीं
 निकाला  गया  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही
 -

 (8  ठता  ।

 दंगा  रोधो  केन्द्रीय  आरक्षो  पुलिस  को  विशेष

 453.  श्री  सेयद  झ्हाबुद्दीन  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दंगा  रोधी  बल  के  रूप  में  प्रस्तावित  केन्द्रीय  आरक्षी  पुलिस  बल  की  सभी  विशेष

 बटालियनों  ने  कार्य  करना  शूरू  कर  दिया  और

 यदि  तो  क्या  यह  प्रस्ताव  छोड़  दिया  गया  है  ?

 आंतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  पझ्रुण  :  साम्प्रदायिक  और  जाति
 विवाद  से  उत्पन्न  होने  वाली  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  केन्द्रीय  रिजवं  पुलिस  बल  की  विशेष  रूप  से
 प्रशिक्षित  और  सुसज्जित  छः  बटालियनों  को  बनाया  गया  है  तथा  वे  वाय॑  कर  रही  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  में  भ्ायुध  कारखाने  के  निर्माण  के  कारण  विस्थापित  हुए
 पग्रानोणों  को  मुशावजा

 424.  मधु  दंडवते  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  बलानगीर  जिले  में  जहां  एक  आयुध  कारखाना  स्थापित  किया  जा  रहा  है
 सोलह  गांवों  के  विस्थापित  लोगों  को  किस  दर  पर  मुआवजा  अदा  किया  गया

 क्या  लगातार  यह  मांग  की  जा  रही  है  कि  मुआवजे  की  मात्रा  में  बुद्धि  की  जाए  क्योंकि

 यह  बहुत  कम

 ५  े  9  लोग  बे
 पि  कक  नेसेप  उनके क्या  प्रा

 घका
 रियों  द्वारा  ग्रामीणों  को  विस्थापित  करने  से  पूव॑  उन

 पुनर्वास  की  कोई
 योजना  तैयार  की  ओर

 तत्संबंधो  ब्योरा  क्या  है  ?

 उत्पादन  प्रोर  रक्षा  प्रति  विभाग में  राज्य  मंत्री  सुख  :  और
 बोलनगीर

 में  एक  आयुध  निर्माणी  स्थापित  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  भूमि  अजंन

 .$3
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 नियम  !  894  (1984
 में  यथा  के  प्रावधानों  के  अनुसार  2707.49  एकड़  निजी  भूमि के

 श्र्जेन के  लिए  14  गांवों  को  मुआवजा  दे  दिया  अधिनियम  में  इस  बात  का  .  प्रावधान है  कि  यदि

 कोई  व्यक्ति  मुआवजे  से  संतुष्ट  न  हो  तो  वह  इसके  लिए  उपयुक्त  न्यायालय  में  जा  सकता है  ।

 ओर  उड़ीसा  सरकार  ने  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  की  एक  योजना  बनाई
 है  जिसमें  ओर  बातों  के  साथ-साथ  प्रत्येक  विस्थापित  ९रिवार  को  एक  मकान  की  मकान  बनाने
 के  लिए  वित्तीय  सहायता  ओर  बुनियादी  पुविधाओं  के  साथ  बस्तियां  विस्थापित  करने  का  लक्ष्य  रा

 गया  है

 20  सूत्रों  कार्यक्रम  के  भ्रन्तर्गत  गरोबी  को  रेखा  से  ऊपर  लाये  गये  व्यक्षित

 455.  श्री  बनवारी  लाल  बे रवा  :  क्या  योजना  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  आदिवासी  क्षेत्रों  में  राज्य-ब्रार  कितने  व्यक्तियों  को  गरीबी

 की  रेश्ा  से  ऊपर  लाया  गया  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज 4  मंत्री  ए०  के०  :  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत
 आदिवासी  क्षेत्रों  में  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  लाए  गए  लोगों  की  राज्यवार  संख्या  बताना  सम्भव  नहीं

 फिर  दो  समय  अवधियों  अर्थात  1977-78  और  1983-84  के  लिए  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे
 रह  रहे  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  की  संख्या  के  बारे  में  राज्यवार  नवीनतम  सूचना  संलग्न  विवरण
 में  दी  गई  इस  अवधि  देश  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  की

 1977-78  में  350  लाख  से  घट  कर  1983-84  में  327  लाख  रह  इस  सम्बन्ध  यह

 उल्लेखनीय  है  कि  जनजाति  उप-योजना  के  जो  पांचवीं  योजना  से  कार्यान्वित  की  जा  रह
 विभिन्न  आय  सुजन  स्कीमों  के  अन्तगंतਂ  अनुसूचित  जनजातियों  को  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  दी  जा

 रही  है  ताकि  वे  गरीबी  की  रेखा  पार  कर  छठी  योजना  के  27.59  लाख  परिवारों  के

 लक्ष्य  के  मुकाबले  अनुसूचित  जनजाति  के  43.58  लाख  परिवारों  को  आरविक  सहायता  दी  गई  ।

 विवरण

 गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  की
 राज्यवार  संख्या

 रुपरे

 ऋ० सं० राज्य 77-78 2 3 4. आंध्र प्रदेश
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 2  3  4

 2  असम  9.69  6.79

 3  बिहार  36.78  38.25

 4  गुजरात  35.28  26.93

 5  हिमाचल  प्रदेश  0.51  0.16

 6  केरल  1.79  0.95

 7  कर्नाटक  8.19  13.63

 8  मध्य  प्रदेश  85.98  85.66

 9  महाराष्ट्र  34.09  37.57

 10  उड़ीसा  48.54  41.77

 11  राजस्थान  20.47  28.31

 12  तमिलनाडु  3.01  2.97

 13.  उत्तर  प्रदेश  1.19  1.07

 14.  पश्चिम  बंगाल  21.50  18.50

 अखिल  भारत  350.33  327.24

 टिप्पणी  भारत  के  जोड़  ओर  14  राज्यों  के  जोड़  अव्याप्त  अन्तर  के  कारण  समान

 नहीं  हैं  ।

 ]

 अभिपुर  में  सरकर रो  क्षेत्र  में  इलेक्ट्रगलिक  उद्योग  को  स्थापना

 456.  भी  एन०  टोस्जी  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  विचार  मणिपुर  में  सरकारो  क्षेत्र में कुछ  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  स्थापित

 करने  का  है  क्योंकि  वहां  उद्योगों  का  एकदम  अभाव  है  ओर  वहां  रेल  सुविधाएं नहीं

 यद्दि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  क्षेत्र की  इस  अनोखी  स्थिति का  सर्वेक्षण

 करने  का  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाण

 अन्तरिक्ष  विसागों  में  राज्य  सन््त्नी  शिवराज  वी०  :  इस  समय  मणिपुः  में
 जनिक  क्षेत्र  में  इलेक्ट्रानिकी  उद्योगों  की  स्थापना  करने  का  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं

 हां  ।  इस  उद्देश्य  से  इलेक्ट्रानिंकी  विभाग  के  कुछ  वरिष्ठ  अधिकारियों  ने  मणिपुर
 दौरा  किया  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  इम्फाल  में  विशेषज्ञों  क ेदल  को  भेजने  की  भी  योजना  बना

 रहा  है  ताकि  उन  इलेक्ट्रानिकी  उत्पादों  का  पता  लगाया  जा  जिनका  राज्य  के  अन्दर  विनिर्माण
 किया  जा  सकता  है  ।

 सल्फर  डाइग्ाकसाइंड  का  स्राव

 457.  श्री  पी०  सानिक  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बर्ष  1986  के  बाद  सल््फर  डाइआक्साइड  के  स्राव  की  मात्रा  में  तीन  गुणा  वृद्धि
 हुई  है  ओर  यदि  तो  करा  सुधारात्मक  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  और

 क्या  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  स्वीडन  की  तरह  जनवरी  1986)  986)  कोई

 महत्वपूर्ण  परियोजनाएं  हैं  ?

 पर्यावरण  झौर  वन  भमन््त्रालय  में  राज्य  भन्त्री  जियाउरंहमान  भ्न्सारी  )  :  यह

 अनुमान  लगाया  गया  है  कि  देश  में  कुल  सल्फर  डाई  आक्साइड  निस्सरण  1966  के  1.38

 यन  ठन  से  1979  में  3.20  मिलियन  टन  की  बुद्धि  हुई  हालांकि  स्वीडन  की  स्थिति  के
 मौसम  विज्ञान  वेघशालाओं  के  माध्यम  से  किये  गये  रिकार्ड  के  अनुसार  देश  में  तेजाब  वर्षा  की  समस्याओं
 का  कोई  साक्ष्य  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 की  सुरक्षा  के  लिए  पर्यावरण  सम्बन्धी  विशानिर्देश

 458.  प्रो०  सेफुह्दीत  सोज  :  क्या  प्रथान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नागरिकों  की  सुरक्षा  के  लिए  पर्यावरण  के  संबंध  में  कोई  दिशानिर्देश

 यदि  तो  उक्त  दिशानिदेशों  को  कब  तैयार  किया  गया  और

 उक्त  दिशा-निर्देशों  को किन-किन  संस्थाओं  को  परिचालित  किया  गया  था  ?

 56  ,
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 —  मा  अप  ऊना  -  क्ञज्ज

 पर्यावरण  झ्रौर  बन  सन््त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  जियाउरंहमान  :  से

 तागरिकों  की  सरक्ष  के  लिए  अभी  तक  कोई  विशेष  दिशा  निर्देश  नहीं  बनाये  गये  उद्योगों  के लिए

 जगह  तथा  पन  बिजली  एवं  नदीं  घाटी  परियोजनाओं  जेसी  अन्य  विकास  की

 योजनाओं  के  लिए  दिलानिर्देश  बनाये  गये  हैं  ।  बम्बई  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  चैम्बर  आफ

 कामसं  एण्ड  ने  गैस  रिसाव  से  सुरक्षाਂ  नामक  एक  पुस्तिका  तैयार  की  है
 जिसमें  अमोनिया  तथा  सलफर  डाई  आक्साइड  ज॑ंसी  गैसों  के  रिसाव  की  हालत  में  करेंਂ
 व  न  करेंਂ  बताया  गया

 गोरखपुर  में  मर्तो  केख  खोलना

 459.  श्री  मदन  पांडे  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  गोरखपुर  में  भर्ती  केन्द्र  खोलने  का  कोई  अनुरोध
 प्राप्त  हुआ

 तो  क्या  सरकार  रक्षा  सेनाओं  के  तीनों  अंगों  के  लिए  भर्ती  हेतु  केन्द्र  द्लोलने
 पर  विचार  कर  रही  है  ?

 रक्षा  झ्रमुसंघान  झोर  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  पक््ररुण  :

 जब  भर्ती  केन्द्र  दलोला  जाएगा  तो  उप्तमें  थलसेना  और  मौसेना  के  लिए  भर्ती  की

 जाएगी  ।

 संरक्षण  अधिनियम  1980  में  संशोधनਂ

 460.  श्री  के०  सोहन  दास  :  क्या  प्रधान  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्तमान  वन  संरक्षण  अधिनियम  1980  के  कारण  विभिन्न  राज्यों  में  पन-बिजली
 योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  में  समस्यायें  उत्पन्न  हो  रही

 यदि  तो  किन-किन  राण्यों  ने  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  लिखा

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इन  समस्याओं  को  दूर  करने  की  दृष्टि  से अधिनियम  में

 उपयुक्त  संशोधन  करने  हेतु  विधान  अनाने  का  ओर

 यदि  हां,.तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्यः  है  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  सल्त्रालय  में  राज्य  सन््त्री  जियाउरंहमान  :  हां  ।

 से प्रश्न ही नहों 7
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 केरल  में  निर्जलता  रेखा ले  ऊपर  लाये गये  लोग

 461,  श्री  सुरेक्ष  कुरूप  :  क्या  योजना  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 20  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  फलस्वरूप  छठी  योजनावधि  के  दौरान  केरल  में

 कितने  लोगों  को  निर्धनता  रेखा  से  ऊपर  लाया  बोर

 छठी  योजना  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  ?

 योजना  भन््त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए०  के०  :  20  सूत्री  कार्यक्रम

 न्वित  करने  के  छठी  योजना  के  दौरान  केरल  में  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाए  गए

 व्यक्तियों  की  संख्या  से  संबंधित  सूचना  उपलब्ध  गहीं  दो  समयावधियों  अर्थात  1977-78

 तथा  1983-84  के  लिए  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  के  बारे  में  नवीनतम  राज्यवार

 सूचना  उपलब्ध  है  और  2  के  रूप  में  |  इस  अवधि  केरल  में  गरीबी  की  रेखा  से

 नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  1977-78  में  117.1  लाख  से  घटकर  1983-84  में  71.5  लाख

 रह  गई  ।

 छठी  योजना  के  लिए  कोई  राज्यवार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  ।

 ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  मे ंगरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  की

 राज्यवार  अलग-अलग  संख्या  और  प्रतिशतः  1977-78  )
 ननननीनीीओ-बीबी-ी-ती€गॉलसीससफ5फफसयससफससससससोसी  न+  न  ए्पपपथययथयानप+

 क्रम  राज्य  _  प्रामोण  शहरी  सम्मिलित

 सं०  संख्या  प्रतिशत  संख्या  प्रतिशत  संब्या  प्रतिशत

 )

 1  2  3  4  5  6  7  8

 2.  आसाम  78.0  48.5  6.4  36.5  84.4  47.3

 3.  बिहार  330.5  57.8  33.7  44.8  364.2  56.3

 4.  गुजरात  994.6  43.1  27.5  29.8...  122.1  38.0

 5.  हरियाणा  22.0  23.2  7.0  32.5  29.9  25.2

 6.  हिमाचल  प्रदेश  10.2  27.8  0.5  17.2  10.7  27.0

 $$
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 2  3  4  5  6  7  8

 7.  जम्मू और  कश्मीर  13.9  31.7  4.5...  40.5  18.4  33.4

 8.  कर्नाटक  131.9  53.2  41.6  44.6  173.5  50.8

 9.  केरल  94.1  47.4  23.0.  53.2  117.1  48.4

 10.  मध्य  प्रदेश  242.7  61.6.  43.1  46.9  285.8  58.9

 11.  महाराष्ट्र  234.1  60.4.  621  31.4  296.2  .  50.6

 12.  मणिपुर  29  29.2  0.8.  26.8  3.7.  28.7

 13.  मेघालय  5.2...  51.2  0.6...  28.6  5.8.  47.4

 14.  उड़ीसा  151.6  67.9  11.1  41.8  162.7  65.1

 15.  पंजाब  15.0  13.1  10.5  25.6  25.5...  16.4

 16.  राजस्थान  82.72  33.5  20.8.  339  103.5  33.6

 17.  तमिलनाडु  177.2  56.3  67.2  45.3  244.4.  52.8

 18.  त्रिपुरा  10.6  64.5  0.6  27.5  11.2...  60.5

 19.  422.8.  49.8  83.2  49.2.  506...  49.7

 20.  पश्चिमीबंगाल  220.4  58.3  45.1  34.5  265.5  52.2

 21.  13.8  41.5  6.2  10.1  20.0  21.1
 सिक्किम  ओर  _
 सभी  संघ  राज्य

 क्षेत्र

 बखिल  भारतोय  2531.0  51.2  37.0  38.2.  3068.0  48.3
 नझ  जज  न  ७  सिने  सामना

 (1)  उपर्युक्त  अनुमान  वर्ष  1973-74  की  कीमतों  के  आधार  पर  49.09  *०  प्रति

 व्यक्ति  प्रति  मास  की  गरीबी  की  रेखा  का  उपयोग  करते  हुए  प्राप्त  किए  गए  हैं  जो

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रति  व्यक्ति  2400  कैलोरी  की  न्यूनतम  दैनिक  आवश्यकता के

 अनुसार  56.64  र०  की  गरीबी  को  रेखा  झहरो  क्षेत्रों  में  2100  कंलोरी  की

 आवश्यकता  के  अनुसार

 (2)  1977-78 के  बरीबी  को  रेखा  को  शंकित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सांड्यिकी
 संगठन का  गरीबो  उपभोक्ता  सूचकांक  इस्तेमाल  किया  गया
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 (3)  ये  परिणाम  राष्ट्रीय  अ्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  के  पारिवारिक  उपभोक्ता  व्यय  के
 दोर  1977  से  जून  78)  से  संबंधित  आंकड़ों  पर

 आधारित

 (4)  केन्द्रीय  सांख्यिकी  संगठन  द्वारा  अपने  राष्ट्रीय  लेखा  सांख्यिकी  में  दिए  गए  अखिल

 भारतीय  निजी  उपभोक्ता  व्यय  से  संबंधित  कुल  अनुमानों  और  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श
 सर्वेक्षण  संगठन  के  आंकड़ों  से  प्राप्त  कुल  अनुमानों  भें  जो  अन्तर  उसे  राज्यों  और

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  आवंटित  करने  के  संबंध  किसी  सूचना  के  अभाव  में  राज्यों  ओर

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  यथा  अनुपात  समायोजित  किया  गया  है  ।

 (5)  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  के  व्यक्षिययों  की  संख्या  !  1978  की  जनसंख्या से  |
 संबंधित  है  ।

 ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  गरीबी  को  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  की
 राज्यवार  अलग-अलग  संख्या  और  1983-84  )

 ने  तन  नननम-म-मे  विनीनता  विन  ५  वन  न  ेनमणमन  नगनभगभरभगभतभ;तभ:2वगग-नी  रा  एम

 _  प्रामोण  _  शहरी  _ सम्मिलित
 क्रम  राज्य  संख्या  प्रतिशत  संख्या  प्रतिशत  प्रतिशत

 सं०  )
 )

 2  3  4  5  6  7  8

 *
 आंध्र  प्रदेश  38.7  40.7  29.5  36.4

 सं०  आसाम  44.9.  23.8  49.8...  23.5

 3.  बिहार  3  4  5  37.0.  7  49.5

 4.  गुजरात  6.2.  27.6.  40.7  29.5  87.6...  24.3

 5.  हरियाणा  44.9.  23.8  5.5.  21.6  49.8  _
 6.  हिमाचल  5.8.  15.2  0.3  8.0...  21.7.  15.6

 7.  जम्मुऔर  कश्मीर  2.2

 8.  कर्नाटक  37.5.  29.2.  61  13.5

 9.  केरल  55.9...  16.4.  2.2  15.8  103.  26.8

 8.  मध्य  प्रदेश  102.9  .  37.5  36.9  29.2.  254.9  46.2

 9.  मद्ाराष्ट्र  55.9  261  $5.9  23.3  232.0  34.9

 न
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 3  4  5  6  7  8

 मणिपुर  1.3  11.7.  0.6.  13.8  1.9...  12.3

 मेघालय  3.9...  33.7  0...  4.0  4.0...  28.0

 उड़ीसा  107.7.  44.8  10.4.  29.33  118.1  42.8

 पंजाब  13.7.  10.9  10...  21.0  24.4  13.8

 राजस्थान  105.0  36.6.  21.2  26.1«  126.2  34.3

 तमिलनाडु  147.6  441  52.6.  30.9  200.2  39.6

 त्रिपुरा  4.6...  23.5  0.5...  19.6  5.1...  23.0

 उत्तर  प्रदेश  440.0  46.5  90.6.  40.33.  530.6.  45.3

 पश्चिमी  बंगाल  183.9  43.8  41.2  26.5  225.1  39.2

 17.9  47.4  14.4  17.7  32.3  27.1

 सिक्किम  और
 सभी  संघ  राज्य  क्षेत्र

 अखिल  भारतीय  2215.0  40.4  495.0  28.1  2710.0  37.4
 अमन  “  अमन  वतन  न्अन्»मे  न  + अम«भम-ा  3.3  शममअम%<णअॉगनममभा  ...  सनम  मील  अमल

 टिप्पणी  :  (1)  उपयुक्त  अनुमान  वर्ष  1973-74  की  कीमतों  के  आधार
 पर

 49.09  रु०  प्रति

 व्यक्ति  प्रति  मास  की  गरीबी  की  रेखा  का  उपयोग  करते  हुए  प्राप्त  किए  गए  हैं  जो

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रति  व्यक्ति  2400  कंलोरी  को  न्यूनतम  दैनिक  आवश्यकता  के

 अनुसार  56.64  रु०  की  गरीबी  की  रेखा  शहरी  क्षेत्रों  में  2100  कैलोरी की
 आवश्यकता  के  अनुसार

 (2)  198  3-84  के  गरीबी  को  रेखा  को  अंकित  करने  के  केन्द्रीय  सांख्यिकी

 संगठन  का  गरीबी  उपभोक्ता  सूचकांक  इस्तेमाल  किया  गया  है  ।

 (3)  ये  परिणाम  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  के  पारिवारिक  उपभोक्ता  व्यय  के

 दोर  १983  से  1983)  से  संबंधित  अनन्तिम ओर
 त्वरित  सारणीयन  पर  आधारित

 (4)  केन्द्रीय  सांख्यिकी  संगठन  द्वारा  अपने  राष्ट्रीय  लेखा  सांब्यिको में  दिए  गए  अखिल

 हि  61
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 जया  टड्िफिघपपिपैत द

 भारतीय  निजी  उपभोक्ता  से  संबंधित  कुल  अनुमानों  और  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श

 सर्वेक्षण  संगठन  के  आंकड़ों से  प्राप्त  कुल  अनुमानों  में  जो  अन्तर  उसे  राज्यों  और

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  आवंटित  करने  के  संबंध  किसी  सूचना के  अभाव में  राज्यों

 और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  यथा  अनुपात  समायोजित  किया  गया

 (5)  गरीबी की  रेखा  से  नीचे  के  व्यक्तियों  की  संख्या  |  |984  की  जनसंख्या से
 संबंधित  है  ।

 डछठो  पंचवर्षोय  योजना  के  दोरान  वन  कटाई/वन  रोपण

 462.  झ्लो  बो०  शोमसाद्रोश्व॑र  राव  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  राज्यवार  कितने  क्षेत्र  में  वनों  की कटाई  की

 सूचना  मिली

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  राज्य  बार  कितने  क्षेत्र  में  वन  रोपण  का
 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 इस  अवधि  के  दोरान  राज्य  वार  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  कितनी  धनराशि
 का  उपयोग  किया  गया  तथा  कितने  क्षेत्र  में  पुनः  वन  रोपण  किया  गया  ?

 पर्यावरण  झोर  बन  मन््त्रालय  में  राज्य  भनन््त्रो  जियाउरंहम।न  भ्र  :  राज्य
 बार  वन  जो  काटा  जा  चुका  को  विश्वसनीय  अनु  भान  उपलब्ध  नहीं  फिर  छठी

 वर्षीय  योजना  के  दोरान  गेरं-वानिकी  उद्देश्यों  के  लिए  परिवर्तित  किये  गये  राज्य-वार  क्षेत्र  का  ब्यौरा

 संलग्न  में  दिया  गया

 (a)  छठी  पंचवर्षोय  योजना  के  दौरान  पुनः  वनरोपण/वनरोपण  के  लिए  नियत  राज्य-वार

 लक्ष्यों  का  ब्योरा  संलग्न  विवरण  2  में  दिया  गया  है  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  बानिकी  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  राज्णबार  परिव्यय  और  व्यय  का

 ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  पुनः  वनरोपण/बन रोपण  के  अन्तर्गत  भौतिक  उपजब्धियों  के
 ब्योरे  संलग्न  विबरण  परें  दिए  गए  हैं  ।
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 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  वन  1986  के  तहत
 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  गैर-वानिकी  उद्देश्यों  क ेलिए  परिवर्तित  वन  क्षेत्र

 क्र०सं०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  क्षेत्र

 2  3

 ]..  आन्ध्र  प्रदेश

 2.  आसाम  534.250

 3...  बिहार  [664.273

 4...  गुजरात

 5.  हरियाणा

 6.  हिमाचल  प्रदेश

 7.  जम्मू  ओर  काश्मीर  जा

 8.  कर्नाटक

 9...  केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर  0.340

 मेघालय

 नागालेंड  --

 उड़ीसा

 पंजाब  2.650

 राजस्थान

 सिक्किम  249.050

 तमिलनाडु  3528,580



 .26  1986

 aS 1  2  3

 20.  त्रिपुरा
 44.492

 21.  उत्तर  प्रदेश  704.760

 22...  पश्चिम,वंगाल  103.410

 23.  अरुणाचल  प्रदेश  378.980

 24...  अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  196.900

 25...  चण्डीगढ़  ्ा

 26.  दादर  और  नगर  हवेली  140.340

 27...  दिल्ली  न

 28...  गोवा  दमन  ओर  द्वीव  66.017

 29...  मिजोरम  ना

 30.  पष्डिचेरी  —

 31...  लक्षद्वीप  ना

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  (1980-85)  5)  के  दौरान  पुनर्वेनरोपण/वन  रोपण  के  अन्तगंत

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  लक्ष्यों  एवं  उपलब्धियों  को  दर्शान  वाला  विवरण

 क्रम  राज्य|संघ राज्य|संच  राज्य  क्षेत्र  लाख  संख्या  में  बाल
 ह

 हैस््टेयर  के  समतुल्य*
 सं०

 ह
 रोपे

 गये
 __

 है  लक्ष्य  उपलब्धियां  बाय  उपलब्धियां

 1  2  3  4  5
 ््

 6

 1.  .  आम्ध्र
 ह

 5797.68  5830.61  28938  291530

 2...  असम  1042.50 =  1487.12  52125  74356

 3.  बिहार  4174.34  4269.20  208717 =  213460

 4.  गुजरात  10572.16  10677.10  528608  533855

 5...  हरियाणा  4133.42  3648.08
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 1  2 828...  3.  4...  5  &८&४ 3  4  5  6

 6...  हिमाचल  प्रदेश  2098.68  2064.12  104934  103200

 7...  जम्मू  और  कश्मीर  _910.00  925.66  45500  46283

 8...  कर्नाटक  8077.09  8294.05  403854  414702

 9...  केरल  1899.50  2352.55  94975.  117627

 10:  मध्य  प्रदेश  13243.50.  12720.15.  662175  .  636007

 11...  महाराष्ट्र  5476.90  7673.79  273845  .  383689

 12.  मणिपुर  382.60  384.53  19130  19226

 13.  मेघालय  315.86  314.62  15793  15731

 14...  नागालैण्ड  460.20  467.03  23010  23351

 15...  उड़ीसा  4097.92  4299.89  204896  214994

 16.  पंजाब  2322.09  2296.46 =  116104114773

 17...  राजस्थान  1966.97  2300.29  +  98348.  115014

 18...  सिक्किम  335.50  288.82  16775  14441

 19.  तमिलनाडु  5151.88  4958.87  257534  247943

 20.  त्रिपुरा  611.25  648.55  30562  32427

 21...  उत्तर  प्रदेश  10509.00  11240.20  525450  562010

 22...  पश्चिम  बंगाल  3196.00  318800  159800  159400

 23...  अंडमान  एवं  निकोबार

 द्वीपसमूह  268.02  340.77  13401  17038

 24...  अरुणाचल  प्रदेश  554.27  511.87  27713  25593

 25...  चण्डीगढ़  10.00  12.90  500  645.

 26...  दादरा  एवं  नागर  हवेली  79.16  99.98  3958  4999

 27...  दिल्ली  115.00  108.00  5750  5400

 28...  दमन  एवं  95.04  86.80  4752  4340
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 1  2  3  4  5  6

 जाना  नाणशणाणणणणामाणणणाणााआआआआआाणणणणणणणाााभाााााणणणणणणनणनणणननाणणणणणणाणातओं
 2%  लक्षद्वीप  5.00  0.54  250  27

 30...  मिजोरम  5.00  0.54  250  76875

 30.  पांडिचेरी  20.00  25.42  61801  16875

 *2000  बालपोधों  को  एक  हैक्टेयर  वनरोपण  के  समतुल्य  माना  गया

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  वानिकी  क्षेत्र  के  अन्तगंत  परिव्यय  एवं
 व्यय  का  राज्य  |संघशासित  प्रदेश-वार  ब्यौरा  दर्शाने  वाला  विवरण

 रुपए

 राज्य|संघ  शासित  प्रदेश  परिव्यय  व्यय

 2  कि

 के  आन््न  प्रदेश  2088.00

 2  असम  2520  4059.52

 3  बिहार  nr  2088.00

 4...  गुजरात  8900  4059.52

 5  हरियाणा  1800  2207.00

 6...  हिमाचल  प्रदेश  2900
 10008.06

 3648.00

 7  जम्मू  एवं  कश्मीर  1450  2207.00

 8...  कर्नाटक  3075  3943.00

 केरल  1028  1579.00

 8.  मध्य  प्रदेश  3800  3943.00

 महाराष्ट्र  4875  5240.00

 10...  मणिपुर  475  482.00

 11...  मेघालय  500  599.00
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 2  3  4

 14...  नागालैंड  680  587.72

 15.  उड़ीसा  1250  1673.00

 16.  पंजाब  1290  1689.00

 17.  *  राजस्थान  1500  2053.00

 18...  सिक्किम  570  589.00

 19...  तमिलनाडु  5900  6278.00

 20.  त्रिपुरा  1239  1128.00

 21...  उत्तर  प्रदेश  7090  8361.00

 22...  पश्चिम  बंगाल  2200  2727.00

 23.  अण्डमान  एवं  निकोबार  550  423.34

 24,  अरुणाचल  प्रदेश  952
 1397.64

 25...  चण्डीगढ़  60  64.79

 26...  दादरा  एवं  नागर  हवेली
 130  202.23

 27...  दिल्ली  90  87.77

 28.  गोव्ा,.दमन  एवं  द्वीव  450  478.02

 29  लक्षद्वीप  —  --

 30.  मिजोरम  550  699.60

 31.  पांडिचेरी  27.70  26.47

 महासागर  सतह  को  छात-बोन  करने  के  लिए  ध्स्य  देशों  के  साथ  सहयोग

 463.  श्री  बो०  एस०  विजय  राधवन

 भ्री  के  ०  कुम्जम्शु
 .

 ।

 :  कया  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  अन्य  देशों  के  सहयोग  से  महासागर  सतह  कौ  छान-बीन॑  करने  की  कोई  योजना
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 इस  प्रयोजन  हेतु  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  राशि  की  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 विज्ञान झोर  प्रौद्योगिको  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलंक्ट्रानिको
 झोर  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन््त्री  शिवराज  वो०  :  जी  श्रीमान  |  इस
 प्रकार  की  कोई  योजना  तैयार  नहीं  की  गई  है  ।

 (@)  ओर  प्रश्न  ही  नह्ीं  उठते  ।

 रंगीन  टेलीविजन  संटों  का  ध्वायात

 464.  श्री  सोमनाथ  रय  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  रंगीन  टेलीविजन  सटों  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  और

 देश  में  रंगीन  टेलीविजन  सैटों  के  निर्माण  को  बढ़ावा  देने  का  है  जिससे  कि  जनता  को  विश्वसनीय
 बत्ता  के  रंगीन  टेलीविजन  सैट  कम  मूल्य  पर  उपलब्ध  हो  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलंक्ट्रानिको  भ्ौर
 झन्तरिक्ष  विमागों  में  राज्य  मन््त्री  शिवराज  बोी०  ओर  आयात-निर्यात
 1985-86  की  प्रविष्टि  संख्या  121,  परिशिष्ट  2  ख  वस्तुओं  की  के  अनुसार
 रंगीन  दूरदर्शन  सैटों  क ेआयात  पर  पहले  से  हो  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  उक्त  प्रावधान  नीचे  दिए
 सार  है  :--

 (121)  कृषि  सम्बन्धी  अथवा  पशु  जनित  ऐसी  उपभोक्ता  चाहे  उनका

 ह॒  विवरण  किसी  भी  प्रकार  से  दिया  गया  और  जो  परिशिष्ट  3  भाग  क  तथा

 अलग-अलग  नहीं  दर्शाई  गई  हैं  अथवा  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  आयात  की

 सूची  में  विशिष्ट  रूप  से  नहीं  दर्शाई  गई  हैं  ।'

 झानन्द  निकेतन  बिल्ली  में  विस्फोटक  उपकरण  का  पाया  जाना

 465,  श्री  सुभाष  यादव  है
 श्री  ध्मंपाल  सिह  सलिक  (  ,  गह  मंत्री
 ओओ  सरफराज  झहलद  ? :

 मा  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भी  एम०  रघुमा

 कया  16  1986  को  आनन्द  निकेतन  दिल्ली  में  एक  विस्फोटक  उपकरण  पाया

 गया
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 लिखित  उत्तरे

 ..  (a) पदिहां,तोतलंबंधीब्योरक्या ४

 क्या  इस  बारे में  कोई  गिरफ्तारी  की  गई

 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 झास्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मनन््त्रो  श्ररण  वस्तु पाई गई  को
 5,  आनन्द  निकेतन  के  सामने  फुटपाथ  पर  एक  संदेहास्पद  दिखाई  देने  वाली  वस्तु  पाई  गई

 यह  वस्तु  एक  विस्फोटक  उपकरण  था  जिसमें  निम्नलिखित  वस्तुएं  थीं  :--

 कालਂ  मेक  का  एक  टाइमपीस  जो  बजे  के  समय  पर  विस्फोट  के  लिए
 सैट  किया  गया

 हु

 2--  15  टी०  एन०  टी०  स्लैब  जो  सभी  मीटर  लम्बे  कोर्डेक्स  तार  से  बंधे  हुए  थे  ।

 3---  एक  लम्बे  तार  सहित  दो  इलैक्ट्रिक  डिटोनेटर  ।

 4--  संवधंक  के  रूप  में  प्रयुक्त  दो  टेट्रिल  कारतूस  !

 S—  बंद्री  उपकरण  !

 विस्फोटक  वस्तु
 की  जांच  केन्द्रीय  विधि  विज्ञान  श्रयोगशाजा  ओर  मुख्य  विस्फोटक

 नागपुर  द्वारा  इसके  मूल  और  नुकसान  पहुंचाने  की  शक्ति  का  पता  तगाने  के  लिए  जांच

 की  जा  रही  पुलिस  सतकंता  बढ़ा दी  गई  अपराधियों  को  पकड़ने  के  लिए  प्रयास  किए  जा

 रहे

 ]

 गंगा  सफाई  परियोजनाਂ

 466.  प्रो०  चन्द्र सानु  देवी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  की  उन  परियोजनाओं  को  भी  जो  गंगा  नदी  में  सीधे  अपशिष्ट  पदाथ  बहाये
 जाने  और  प्रदूषण  फैलाये  जाने  को  रोकने  से  सम्बन्धित  गंगा  सफाई  परियोजना  में  शामिल  किया

 गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?
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 पर्यावरण  '
 प्लौर  बन  मंत्रालय

 में
 राज्य

 त्री  जियाउरंहमान  :  गंगा

 कारी  योजना  के  अन्तगंत  परिव्यय  का  उद्देश्य  विशेष  रूप  से  गंगा  के  किनारे  स्थित  कस्बों  स ेमलजल  के

 बहाये  जाने  से  उत्पन्न  प्रदूषण  को  रोकना  औद्योगिक  अपशिष्टों  का  उपचार  मुख्यतः  संबंधित

 गिक  इकाई  की  जिम्मेदारी

 इन  शहरों  में  अभिनिर्धारित  नई  योजनाओं  की  सैद्धान्तिक  लागत  42.46  क रोड़  रुपये

 अब  तक  बिहार  सरकार  द्वारा  पटना  में  4.02  करोड़  रुपये  अनुमानित  लागत  की  14  योजनाओं

 के  लिए  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई

 गंगा  नदी  के  सांग  बदलने  के  कारण  उत्तर  प्रदेश  सोमा  विवाद

 467.  प्रो०  के०  के०  तिवारो  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गंगा  नदी  के  मार्ग  बदलने  के  कारण  बिहार  ओर  उत्तर  प्रदेश  के  सीमावर्ती  कुछ
 गांवों  में  विशेष  भोजपुर  क्षेत्र  के पास  विवाद  उत्पन्न  हो  गया

 इसके  परिणामस्वरूप  हजारों  किसानों  के  कृषि  कार्यों  पर  प्रभाव  पड़ा  था  और  इससे
 यदा  कदा  उनमें  संधर्ष  हो  जाता  और

 यदि  तो  उक्त  विवाद  को  हल  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये
 जारहे

 गृह  सन््त्री  एस०  बो०  :  से  श्री  सी०  एम०  त्रिवेदी  के

 जिसे  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  दोनों  सरकारों  ने  स्वीकार  कर  लिया  पर  आधारित  बिहार  तथा
 उत्तर  प्रदेश  1968  घटती  बढ़ती  अन्तर  राज्य  नदी  सीमाओं  के  स्थान
 पर  निर्धारित  सीमाएं  रखने  के  लिए  अधिनियमित  किया  गया  परन्तु  उक्त  अधिनियम  के  लागू  होने
 के  बाद  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  हस्तांतरित  किए  गए  कुछ  क्षेत्रों  में  भूमि  के  स्वामित्व  तथा  खेती  के
 अधिकारों  के  दावों  के  बारे  में  निजी  पक्षों  क ेबीच  क  भी-कभी  विवाद  होते  रहे  व्यक्तियों  के  अधिकार
 अलग-अलग  राज्यों  के  तत्संबंधी  राजस्व  कानून  द्वारा  शासित  होते  उक्त  अधिनियम  की  घारा  66
 में  ऐसे  कानूनों  को  जारी  रखने  की  व्यवस्था  जो  ऐसे  हस्तांतरण  की  तारीख  से  तुरन्त  पहले
 तरित  किए  गए  क्षेत्रों  मे ंलागु  जब  तक  कि  किसी  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  अन्यथा  व्यवस्था  न  की

 हस्तांतरित  भूमि  पर  निजी  पक्षों  के  अधिकारों  के  सम्बन्ध  में  उनके  बीच  झगडों  को  सक्षम
 न्यायालय  द्वारा  तय  किया  जाना  परन्तु  हस्तांतरित  क्षेत्रों  में  शामिल  कुछ  गांवों  में  कृषकों  को  भूमि
 के  बारे  में  उनके  अधिकारों  के  रिकाडों  के  आदान  प्रदान  पर  दोनों  राज्य  सरकारों  के  बीच  कुछ  मतभेद

 यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसे  उचित  स्तर  पर  द्विपक्षीय  रूप  से  दो  राज्य  सरकारों  के
 बीच तय  करना  केन्द्र  सरकार  को  ऐसी  सहायता  देने  में  प्रसन्नता  जिसकी  उन्हें  विशेष
 रूप  से  अपेक्षा  होगी  ।
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 राष्ट्रीय
 राष्ट्रीय  प्रपराष  भ्रमिलेख  विभाग  की  स्थापना

 468.  श्री  रामाश्रय  प्रसाव  सिंह  :  क्या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  अपराध  अभिलेख  विभाग  स्थापित  करने  का  निर्णय,किया
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 झान्तरिक  सुरक्षा  विमाग  में  राज्य  मन््त्री  भ्ररुण  :  (%)  जी  श्रीमान  ।

 विभाग  की  स्थापना  जिसका  मुख्यालय  नई  दिल्ली  में  है  गृह  मंत्रालय  के  संबद्ध
 लय  के  रूप  में

 की  गई  केन्द्रीय  पुलिस  संगठनों  की  अपराध  अभिलेखों  से  सम्बन्धित  कुछ  यूनिटों  का

 विलय  इस  विभाग  में  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 कनाडा  में  मारतोय  मिशन  के  एक  झषधिकारी  का  शरण  मांगना

 श्री  शाननद  सिह
 भ्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  (
 श्री  मट्टम  श्री  राम  मूति  |  पा

 रेन्टो  में  भारतीय  मिशन  में  कार्यरत  एक  अधिकारी  द्वारा  कनाडा  में

 राजनैतिक  शरण  मांगे  जाने  की  सूचना  मिली

 469.  श्री  के०  रामचन्त्र  रेड्डी  है ॥
 ५»  :  क्या  बिंदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  मामले  का  ब्योरा  क्या  और

 उस  पर  कनाडा  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  सन््त्रालय  में  राज्य  सन्नी  के०  झ्ार०  जी  नहीं  ।

 प्रश्न
 ही  नहीं

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 जुवेनिल्स  इन  स्लम्स  सम्बन्धी  रिपोर्ट

 470.  डा०  चिन्ता  प्लोहन  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  जुवेनिल्स  इन  स्लम्सस्टडी  आफ  सिक्स  स्लम्स  इन  बम्बई
 11  पी०  1984)  रिपोर्ट  की ओर  भी  आकर्षित  किया  गया  और
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 यदि  तो  अपराधों  पर  काबू  पाने  के  लिए  में  क्या  उपचारी  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  गोसांਂ  (  हां  ।

 यह  लेख  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वाले  किशोरों  के  सम्बन्ध  में  एक  अध्ययन  तथा  उनकी

 स्थिति  में  सुधार  करने  में  लगे  हुए  विभिन्न  स्वयंसेवी  संगठनों  के  प्रभाव  पर  आधारित  सरकार  की

 विभिन्न  एजेंसियां  और  स्वयंसेवी  संगठन  भी  उनकी  स्थिति  में  सुधार  करने  के  कार्य  में  लगे  हुए

 सी  का  छोड़ा  जाना

 471.  श्री  श्रीराम  मूर्ति  मदटस
 श्री  बिलास  मुत्तेमवार
 डा८  टी०,कल्पना  देवी
 श्री  हरीश  रावत

 प्रा०  निर्मंला  कमारो  शक््तावत
 श्री  के०  प्रधानी
 डा०  बी०  एल०  शलेश

 बनीं

 +  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 है ead

 सामना

 हे सरमम>मःः
 जनम

 करेंगे  कि  :

 क्या  28  को  के  विस्फोट  के  परिणामस्वरूप  सी
 उपग्रह  के  सितम्बर  के  अन्त  तक  छोड़े  जाने  में  विलम्ब  होने  की  आशंका

 यदि  तो  आन्तरिक्ष  अनुसंधान  कार्यक्रम  में  विलम्ब  से  बचने  के  लिए  सरकार  के
 समक्ष  क्या  बेकल्पिक  योजनाएं

 क्या  अमरीका  के  नेशदल  एरोनाटिक्स  एण्ड  स्पेस  एडमिनिस्ट्रेशन  के  साथ  इस  संबंध  में
 कोई  बातचीत  की  गई  और

 यदि  तो  इस  पर  उनकी  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिकी  सन््त्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलक्ट्रानिकी  झोर
 प्रस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  इस  नासा  की  सलाह  के

 सी  पर  कार्य  इस  आघार  पर  चल  रहा  है  कि  सी  के  लि  ए  वर्तमान  छड़ान अर्थात  एस०  टी०  एस०  की  उड़ान  संख्या  61-1,  के  प्रमोचन  की  निर्धारित  तिथि
 सितम्बर  2  27,1986,  को  उस  समय  तक  बनाए  रखा  जब  तक  कि  साਂ  इसमें  किए  जाने  वाले
 किसी  प्रकार  के  आवश्यक  परिवर्तन  के  बारे  में  सूचित  नहीं  करता  जबकि  एस०  टी०  एस०  उड़ान
 51-1  की दुर्घटना  के  परिणामों  को  एस०  टी०  एस०  प्रमोचनों  को  शुरू  करने  से  सम्बद्ध  बताया  गया
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 का  बन  जज  ८

 है  तथां  एस»  टी०  एस०  सूची  पर  विशिष्ट  प्रमोचन  कार्यों  पर  पड़ने  वाले  प्रभावों  का  अभी  पूरी  तरह

 मूल्यांफन  किया  जाना  अन्तरिक्ष  शटल  के  24  सफल  प्रमोचनों  को  देखते  हुए  यह  विश्वास  करना

 कठिन  है  कि  अन्तरिक्ष  में  किसी  प्रकार  की  अविशिष्ट  समस्या  है  और  इस  बात  को पर्याप्त

 संभावना  है  कि  नासा  के  अन्तरिक्ष  शटल  की  उड़ाने  1986  के  उत्तरा्ध  में  शुरू  होंगी  और

 सी०  की  प्रमोचन  समय-अनुसूची  अनम्वक्ष्यक  रूप  में  प्रभावित  नहीं  होगी  ।

 अमरीकी-नासा  की  एस  ०  ठटी०  एस०  उड़ान  के-शुरू  होने  में  बदि  कोई  विलम्ब  होता  है

 तो  उसका  प्रभाव  सी०और  ढी०  के  प्रमोचनों  तक  ही  सीमित

 कार  सी०  और  डी०  उपग्रहों  के  प्रमोचन  के  लिए  वेकल्पिक  व्यवस्था  करना  जरूरी

 नहीं  समझती

 के  ग्राहकों  पर  जनवरी  28,  1986  की  चैलेंजर  की  दुर्घटना  के

 हुए  प्रभावों  को  न्यूनतम  करने  के  लिए  नासा  गहन  कार्य  कर  रहा  है  और  उसने  अपश्वासन  दिया  है  कि  वह
 सी  ०  और  डी  ०अंतरिक्षयानों  अन्तरिक्ष  विभाग  ओर  नासा  की  आपसी  सहमति  से

 तय  शर्तों  के  अन्तर्गत  छोड़ने  को  अपना  पूरा  प्रयास  करेगा  ।  प्रधालन  में  रहने  वाले  अकेले  बी०

 के  लिए  कक्षा  में  पूरक  उपग्रह  प्रदान  करने  के  लिए  सी०अन्तरिक्षयान  को  समय  पर  छौड़ने  की
 गी  पूरी  तरह  स्वीकार  करता

 सेंट्रल  प्रफ  रेंज  मध्य  प्रदेश  में  मेटल  स्कप

 472.  थ्री  दलोप  सिह  भूरिक  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सैन्ट्रल  प्रूफ  रेंज  इटारसी  से  बिल्वरे  हुए  मैटल  स्क्रप  इकट्ठा  करने
 के  कारण  स्थानीय  ग्रामीण  आदिवासियों  की  जान  को  हमेशा  खतरा  रहता

 क्या  पिछले  वर्ष  मेटल  स्क्रप  इकट्ठा  करने  के  प्रयत्न  में  50  ग्रामीणों  को  गोले  फट  जाने
 से  मृत्यु  हो  गई

 क्या  मैटल  स्क्रैप  इकट्ठा  करने  और  उसके  निपटान  के  लिए  कोई  कारगर  उपाय  किये
 गये  हैं  ताकि  स्थानीय  ग्रामीण  आदिवासियों  को  खतरा  न

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  उनके  मन््त्रालय  को  युद्धाभ्यास  भौर  खुले  क्षेत्र  में  गोला

 चलाने  तथा  तोप  दागने  का  अभ्यास  1938  में  संशोधन  करने के  बारे  में  प्रस्ताव भेजे
 भौर

 (8)  यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 रक्षा  उत्पादन  झौर  रक्षा  पूर्ति  विमाग  में  राज्य  मन्द्नो  सु  :  सूचना
 के  1972  में  जबसे  मध्य  प्रदेश  में  इटारसी  सेंट्रल  प्रूफ  रेंज  की  स्थापना  हुई  जो  सुरक्षित

 एवं  वजित  क्षेत्र
 तब  से  लेकर  अब  तक  उसमें  धातु  की  कतरनें  इकट्ठा  करते  समय  59  व्यक्ति  मारे

 गए

 1985  में  घातु  की  कतरने  इकट्ठा  करने  में  किसी  व्यक्ति  की  मृत्यु  नहीं  हुई

 प्रूफ  रेंज  विस्तुत  और  दुःसाध्य  होने  से  धातु  की  कतरने  इकट्ठा  करना  और  उनका

 निपटान  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  इसलिए  जमीन  में  पड़े  या जमीन  के  अन्दर  गड़े  हुए  अनफटे  गोलों  को

 ढूंढ़ना  मुश्किल  हो  जाता  है  ।

 और  (&)  होशंगाबाद  के  प्रभागीय  आयुक्त  की  अध्यक्षता  में  राज्य  सरकार  द्वारा  गठित

 समिति  ने  भी  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सुझाव  दिया  था  कि  इसके  लिए  ओर  कड़े  कानून  बनाए

 जाने  इस  सुझाव  पर  विचार  किया  जा  रहा

 ]

 भारत  सें  विदेशियों  का  श्रवंध  प्रवेश

 473.  श्री  शरद  दिघे  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  विदेशियों  के  सीमा  पार  कर  भारत  में  बसने  तथा
 उनके  द्वारा  मताधिकारों  की  मांग  करने  संबंधी  संभावित  खतरे  की  जांच  कर  रही  और

 यदि  तो  क्या  सीमावर्ती  राज्यों  को  इस  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  तथा  देश  में
 विदेशियों  के  अवैध  रूप  से  प्रवेश  को  रोकने  हेतु  स्थाई  कदम  उठाने  के  लिए  कोई  अनुदेश  जारी  किये  गये
 हैं  अथवा  जारी  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 झान्तरिक  सुरक्षा  विम्राग  में  राज्य  मन्त्री  प्ररुण  :  और  भारत  की
 लम्बी  भूमि  सीमा  इसको  ध्याने  में  रखते  हुए  भारत  में  विदेशियों  के  अवैध  रूप  से  आने  का  संभावना
 से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  फिर  भी  सीमा  पार  से  विदेशियों  की  बड़ी  संख्या  में  धसपेठ  करने  के
 भारी  खतरे  के  बारे  में  सीमावर्ती  राज्यों  से  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नह्ठीं  हुई  सीमाओं  पर  घुसपैठ  का
 पता  लगते  हीं  उन्हें  निष्कासित  करने/वापस  भेजने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  पास  स्थाई  अ  नदेश
 मान  उन  सभी  विदेशी  राष्ट्रिकों  के  विरुद्ध  अधिनियम  1946  के  तहत  कार्यवाही  भी  की  जाती
 जो  भारत  में  अवैध  रूप  से  ठहरे  हुए  पाये  जाते

 सेवानिवृत्त  झषिकारियों  को  योजना  भ्रायोग  में  परा|मशंवाता  के  रूप  में
 पुननियुक्ति

 474.  डा०,टी०  कल्पना  क्या  योजना  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  योजना  आयोग  में  सेवानिवृत्त  अधिकारियों  को  परामशंदाता  के  रूप  में  नियुक्त
 करने  को  प्रथा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों
 के दोरान  योजना  आयोंग  में  परामशंदाता  के  रूप  में  कितने

 सवानिवृत्त  अधिकारी  नियुक्त  किए

 उनकी  नियुक्ति  का  मानदंड  और  सेवा  शर्तें  क्या  और

 योजना  आयोग  में  परामशंदाता  के  रूप  में
 इस  समय  कितने  सेवानिवृत्त  अधिकारी  काम

 कर  रहे  हैं  ?

 योजना  मन््त्नालय  में  राज्य  सम्त्रो  ए०  के०  :  उन्हें  गेर-सरकारी
 परामशंदाता  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जाता

 17

 योजना  आयोग  के  वर्तमान  हित  के  विशेष  अध्ययन  करने  के  लिए  पूरे  समय  के

 लिए  2500/-  रु०  तथा  अंशकालिक  परामशंदाता  के  रूप  में  2000/-  रु०  मासिक  समेकित  फीस
 पर  नियुक्त  किया  जाता  वे  अन्य  कोई  भत्ते  या  सरकारी  इत्यादि  के  हकदार  नहीं
 होते  इसके  वे  पेंशन  सम्बन्धी  लाभों  के  हकदार  हैं  ।

 गैर-सरकारी  परामर्शदाताओं  की  संख्या  इस  समय  16  जिनमें  से  सेवानिवृत्त
 सरकारी  अधिकारी  हैं  ।

 को  रोक-थाम  के  लिए  प्रस्ताव

 475.  श्री  बाला  साहेब  विले  पाटिल  :  कया  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  देश  में  जल  और  शोर  के  श्रदूषण को  रोकने  के

 लिए  1985  के  अन्तिम  सप्ताह  में  ठाणे  में  एक  विचार  गोष्ठी  का

 आयोजन  किया  गया  था  जिसमें  भाग  लेने  वालों  ने  प्रदूषण  की  रोक-धाम  के  लिए  कुछ  उपचारात्मक

 कदम  उठाने  पर  बल  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 .(१)  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यावरण  शोर  वन  भन््त्रा्य  में  राज्य  मस्त्री  जियाउर्रहमान  से
 *

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 18
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 फास्ट  ब्रीडर  टेस्ट  रिएक्टर  के  उद्घाटन  के  झ्रवसर  पर  पाकिस्तानो
 प्रतिनिधि-मण्डल  की  उपस्थिति

 476.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :  कया  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कल्पक्कम  में  1985  में  फास्ट  ब्रोडर  टेस्ट  रिएक्टर  के  उद्घाटन  के

 समय  पाकिस्तानी-परमाणु-ऊर्जा  विभाग  का  प्रतिनिधि-मण्डल  उपस्थित

 क्या  उक्त  प्रतिनिधि-मण्डल  ने  वहां  पर  आयोजित  फास्ट  ब्रीडरों  सम्बन्धी  गोष्ठी  में  भी

 भाग  लिया

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  के  विशेषज्ञों  के  इसी  प्रकार  के  आदान-प्रदान  पर  विचार  जा

 रहा  ओर

 क्या  सरकार  का  विचार  पाकिस्तान  को  उसके  परमाणु  ऊर्जा  सम्बन्धी  कायंत्रमों  में
 तंकनीकी  सहायता  देने  का  बशतें  कि  वह  पुरी  तरह  से  शांतिपूर्ण  रहे  ?

 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिको  सस्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको  भोर
 पझ्रस्तरिक्ष  विभानों  में  राज्य  मन््त्रो  शिवराज  बी०  :  ओर  पाकिस्तान  के

 परमाणु  ऊर्जा  आयोग  के  अध्यक्ष  तथा  दो  अन्य  पाकिस्तानी  अधिकारियों  ने  बिजली  के  भावी  स्रोत  के
 रूप  में  फास्ट  ब्रोडर  रिएक्टर  विषय  पर  16  और  17  1985  को  कलपाक्कम  में  हुई
 अन्तर्राष्ट्रीय  संगोष्ठी  में  भाग  लिया  मद्रास  परमाणु  विद्युत  परियोजना  के  दूसरे  रिएक्टर  के  समपंण

 समारोह  में  ओर  रिएक्टर  अनुसंधान  केन्द्र  का  नाम  बदल  कर  इंदिरा  गांधी  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र
 करने  के  अवसर  पर  आयोजित  समारोह  में  भी  पाकिस्तानी  प्रतिनिधि-मण्डल  ने  अन्य  विदेशी

 निधियों  के  साथ  भाग  लिया  था  ।

 ओर  दोनों  देशों  के  बीच  आगे  इस  प्रकार  के  आदान-प्रदान  का  इस  समय  कोई

 परमाणु  विद्युत  निगम  को

 477.  श्री  के०  रामममात  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय ताप  विद्युत  निगम  के  आधार  पर  अलग  परमाणु  विद्युत  निगम  स्थापित
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जेसाकि  परमाणु  विद्युत  बोर्ड  के  चेयरमैन  द्वारा  प्रेस  को  बताया  गया

 कक््यां  परमाणु  विद्युत  अनुसंधान  और  अन्य  सम्बन्धित  गतिविधियों  को  प्रस्ताबित  निगम
 के  कार्यक्षेत्र क ेअधीन  लाया

 76
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 क्या  इस  निगम को  पूंजी  बाजार  में  वित्तीय  साधनों  के  लिए  अनुमति  दी  ;

 इस  प्रस्ताव  पर  कब  तक  निर्णय  होने  की  सम्भावना  है  ?

 प्रधान  मन््त्रो  राजीव  :  से  सिद्धान्त  रूप में  यह  निर्णय  लिया  गया  है
 कि  परमाणु  विद्युत  निगम  की  स्थापना  की  इस  सम्बन्ध  में  न्योरा  तैयार  किया  जा  रहा

 ]

 उत्तर  प्रदेश  में  झल्मोड़ा  शोर  पिथौरागढ़  में  संनिकों  के  लिए
 प्रतिथि  विश्राम  गृहों  का  निर्माण

 478.  श्रो  हरीश  रावत  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मन्त्रालय  का  विच्चार  उत्तर  प्रदेश  क्रे  अल्मोड़ा  और  पिथौरागढ़  जिलों  में

 सैनिकों  के  लिए  अतिथि  गृहों  और  विश्राम  गृहों  का  निर्माण  करने  का  और

 यदि  तो  उनका  निर्माण  कार्य  कब  तक  आरम्भ  किया  जाएगा  ओर  उन  पर  कितना

 व्यय  होने की  सम्भावना  है  ?

 रक्षा  भ्नुसंघान  झोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  भ्रदण  :

 रक्षा  मनन््त्रालय  का  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  और  पिथौरागढ़  जिलों  में  सेना  का्मिकों के  लिंए  अतिथि

 गृहों  अथवा  विश्राम  गृहों  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  राज्य  सरकार  से  प्राप्त

 सूचना  के  अनुसार  अल्मोड़ा  और  पिथौरागढ़-में  पहले  हो  सेनिक  विश्राम  गृह  तने  हुए

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  संबंध  में  पटेल  झायोग

 479.  श्री  राजकुसार  राय  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पटेल  आयोग ने  पूर्बी  उत्तर  प्रदेश  क ेविकास  के  लिए  कुछ  सिफारिशें
 की

 यदि  तो  इन  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इनका  कि  सीमा  तक  कार्यान्वयन  किया  गया  और  इसकी  सभी  सिफारिशों  को
 कार्यान्वित  करने  में  किन  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ?

 बोजता  सन््त्रालय  में  राज्य  सन््त्नो  ए०  के०  :  प्रदेन्न-कप्तेही

 है
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 जिसने  1986  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तृत  की  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  चार

 देवरिया  ओर  जौनपुर  के  विकास  की  घ्विफारि  कं

 छत  सिफारिशें  कृषि  तथा  सम्बद्ध  रि  बाढ़  ग्रामीण

 सरकारो  क्षेत्र  के  परिवार  प्रशासन  इत्यादि  जैसे  विभिन्न
 क्षेत्रकों  से  सम्बन्धित  है  ।

 तीसरी  पंचदर्षीय  योजना  की  1966  में  समाप्सि  के  राज्य  सरकार  इस
 कमेटी  की  सिफारिशों  के  अनुरूप  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  इन  जिलों  के  लिए  विकास  काय॑क्रम  बनाने  तथा

 उन्हें  लागूक्
 रने  का  काम  सोंपा  गया  ।

 पझिनुषाद  ]

 राज्यों  में  बोस  सूत्रो  कार्यक्रमों  के  काय  स्वयन  के  लिए  सहायता

 480.  भ्रो  कृष्ण  दत्त  सुलतानपुरी
 :  क्या  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  अपेक्षाकृत  अधिक

 सहायता की  मांग  की  है  !

 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  ए०  बो०  ए०  गनो  खान  च्ोघरी  )  :  20  सूत्री  कार्यक्रम  के

 लिए  परिव्यय  अलग  से  और  विशिष्ट  रूप  से  निर्धारित  नहीं  किए  जाते  विभिन्न
 योजना  शी्षों  के  अन्तगगंत  परिव्ययों  से  प्राप्त  किए  जाते  वर्ष  1985-86  में  20  सूत्री  कार्य क्रम  को

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  अधिक  सहायता  देने  के  वास्ते  किसी  राज्य  सरकार  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त

 नहीं  हुआ  है  ।

 सम  दछात्र  संघ  द्वारा  जन  गणना  कार्य

 481.  भ्रो  नारायण  चोबे  :  क्या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  30  1986  के  आनन्द  दाजार  पत्रिका  में
 प्रकाशित इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  असम  छात्र  संघ के  स्वयंसेवक  15

 1986  से  जनगणना  कायं  शुरू

 कया  देश  के  सभो  भागों  में  जनगणना  का  काये  केन्द्रीय  अभिकरणों  द्वारा  किया  जाता  द्दै
 अथवा

 यदि  तो  क्या  असम  छात्र  संघ  द्वारा की  गई  जनमणना को  सरकारी तौर  पर
 कार  किया जाओे  ओर
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 यदि  तो  क्या  इसके  बाद  अन्य  राज्यों  में  विभिन्न  राजनीतिक  दलों  के  स्वयं  सेवकों
 को  जनगणना  का  कार्य  करने  की  अनुमति  दी  जायेगी  अथवा  नहीं  ।

 ग्ह  मंत्री  एस०  बी०  :  र्ज  श्रीमान्  ।

 से  जनगणना  1948  (1948  का  अधिनियम  सं०  37)  के  तहत

 कराने  के  लिए  केवल  केन्द्रीय  सरकार  ही  सक्षम  इस  अधिनियम  के  तहत  इस  प्रकार  का

 अन्य  कोई  कार्य  बेध  नहीं  है  ।

 बिरसा  मुंडा  के  परिवार  संबंधो  समाचारਂ

 482.  श्री  फरमं  पाल  सिह  मलिक  )
 श्री  सानिक  रेड्डी

 !  दर  ः :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  पि
 श्री  सरफराज  झहमद

 |

 :  क्या  गृह  मत्र  ने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  एम०  रघुमा  रेह्ी

 ओर दिलाया  क्या  सरकार  का  ध्यान  गया  के  के  ब्लिदज  में  प्रकाशित  समाचार  की

 ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  बिहार  के  एक  स्वतन्त्रता  सेनानी  परिवार  से  संबंधित

 श्री  बिरसः  मुंडा  की  बढ़ी  बहून  और  पोती  की  स्थिति  दयनीय  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है  और  क्या  सरकार  का  श्री

 बिरसा  मुंडा  के  नजदीकी  जीवित  सम्बन्धियों  को  कुछ  सहायता  देने  का  विचार  है

 गृह  मंत्री  एस०  बोी०  :  जी  श्रीमान्  ।

 सरकार  श्री  मती  कुड्टी  मुण्डा  तथा  स्वर्गीय  श्री  बिरसा  मुंडा  को  पौत्री  जो  उनकी
 जीवित  नजदीकी  रिश्तेदार  से वित्तीय  सहायता  के  लिए  कोई  प्रार्थना  पत्र  प्राप्त  नहीं हुआ  फिर

 बिहार  सरकार  से  मामले  का  पूरा  ब्योरा  हमें  भेजने  का  अनुरोध  किया  गया  है  और  राज्य  सरकार
 से  सूचना  प्राप्त  होने  पर  उचित  कारंवाई  जायेगी  ।

 लक्षद्वोप  में  श्रेणी-एक  झोौर  श्रेणी-दो  के  पद

 483.  श्रो  पी०  एम०  सईद  :  क्या  गृह  मन्त्रो  लक्षद्वीप  में  श्रेणी-एक  ओर  श्रेणी-दो  के  पदों  के
 बारे  में  4  की  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2396  के  भाग  और  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हु

 नियमित  आधार  पर  अपर  श्रेणी  एक  के  मंजूर  सुदा  43  पदों  में  से  केवल  26  पदों  और

 श्रेणी-दो के पदों में से केवल 57 पदों को भरने के क्या कारण और 79
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 े  फ  स्अ  कहਂ  श्रेणी-दो  अइकझबआअअइइइ_इताालफक  कअकअउडबअअफ  अआअ  स  ेतफक_े  न

 श्रेणी-एक  के  ।3  और  श्रेणी-दो  के  नियमितीकरण  रिक्त  पदों  को  भरने  और  तदर्थ  आधार  पर

 गये  श्रेणी-एक  के  4  और  श्रेणी-दो  के  grates सुरक्षा विभाग में राज्य  पदों  क ेनियमितीकरण  के  बारे  में  नवीनतम  स्थिति  क्या

 श्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  सनत्रो  प्रुण  :  और  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  पांच  दिन  के  सप्ताह  का  मृल्यांकन

 484.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  भ्रग्यर  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  समक्ष  वर्तमान  पांच  दिन  के  सप्ताह  के  स्थान  पर  सभी  केन्द्रीय  सरकार

 के  कार्यालयों  के  लिए  छः  दिन  का  सप्ताह  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  सरकार ने
 केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्न  कार्यालयों  में  पांच  दिन  के  सप्ताह  के  दौरान

 काम  की  प्रगति  का  मूल्यांकन  किया

 क्या  भारतीय  विज्ञान  भारतीय  अंतरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  एन  ०ए०एल
 आर०डी०  ई०  इत्यादि  जैसे  अनुसंधान  संगठनों  भी  पांच  दिन  का  सप्ताह  अपनाया  और

 यदि  तो  क्या  इससे  वेज्ञानिक  तथा  प्रौद्योगिकी
 के  विकास  की  गति  पर  बुरा  प्रभाव

 नहीँ  पड़ेगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेन्शन  मस््त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  पी०  :

 फिलहाल  छः  दिन  के  सप्ताह  की  प्रणाली  को  आरम्भ  करने  के  लिए  विचार  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 य्षपि  5  दिन  के  सप्ताह  की  योजना  के  दोरान  काम  की  प्रगति  का  कोई  औपचारिक

 मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  फिर  भी  ऐसा  महसूस  किया  गया  है  कि  योजना  का  बहुत  स्वागत  हुआ

 और  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।

 जनता  को  लम्बित  शिकायतें

 485.  श्री  डी०  एन० रेड्डी  :  क्या  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  लोक  शिकायतों के  नये  विभाग  के  गठन  के  पश्चात् लोक  शिकायतों को  तेजी  से
 दूर  करने  क ेलिए  कोई  अभियान  चलाया  गया

 80
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 यदि  तो  एक  दो  तीन  वर्ष  और  इससेਂ  अधिक  समय  से  लम्बित  शिकायतों
 का  ब्योरा  क्या  और

 क्या  उक्त  विभाग  का  मंत्रालयों  से  ऐसी  शिकायतों  की  सूची  एकत्र  करने  का  विचार  है
 जिनका  सुसम्मत  समाधान  नहीं  किया  गया  है  ?

 लोक  शिकायंत  तथा  पेन्शन  भस्त्रालय  में  राज्य  सन््त्री  पी०  :
 हां  ।  जिन  मन्त्रालयों/विभागों  क ेसाथ  जनता  का  बहुत  अधिक  वास्ता  पड़ता  है  उन्हें  एक

 बद्ध  रूप  से  शिकायतें  निपटाने  के  लिए  कहा  गया  उन्हें  शिकायतों  के  निपटान  पर  वरिष्ठ  स्तरों  पर
 रखने  के  लिए  भी  कहा  गया  है  ।

 ओर  प्रशासनिक  सुधार  तथा  लोक  शिकायत  मंत्रालयों/विभागों  से  इस
 आशय  की  अध्धे-वार्षिक  रिपोर्ट  प्राप्त  करता  है  कि  कुल  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  उनमें  स ेकितनी

 निपटाई  गई  तथा  कितनी  उनके  पास  लम्बित  पड़ी  हैं  ।  30-9-1985  की  स्थिति  के  इस  बारे
 में  40  मंत्रालयों/विभागों  की  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 $1
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 लोबिया  के  विरुद्ध  शक्ति  के  प्रयोग पर  मारत की  चिन्ता

 486.  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही  ]
 श्री  लक्ष्म्ण  मलिक  >  :  क्या-विद्देश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  |

 भारत  सरकार  ने  लीबिया  के  विरुद्ध  शक्ति  का  प्रयोग  करने  की  घमकियों  पर  अपनी
 चिता  व्यक्त  की  और

 यदि  तो  मध्य  पूर्व  में  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  के  अध्यक्ष  के

 रूप  में  भारत  की  भूमिका  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्त्रो  के०  ध्रार०  :

 गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  के  अध्यक्ष  की  हैसियत  से  भारत  ने  न्यूयाक॑  में  विचार-विमर्श
 किया  और  6  1986  को  स्थायी  प्रतिनिधियों  के  स्तर  पर  समन्वय  ब्यूरों  की  एक  बेठक
 समन्वय  ब्यूरो  ने  लीबिया  क ेखिलाफ  ताकत  का  इस्तेमाल  किए  जाने  के  उसके  उपायों  तथा
 उसकी  सम्भावना  पर  चिता  जाहिर  बेठक  में  स्वीकार  की  गई  विश्वप्ति  में  सभी  देशों  से  यह
 आहवान  किया  गया  है  कि  वे  संयुवत  राष्ट्र  महासभा  के  प्रस्ताव  36/103  में  निहित  राज्यों  के
 रिक  मामलों  में  अहस्तक्षेप  की  अस्वीकायेता  संबंधी  घोषणा  के  उपबन्धों  का  पालन  ब्यूरो  ने

 लीबिया  की  प्रभुसत्ता  तथा  प्रादेशिक  अश्वण्डता  बनाए
 '
 रखने  में  इसके  प्रति  अपने  समर्थन

 तथा  एक-जुटता  की  पुनः  पुष्टि  की  ।

 प्रमरोकी  प्रन्तरिक्ष  शटल  में  जाने  के  लिए  चने  गए  भारतोय
 वज्ञानिकों  को  प्रशिक्षण

 487.  प्रो०  निर्मला  कुमारो  शक्तायत  :  क्या  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीकी  अंतरिक्ष  शटल  में  जाने  के  लिए  अन्तिम  रूप  से  चुने  गये  दो  वैज्ञानिकों  को
 प्रशिक्षण  लेने  के  लिए  ह्यूस्टन  में  जानसन  अंतरिक्ष  केन्द्र  भेजा  गया  भोर

 यदि  तो  क्या  सी  का  में  विस्फोट  की  जांच  के.बाद  छोड़ा
 जाना  सम्भव  होगा  ?

 विज्ञान  भौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  भौर
 अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी  :  नासा  के उड़ान
 क्षण  ओर  सम्बद्ध  अनुकारों  इत्यादि  क ेलिए  एस०  टी०  एस०/इंसेट-]  सी  भारतीय  नीतभार  विशेषज्ञों

 87
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 को  उड़ान  मिशन  के  लिए  प्रमुख  एवं  पूरक  भारतीय  नीतभार  विशेषज्ञों  को  नारा  के  जानसन  अंतरिक्ष
 केन्द्र  में  प्रमोचन  की  निर्धारित  तिथि  से  केवल  चार  माह  पूर्व  ही  भेजा  जाना

 इस  बात  की  पूरी  संभावना  है  कि  चैलेंजर  में  हुये  विस्फोट  की  जांच  के  पूरा  होने  के  बाद
 शीघ्र

 ही
 एस०  टी०  एस०  के  प्रमोचन  का  कार्यक्रम  शुरू  करेगा  तथा  सी  के  प्रमोचन

 की  समय  अनुसूची  अनावश्यक  रूप  में  प्रभावित  नहीं  होगी  ।

 [  भ्रनुवाद  ]

 परमाणु  प्रतिष्ठानों  के  बारे  में  मारत  तथा  पाकिस्तान  के  ब्रोच  करार

 488.  श्री  भ्रानन्द  सिह  :  क्या  विदेश  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  हाल  में  1986  में  इस्लामाबाद  में  भारत  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  हुए
 अधिकारी  स्तर  के  विचार-विमशं  में  एक  दूसरे  के  परमाणु  प्रतिष्ठानों  पर  हमला  न  करने  के  वचन  देने

 संबंधी  मसोदा  करारों  का  आदान-प्रदान  हुआ

 (७)  यदि  शो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  करारों  का  मुख्य  उद्देश्य  क्या  ह ैतथा  किन  परिस्थितियों  के
 फलस्वरूप  करारों  का

 आवदान-प्रदान  हुआ  ?

 विदेश्ञ  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  भ्रार०  :  ओर  विदेश

 सचिव  की  16  से  2।  1986  तक  की  पाकिस्तान  यात्रा  के  दौरान  दोनों  पक्षों  न ेसमरूप  पाठ

 के  प्रारूपों  का  आदान-प्रदान  किया  तथा  उस  पर  विचार-विमर्श  इस  पर  और  विचार-विमर्श

 किया

 एक  दूसरे  के  संदेहों  को  दूर  करने  के  लिए  प्रधान  मंत्री  की  17  1985  को

 जनरल  जिया  के  साथ  मुलाकात  के  दोरान  भारत  की  पहल  पर  इस  बात  पर  सहमति  हुई  कि  दोनों  देश

 एक  ऐसा  करार  तैयार  करेंगे  जिसके  द्वारा  कि  दोनों  देश  यह  वचन  लेंगे  कि  वे  एक  दूसरे  के  नाभिकीय

 ठिकानों  पर  हमला  नहीं  करेंगे  ।

 रोम  शोर  ऐशथेम्स  में  श्रातंकवादो  कार्यों  मे ंलीबिया  का  हाथ  होना

 489.  श्री  एच०  एस०  पढेल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  गुट  निरपेक्ष  आंदोलन  के  अध्यक्ष  की  हैसियत  से  रोम  ओर  ऐसेन्स  में  हाल
 हवी  में  आतंकवादी  कार्यों  मे ंलीबिया  का  कथित  हाथ  होने  की  ओर  ध्यान  दिया

 (wm)  यदि  तो  गुट  निरपेक्ष  आंदोलन  डरा  इस  बार ेमें  क्या  विचार  और
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 कया  गुट  निरपेक्ष  आंदोलन  ने  लीबिया  के  विरुद्ध  कोई  प्रतिबन्ध  लगाने  का  सुझाव  दिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  भ्रार०  :  भारत  ने  इस  आशय
 की  खबरें  देखी  हैं  जिनमें  अमरीका  ने  लीबिया  पर  यह  आरोप  लगाये  हैं  कि  हाल  ही  में  आतंकवादियों

 द्वारा  रोम  और  ऐथेन्स  हवाई  अड्डों  पर  किये  गये  हमलों  में  लीबिया  का  हाथ  था  और  सरकार  ते

 लीबिया  द्वारा  इस  खबर  का  खण्डन  किये  जाने  पर  भी  गोर  किया

 और  ग्रुट  निरपेक्ष  समन्यय  ब्यूरो  ने  लीबिया  की  स्थिति  पर  न्यूयारक  में  बुलाई  गई

 अपनी  विशेष  बैठक  में  इस  सम्बन्ध  में  विचार  किया  और  एक  वक्तव्य  जारी  किया  जिसमें  लोबिया  को

 पूरा  समर्थन  देने  के साथ-साथ  उसके  प्रति  एकजुटता  की  भी  पुनः  पुष्टि  की  गई  ।

 मारत  प्रमेरिका  संयुक्त  भायोग  को  बठक

 490.  श्री  बी०  तुलसी  राम  ]
 ५  :  क्या  विदेश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कुमारो  पुष्पा  देबो  .]

 कया  वाशियठन  में  हाल  ही  में  भारत  अमेरिका  संयुक्त  आयोग  की  हुई  बेठक में  भारत  तथा

 अपेरिका  के  संबंधों  पर  विचार  विमशे  हुआ

 यदि  तो  विचार  विमर्श  का  क्या  परिणाम

 दोनों  देशों  के  बीच  सम्बन्धों  वा  यह  नया  गठबन्धन  कितने  समय  तक  लागू  रहेगा  क्या

 इनकी  कब  समीक्षा  की  और

 क्या  इस  आयोग  की  आगामी  बठक  की  कोई  तिथि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 विदेश  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  के०  झ्रार०  :  हां  ।

 इस  विचार-विमर्श  से  भारत  ओर  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  बीच  पारस्परिक  सद्भाव
 और  सहयोग  की  बेहतर  करने  में  मदद  मिली  ।

 दोनों  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  क ेवीच  सम्पर्क  का  जब  भी  मौका  भारत  और

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  संबंधों  की  समीक्षा  की  जाएगी  ।

 भारत-अमरीकी  संयुक्त  आयोग  की  बैठक  की  अगली  तारीखें  राजनयिक  सूत्रों  के  जरिये

 तय  की  जाएंगी  ।
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 नदी  को  सफाई  के  लिए  पोलैण्ड  को  पेशकद

 491.  प्रो०  के०  वी०  थामस  .  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  $

 क्या  पोलैण्ड  ने  गंगा  नदी  की  सफाई  के  लिए  एक  बेहतर  योजना  की  पेशकश  की
 ओऔर

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  झोर  बन  सन््त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जियाउरंहमान  :  पोलैण्ड
 सरकार  से  गंगा  की  सफाई  के  लिए  कोई  विशेष  पेशकश  प्राप्त  नहीं  हुई

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्यों  भ्रौर  छेन्द्र  शासित  प्रदेशों  हारा  गणतन्त्र  विवस  परेड
 में  मांग  लिया  जाना

 492,  श्री  ज्ञांताराम  नायक  :  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986  की  गणतंत्र  दिवस  परेड  में  कितने  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  ने  अपने
 सांस्कृतिक  दल  भेजकर  भाग

 क्या  केन्द्र  सरकार  की  सभी  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  द्वारा  परेड  में  भाग  लेने  को

 अनिवायं  करने  की  योजना  ओर

 (a)  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 रका  भ्रमनसंघान  शोर  विकास  विभाग  सें  राज्य  मन्त्रो  ग्ररुण  नई  दिल्ली

 में  1986  की  गणतंत्र  दिवस  परेड  में  16  राज्यों  और  एक  केन्द्र  शासित  प्रदेश  ने  अपने  सांस्कृतिक  दल

 सेजकर  भाग

 ओर  सरकार  की  ऐसा  करने  की  कोई  योजना  नहीं  है  जिसके  अन्तगंत  सभी  राज्यों

 तथा  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  गणतंत्र  दिवस  परेड  में  अनिवार्य  रूप  से  भाग  लेना  पड़े  ।  इसमें  राज्य  व
 केन्द्र  शासित  प्रदेश  स्वेच्छा  से  भाभ  लेते  हैं  ।

 के  बुक  लगानाਂ

 493.  डा०  सुधोर  राय  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सामाजिक  वानिकी  निर्धन  विशेषकर  को  उत्साहित  करने  में
 असफल  रही  है  क्योंकि  सरकार  का  मुख्य  बल  केवल  यूकेलिप्टस  के  वृक्ष  लगाने  पर  है;ओर
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 क्या  सरकार  अपनी  नीति  में  परिवर्तन  करेगी  जिससे  वानिकी  कार्यक्रम  निर्धन  व्यक्तियों
 की  आर्थिक  आवश्यकताओं  के  लिए  उपयोगी  बन  सके  ?

 पर्यावरण  और  बन  मन््त्रालय  में  राज्य  सन््त्रो  जियाउर्रहमान  भ्रन्सारी  )  :  ओर
 नहीं  ।  केन्द्र  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  मार्गंदर्शी  सिद्धांत  जनजातीय  क्षेत्रों  में  एक  धान्य

 कृषि  यूकेलिप्टस  सलाह  नहीं  देते  हैं  तथा  बहुत  से  राज्यों  ने  इस  प्रकार के  अनुदेश
 जारी कर  दिए  हैं  ।

 जनजातीय  उप-योजना  के  अन्तगंत  जिले

 494.  भ्री  भ्रजय  विश्वास  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  जनजातीय  उपण्णेजना  के  अन्तगंत  कितने  जिले  सम्मिलित  किये  गये  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  जनजातीय  उपयोजना  क्षेत्रों  में  आदिवासियों  की

 सामाजिक  स्थिति  ध्रुधा  रने  के लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  में  उप  मन््त्री  गिरिधर  :  जनजातीय  उप  योजना

 के  अन्तगंत  देश  के  26  जिले  तथा  97  जिले  सम्मिलित  किए  गए

 जनजाति  के  लोगों  की  सामाजिक  तथा  आशिक  स्थितियों  में  सुधार  के  लिए  सातवीं
 योजनावधि  के  दोरान  कृषि  पशुपालन  तथा  वानिकी  आदि  जंसे  मूल  आशिक  क्षेत्रों  में

 दन  स्तरों  में  वृद्धि  करने  के  पेयजल  की  आपूर्ति  तथा  शिक्षा  सहित  स्वास्थ्य  सेवाओं

 जैसी  सामाजिक  सेवाओ ंके  क्षेत्र  मे ंलगभग  40  लाख  जन-जातीय  परिवारों  के  कायंत्रमों  के

 लक्ष्य  को  हाथ  में  लिया  जाएगा  इसके  शोषक  प्रयाओं  को  दूर  करते  के  उपाय  जारी  रखे

 अंडमान  तथा  निकोबार  द्वोपससू हू  को  राज्य  का  वर्जा  दिया  जाना

 495.  श्रो  संफुद्दोन  चोधरोी  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  की

 जनता  काफी  लम्बे  समय  से  इस  द्वीप  समूह  को  राज्य  का  दर्जा  दिए  जाने  की  मांग  करती  रही
 और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मन्त्रो  एस०  वो०  :  हाल  में  भारत  सरकार  के  ध्य/न  में  औपचारिक

 रूप  से  इस  प्रकार  की  कोई  मांग  नहीं  लाई  गई
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 निरोक्षण  महानिदेशालय  संगठन  में  संनिक  अधिकारियों  को  रोजगार

 496.  श्री  प्जित  कुमार  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  और  मद्रास  में  निरीक्षण  महानिदेशालय  संगठन  के  अन्तगंत

 सामान्य  भंडार  निदेशालय  में  कितने  सैनिक  अधिकारियों  को  नियुक्त  किया  गया

 इन  चार  निरीक्षणालयों  द्वारा  किस  प्रकार  के  भंडारों  का  निरीक्षण  किया  जाता

 निरीक्षण  में  किस  प्रकार  के  सैनिक  कार्यों  अनू भव  की  आवश्यकता

 कया  सिविलियन  वैज्ञानिक  अधिकारियों  द्वारा  भी  इस  प्रकार  का  निरीक्षण  कार्य  किया

 जा  सकता  ओर

 यदि  तो  सरकार  गैर/सैनिक  कार्यों  पर  सैनिक  अधिकारियों  की  बेकार  नियुक्ति  को
 कण  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 रक्षा  उत्पादन  भौर  रक्षा  पूति  बिभाग  में  राज्य  सन््त्री  :  निरीक्षण
 महानिदेशालय  संगठन  के  अधीन  दिल्ली  और  मद्रास  स्थित  चार  सामान्य  भंडार

 निरीक्षण  लबों  में  10  सेना  अफसर  नियुक्षत  हैं  ।

 इन  चार  निरीक्षणालयों  द्वारा  जिस  प्रकार  की  वस्तुओं  का  निरीक्षण  किया  जाता  है
 उनमें  सामान्य  भंडार  की  सभी  बस्तुएं  आती  हैं  जिनमें  अति  ऊंचाई  वाले  क्षेत्र  में  पहने  जाने  वाले
 अत्यधिक  ठंड  में  पहने  जाने  वाले  वस्त्र  और  परेड  और  समारोह  के  अवसरों  पर  पहने  जाने
 जाने  वाले  युद्ध  तम्बू  छद॒मावरण  आदि  आदमियों  को

 उतारने/सामान  गिराने  के  लड़ाकू  विमानों  के  लिए  ब्रेक  हवाई  वितरण

 पवबंतारोहण  सकी  उपस्कर  फील्ड  सुरक्षा  की  तैयारी  के  लिए  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  लड़  क्
 वाहनों  के  लिए  विशेष  तेल  और  फील्ड  अस्पतालों  के  लिए  प्राणरक्षी  बुनियादी

 इमा  रती  प्लास्टिक  की  वस्तुएं  तेल
 और  ल्नेहक  पदार्थ  आदि  शामिल  हैं  ।

 सामान्य  भन््डार  की  मर्दे  बहुत  किस्म्र  की  होती  हैं  और  सेनाओं  को  रेगिस्तान  से  लेकर

 बहुत  ऊंचाई  वाले  इलाकों  में  विभिन्न  फील्ड  परिस्थितियों  ओर  युद्ध  की  स्थिति  में  इन  मदों  के  इस्तेमाल
 को  विशेष  आवश्यकता  होती  है  इसलिए  इनके  निरीक्षण  के  लिए  उपभोक्ता  अनुभव  अनिबाय॑

 बोर  (७)  रक्षा  मन्त्रालय  द्वारा  नियुक्त  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  ऐसे  पदों  का  पता
 लगाने  के  प्रश्त  पर  विचार  किया  था  जिन  पर  पहले  सेना  अफसर  नियुक्त  थे  भोर  जिन्हें  सिविल
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 कारियों  द्वारा भरा  जा  सकता  था  ।  समिति की  सिफारिशों  को  सरकार ने  1982  में  स्वीकार  करके
 कार्यान्वित कर  दिया  ।

 जनमत  प्राप्त  करने  के  लिए  मण्डल  झायोग  का  प्रतिवेदन

 497.  श्री  डी०  बी०  पाटिल  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  15  1985  या  उसके  आस  पास  की  किसी  तारीख  को

 सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  यह  सूचित  किया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  मण्डल  आयोग  की

 सिफारिश  के  अनुसार  बुछ  जातियों  को  अन्य  पिछड़े  वर्ग  मानने  के  लिए  जनमत  प्राप्त  करने  का  निर्णय

 लिया  है  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  मानदण्ड  तैयार  किए  जा  रहे

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  मण्डल  आयोग  की  सिफारिश  पर  जनमत  प्राप्त  करने

 हेतु  मानदण्ड  तैयार  कर  लिए

 यदि  तो  उन  मानदण्डों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कल्याण  भन््त्रालय  सें  उप  सन््त्रो  गिरिघर  :  से  मन्डज  आयोग
 द्वारा  तैयार  की  गई  अन्य  पिछड़े  वर्गों  की  सूची  पर  जनमत  प्राप्त  करने  का  निर्णय  किया  गया  ऐसा
 जनमत  प्राप्त  करने  की  रूप  रेखाओं  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  |  तत्पश्चात्  आरक्षण  विरोधी  और
 आरक्षण-समर्थंक  आन्दोलनों  के  फलस्वरूप  देश  के  कुछ  भागों  में  व्याप्त  स्थिति  को  देखते  हुए  गृह  मन्त्री
 ने  अन्य  पिछड़े  त्रगों  क ेलिये  आरक्षण  के  सभ्बन्ध  में  राष्ट्रीय  सहमति  होने  तक  यथा  स्थिति  बनाये  रखने
 के  सुझाव  पर  विचार  करने  के  लिये  मुख्य  मन्त्रियों  को  पत्र  अधिकांश  मुख्य  मन्त्र  यों  से  सुझाव
 के  समन  में  उत्तर  प्राप्त  हुए  हैं  ।  प्रधान  मन्त्री  के  साथ  हुए  विपक्षी  नेताओं  के  विचार  विमर्श  की  दृष्टि
 से  इस  मामले  में  तथ्यात्मक  टिप्पणी  तैयार  करने  के  लिए  आरक्षण  के  विभिन्न  पहलुओं  से  सम्बन्धित

 विस्तृत  सूचना  के  लिए  सभी  राज्यों  को  पत्र  लिखे  मए  और  राष्ट्रीय  सहमति  के  प्रश्न  पर  विचार
 विमशं  में  प्रयोग  करने  के  लिए  प्राप्त  हुई  सूचना  संकलित  कर  ली  गई  एक  राज्य  से  अभी  सूचना  को
 प्रतीक्षा

 हाइपर  प्योरे  पाय  सिलिकान  की  सप्लाई  के  बारे  में
 झमरोका  के  साथ  बातचीत

 498,  श्री  एन०  बेंकट  रत्तनम  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 न
 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  ने  हाइपर  प्योर  पाम  सिलिकान  की  सप्लाई  के  करे

 में  अमरीका  के  साथ  बातचीत को  और

 यदि  तो  उक्त  बातचीत इस  समय  किस  अवस्था  में
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 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मल्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा

 निको  श्ौर  भ्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  शिवराज  बी०  :  नहीं  ।  अति

 शुद्ध  सिलिकान की  आपूर्ति  के  लिए  सरकार  ने  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  सरकार के  साथ  कोई
 चीोत  नहीं  की  है  ।

 झनुसचित  जातियों  जनजातियों  के  लोगों  का
 सामाजिक  भार्थिक  विकास

 499.  कुमारी  पुष्पा  देवी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सातवीं  योजना  में  अनुधूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातिोों  के

 सामाजिक  आर्थिक  विकास  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी

 तियों  के  सामाजिक  आधिक
 में  कितनी  धनराशि  निर्धारित

 यदि  तो  अनसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजा
 विकास  की  विभिन्न  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  सातवीं  योजना

 की  गई

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  से  सम्बन्धित  विभिन्न
 नाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  क्या  मागंनिर्देश  भेजे  गए  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 जज कल्याण  मस्त्रालय  में  उप  मन्त्रो  गिरिधर  :  जी  श्रीमान  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  अनुसूचित  जातियों  के  विकास  के  लिए  विशेष  कम्पोनेन्ट
 योजना  के  अन्तर्गत  निर्धारित  कुल  राशि  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  विकास  के  लिए  आदिवासी
 उपयोजना  के  अन्तगंत  निर्धारित  कुल  राशि  का  अनुमान  6303  32  करोड़  और  6199.63

 करोड़  रुपये  इसके  अतिरिक्त  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  अनुसूचित  जातियों  के  विकास  के  लिए
 930  करोड़  रु०  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  विकास  के  लिए  756  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय
 यता  निर्धारित  की  गई  है  ।

 तथा  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  (1985-90)  के  दोराम  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  विकास  से  संबंधित  कार्य-दल  की  रिपोर्ट  में  विभिन्न  योजनाओं  को  कार्यान्बित
 करने  के  लिए  विस्तुत  दिशा  निर्देश  दिए  हुए  हैं  तथा  अनु  सूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों

 के  विकास  के  लिए  उठाए  जाने  वाले  कदमों  से  सम्बन्धित  इसकी  सिफारिशें  पहले  ही  सभी  राज्य  सरकारों

 ओर  संघ  शासित  क्षेत्रों  को  भेजी  जा  चुकी  इन  समुदायों  के  लोगों  के  विकास  के  लिए  द्वारा

 अलाई  जा  रही  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  की  समीक्षा  कल्याण  मन्त्रालय  और  योजना  आयोग
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 दोनों  में  होने  वाले  विशेष  कम्पोनेन्ट  योजना  और  आदिवासी  उप  योजना  से  सम्बन्धित  विचार-विमशों
 के  दौरान  की  जाती

 ]

 पुलिस  बल  को  झाधुनिक  बनाने  के  लिए  केग्त्रीय  सहायता

 500.  श्रोमतो  रमाबेन  रामजी  सावणि  :  क्या  गृह  म  न्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  पुलिस

 बल  को  आधुनिक  बनाने  के  लिए  1984  और  1985  के  दोरान  विभिन्न  राज्य

 कारों  को  केन्द्र  द्वारा  दी गई  सहायता  और  अनुदान  की  राशि  क्या  है  और  1986  भौर  1987  में  दी  .

 जाने  वाली  ऐसी  सहायता  ओर  अनुदान  की  राशि  कितनी  है  ?

 झांतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मन््त्रो  श्ररुण  :  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई  1986-87  6-87  के  दोरान  दी  जाने  वाली  प्रस्तावित  सहायता  संसद  द्वारा  स्वीकृत  निध्तियों  के

 सार

 विषरण

 पुलिस  बल  के  आधुनिकी करण  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 i  रु»
 श

 1934-85  1985-86  में  1986-87  के
 राज्य  का  नाम  दी  गई  राशि  आवंटित  राशि  दौरान  की  जाने

 वाली  प्रस्तावित
 राशि

 1  2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  46,64  63.76  63.76

 2.  असम  38.18  50.91  50.91

 3.  बिहार  47.74  63.65  63.65

 4.  गुजरात  37.96  50.61  50.61

 5.  हरियाणा  20.39
 ~

 27.19  27.19

 6.  हिमाचल  प्रदेश  13.94  18.59  18.59
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 3  4  5

 20.52  27.36  27.36

 31.52  42.03  42.03

 35.31  47.08  47.08

 59.67  79.56  79.56

 56.46  75.28  75.28

 7.56  10.08  10.08

 8.48  11.31  11.31

 8.85  10.78  10.78

 35.22  46.96  46.96

 113.07  37.38  37.38

 52.78  70.38  70.38

 3.15  4.20  4.20

 56.35  75.14  75.14

 9.42  12.56  12.56

 68.02  104.06  104.06

 53.35  71.13  71.13

 823.815  1000.00  1000.00

 भारतीय  प्रश्मासनिक  सेवा  का  पुनर्गठन

 501.  श्रो  झ्ार०  एम०  भोये  :  कया  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  का  पुनगंठन  करने  के  लिए  कदम  उठाये
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 अमन  फ:झ।/8?)>?5/भ+।भे  विन

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन््त्रालय  में  राज्य  सन््त्री  पी०  :
 और  सरकार  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  सदस्यों  की  प्रशिक्षण  तथा  कैरियर  प्रबन्ध  के
 विभिन्न  पहलुओं  की  समीक्षा  कर  रही  जहां  तक  प्रशिक्षण  का  संबंध  ने  भारतीय
 प्रशासनिक  सेवा  के  सदस्यों  के  लिए  एक  सप्ताह  के  लिए  पुनश्चर्या  पाठ्यक्रम  तथा  अपेक्षतया
 अधिक  अवधि  के  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  आरम्भ  किए  सरकार  द्वारा  लिया  गया  दूसरा  निर्णय
 सीधी  भर्ती  वालों  के  संवर्ग  आबंटन  में  परिवर्तन  के  संबंध  में  आबंटन  की  नई  पद्धति  ऐसी  है  जिससे
 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  उच्च  रैंक  तथा  निम्न  रेंक  के  उम्मीदवारों  का  विभिन्न  संवर्गों  में  एश्
 समान  आबंटन  सुनिश्चित  हो  सके  तथा  अपेक्षतया  आधिक  अन्तर्राज्यीय  अदला-बदली  हो  सके  जिससे

 राष्ट्रीय  एकता  में  सहायता  मिलेगी  ।  इस  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  विभिन्न  पहलुओं  के
 प्रति  सरकार  सजग  है  ।

 जनता  की  शिकायतों  पर  प्रनुवर्तो  कायंवाही

 502.  श्री  सनत  कुमार  सण्डल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनता  की  शिकायतों  का  शीघ्र  दूर  किया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  न  केवल

 केन्द्रीय  स्तर  के  मंत्रालयों  में  बल्कि  दिल्ली  विकास  दिल्ली  नगर  निगम  जैसे  अन्य

 लोक  निकायों  में  भी  आवश्यक  आधारभूत  ढांचा  बनाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गये

 क्या  मामलों  के  युक्तिसंगत  निपटारे  के  लिए  संबंधित  शिकायत  कक्षों  अथवा  ऐसी  अस्प

 संस्थागत  एजेंसियों  द्वारा  कोई  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  जाती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेन्शन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :

 ऐसे  मंत्रालयों  की  एक  सूची  संलग्न  जिन्होंने  विभिन्न  स्तरों पर शिकायत

 अधिकारियों  की  नियुक्ति  की  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  तथा  दिल्ली  नगर  निगम  सहित  ऐसे
 विभागों  में  जिनके  साथ  जनता  का  अपेक्षतया  अधिक  वास्ता  पड़ता  जनता  की  शिकायतों  को  दूर
 करने  के  लिए  किए  गए  प्रबंधों  के  कुछ  उदाहरण  भी  में  दिए  गए  हैं  ।

 से  विभागों  द्वारा  शिकायतों  के  निपटान  पर  निगाह  रखी  जाती  प्रशासनिक

 सुधार  तथा  लोक  शिकायत  विभाग  द्वारा  शिकायतों  के  निपटान  के  संबंध  में  एक  छमाही  विवरणी  भी
 प्राप्त  की  जाती
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 ऐसे  मंत्रालयों  को  सूथोी  जिस्होंने  शिकायत  भिकारियों  को  नियुक्तित  को  है

 निम्नलिखित  मंत्रालयों/विभागों  ने  इस  बात  की  पुष्टि  की  है  कि  उन्होंने  लोक

 शिकायतों  पर  कारंवाई  करने  के  लिए  अधिकारियों  की  नियुक्ति  कर  ली  है
 ओर  शिकायत  एकक  स्थापित  कर  दिए  हैं

 न  िनम«%«म>««««»

 कऋ०  मंत्रालय/|विभाग  लहिकाग्रत  अधिकारी  का

 सं०  रैंक  पद  नाम

 2  3

 1.  डाक  ( i)  मिदेशालय-निदेशक

 (ii)  प्रिमण्णक्ष--सहायक  पोस्टमास्टर  जनरल

 (४४)  क्षेत्र--क्षेत्रीय  निदेशक

 (1९)  प्रभाग  --  प्रभागीय  अधीक्षक

 (९५)  प्रधान  डाक  सुझाव  राथा  शिकायत

 पुस्तिका  पूछताछ
 टर  पर  रखी

 2.  दूर  संचार  (i)  निरदेश्चालय--निदेशक

 (ii)  सिंगल  विडो  लोक  शिकायत  एकक--मंडल
 इंजीनिवर  !

 3.  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  (i)  मंत्रालय---उपसचिष

 (ii)  स्वास्थ्य  सेवाएं  दिल्ली
 दिल्ली  में  चिकित्सीय  सुविधाओं  की  देखरेख

 +  से  सम्बन्धित  शिकायतों  के  निवारण  के
 उद्देश्य  से  मुख्य  शिकायत  आयुक्स  पदनामित॑
 किया  गया

 (9)  उप  चिकित्सा  अधीक्षक
 चिकित्सा  शिकायत
 निवारण  अधिकारी  के  रूप  में
 कायें  करता
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 1  2  हि

 4.  चेंकिग  हे  (3)  बेकिंग  प्रभाग--निदेशक

 (ii)  उपभोक्ता  सेवा  केन्द्र--अत्येक बेंक  का  क्षेत्रीय
 अधिकारी

 (iii)  कॉको ंमें  --
 कक्ष  ”

 5.  रेलवे  (3)  रेलवे  बोर्ड--सदस्य  और  निदेशक

 एण्ड  आर०  ।

 *  क्षेत्रीय  अतिरिक्त  महाप्रबंधक
 वरिष्ठ  महा प्रबंधक

 (iii)  प्रभागीय  स्तर--अतिरिक्त  प्रभागीय  प्रबंधक

 (iv)  रेलवे  स्टेशन--लोक  शिकायत  बूथ  का
 संचालन  एक  विशेष  कार्य
 अधिकारी  करता  है  ।

 6.  शहरी  क्किस  (1)  मंत्रालय--उप  सचिव

 (४)  दिल्ली  विकास

 सदस्य  ),  सदस्य  ),  भायुक््त
 आयुक्त  ओर  निदेशक

 स्लम  तथा  झुग्गी  द्वारा  निर्धारित

 दियों  में  जनता  की  शिकायतों  की  सुनवाई  की

 जाती

 7.  वाणिज्य  (1)  मंत्रालय--निदेशक

 (ii)  मुख्य  नियन्त्रक  आयात  ओर  निर्यात--जन

 सम्पर्क  अधिकारी  मुख्य  आयात

 ओर

 (11)  संयुक्त  मुख्य  नियंत्रक  आयात  और

 सतकंता  अधिकारी  आयात  और

 शिकायत  अधिकारी  के  रूप  में  कार्य

 करता

 8.  राजस्व  अपर  सचिव
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 9...  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  शिकायत  एकक  सीधे  ही  केन्द्रीय
 प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  के  अधीन  कार्य  करता

 10...  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  (i)  मुख्यालय--निदेशक  शुल्क  )
 सीमा  शुल्क  बोर्ड  उप  सचिव  सीमा-शुल्क )

 उप  सचिव  उत्पाद
 और  मुख्य  सतकंता

 अधिकारी  ।

 (1)  समाहर्तालयों|सोमा-शुल्क  गृहों  में  समाहर्ता के
 अधीन  लोक  शिकायत  समितियां

 (iii)  हवाई  अड्डे--जन  सम्पर्क  अधिकारी  ।

 11.  सिविल  विमानन  (i)  विभाग--उप  सचिव

 (ii)  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन
 करण---उपनिदेशक  )

 (iii)  एयर  इंडिया--प्रबन्धक  के  स्तर  का

 (iv)  इण्डियन  मुख्यालय  में
 वाणिज्यिक  प्रबन्धक

 क्षेत्रीय
 लय  में  वरिष्ठ
 वाणिज्यक  प्रबन्धक  ।

 (५)  दिल्ली  हवाई  हड्डा--शिकायत  काउंटर  ।

 ()  विभाग--निदेशक

 (3)  कोयला  नियन्त्रक  कोयला  खान
 कल्याण  भारत  कुकिंग  कोयला
 टेड  वेस्टनं  कोलफील्ड  लिमिटेड  और  सिंगरानी
 कोलरीज  लिमिटेड  द्वारा  उचित  स्तरों पर
 शिकायत  निवारण  तंत्र  खोले  गए

 खान  :  उप  सचिव  कोई  शिकायत  एकक

 नहीं खोला गया ।
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 14.  (i)  मंत्रालय--उप  सचिव

 (४)  उत्प्रवास  प्रभाग--संथुकत  सचिव/छात्राबास
 प्रत्येक

 सप्ताह  में  तीन  दिन  लोक

 शिकायतें  सुनते

 15...  खाद्य  :  निदेशक

 16,  सिविल  आपूर्ति  ४:  उप  सचिव

 17...  रक्षा  ४  निदेशक

 ऐसे  विभागों  में  जिनके  साथ  जनता  का  अपेक्षतया  अधिक  वास्ता  पड़ता  है
 जनता  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  किए  प्रबन्धों  के  कुछ  उदाहरण

 निम्न  प्रकार  हैं  :--

 शिकायतों  के  तत्काल  निवारण  के  लिए  चार  महांन  गरों  में  मुख्य  रेलवे  स्टेशनों  पर

 जनता  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  कक्षों  की  स्थापना  की  गई  इन
 कक्षों  में  सामान्यतः  आरक्षणों  तथा  पैसे  की  वापिसी  सम्बन्धी  शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं  ।

 कक्ष  का  प्रभारी  अधिकारी  स्टेशन  पर  तैनात  संबंधित  अधिकारियों  की  सहायता  से

 समस्याओं  का  हल  करने  का  प्रयास  करता  है  ।

 दूर  संचार  विभाग  में  विंडोਂ  पद्धति  लागू  की  गई  है  ।

 सफदरजंग  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  तथा  श्रीमती  सुचेता
 लानी  नई  दिल्ली  में  चिकित्सा  सुविधाओं  से  संबंधित  शिकायतों  के  निपटान
 के  लिए  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  जनवरी  5  में  एक  लोक

 शिकायत  निवारण  समिति  का  गठन  किया  गया  इन  अस्पतालों  ने  भी  लोगों  की

 संमस्याओं  के  निवारण  के  लिए  लोक  शिकायत  निवारण  अधिकारियों  को

 नामित  किया  लोकनायक  जयप्रकाश  नारायण  अस्पताल  ने  भी  ऐसे  ही  अ्रबन्ध  किए

 हैँ  ।

 जनता  की  शिकायतों  को  शीघ्र  दूर  करने  के  लिए  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  एक  केन्द्री  यकृत
 ग्राहक  सेवा  केन्द्र  योजना  लागू  की  गई  है  तथा  इन  बैंकों  में  से  एक  बैंक  समन्वय  एजेंसी
 के  रूप  में  कार्य कर  रहा  है  ।  प्रारम्भ  में  इस  योजना  को  चार  महानगरों  में  प्रारम्भ  किया
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 गया  तथा  अब  इसे  अठारह  राजधानी/बड़े  नगरों  में  लागू  कर  दिया  गया  ।  बैंक

 यताਂ  कक्ष  के  माध्यम  से  शिकायत  निवारणਂ  को  प्रोत्साहित  करने की
 कोशिश  कर  रहे  कोई  भी  व्यक्ति  अपनी  समस्या  लेकर  कक्षਂ  में  जा

 सकता  है  जहां  तनात  अधिकारी  शिकायत  को  हल  करने  में  सहायता  करता  है|

 संयुक्त  संचिव/उत्प्रवास  महा  संरक्षक  तथा  उप  उत्प्रवास  महा-सं  उत्प्रवास  संबंधी
 मामलों  की  सुनवाई  के  लिए  प्रत्येक  बुधवार  तथा  शुक्रवार  दो  घंटे  के  लिए
 जनता  की  शिकायतों  की  सुनवाई  करते  जिन  मामलों  में  तत्काल  निदान  नहीं  प्रदान
 किया  जा  सकता  है  उनमें  याचिकादाता  को  अगले  दिन  शाम  को  आने  के  लिए  प्रवेश
 पत्र  दे  दिया  जाता  कोचीन  तथा
 त्रिवेन्द्रम  स्थित  सभी  सात  उत्प्रवासी  संरक्षक  कार्यालयों  में  सावंजनिक  सुनवाई  पद्धति

 लागू  की  जा  रही

 डाक  विभाग  ने  सभी,प्रधान  डाकघरों  में  तथा  शिकायत  पुस्तकोंਂ  की  व्यवस्था
 की  है  जो  कि  पूछताछ  काउन्टरों  पर  उपलब्ध  रहती  पोस्टमास्टरों  को  इन  शिकायत

 पुस्तकों  को  प्रतिदिन  देखना  होता  है  ताकि  सभी  शिकायतों  पर  बिना  किसी  देरी के
 कार्रवाई  प्रारम्भ  हो  सके  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  लोक  शिकायत  निवारण  तंत्र  को  और  अधिक  प्रभावी
 तथा  लोकोन्मृखी  बनाने  क ेलिए  एक  सार्वजनिक  सुनवाई  पद्धति  तैयार  की

 सदस्य  सदस्य  आयुक्त  आयुक्त
 तथा  निदेशक  बस्ती  तथा  झुग्गी  झोंपड़ी  )  द्वारा  की  जाने  वाली  ऐसी  सुनवाइयों
 के  लिए  दिन  तथा  समय  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 दिल्ली  नगर  निगम  ने  आयुक्त  कार्यालय  तथा  निगम  के  सभी  10  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में

 शिकायत  कक्षों  की  स्थापना  की  दिल्ली  नगर  निग्रभ  स्वयं  प्रत्येक  सप्ताह
 में  दो  दिन  जनता  की  शिकायतें  सुनते  हैं  ।

 बीघा  सर्व  बाई  बंगला  टोस
 शीर्षक  समाचार

 503.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्या  बिदेक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  3  1986  के  एक्सप्रेसਂ  में  बीघा  सर्वे  बाई

 बंगला  टीम  शोष॑क  से  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 यह  कहा गया  है  कि  1974  के  इन्दिरा-मुजीब  समझौते  के  अन्तर्गत  बंगला  देश  के  कतिपय  विदेशी  अंतः

 क्षेत्र  को  उसकी  मुख्य  भूमि  से  जोड़ने  के  लिए  तीन  बीघा  पट्टी  का  भारत  तया  बंगला  देश  द्वारा  संयुक्त
 सर्वेक्षण  करने  के  लिए  भारतीयों  के  लिए  अपर्याप्त  सुरक्षा  व्यवस्था  की  गई
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 यदि  तो  मामले  के  तथ्य  क्या  और

 मामले  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  झार०  :

 गौर  तीन  बीघा  समीप  लेकिन  इसे  छोड़कर  भारत-बंगला  देश  सीमा  को  अंकित
 करने  का  काम  8  1986  को  शुरू  किया  गया  उस  संयुक्त  सर्वेक्षण  दल  ने
 ग्राम  अंगो  रपोटा  में  भारत  और  बंगला  देश  के  बीच  सीमा  के  एक  हिस्से  को  अंकित  किया  अगली

 सुबह  जब  संयुक्त  सर्वेक्षण  दल  काये  स्थल  पर  पहुंचा  तो  उन्होंने  पाया  कि  पिछले  दिन  नाप  लेने  के  बाद
 जमीन  पर  जो  निशान  लंगांये  गये  थे  उन्हें  रात  को  उखाड़  दिया  गया  और  बंगला  देश  के  अंगोरपोटा
 बस्ती  में  बड़ी  संख्या  में  धदर्शनका री  इकट्ठे  हो  गये  थे  जो  सी  मांकन  के  खिलाफ  नारे  लगा  रहे  ड्यूटी
 पर  तैतात  हमारे  सुरक्षा  कामिक  बंगला  देश  सर्वेक्षण  दल  को  उन्हीं  की  बस्ती  के  अन्दर  संरक्षण  प्रदान

 नहीं  कर  सके  और  इसलिए  उनके  अनुरोध  पर  यह  कार्य  स्थगित  कर  देना  पड़ा  |  अपनी  ओर  से  हम
 ऐसे  किसी  भी  समय  इस  क्षेत्र  में  सीम्मंक्नन  का  कार्य  बहाल  करने  के  लिए  तैयार  है  जो  कि  बंगलादेश
 पक्ष  को  सुधिधाजनक  हो  और  यह  बात  उन्हें  बता  दी  गई  है  ।

 यह  आरोप  बिल्कुल  निराघार  है  कि  पर्याप्त  सावधानी  न  बरत  कर  भारत  ने  तीन  बीघा  में
 सर्वेक्षण  काये  में  बाधा  पहुंचाई  सर्वेक्षण  दलों  की  सुरक्षा  का  सुनिश्वय  करने  के  लिए  क्च  बिद्दार  के
 राजस्व  तथा  कानून  और  व्यवस्था  के  संबद्ध  अधिकारी  सीमा  सुरक्षा  बल  के  कामिक  भारतीय  सीमा  की
 तरफ  मौजूदा  ये  लेकिन  बंगलादेश  की  बस्तियों  के  धीतर  वे  प्रदर्शन  को  नहीं  रोक  सके  ।

 व्विमाधोय  समिति  की  सिफारिशें

 504.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  कार्यक्रस  कार्यास्त्रयत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्विभाषीय  समिति  ने  कांयंत्रमों  के  सूल्मंकन  तथा  कार्यान्वयन  के  बारे  में  कुछ
 सिफारिशें  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 स्वीकार  तथा  अस्वीकार  की  गई  सिफारिशों  का  ब्योरा  क्या  है  तथा  इसके  क्या  कारण
 ओर

 स्वीकार  की  गई  सिफारिशों  का  कामंक्रमों  के  कार्मानवयन  पर  कस  प्रभाव  पड़ता  है  ?

 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  ए०बी०ए०  गनो  खान  :  से  कार्यक्रम

 कार्यान्वयन  मंत्रालय  ने  न  तो  कोई  समितिਂ  गठित की  है  और  न  ही  उसे  इस  प्रकार की
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 समिति  की  विद्यमानता  की  जानकारी

 बंगलादेश सीमा  के  साथ  कंटीले  तारों  की  बाड़  लगाने  के  कार्य  की  प्रगति

 505.  श्री  भ्रमरसह  राठवा  ])
 ५.  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  चितामणि  जेना  |

 बंगलादेश  की  सीमा  के  साथ  कंटीले  तारों  की  बाड़  लगाने  के  काय  में  अभी  तक  क्या

 प्रगति  हुई  भर

 अब  तक  किश्ष  प्रकार  का  कार्य  किया  गया  है  तथा  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  है  ?

 झ्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्नो  क्ररण  :  और  अभी  तक

 तारों  की  बाड़  लगाने  का  कार्य  शुरू  नहीं  किया  गया  सरकार  ने  सर्वेक्षण  कार्य  पर  अब  शक  7.55

 लाख  रु०  की  राशि  श्व  की  ?  ।

 पेंशनमोगियों  के  कल्याण  के  लिए  राज्यों  में  पृथक  एजेंसियां

 506.  श्रो  झ्नन््त  प्रसाद  सेठी  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  सहित  राज्य  सरकारों  को  यह  सलाह  दी  है  कि
 पेन्शनभोगियों  को  समस्याओं  के  निवारण  और  कल्याण  के  लिए  पूर्णकालिक  पृथक  एजेंसियां  स्थापित
 करने  की  संभावना  पर  विचा र  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेन्शन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो  ०
 चिदस्बरम  )  :

 ओर  जी  1985  में  राज्य  सरकारों  उनके  पेन्शनभोगियों  की  समस्याओं  तथा
 कल्याण  पर  गौर  करने  के  अलग  से  एकक/पेंशन  तथा  पेंशनभोगी  कल्याण  विभाग  की  स्थापना
 किए  जाने  पर  विचार  करने  की  सलाह  दी  गई

 राज्यों  से  उत्तर  प्राप्त  हो  रहे  हैं  तथा  ये  काफी  उत्साहवर््धक

 योजनाझों  के  लिए  पेड़ों  को  गिराने  हेतु  हिमाचल  प्रदेश
 को  योजनाझों  को  स्वीकृति

 507.  प्रो०  नारायण चन्द  पराशर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 104
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 सरकार  को  तक  चालू  वित्तीय  वर्ष  सहित  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  से  सड़कों  के  पीने  के
 पानी  की  सप्लाई  और  सिंचाई  योजनाओं

 के  लिए  पेड़ों  को  गिराने  संबंधी  अनेक  योजनाएं  स्वीकृति  के  लिए  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  योजनाओं  का  ब्योरा  क्या  है  तथा  उनमें  से  प्रत्येक  के  बार ेमे ंसरकार

 द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 स्वीकृति  दिए  जाने  के  लिए  अभी  भी  लम्बित  योजनाएं  कोन  सी  हैं  और  विलम्ब  के  क्या

 कारण  ओर

 पर्यावरण  झौर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  संक्ती  जियाउरंहमान  :

 ओर  ऐसे  प्रस्तावों  के  विस्तृत  ब्यौरे  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 विवरण

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  के  दौरान  एवं  प्रदेश

 तक  सड़क  जल  आपूर्ति  तथा  सिंचाई  परियोजनाओ ंके  प्रस्तावों
 की  अद्यतन  स्थिति  को  द्शाने  वाली

 क्रम  संख्या  जिला  क्षेत्र  उद्देश्य  टिप्पणी

 2  छ  4  ५

 ऊना  हैक्ट े०  जल  आपूर्ति  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को

 स्कीम  4-4-  983  को  प्रस्ताव  के  संबंध
 में  कुछ  आवश्यक  सूचना  देने  के
 लिए  अनुरोध  किया  गया  था
 तथा  6-3-84  को  फिर  से  याद
 दिलाया  अभी  तक  कोई
 उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुमा

 2.  बिलासपुर  हैक्टे०  पुल  सड़क  स्वीकृत  किया  हिमाचल
 का  निर्माण  प्रदेश  राज्य  सरकार  को  इस

 निर्णय की सूचना 20-6-88 को दे दी गई



 5.  सोलन

 6.  मण्डी

 7.  कांगड़ा

 ४  106

 5.63  हैक्टे०

 0.226  हैक्टे०

 1.75  हैक्टे०

 3  हैक्टे ०

 सड़क  निर्माण

 बाई-पास  में

 सुधार

 राष्ट्रीय  राजमार्ग

 सड़क  का  संरक्षण

 26  1986

 5

 स्वीकृत  किया  हिमाचल
 प्रदेश  राज्य  सरकार  को  इस
 निर्णय  की  सूंचना  31-8-84

 को  दे  दौं  गई

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को
 प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  कुछ
 आवश्यकी  सूचता  प्रस्तुत  करने
 के  लिए  27-6-83  को  अनुरोध
 किया  गया  कोई  उत्तर

 नहीं  मिला  है  ।

 स्वीकृत  किया  हिमाचल
 प्रदेश  सरकार  को  इस  निर्णय

 की  सूचना  16-7-84  को  दे  दो

 गई

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को  इस
 परियोजना  के  सम्बन्ध  में  कुछ
 आवश्यक  सूचना  प्रस्तुत  करने
 के  लिए  17-8-83  को  अनुरोध
 किया  गया  राज्य  सरकार
 को  6-3-84,  22-6-84,
 29-8-84,  17-11-84  को

 तथा  30-8-85  को  तार  भेजा
 याद  दिलाया  अभी

 तक  कोई  जवाब  नहीं  मिला

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को
 10-9-85  को  कुछ  आवश्यक

 सूचना  प्रस्तुत  करने का  अनुरोध
 किया  कोई  उत्तर  प्राप्त
 नहीं  हुआ
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 1984

 1,  बिलासपुर  7.08  सड़क  संरक्षण

 2...  हमीरपुर  3.0  सड़क  निर्माण

 3...  चम्बा  982.71  हैक्टे०  चमेरा  हाइडल

 4.  ऊना  0.184  हैक्टे०  जल  आपूर्ति  स्कीम

 5  ऊना  2.4;  हैक्ट े०  सड़क  निर्माण

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को

 इस  मामले  के  सम्बन्ध में  कुछ
 आवश्यक  सूचना  प्रस्तुत  करने
 के  लिए  7-5-85  को  अनुरोध
 किया  गया  17-7-85  को

 तार  वाला  अनुस्मारक  भेजा

 गया  ।  3-9-8  5  एब
 11-10-85  को  अनुस्मारक
 भेजे  अभी  तक  कोई  भी

 उत्तर  नहीं  मिला  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को

 7-4-84  को  इस  प्रस्ताव  के

 संबंध  में  कुछ  आवश्यक  शचना

 प्रस्तुत
 करने  के  लिए  अनुरोध

 किया  गया  था  तथा  7-2-85
 को  फिर  से  याद  दिलायी

 अभी  तक  कोई  जवाब  नहीं
 मिला

 स्वीकृत  कर  दिया

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को  इस

 निर्णय  की  सूचना  6-2-86  को

 भेद  दी  गई

 स्वीकृत  कर  दिया  गया  ।

 चल  प्रदेश  को  इस

 निर्णय  की  सूचना  17-7-84



 लिखिते  उत्तर

 1  2

 6,  लाहुल

 7.  शिमला

 8.  शिमला

 9  शिमला

 10.  हमीरपुर

 108

 26  5

 आवश्यक  5

 थिराट  हाइडल

 सड़क  पंक्ति-बंधन

 राज्य  सरकार  सड़क  निर्माण

 द्वारा  बताया

 नहीं  गया  ।

 राज्य  सरकार  सड़क  निर्माण
 द्वारा  बताया

 नहीं  गया  ।

 3.02  चबूतरा-अम  रोह
 मार्ग  का  निर्माण

 आवश्यक  सूचना  प्रस्तुत  करने
 के  लिए  27-8-84  को  अनुरोध
 किया  गया  5  को

 अनुस्मारक  भेजा  कोई
 उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुआ

 हिमाचल  प्रदेश  राज्य  सरकार

 को  गया था  को  कुछ
 श्यक  सूचना  प्राप्त  करने  के  लिए

 कहा  गया  था  बावजूद  लगातार

 अनुस्मारक  के  उत्तर  का  अभी
 भी  इन्तजार

 स्वीकृत  ।  हिमाचल  प्रदेश

 कार  को  निर्णय  के  सम्बन्ध  में

 सरकार  को  र्स्  प्रस्ताव के संबंध में  |  किया

 राज्य  सरकार  से
 प्रस्ताव  के  संबंध  में  आवश्यक
 सचना  भेजने  के  लिए  दि०

 राज्य  सरकार  से  सम्बन्धित

 प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  आवश्यक
 वि  शक

 सूचना  भेजने  के  लिए
 दि०  को  अनुरोध
 किया  गया  दि०  उत्तर

 नहीं gar 5  को  अनुस्मारक
 भेजे  गए  कोई  उत्तर  प्राप्त

 नहीं हुआ । हिमाचल प्रदेश सरकार से 3-9-85 को छुछ
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 मण्डी

 हमी रपुर

 मण्डी

 शिमला

 शिमला

 105.46  हैक्टे०

 1.5  हैक्टे  ०

 4  बीघा

 0.10  हैक्टे०

 3.36  हैक्ट े०

 लिखित  उत्तर

 5

 सड़क  निर्माण

 आवश्यक  सूचना  भेजने  का

 अनुरोध  किया  बया  अभी
 तक  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं
 हुआ  ।

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  से
 दिनांक  18-6-85  को  कुछ
 आवश्यक  सूचना  भेजने  का

 अनुरोध  किया  गया  अभी
 तक  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं

 अस्वीकृत  ।  राज्य  सरकार को
 दिनांक  23-3-85  को  निर्णय

 सूचित किया  गया के
 स्वीकृत  ।  हिमाचल  प्रदेश
 कार  को  दिनांक  5-8-85  को

 निर्णय  के  संबंध  में सूचित  किया
 गया  था  ।

 के  साथ  वापस  किया  गया  था  ।
 प्रस्ताव  अभी  तक  वापस  नहीं



 लिखित  उत्तरे

 5.

 110

 2  3

 कांगड़ा  25.91  हैक्टे०

 कुल  राज्य  सरकार
 के  द्वारा  नहीं
 बताया  गया  ।

 4.97,18

 हैक्टे ०

 कुल  12.63  हैक्टे०

 राज्य  सरकार  राज्य  सरकार
 के  द्वारा  नहीं  के  द्वारा  नहीं
 बताया  गया  बताया  यया

 अननन-3न-+-+न-+-न-म-म-म-म-मनम-मनमननन--मननन नमन  तन  es  ल्नन-«-ं>-णन«-म«नम«ममम«ननन  जननी
 4

 सड़क  निर्माण

 जसमाग्ग

 26  ।:  86

 5

 न  पनन-नक  निया  भामामनओ  विनय  किन  विन  िनननगन सनम  शरनन+++तम  33

 वापस  नहीं

 राज्य  सरकार  का  प्रस्ताव
 दिनांक  साथ वापस किया  को  कुछ

 साथ  वापस  किया  गया

 कोई  उत्तर  प्राप्त नहीं  हुआ  ।

 प्रस्ताव  राज्य  सरकार  को
 उससे  संबंधित  कुछ  आवश्यक

 विवरण  भेजने  के  अनरोध  के
 साथ  दिनांक  3-9-85  को
 वापस  भेजा  गया  कोई
 उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुआ

 राज्य  सरकार  से  दिनांक
 संबंधित  5  को  प्रस्ताव  को  उससे

 संबंधित  सूचना  भेजने  का
 रोध  किया  गया  अभी  तक
 कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 दिनांक  30-9-85  को  प्रस्ताव
 नर्धारित  प्रपत्र  में  तथा

 चित्री नक्शे के साथ राज्य कार को वापस किया
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 अभी  तक  कोई  उत्तर  प्राप्त
 नहीं  हुआ  ।

 किन्नौर  53.94  नत्था-झाकरी  प्रस्ताव  पर  सलाहकार  समिति

 एच०  इ०्पी०  द्वारा  दिनांक  7-2-86  की  बेठक

 निर्माण  में  विचार  किया गया  तथा  उस
 पर  और  आगे  विचार  किया  जा

 रहा  है  ।

 शिमला  सरकार  द्वारा  छालिया-घूण्ड  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को

 नहीं  मार्ग  का  निर्माण  दिनांक  संबंधित कुछ  को

 गया  प्रस्ताव  से  संबंधित  कुछ
 श्यक  सूचना  भेजने  का

 रोध  किया  गया  उत्तर  की
 प्रतीक्षा  की  जा  रही

 पड़ोसी  रौम्यों  से  दिल्ली  पुलिस  की  भर्ती

 508.  प्रो०  नारायण  चन्द  परांशर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  के  दोरान  पड़ोसी  राज्यों  में  दिल्ली  पुलिस  और  दिल्ली  सशस्त्र  पुलिस

 की  भर्ती  की  गई

 यदि  हां,तो  राज्यों  के  माम  क्या  हैं  और  इन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य

 से  कितने  जवान  भर्ती  किए

 क्या  इस  प्रयोजन  हेतु  हिमाचल  प्रदेश  को  भी  शामिल  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 है और यह भर्ती करने हेतु कुछ केन्द्र चुने गए यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या भौर हैं ? झ्रान्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री प्रदण : हां श्रीमान् ।



 लिखित  उत्तर  26  1986

 ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 और  1986  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेश  से  कांस्टेबलों  की  भर्ती  की

 चल  प्रदेश  में  भर्ती  दलों  को  भेजने  की  तारीखों  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 (2)  प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 भबधरओ

 1-1-81  से  31-12-85 5  तक  राज्यवार  जवानों  की  भर्ती का  ब्यौरा

 ऋ०  सं०  वर्ष  राज्य  नियुक्ति  के  लिए  चुनें
 गए  उम्मीदवारों  को

 संख्या

 1  *2  3  4

 1...  1981  राजस्थान  8

 2  1982  371

 3  मध्य  प्रदेश  125

 4  उत्तर  प्रदेश  621

 5  केरल  264

 6  महाराष्ट्र  134

 7  1983  राजस्थान  17

 8...  उत्तर  प्रदेश  2

 9  हरियाणा  17

 10.  बिहार  14

 11...  महाराष्ट्र  15

 12  1984  हिमाचल  प्रदेश  16

 13  1985  बिहार  61

 14  मध्य  प्रदेश  9
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 15.  1985
 राजस्थान  56

 16.  कर्नाटक  89

 आन्ध्न  प्रदेश  21

 18.  केरल  643

 सेम्ट्रल  मेफेंसिकल  इंजीनियरिंग  रिस्  दुर्गा  प्रकी
 सहयोगी  परियोजनाएं

 509.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेन्ट्रल  मेकेनिकल  इंजीनियरिंग  दुर्मापुर  की  वर्ष  1982  और  1980  की

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  रांची  के  साथ  सहयोगी  परियोजना  संख्या  468,52,04

 तथा  टाटा  आयरन  एण्ड  जमशेदपुर  के  साथ  सहयोगी  परियोजना  संख्या  421  एम०  डी०  42

 पूरी  हो  गई  थी  अथवा  समाप्त  कर  दी  और

 यदि  तो  इन्हें  समाप्त  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  सन््त्रालय  तथा  शहासागर  विकास  परमाण  इलैक्ट्रानिको  भोर

 झन्तरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  बो०  :  दोनों  परिण्गेजनाएं  पूर्ण  की

 जा  चुकी

 प्रश्न  ही  नहीं  छठता  ।

 केन्त्रीय  मशीन  इंजीनिय  रिय  प्रमुसंघान  दुर्गापुर  को

 झनुसंघान  परियोजनाएं

 510.  भरी  पीयूष  तिरको  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वैज्ञानिक  और  ओऔद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  की  केन्द्रीय  मशीन  इंजीनिर्यारिग

 दुर्गापुर  जैसी  कुछ  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाएं  राष्ट्रीय  हित  में  अनुसंधान  करने  के  लक्ष्य  पूरा  करती

 कया  वे  गत  तीन  वर्षों  के दोरान  भारत  सरकार  के  प्रौद्योगिकी  नीति  संबंधी  वक्तव्य  के

 अनुसार  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  मे ंअनुसंधान  परियोजनाएं  चला  रहे
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 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  शुरू  की  गई  सभी  परियोजनाओं  की  तकनीकी
 और  आधिक  सक्षमता  सहित  ब्यौरा  ओर  कितनी  मुल्तवी  रखी  गई/स्थगित  की  गई  परियोजनाओं  का
 ब्यौरा  कया  है  और  प्रत्येक  के  मुल्तवी  रखने  या  स्थगित  करने  के  कया  कारण  और

 कया  वे  परियोजनाएं  सरकारी  घन  से  व्यावसायिक  उत्नयन  के  लिए  शुरू  की  गई  थीं  ?

 विज्ञान  प्रोर  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रातिकी  भौर
 झन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  वी०  :  हां  ।

 राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  में  अनुसंघान  पयोजनाओं  को  चयन  करने  का  सामान्य  तरीका

 उनका  उस  हद  तक  मूल्यांकन  करना  है  जिससे  सरकार  के  प्रौद्योगिकी  नीति  संबंधी  वक्तब्य  के  उद्देश्यों
 को  प्रा  करने  में  टनसे  आशा  की  जाती  है  । क्

 (7)  |)  गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  सी  ० एम०  ई०  आर०  आई  द्वारा  प्रारम्भ  की  गई  मु  ल्तवी  रखी

 गई  ।  स्थगित  की  गई  परियोजनाओं  की  सूचियां  संलग्न  समस्त  अनुसंधान  परियोजनाएं  विभिन्न

 तथ्यों  यथा  तकनीकी  और  आविक  सक्षमता  आदि  को  ध्यान  में  रखकर  शुरू  की  जाती  मुल्तवी  की

 गई|स्थगित  की  गई  परियोजनाओं  पर  भी  यही  विचार  लागू  होता  है  ।

 नहीं  ।
 है

 विवरण

 वर्ण  983-84  में  सी०  एम०  ई०  भार०  दुर्गापर  में  शुरू  की  र्गा
 परियोज  नाझों  को  सूचो

 1.  शीत  संग्रहागार  की  कार्य  निष्पादनता  को  प्रभावित  करने  वाले  तत्वों  की खोज

 2.  वृहत्  आयतनी  जीवद्रव्य  पद्धति
 का  विकास  ।

 3.  पाइप  लाइनो ंसे  होकर  मोमीय  कच्चे  तेल  के  प्रवाह  को  बढ़ां  देंने  वाली  सम्भावनाओं का
 अध्ययन  ।

 |

 4.  विद्युत  संयंत्र  उपस्कर  की  दशा
 हा

 5.  ट्रैक्टर  द्वारा  संचालित
 फसल  कर्क  का  डिजाइन तथा  विकास  ।

 6.  सूक्ष्म  द्रवचालित  टरबाइन  संयंत्र  की  डिजाइन  तथा  विकास  ।

 7.  कोयले  का  तरलित  संस्तर  गैसीकरण  ।
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 10.

 12.

 भारतीय  नौसेना  के  लिए  किए  गए  1089  गज के  सर्वेक्षण  यान  के  रडर  स्टाक  पर  रडर

 बल/बल  आधुूर्ण  माप्रन  ।

 घान  प्रतिरोपक  की  डिजाइन  व  विकास ।

 तीब्रचालित  तकुआ  की  डिजाइन  तथा  विकास  ।

 शीत  दबाब  से  बनी  हुई  बेल्डन  मशीन  का  विकास  व  प्रक्रिया  ।

 ग्रामीण  शिल्पकारों  के  लिए  मछली  पकड़ने  के  हुकों  की  निर्माणਂ  प्रक्रियाओं  का

 बर्ष  1983-84  में  सो०  एम०  ई०  झार०  बुर्गापुर  में  स्थगित  की  गई
 परियोजनाझ्रों  को  सूची

 खुले  जाल  संरचना  पर  कम्पन  अध्ययन  |

 ह

 एक  सूक्ष्म  संसाक्षित  प्रयोगशाला  लेबोरेटरी  )  की  स्थापना  ।

 दस  (10)  इन््जन  प्रयोगशालाओं  की

 कृषि  व्यर्थ  पदार्थों  का  उपयोग  ।

 फिन  तथा  फ्लेट  दयूब  टाइप  के  सूक्ष्म  उष्मा  विनिमयक  का  मोनोग्राफ  ।

 वर्ष  1984-85  5  में  सी०  एसम०  ई०
 भार०

 प्राई  ०,  दुर्गापुर  में  शुरू  को  गई
 परियोजनाश्रों  की  सूची

 कार्य  निष्पादन  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  (1)  मशीन  संरचना  के  लिए  एपॉक्सी
 कास्क्रीट  (2)  मशीम  फाउन्डेशन  के  लिए  एपॉक्सी  मोर्टर  ।

 गहरे  कुएं  के  हैप्ड  पम्प  मार्क  2  के  साथ  प्रयोग  करने  के  लिए  सिलन्डर  वाल्व  असेम्बली
 के  विकास  में  सुधार  ।

 इंजीनियरिंग  संयंत्रों  क ेअधिकतम  उपयोग  व  विश्वसनीयता  पर  अध्ययन  ।

 पग  मिल  के  हवा  निष्कासन  की  डिजाइन  तथा  विकास  ।

 फरेब्रिक  धुलाई  मशीन  का  विकास  ।

 नारियल  जटा
 ब्रिकेंटिग  के  लिए  मशीन  का  डिजाइन  तथा  विकास  ।
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 नारियल  सैल  के  लिए  दाब  सहित  चक्की  का  डिजाइन  तथा  विकास  ।

 बंटरी  परीक्षण  के  लिए  कम्पन  परीक्षण  रिंग  का  विकास  ।

 शारीरिक  रूप  से  विकलांगों  के लिए  पहिए  वाली  कुर्सी  का  विकास  ।

 घूल  निष्कर्षक  संयंत्र  का  डिजाइन  तथा  विकास  ।

 शहर  कूड़ा  आरभिक  संयंत्र  के  मैकेनिकल  संचालन  तथा  प्रोसेसिंग  का  डिजाईन  तथा
 विकास  ।

 लैटर  प्रोसेसिंग  मशीनरी  का  डिजाइन  तथा  विकास  |

 मशीन  ओजारों  की  मौडूलर  संरचना  ।

 बर्षे  1985-86  6  में  सी०  एम०  ई०  झार०  झाई०  +  दुर्गाप  ।  शुरू  को  गई
 परियोजताझों  को  सूची

 ग्रामीण  कारोगरों  द्वारा  मछली  पकड़ने  के  कांटों  का  निर्माण  करमे  के  लिए  उपयुक्त
 प्रौद्योगिकी  ।

 कृषि  संबंधी  मशीनरी  का  विकास  और  डिजाइन  ।

 ओऔद्योगिक  मशीनरी  का  विकास  ।

 छष्मा  विनिमयक  और  निम्नतापी  उपकरणों  का  विकास  और

 खतरनाक  परिस्थितियों  में  रोवोटिक्स  प्रयोग  के  लिए  सोफ्टवेयर|हाडंवेयर  का  विकास  ।

 टो०  बो०  सेटों  को  लासत  में  बद्धि

 511.  क्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कर  लेवी  के  कारण  टेलीवीजन  सैटों  की  लागत  में  वृद्धि  और

 यदि  तो  बढ़े  हुए  करों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  भौर  प्रौद्योगिको  मस्त्रालय  तथा  महासागर  परसाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रॉनिकी  स्श्रोर

 प्स्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मस्त्रो  शिवराज  बो०  :  आज  की  तारीख  के

 दूरदर्शन  सेटों  पर  लगने  बाले  करों  में  कोई  बढ़ोतरी  नहीं  की  गई  जिससे  दूरदर्शन  सेटों  के  मूल्यों  में

 बुद्धि  हो
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 उपयुक्त  भाग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रफ्रोको  देझों  के  साथ  सांस्कृतिक  सम्बन्ध

 512.  श्री  ई०  भ्रय्यपू  रड्डी  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 भारतीय  मूल  के  लगभग  कितने  लोग  अफ्रीका  महाद्वीप  में  बस  गए  ओर

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  देशों  में  बसे  भारतीयों  के  साथ  सांस्कृतिक  संबंध  सुदृढ़
 बनाने  के  लिए  वहां  सांस्कृतिक  प्रतिनिधिमण्डल  भेजने  का  है  ?

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  के०  झ्रार०  :  उप-सहारा  अफ्रीकी

 महाद्वीप  में  बसे  भारतीय  मूल  के  लोगों  की  देश-वार  संख्या  नीचे  लिखे  अनुसार  है  --
 —~—

 देश  भारतोय  मूल  के  लोगों  को  संख्या

 ््््््र्ररः

 2

 1.  अंगोला  10

 2.  बेमिन  250

 3.  बुरूंडी  250

 4.  वोत्सवाना  1200

 5.
 कैय  वरडे

 न

 6.  केमरूत  150

 7.  छाद  25

 8.  मध्य  अफ्रोकी  गणराज्य  6

 9.  कांगो  15

 10.  कोमोरेस  40

 11.  इथियोपिया  2900

 12.  इक्वाटोरियल  गिनी  10

 13.  गेम्बिया  93
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 1  2

 14.  घना  1189

 15.  गिनी  बिसाऊ

 16.  गेबोन  10

 17.  गिनी  2

 18.  आइयवरी  कोस्ट  144

 19.  कीनिया  70,000

 20.  लाइ्वेरिया  3,066

 21.  लेसोथो  600

 22.  मेडाग।स्कर  21,500

 23.  मात्ती  11

 24,  मारीशस  6,85,296

 25.  मोजाम्बिक  5,000

 26.  मलावी  5,000

 27.  नाइजीरिया  14,000

 28.  नाइजर  23

 29.  रुआडा  300

 30.  सेशेल्स  5,130

 31.  सियारा  लिओन  500

 32.  सेनेगल  31

 33.  स्वाजी  लैंड  100

 34.  दक्षिण  अफ्रीका  8,50,000

 35.  तंजानिया  40,000

 86.  ढागो  85

 $7.  वरकोनो  फास्सो  $6
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 2

 38.  ढगांडा
 ह

 1,200

 39.  जंजीवार  3,050
 40.  जिम्बाबवे  1,55,000

 41.  जाईर  2,600

 42.  जाम्बिया  25,000

 भारत  से  सांस्कृतिक  शिष्टमण्डल  निरन्तर  अफ्रीका  के  विभिन्न  देशों  की  यात्रा  पर  जाते

 रहते  हैं  और  इस  आशय के  प्रस्तावों  पर  सरकार  नियमित  रूप  से  विचार  करती  रहती

 हांगकांग  में  मारतीय  व्यापार  प्रतिनिधि

 513.  श्री  ई०  श्रय्यपू  रेडडी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हांगकांग  में  भारतीय  मूल  के  लगभग  कितने  लोग  बसे  हुए  और

 कया  हांगकांग  और  आस-पास  के  अन्य  देशों  के  साथ  भारतीयों  के  व्यापार  और  वाणिज्य

 संबंधी  कार्य  को  देखने  के  लिए  हांगकांग  में  भारत  सरकार  का  कोई  प्रतिनिधि

 विदेश  सन््त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  श्रार०  :  हांगकांग  में  भारतीय

 मूल के लगभग  20,000  लोग  हैं  ।

 हांगकांग  में  स्थित  भारत  का  कमीशन  वहां  भारत  सरकार  सरकार  का  प्रतिनिधित्व  करता  .

 यह  कार्यालय  भारत  के  कमिश्नर  की  अध्यक्षता  में  कार्य  करता  है  जो  कि  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 हांगकांग  से  हमारे  वाणिज्यिक  हितों  की  भी  देखभाल  करता  है  ।

 उच्च  प्रौद्योगिकी  उत्पादों  के  बदले  हस्तशिल्प  केन्द्रों  के  उत्पादों
 का  संरक्षण

 514.  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  समाज  कल्याण  काये  में  लगे  स्वयंसेवी  संगठनों  की  अनुदान
 राशि  में  वृद्धि  करे  का

 कया  किसी  भी  राज्य  समाज  कल्याण  बोर्ड  ने  यह  शिकायत  की  है  कि  उनके  द्वारा  आयोजित

 किए  जाने  वाले  हस्तशिल्प  सिलाई  केन्द्र  आदि  जैसे  रोजगार  देने  वाले  कल्याण  कार्यों  को  उच्च
 प्रौद्योगिकी  वाले  उत्पादों  से  खतरा  और
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 यदि  तो  शरकार  का  विचार  रोजगार  देने  वाली  प्रौद्योगिकी  को  जरूरत-मन्द

 लाओं  तथा  अन्य  कमजोर  वर्गों  के  व्यक्तियों  की  सहायता  करती  के  संरक्षण  के  लिए  क्या  कदम  उठाने

 का  विचार
 ॥

 कल्याण  सस्त्ालय  में  उप  भस्त्री  गिरिघर  :  इसे  उपलब्ध  संसाधनों  के

 भीतर  ही  किया  थाता

 ऐसी  कोई  शिकायत  नोटिस  में  नहीं  आई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विकलांगों  के  कल्याण  के  लिए  संस्थाएं

 515.  झोमतो  किशोरी  सिंह  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मूंगे  तथा  बहरे  और  मंददवुद्धि  वाले  व्यक्तियों  के लिए  सरकारी  सहायता  प्राप्त  अबवा

 सरकार  द्वारा  संचालित  पृथक-पृथक  कल्याण  संगठन

 यदि  तो  क्या  इन  विकलांग  व्यक्तियों  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  उनमें

 पर्याप्त  स्थान  और

 यदि  नहीं  तो  सभी  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  कल्याण  संस्था  की  व्यवस्था  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 कल्याण  सन््त्रालय  में  उप  मस्त्री  गिरिघर  :  बधिरों  तथा  मूकों  और
 मन्द  बूद्धि  व्यक्तियों  के  लिए  काफी  संस्थाएं  हैं  जिनका  प्रबन्ध  स्वयंसेवी  संगठन  ओर  सज्य  सरकारें
 करती  हैं  ।

 नहीं  ।

 राज्य  सरकारों  द्वाश  किए  गए  प्रयासों  के  अतिरिक्त  भारत  सरकार  विकलांग  व्यक्तियों  के
 लिए  ओर  अधिक  संस्थाएं  स्थापित  करने  हेतु  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सक्रिय  रूप  से  सहायता कर  रही
 सरकार  भवन  निर्माण  कं  चारियों  का  खर्च  पूरा  स्कूलों  और  होस्टलों  आदि  के  रख-रखाव
 के  लिए  सहायक  अनुदान  प्रदान  करती

 इंडियन  रेझर  ह्र्थ  लिमिटेड  में  कार्य  कर  रहे  कर्मचारियों  को  विकिरण
 प्रमावों  से  सुरक्षा

 516.  णीो  बनवारी  लाल  पुरोहित
 गे ४  :  क्या  प्रधान  मन्ली यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  .

 झीसती  गोता
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 क्या  सरेंकार  को  इस  बात की  जानकारी  है  कि  विकिरणों  के  अपावरण  के  कारण

 इंडियन  रेअर  अर्थ  लिमिटेड  के  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  में  कार्य  कर  रहे  कर्मचारी  हृदय  रोग  और

 समय से  पूव॑  बृद्ध  होने  आदि  रोगों  से  पीड़ित

 यदि  तो  इस  संबंध  में  व्यावसायिक  स्वस्थ्य  तथा  पर्यावरणात्मक  अध्ययन  सम्बन्धी
 मंच  द्वारा  किया  गया  अध्ययन  कहां  तक  सही  और

 इंडियन  रेअर  अर्थ  लिमिटेड  में  काये  कर  रहे  कर्मचारियों  को  ऐसी  भयानक  बीमारियों  से

 बचाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  रक्षोपाय  किए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलक्ट्रोनिको  शोर

 प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सन्त्री  शिवराज  वी०  से  सरकार  ने  इंडियन  रेअर
 अथ्से  आल्वे  में  व्यवसाय  से  स्वास्थ्य  के  लिए  उत्पन्न  हो  सकने  वाले  खतरों  के  बारे  में  केरल

 शास्त्र  साहित्य  परिषद  त्रिचूर  की  अध्ययन  रिपोर्ट  देखी  तथापि  सरकार  द्वारा  की  गई  जांच  से  यह
 बात  सामने  आई  है  कि  इंडियन  रेअर  अथ्सं  लिमिटेड  के  कमं  चारियों  को  उनके  कार्य  सम्बन्धी  पर्यावरण
 के  परिणामस्वरूप  हृदय  रोग  आदि  जैसे  रोग  नहीं  हुए  हैं  । ऐसा  लगता  है  कि  परिषद  द्वारा  किया

 गया  अध्ययन  अयथार्थ  और  अघूरी  सूचना  पर  आधारित  इंडियन  रेअर  अथ्से  लिमिटेड  के
 चारियों  की  स्वास्थ्य  परिक्षा  वर्ष  में  एक  बार  की  जाती  कम्पनी  यह  सुनिश्चित  रखती  है  कि
 कर्मचारियों  पर  पड़ने  वाले  विकिरण  के  प्रभाव  की  सीमा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  की  सुरक्षा  समीक्षा
 समिति  द्वारा  विनिदिष्ट  सीमाओं  से  अधिक  न  होने  यह  समिति  विकिरण  की  सीमाओं  का
 निर्धारण  अन्तर्राष्ट्रीय  विकिरण  बचाव  समिति  द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार  करती

 ५

 संयंत्रों  स ेघूल  उड़ना  ओर  शोर  पंदा  होनाਂ

 517.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  ]
 9  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  जगन्नाथ  पटनायक  हे

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  सीमेंट  संयंत्रों  की  प्रदूषण-समस्याओं  का  विस्तृत  अध्ययन
 करने  का  ओर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  सीमेंट  संयंत्रों  से  घूल  उड़ने  और  शोर  पैदा  होने  को  कम
 करने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहसान  प्र  :  और
 देश  में  सीमेंट  संयंत्रों  की  प्रदूषण  समस्या  के  आधार  ५२  निवारण  एवं  नियंत्रण  )  सधिनियम
 1981  के  अन्तर्गत  उत्सर्जन  मानकों  का  निर्धारण  किया  गया  विभिन्न  इकाइयों  से  होने  वाले  प्रदूषण

 के  स्तर  को  रोकने  के  लिए  तथा  मानकों  के  अनुपालन  हेतु  समय-तालिका  बनाने  के  लिए  एक  क्ृतिक  बल
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 का  गठन  किया  गया  शोरगुल  में  कमी  करने  के  लिए  फैक्ट्री अधिनियम ऐवं  नागरिक  कानून  को

 व्य  वस्थाओं के  तहत  उपाय  किए  जा  रहे

 बानिकी  कार्यक्रम  '

 518,  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  सामाजिक  वानिकी  के  अन््तमंत  क्षेत्र  को  बढ़ाने  के  बारे  में  एक  वृहद
 योजना  तैयार  की  है  और  उसे  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  किया

 यदि  तो  उपयुक्त  योजना  अवधि  में  उड़ीसा  और  अन्य  राज्यों  के  कितने  अतिरिक्त

 क्षेत्रों  को सामाजिक  वानिकी  के  अन्तर्गत  सम्मिलित  किया  और

 उक्त  योजना  अवधि  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  में  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रम को
 कार्यान्वित  करसे  के  लिये  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  भ्रोर  वन  सस्त्रालय  में  राज्य  सम्प्री  जियाउरंहमान  :

 ओर  वर्ष  1985-86  के  लिए  विभिन्न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए वनरोपण
 के  लक्ष्यों को  बताने  वाला  विवरण  संलग्न  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  में
 सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  उदिष्ट  राशि  के  ब्योरे  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  तथा

 सभा  पटल  पर  रख  दिए  जाएंगे  ।

 विवरण

 वर्ष  1985-86  के  लिए  20  सूत्री  काये  क्रम  के  अन्तर्गत  निर्धारित  लक्ष्य

 क्र०  राज्य  का  नाम|  वनरोपण  लगाई  सामाजि

 संघ  राज्य  क्षेत्र  जानी  पौध  वानिकी
 लाखों  लाखों

 हेक्टेयर

 1  2  3  4  5
 ह

 आंध्र प्रदेश 2600 30000 2 आसाम 400



 ह  1907  लिखित  उत्तर

 2  3  4  5

 3.  बिहार  1509  26000  400

 4.  गुजरात  2550  35000...  2000

 5.  हरियाणा  950  18350  450

 6.  हिमाचल  प्रदेश  550  17000  100

 7.  जम्मू एवं  काश्मीर  350  13350.  133

 8.  कर्नाटक  2500  28000  1400

 9.  केरल  600  3000  500

 10.  मध्य  प्रदेश  3500  60000  800

 11.  महाराष्ट्र  2000  60000  1000

 12.  मनीपुर  120  2300  15

 13.  मेघालय  130  3000  20

 14.  नागालेंड  180  6000  40

 15.  झड़ीसा  2142  17000  200

 16.  पंजाब  527  20125  300

 17.  राजस्थान  820  40000  450

 18,  सिक्किम  82  2000  $5

 19.  तमिलनाडू  1100  40000  270

 20.  त्रिपुरा  150  3300  7

 21.  उत्तर  प्रदेश  3250  53325...  2400

 22.  पश्चिम  बंगाल  1100  19600  750

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 23.  अंडमान  और  निकोबार हीप  समूह  95  380  3

 24.  अरूणाचल  प्रदेश  100  2500  5
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 ]  2  3  4  5

 25.  चण्डीगढ़  2.90  60  2

 26.  दादर  और  नागर  हवेली  30  300  5

 27.  दिल्ली  25  500  4

 28.  दमन व  दीव  32  310  10

 29.  मिजोरम  700  66400  8

 30.  पांडिचेरी  10  200  3

 31.  लक्षद्वीप  0.04  _  चा

 28095.94  520000  12600

 पाकिस्तान  से  मारतोय  प्रसेनिक  बन्दियों  श्नौर  लापता  रक्षा  कार्मिकों  का  प्रत्यावतंन

 519. श्री  सी०  माथव  रेड्डी  :  क्या  बिदेद्  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1971  से  पाकिस्तान  में  भारत  के  कितने  असैनिक  बन्दी  और  रक्षा  कर्मी  लापता

 .  क्या  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  उनके  प्रत्यावतंन  के  संबंध में कोई  विचार-विमर्श  किया
 गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  के०  झार०  नारायणन  ) ः  |  लगभग  850  भारतीय
 1971  से  लापता  हैं  जिनमें  43  रक्षा  कार्मिक  भी  शामिल  हैं  ।

 हां  ।

 (१)  20-2-86  को  63  नागरिक  बंदी  भारत  प्रत्यावतित  कि  !  गए  अन्य  जिन  नागरिक
 बंदियों

 ने
 अपनी  सजा  की  मियाद  पूरी  कर  ली  31  1986  तक  प्रत्यावतित किए  जाएंगे  जैसी

 कि  1986  में  विदेश  सचिव  के  पाकिस्तान  के  दौरे  के
 समय  सहमति  हुई  ।

 लापता
 रक्षा  का्िकों के  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  सरकार इस  बात  पर  सहमत  हो  गई  है  कि

 1971
 से  लापता  भारतीय  रक्षा  कार्िकों के  ढंढ़ने  के  ।

 कि
 ढूंढ़ने  के लिए  मानवीय  दृष्टिकोण  से  संयुक्त  प्रयास
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 अष्टाचार के  बारे  में  सन््यानम  समिति  की  सिफारिशों

 520.  श्री  बी०  बी०  देसाई

 श्री  एम०  बों०  चन्द्रशेखर  मूति
 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 :  कया  संयानम  समिति  की  रिपोर्ट  की  यह  पता  लगाने  के  लिए  फिर  से  जांच  की  जा  रही

 है  कि  इससे  सरकार  को  दोष-सिद्धि  के  मामले  में  तेजी  लाने  में  किस  प्रकार  सहायता  मिल  सकती

 और

 यदि  तो  संयानम  समिति  की  कितनी  सिफारिशों  को  पूर्णतः  लागू  किया  गया

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  रश्ज्य  मंत्री  :

 और  सन््थानम  समिति  की  अधिकांश  सिफारिशों  को  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  तथा  लागू कर
 दिया  गया  अतः  समिति  की  रिपोर्ट  की  पुनः  जांच  किए  जाने  का  कोई  आधार  नहीं

 ]

 बिहार  के  लिए  नई  भ्ौद्योगिक  योजनाएं

 521.  प्रो०  चन्द्र  भानु  देबो  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  इंपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  सरकार  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  वर्तमान
 गिक  एककों  के  विस्तार  सहित  प्रस्तुत  नई  औद्योगिक  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उनका  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  और  सातवीं  योजना
 अवधि  में  नई  ओद्योगिक  स्कीमों  और  मौजूदा  दोनों  ही  के  विस्तार  के  निमित्त  योजना  आयोग
 को  प्रस्तुत  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रस्तावों  बिहार  राज्य  सरकार  ने  बड़े  ओर  मंझोले

 उद्योगों
 के  लिए  149  करोड़  रुपये  और  ग्राम  तथा  लघु  उद्योग  के  लिए  86.50  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  का
 प्रस्ताव  किया  योजना  आयोग  में  इन  प्रस्तावों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  और  संसाधनों की
 उपलब्धता  तथा  विभिनन  क्षेत्रकों  के लिए  पःरस्परिक  प्राथमिक्रता  पर  विचार  करते  सातवीं  योजना

 अवधि  में  बड़े  और  मंझोले  उद्योगों  के  लिए  90  करोड़  रुपये  और  ग्राम  तथा  लघु  उद्योगों  के  लिए  70

 करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  सहमति  दी

 बड़े  ओर  मंझौले  उद्योगों  तथा  ग्राम  और  लघु  उद्योगों  दोनों  ही  के लिए  राज्य  सरकार  द्वारा
 प्रस्तावित  राज्यवार  परिव्यय  तथा  सहमत  परिव्ययों  का  एक  विवरण  संलग्न
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 विवरण

 बिहार  सरकार  औद्योगिक  स्कीमों  के  लिए  सातवीं  योजना  के  परिव्यय

 औद्योगिक  स्कीम/परि-  योजना  (1985  90)  के  परिव्यय

 सं०  योजना  के  नाम  राज्यसरकार  आयोग
 द्वारा  प्रस्तावित  द्वारा  सहमत

 1  2  3  4

 बड़े  झोर  मभोले  उद्योग

 (i)  विद्यमान  स्को्े

 1.  बिहार  राज्य  ओऔद्यो|गक  1825.00  1150.00
 विकास  निगम

 2.  बिहार  राज्य  ऋण  ओर  1600.00  850.00
 निवेश  निगम

 3.  बिहार  राज्य  वस्त्र  उद्योग  1075.00  750.00
 निगम

 4.  बिहार  राज्य  वित्तीय  निगम  1200.00  1000.00

 5.  बिहार  राज्य  रसायन  निगम  1030.00  870.00

 6.  बिहार  राज्य  चीनी  निगम  2700.00  1200.00

 7.  बिहार  राज्य  इलैक्ट्रानिक्स  430,00  400.00

 8.  बिजली  राजसहायता  355.00  250.00

 9.  जनरेटिय  सेट  राजसहायता  150.00  150.00

 10.  बिक्री  कर  से  छूट  के  स्थान  500.00  360.00  .
 पर  व्याज-मुक्त  ऋण

 11.  साध्यता  रिपोर्ट  राजसहायता  120.00  100.00
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 1  2  3  4

 12.  पूंजी  सहायता  200.00  1000.00

 13.  ओौद्योगिक  क्षे१|एस्टेट  800.00  250.00

 14.  विस्थपित  ब्यक्तियों  का  45.00  25.00

 पुनर्वास

 15.  अनुसंधान  और  विकास  150.00  100.00

 16.  किस्म  अंकन  50.00  25.00

 17.  घरेलू  विद्युत  उप>रणों  का  10.00  5.00

 परीक्षश

 18.  भारतीय  मानक  संस्थान  15.00  10.00
 -  का  चिन्ह

 19.  न्यास  बेंक  25.00  25.00

 20.  रुग्ण  मिलों  की  पुनर्स्थापना  500.00  50.00

 (ii)  नई  स्कोमें

 1.  चमड़ा  तथा  हड्डी-आधारित  60.00  60.00
 उद्योगों  के  लिए  पायलट  संयंत्र

 2.  इलैक्ट्रानिक्स  सिटी  200.00  150.00

 3.  फिल्म  विकास  निगम  105.00  50.00

 4.  रसायन  शहर  70.00  70.00

 5.  ई०  टी०  डी०  सी०  केन्द्र  125.00  60.00

 6.  डी०टी०  डी०  का  15.00  15.00

 सुबढ़ीकरण

 7.  इलैक्ट्रानिक्स  उद्योगों  के  लिए  45.00  25.00
 जनशक्ति  आयोजन
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 2  3  4

 8.  माज्-भाड़ा  परिवहन  राज  200.00  लि

 सहायता

 जोड़  :  14900.00  9000.00

 प्राम  श्रौर  लघु  उद्योग

 1.  बिहार  राज्य  लघु  उद्योग  300.00  255.00

 निगम

 2.  बिहार  राज्य  चमड़ा  उद्योग  515.00  400.00

 विकास  निगम

 3.  बिहार  राज्य  निर्यात  निगम  150.00  105.00

 4...  बिजली  राज  सहायता  400.00  300.00

 5.  आदिवासी  जनजातीय  संघटक  40.00  20.00

 योजना  केन्द्र

 6.  जिला  उद्योग  केन्द्र  1200.00  400.00

 7.  बिक्री  कर  से  छूट  के  स्थान  400.00  400.00
 पर  ब्याज  मुक्त  ऋण

 8.  परीक्षण  प्रयोगशाला  55.00  45.00

 9.  जनरेटिंग  सेटों  के लिए  200.00  200.00
 राज  सहायता

 10.  प्रकाशन/सेमिनार/प्रदर्शनी  30.00  15.00

 11.  आयोजना  तथा  प्रबोधन  30.00  15.00

 एकक

 12.  सहकारी  विभाग  50.00  40.00

 सहकारिता )

 13.  सम्भाव्यता  रिपोर्ट  राज  50.00  30.00
 सहायता
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 १  2  3  4

 14.  पूंजी  राज  1000.00  980.00

 15.  माल-शाड़ा  परिवहन  सहायता  100.00  --

 16.  ग्राम  उद्योग  प्रौद्योगिकी  95.00  30.00

 17.  ई०  डी»  पी०  केन्द्र  50.00  25.00

 18.  भौद्योगिक  क्षेत्र|एस्टेट  500.00  400.,00

 19.  बिहार  राज्य  खादी  ग्राम  530.00  530.00
 उद्योग  बोर्ड  को  अनुदान

 20.  बिहार  राज्य  हृथकरघा  तथा  225.00  225.00

 हि  हस्तशिल्प  निगम

 21.  हथकरघा  400.00  400.00

 22.  हथकरघा  800.00  800.00

 23.  हस्तशिल्प  330.00  200.00

 .24.  रेशम  कीट  पालन  1200.00  1185.00

 जोड़  :  8650.00  7000.00

 522.  झी  शूल  चन्द  डागा  :

 झातुसंघान  के  लिए  विषयों  का  चयन

 क्या  प्रधान  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भा  रतीय  वैज्ञानिक  एक  विशिष्ट  क्षेत्र  पर  अपना  ध्यान  केन्द्रित  करने
 के  बजाये  विशाल  पैमाने  पर  विभिन्न  विषयों  पर  अनुसंधान.करते  जिसके  परिणाम  बहुत  नमण्य

 निकलते  हैं  ओर  सारी  शक्ति  तथा  संसाधन  घटते  जाते

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  बड़ी  संख्या  में  वेशानिकों  ने  पी०  एच०  डी०  को  उपाधि  प्राप्त
 की  परन्तु  उन्होंने  उतनी  प्रगति  नहीं  की  जितनी  अन्य  देशों  के  वैज्ञानिकों  ने  की  और

 '
 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  विचार  कोई  उपचारात्मक  कदम  उठाने
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 नजज+  जज

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  संत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  भौर

 अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवर/ज  वी०  :  भारत  जंसे  विशाल  देश  में
 विभिनन  क्षेत्रों  के  विकास  हेतु  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  का  इस्तेमाल  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  की  क्षमताओं  का  भिन्न-भिन्न  क्षेत्रों  मे ंविकास  किया  जाये  ।  एक  बड़े  वैज्ञानिक

 समुदाय  के  लिए  अनुसंधान  के  अनेक  क्षेत्र  चुनोतीपूर्ण  अवसर  प्रदान  करते  जिन्हें  विज्ञान  और
 गिकी  में  विभिन्न  घटनाओं  को  समाहृत  ओर  आत्मसात  करने  के  लिए  अपेक्षित  नवीन  दृष्टिकोण
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाना  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सरकार  थै

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  चुनिन्दा  क्षेत्रों  में  क्षेत्रों  का पता  लगाने  के  लिए  सचेतन  प्रयास  किये
 हैं  ओर  इनका  सम्वद्धंन  ध्यानपूवंक  चुने  गए  समयबद्ध  अनुसंधान  कार्यक्रमों  के  जरिये  किया  गया
 इनमें  से  बहुत  से  क्षेत्रों  भारतीय  वैज्ञानिकों  ने  महत्वपूर्ण  योगदान  किये  अनुसंधान  और  विकास
 के  लिए  किये  जाने  वाले  प्रयास  प्रायः  अन्वेषणात्मक  किस्म  के  होते  हैं  ओर  ध्यानपूर्वक  चुने  गए  कार्यक्रमों
 के  फलस्वरूप  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  में  अक्सर  महत्वपूर्ण  योगदान  हो  सकते  हालांकि  अनुसंधान

 कार्य  क्रम  प्रारम्भ  करते  समय  यह  बात  हमेशा  सुनिश्चित  नहीं  की  जा  सकती  ।

 यवा  अनुसंधान  वैज्ञानिकों  द्वारा  किए  गए  अनुसंधान  प्रयासों  के फलस्वरूप  कुछ  मवीन

 योगदान  किए  जाने  के  पश्चात्  ही  पी०  एच०  डी०  की  उपाधियां  दी  जाती  भारत  में  विभिन्न

 शैक्षणिक  संस्थाएं  पी  ०  एच०  डी०  की  उपाधि  के  लिए  विद्यार्थियों  को  पंजीकरण  करतो  हैं  और  वर्ष

 1980-91  के  दौरान  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  डाक्टर  की  3,793  उपाधियां  प्रदान

 की  देश  में  विभिन्न  विकास  कार्यत्रमों  क ेलिए  अपेक्षित  भारी  वैज्ञानिक  जनशक्ति  की  तुलना  में

 उपाधियों  की  यह  संख्या  कोई  अधिक  नहीं  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  भारत  में  उपलब्ध

 अवसंरचना  विकसित  देशों  में  उपलब्ध  अवसंरचना  की  बराबरी  नहीं  कर  सकती  विकसित  देशों  में

 विशेषज्ञता  के  स्तर  जैसा  स्तर  सुनिश्चित  करना  हमेशा  सम्भव  नहीं  हो  फिर  पी०  एच०
 डी०  की  उपाधि  प्राप्त  भारतीय  वैज्ञानिकों  ने  परमाणु  अन्तरिक्ष  इत्यादि  जैसे  क्षेत्रों  में

 राष्ट्रीय  कार्यंत्रमों  में  बहुत  महत्वपूर्ण  योगदान  किया  है  ।

 विभिन्न  क्षेत्रों  में  अपनी  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  वैज्ञानिक

 संधान  के  विकास  जारो  अनुसंधान  क्षेत्रों  के  चुनाव  में  आवश्यकता  के  अनुसार  चयन  करने  के

 लिए  सचेतन  प्रयान  किए  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मुख्य  सामाजिक-आधिक  क्षेत्रों

 में  कुछ  विशिष्ट  मिशन  शुरू  किए  जिनमें  विज्ञान  ओर  भ्रोद्योगिकी  के  बड़े  कार्यक्रम  दाकि

 संमयघद्ध  परिणाम  प्राप्त  किए  जा  सकें  ।

 [  भ्रनुवाद ]

 म्बित
 परियोजनाएं

 523.  भरी  मूल  सस्द  डागा  :  क्या  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह्  बताने  की  हपा  करेंगे कि
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 50  करोड़  रुपये  स ेअधिक  लागत  की  कितनी  परियोजनाएं  पांच  वर्ष  स ेअधिक  समय  से  लंबित  पड़ी  हैं

 और  संबंधित  मंत्रालयों  के  क्या-क्या  नाम  हैं  ?

 कार्यक्रम  कार्यास्वयन  सन््त्रो  ए०  बो०  ए०  गनो  ख्लान  :  50  करोड़  रुपये

 अधिक  मूल  अनुमोदित  लागत  वाली  कार्यान्वयनाधीन  परियोजनाओं  की  मंत्रालयवार  जिनका

 इस  मंत्रालय  द्वारा  प्रवोधन  किया  जा  रहा  है  और  जिनके  सम्बन्ध  में  5  वर्ष  स ेअधिक  विलम्ब  हुआ
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 50  करोड़  रुपये  ओर  उससे  ऊपर  की  मूल  अनुमोदित  लागत  वाली  परियोजनाओं  की
 जिनके  सम्बन्ध  में  5  वर्ष  स ेअधिक  विलम्ब  हुआ  है

 मंत्रालय  का  सास  >  परियोजनाओं  को  संख्या

 1...  उबरक  विभाग  1

 2.  विद्युत  विभाग  1

 3...  उद्योग  मंत्रालय  _  2
 उद्यम  ।

 4...  प्रैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  बस  मंत्रालय  |

 5...  इस्पात
 और  खान

 मंत्रालय  ३

 6...  परमाणु  ऊर्जा  ।.

 7...  परिवहन  मंत्रालय  ।

 होटलों  झौर  बहुमं  जिले  भबलों  में  ध्रग्तिरोधो  पुर्वोपाय

 524.  प्रो०  के०  के०  तिवारी  है|
 भी  सम  जुमार  बंडल  0:  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  , भो  मुल्ला  पल्लो  रामचनत्रन  |

 क्या  दिल्ली  में  सिद्धार्थ  कास्टीनेंटल  होटल  में  हाल  हो  में  आग  लगने  की  घटना  को  देखते
 हुए  इस  बात की

 जांच  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  दिल्ली  में  ऐसे  बड़े  व्यापारिक
 भवनों  और  बहुमंजिली  इमारतों  में  नियमानुसार  अग्निरोधी  पर्याप्त  पूर्षोपाय  किए  जा  रहे  औरं

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों के  विरुद्ध  कैई  मुंकदमें

 ।

 चलाए  गए  हैं  ?
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 प्राम्तरिक  सुरक्षा  विमाग  में  राज्य  सन््त्रो  झरुण  :  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा

 गठित  की  गई  अग्नि  शमन  सलाहकार  समिति  को  सभी  बहुमंजिले  बढ़े  व्यावसाम्रिक
 सरों  ओर  होटलों  में  किए  गए  अग्नि  निवारक  पूर्वोपायों  की  पर्याप्तता  का  मूल्यांकन  करने  की  दुष्टि
 से  उनका  निरीक्षण  करने  के  अनुदेश  दिए  गए

 (a)  अद्यतन  रिषोटे  प्राप्त  होने  पर  कानून  के  अनुसार  कार्यवाही  की

 पासे  भ्रायोग  की  सिफारिशें

 525.  श्री  रामाञ्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  विदेश्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  परमाणु  मुक्त  क्षेत्र  ओर  परसाणु  प्रसार  रोक  संधि  के
 सम्बन्ध  में  पामे  आयोग  की  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  ध्रार०  :

 प्रश्न  ही  नहीं

 .  नाभिकीय  मुक्त  क्षेत्रों  और  परमाणु  अस्त्रों  के  फैलाव  को  रोकने  से  सम्बन्धित  संधि  पर
 हमारी  स्थिति  सुविदित  है  और  इस  सदन  में  कई  बार  बताई  जा  चुकी  पामे  आयोग  की  सिफारिशों
 के  बावजूद  सरकार  अपनी  बुनियादी  स्थिति  में  परिवतंन  करने  का  कोई  कारण  नहीं  समझती  ।

 ब्रिटेन  में  उग्रवादियों  को  मारत  विरोधी  गतिविधि  यां

 526.  प्रो०  निर्मेला  कुमारी  शक्तावत
 >  :  कया  बिदेश  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  वो०  तुलसी  राम  | बनी

 क्या  भारत  सरकार  ने  अपने  राजनयिक  के  माध्यम  से  ब्रिटिश  सरकार  को  कुख्यात
 वादियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  करने  ओर  उन्हें  भारत  सरकार  को  सौंपने  का  अनुरोध  किया  है  और  ग्रदि

 तो  इस  पर  ब्रिटिश  सरकार  को  क्या  प्रव्षिक्रिया

 क्या  उनकी हाल  की  लन््दन  यात्रा  के  दोरान  इस  बियय  पर  कोई  कात-चीत  हुई
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 क्या  ब्रिटिश  सरकार  को  ब्रिटेन में  रहने  वाले  इन  उग्रवादियों  से  भारत  को  होने  वाले

 नुकसान से  अवगत  करा  दिया  गया  ओर

 यदि  तो  इसका  भारत-ब्रिटेने  संबंधों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 विदेश  अन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  के०  श्रार०  :  ओर  जो

 हम  लगातार  ऐसा  करते  रहे

 हां  ।

 यूनाइटेड  किगडम  के  प्राधिकारियों  के  रवेये  से  हमारे  द्विपक्षीय  संबंधों  के
 विकास

 में

 झसम  समभौते  को  क्वियान्विति

 527.  भ्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  सह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 असम  समझौते  की  क्रियान्विति  में  अब  तक  हुई  प्रगति  का  ब्योरा  क्या  *

 समझौते  के  वे  कौन  से  हिस्से  हैं  जिनकी  क्रियान्विति  के  संबंध  में  अपेक्षित  सम्तोषजनक

 प्रगति  नहीं  हुई
 और

 उक्त  समझौते  की  पूर्ण  ओर  निर्णायक  क्रियान्विति  कब  तक  की  जाएगी  ?

 गृह  सस्ती  एस०  बो०  :  से  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 असम  समझोते  के  कार्यास्वयन  को  प्रगति

 EE
 2  3

 क््डॉानफफफऋझफसससआखइनइ  ७सफफसफससि  55. नेਂ

 5.2  1967  के  चुनावों  में  प्रयोग  की  गयी  मतदाता  नागरिकता  अधिनियम

 सूचियों  में  जिनके  नाम  उनके  सहित  1985,  7-  2-85  से  लागू  हुआ  ।
 1-1-1986  से  पहले  असम  में  आग्रे  सभी  1-1-66  से  24-3-71  के  मध्य  आए

 व्यक्तियों  को नियमित  कर  दिया  व्यक्तियों  के  विषय  में  इस अधिनियम
 के  उपबन्धों को  लागू  करने के  लिए

 *
 चागरिकता  नियम  1986
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 ओऔर  विदेशी  नागरिक  आदेश
 २  का  संशोधन

 15-1-86  को  अधिसूचित  किया
 गया

 5.3  विदेशी  अधिनियम  11946  ओर  विदेशी

 5.4

 5  क  5

 5.6

 5.7

 )  आदेश  1964  के  उपबन्धों

 के  अनुसार  1-1-1966  तिथि

 ओर  24  मार्च  1971  के  मध्य  असम  में  आए
 विदेशियों  का  पता  लगाया

 पता  लगाए  गए  विदेशियों  के  नाम  वर्तमान
 मतदाता  सूचियों  से  हटां  दिए
 विदेशियों  का  पंजीकरण  अधिनियम  1939
 ओर  विदेशियों  का  पंजीकरण  नियम  1939  के

 उपबंधों  के  अनुसार  इस  प्रकार  के  व्यक्तियों

 को  अपने  आपको  संबंधित  जिले  के  पंजीकरण

 अधिकारियों  के  पास  पंजीकृत  कराना  होगा  ।

 इस  उद्देश्य  के  लिए  भारत  सरकारो

 तंत्र  को उचित  रूप  से  मजबूत  करेगी  ।

 पता  लगाने  की  तारीख  से  करेगी  वर्ष की  अवधि

 समाप्त  होने  पर  इस  प्रकार  के  सभी  व्यक्तियों

 के  नाम  जिनके नाम  मतदाता  सूचियों  से  हटा
 दिए  गए  बह

 उन  सभी  व्यक्तियों  को
 सित  कर  दिय

 रूप  से  प्रविष्ट हो

 क्र  दिए

 जन्हें  पहले
 या  था  लेकिन  पुनः  अवंध

 ए  निष्कासित  कर  दिया

 राज्य  सरकार  से  पता  लंगाने  का
 कार्य  तत्काल  शुरू  करने  के  लिए

 कहा  गया

 प्रत्येक  जिले  में  एक-एक  विशेष
 पंजीकरण  अधिकारी  के  रूप  में

 नियुक्त  करने  के  लिए  कुछ  आवश्यक
 कर्मचारियों  सहित  पुलिस  अधीक्षक
 के  स्तर  के  18  पदों  के  सुजन और

 18  जीपें  खरीदने  की  स्वीकृति  दी

 गयी  है  ।

 तागरिकता  अधिनियम
 1985  को  लागू  कर  दिया  गया

 जैसा  कि  ऊपर  कहा  गया

 यह  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और  राज्य
 सरकार  से  आवश्यक  कारंवाई  करने

 के  लिए  कहा  गया
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 5.8  जो  व्यक्ति  25  1971  को  या  इसके बाद  यह  भी  एक  सतत  प्रक्रिया  राज्य

 असम में  आये  उनका  पता  लगाया  जाना  सरकार  से  इसमें  जल्दी  करने  के  लिए

 6.

 जारी  रहेगा  और  कानून  के  अनुसार  उनका

 नाम  हटा  दिया  जायेगा  और  निष्कासित  कर

 इस  प्रकार  के  विदेशियों  को

 निष्कासित  करने  के  लिए  तुरन्त  और

 हारिक  उपाय  किए  जाएंगे  ।

 भ्रवेध  आप्रवासी  द्वारा
 1983  को  कार्यान्वित  करने

 के  बारे  में  अखिल  असम  छात्र  संघ/मखिल
 असम  गण  संग्राम  परिषद  द्वारा  व्यक्त  की  गई

 कुछ  कठिनाईयों  पर  सरकार  उचित  विचार

 करेगी

 असम  के  लोगों  की  सामाजिक

 पहचान  और  परम्परा  के  इसे  बनाए
 रखने  और  विकास  के  लिए  संवैधानिक  विधायी

 और  प्रशासनिक  जो  भी  उपयुक्त
 उपलब्ध  कराए  जाएं

 सरकार  इस  अवसर  असम  के  त्वरित

 सर्वांगीण  आर्थिक  विकास  के  लिए  अपने  वायदे

 को  दुहराती  है  ताकि  लोगों  के  रहन  सहन  के

 स्तर  को  उठाया  राष्ट्रीय  संस्थानों  की

 स्थापना  के  माध्यम  से  और  विज्ञान  और

 तकनीकी  पर  विशेष  बल  दिया  जाएगा  ।

 सरकार  भविष्य  में  नागरिकता  प्रमाण  पत्रों  को

 जारी  करने  की  व्यवस्था  केवल  केन्द्र  सरकार

 के  प्राधिकारियों  द्वारा  कराएगी  ।

 कहा  गया

 राज्य  सरकार  के  विचार  प्राप्त  किए

 गए

 केन्द्र  सरकार  के  पास  कोई  सुझाव

 लम्बित  नहीं  हैं  ।

 योजना  आयोग  असम  के  त्वरित

 चोमुखी  आथिक  विकास  पर  उचित
 ध्यान  दे  रहा  असम  की  सातवीं

 योजना  का  १रिव्यय  2100  करोड़
 रुपये  निर्धास्ति  किया  गया
 कि  छठी  योजना  का  .  परिणाम
 1115  करोड़  रु०  योजना  को

 लगभग  2065  करोड़  र०  की
 केन्द्रीय  सहायता  दी
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 8.2  भारतीय  नागरिकता  प्रमाण  पत्रों  क ेअनियमित  अभी  तक  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं
 रूप  से  जारी  करने  के  बारे  में  अखिल  असम  हुई
 छात्र  संघ/अखिल  असम  गण  संग्राम  परिषद

 द्वारा  की  जाने  वाली  विशिष्ट  शिकायतों  की

 जांच  की  जाएगी  |

 9.1  बास्तविक  अवरोधों  जंसे  कंटीले  तार  सीमा  पर  सतकंता  को  गहन  करने
 लगाकर  उपयुक्त  स्थानों  पर  अन्य  रुकावट  के  लिए  कंटीले  तारों  की  बाढ़  लगाने
 खड़ी  करके  भविष्य  में  घुसपैठ  के  विरुद्ध  पाश्विंक  सड़क  का  निर्माण  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  को  सुरक्षित  बनाया  संबंद्ध  उपायों  को  तीव्र  करने  के  लिए
 जाएगा  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  के  साथ-साथ  कदम  उठाए  जा रहे

 भूमि  और  नदी  तटीय  मार्गों  पर  सुरक्षा  बल

 द्वारा  गएत  को  गहन  किया  सुरक्षा
 प्रबन्धों  को और  मजबूत  भविष्य  में

 पैठ  को  प्रभावकारी  ढंग  से  रोकने  के  लिए  पर्याप्त

 संख्या  में  सीमा  चौकियां  स्थापित  की  जाएंगी  ।

 9.2  उपयंक््त  व्यवस्थाओं  के  अतिरिक्त  सुरक्षा  के  सीमा  सुरक्षा  बल  की  सीमा  बाह्य
 विचारों  की  दृष्टि  से  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  के  चोकियों  ओर  निरीक्षण  बुजों  को

 साथ  एक  सड़क  बनाई  जाएगी  ।  सुदृढ़  करने  तथा  उन्हें  रात  दिन

 गहन  सतकंता  और  गश्त  के  लिए

 14  नजरबन्दी  के  मामलों  में  यदि  कोई  के  राज्य  सरकार  के  अनुसार  आन्दोलन

 साथ  जधन्य  अपराधों  के  दोषी  व्यक्तियों  के  के  सम्बन्ध  में  रा०  सु०  अर०  के

 अलावा  आन्दोलन  के  संबंध  में  अपराधिक  अन्तर्गत  बन्दी  बनाए  गये  सभी

 मामलों  के  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  मामलों  बन्दियों  को  छोड़  दिया  गया  है  तथा

 की  पुनरीक्षा  ।  लम्बित  फोजदारी  मुकदमों  का
 रीक्षण  लगभग  पूरा  हो  गया  है  |

 14  (#)  निषेध  लागू  राज्य  सरकार  ने  असम  विज्षुब्ध  क्षेत्र
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 कोई  को  वापस  लेने  पर  विचार  करना  |

 हर

 1955  के  अन्तर्गत

 अधिसूचना  महत्वपूर्ण  संस्थानों  तथा
 आरके

 है असम  नागालेंड  सीमा  क्षेत्र  को
 कर  वापस  ले  ली  जाती  जहां
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 चुनाव  आयोग  को  सही  मतदाता  सूचियां  बनाने

 को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अनुरोध  किया

 दावों  तथा  आपत्तियों  के  निपटान  के  लिए
 समय  को  30  दिन  के  लिए और  ब्ढ़ा  दिया

 गया  है  बशर्ते  कि  यह  चुनाव  नियमों  के

 अन्तगेत  हो  ।

 चुनाव  आयोग  को  केन्द्रीय  पयंवेक्षकों  को  भेजने

 का  अनुरोध  किया  जाएगा  ।  बलों  द्वारा

 जनक  रूप  से  गश्त  लगाई  जा  सड़क

 ओऔर  सीमा  के  बीच  की  भूमि  मानव  आबादी

 से  मुक्त  रखी  ओर  जहां  आवश्यक

 होगा  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  के  साथ  नदी  तटीय

 गश्त  गहन  की  अन्तर  ष्ट्रीय  सीमा  को

 पार  करने  और  पार  करने  के  प्रयासों  को
 रोकने  के  लिए  सभी  कारगर  उपाय  किए
 जायेगे  ।

 यह  सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि  आदिवासी

 क्षेत्रों  और  खंडों  में  सहकारी  भूमि  के  अति
 क्रमण  को  रोकने  से  सम्बन्धित  कानूनों  को

 सख्ती से  लागू  किय  जाए  और  ऐसे  कानूनों के
 अधीन  निर्धारण के  अनुसार  अनर्धिकृत
 कऋरमण  कर्ताओं  को  बेदखल  किया

 लिखित  उत्तर

 3

 सम्भव  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता की
 धारा  144  के  अधीन  निषेधाज्ञा

 क्रादेश  वाएस  ले  लिए  गए

 चुनाव

 के  मसौदे
 को  दायर

 आयोग  ने  मतदाता  सूचियों
 पर  दावों  तथा  आपत्तियों

 जा  हे करने  लिए

 सितम्बर
 समय  बढ़ाया

 1985  तक  30

 मतदाता  सूचियों  को  त॑यार  करने के
 कार्य  के  निरीक्षण  के  लिए  असम  में
 10  केन्द्रीय  पर्यवेक्षक  तंनात  किए

 गए  ।  मतदाता  सूचियां  अन्तिम  रूप
 से  7  1985  को  प्रकाशित
 की  गई  तथा  असम  में

 16-12-1985  को  चुनाव

 आवश्यक  घ॒सपेठ  विरोधी  उपकरर्णो
 गैर  वाहनों  से  सुसज्जित  करने  के

 लिए  एक  योजना  भी  बनाई गई

 राज्य  सरकार  के  अनुसार  वतंमान

 कानून  पर्याप्त  हैं  और  इन्हें  सख्ती  से

 लागू  किया  जायेगा  ।
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 11.  यह  सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि  असम  राज्य  सरकार  इस  सम्बन्ध  में

 विदेशियों  द्वारा  अचल  सम्पत्ति  के  अधिग्रहण  वाई  शुरू  कर  रही
 को  प्रतिबन्धित  करने  वाले  संबंधित  कानून  को
 सख्ती  से  लागू  किया

 12.  यह  सुनिश्चित  किया  जायेगा  कि  जन्म  तथा  राज्य  सरकार  के  अनुसार  वर्तमान

 मृत्यु  क ेरजिस्टरों  को  विधिवत  रखा  प्रबन्धों  को  सुचारू  बनाने  की  दृष्टि
 से  आयुक्तों  को  कहा  गया

 राज्य  सरकार  यदि
 आवश्यक  हो  आर०  जी०  आई०  से
 सहायता  देने  की  सलाह  दी  गई

 13.  अखिल  असम  छात्र/|अख्िल  असम  गण  संग्राम  आन्दोलन  समाप्त  कर  दिया  गया
 परिषद  आन्दोलन  समाप्त  पूर्ण  सहयोग
 का  आश्वासन  दे  ओर  स्वयं  को  देश  के  विकाल

 की  ओर  समपपित

 14.  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  ने  सहमति  व्यक्त

 14

 14
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 आन्दोलन  के  संदर्भ  में  कभंचारियों  के  विरुद्ध

 अनुशासनात्मक  के  मामलों  की

 सहानुभूतिपूर्वक  समीक्षा  करना  और  वापस

 लेना  तथा  सुनिश्चित  करना  की  किसी  को

 पीड़ित  न  किया

 आन्दोलन  के  दौरान  मारे  गए  व्यक्तियों  के

 निकटतम  सम्बन्धी  को  अनुग्रहपुर्व  के  अदायगी

 के  लिए  योजना  बनाना  ।

 असम  में  आन्दोलन  के  संदर्भ  में  लोक  सेवाओं

 राज्य  सरकार  तथा  केन्द्रीय
 विभागों  से  प्राप्त  सूचना  के

 अनुसार  अनुशासनात्मक  मामलों  के

 पुनरीक्षण  का  कार्य  लगभग  पूरा

 राज्य  सरकार  के  अनुसार  आन्दोलन
 के  दोरान  मारे  गये/ख्वोये  व्यक्तियों
 के  लगभग  सभी  मामलों  में  उनके
 नजदीकी  रिश्तेदार  को  5000  र०
 प्रति  व्यक्ति  के  हिसाब  से
 पूवंक  अदायगी  को  गई  है  और
 आयुक्त  को  शेष  किसी  मागले का
 भुगतान  करने  के  लिये  प्राधिकृत
 किया  गया

 (1)  राज्य  सरकार  द्वारा  15-8-85
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 में  रोजगार के  लिए  उच्च  आयु  सीमा  में  छूट
 देने

 के  लिए  सहानूभूतिपृवंक  विचार  करना
 क्योंकि  असाधारण  स्थिति  के  कारण

 णिक  तथा  प्रतियोगी  परीक्षाएं  इत्यादि  संचा

 लित  नहीं  को  जा  सकी  ।

 3(2)  असम  में  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित
 करना  ।

 केन्द्र  सरकार  निम्न  को  खोलने  के  लिए  राज्य
 सरकार  को  पूर्ण  सहायता  देगी  :--

 (1)  अशोक  पेपर  मिल

 (7)  पटप्तन  मिल

 असम  में  एक  भारतीय  तकतीकी  संस्थान  खोला

 लिखित॑  उर््तर

 3

 से  तोन  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  6

 वर्ष  की  सामान्य  छूट  देने  की घोषणा
 की  गई  है  ।

 (Il)  दिनांक 30  1985
 को  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवाओं  के
 सम्बन्ध  में  इसी  प्रकार  के  आदेश
 जारी  किए गए

 पैट्रोलियम  मन्त्रालय  म।मले  से  अब
 गत  है  ।

 ह

 केन्द्रीय  तथा  सम्बन्धित  राज्य
 कारों  और  वित्तीय  संस्थानों  के  बीच

 अशोक  पेपर  मिल  को  पुनः  खोलने
 के  बारे  में  परामर्श  चल  रहा

 है  ।

 बताया  गया  है  कि  मिल  को  राज्य

 सरकार  ने  आंशिक  रूप  से  फिर  खोल
 दिया  है  तथा  केन्द्रीय  सरकार  तथा

 राज्य  सरकार  और  वित्तीय  संस्थानों

 के  बीच  आगे  उठाए  जाने  वाले

 कदमों  के  बारे  में  परामर्श  चल  रहा
 9. 31% 8।

 शिक्षा  मन्त्रालय  राज्य  सरकार से
 परामर्श  करके  मामले  पर  कारंवाई
 कर  रहा

 श्रादियासो  क्षेत्रों  में  कार्य  रत  कर्मचारियों  को  विशेष  भत्ता

 528.  श्री  दिलोप  सिंह  भूरिया  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  आदिवासी  क्षेत्र  में  कायंरत  कमंचारियों  को  विशेष  भत्ते  देने  क ेलिए  छठी
 बर्षीय  योजना  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  को  कुल  कितनी  राशि  उपलब्ध
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 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  को  वित्त  आयोग  की  सिफारिश  के  अनुसार  पूरी  धनराशि

 आदिवासी  क्षेत्रों  में  कायं  करने  के  लिए  विशेष  भत्ते  का  भुगतान  करने  हेतु  सातवीं

 वर्षोय  योजना  में  कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया  गया  है  और  उसमें  से  मध्य  प्रदेश  के  लिए  कितनी
 घन  राशि  नियत  की  गई  है  ?

 कल्याण  सरत्रालय  में  उप  मन्त्री  गिरिघर  :  आदिवासी  प्रशासन  का
 स्तर  बढ़ाने  के  लिए  सातवें  वित्त  आयोग  का  निर्णय  वर्ष  1979-80  से  1983-84  के  दोरान  कार्यान्वित
 किया  जाता  रहा  ।  आयोग  द्वारा  सिफारिश  की  गई  राशि  ओर  प्रतिपूरक  भत्ते  की  अदायगी  करने  तथा
 आदिवासी  क्षेत्रों  में  तेतात  कमंचारियों  के  लिए  रिहायशी  क्वार्टरों  के  निर्माण  के लिए  1979-84  के
 दौरान  केन्द्र  सरकार  द्वारा  विभिन्न  राज्यों  को  दिया  गया  सहायता  अनुदान  संलग्न  विवरण  में  प्रस्तुत
 है  ।

 सातवें  वित्त  आयोग  ने  प्रतिपूरक  भत्ते  क ेलिए  1.056  लाख  रुपये  को  सिफारिश  की  थी
 और  मध्य  प्रदेश  को  पूरी  धनराशि  उपलब्ध  करा  दी  गई  कितु  राज्य  सरकार  ने  695  लाख  रुपये
 कर्मचारी  क्वार्टरों  के  निर्माण  पर  व्यय  क  रने  का  प्रस्ताव  जिसके  लिए  केन्द्र  सरकार  द्व  अनुमति
 दे  दी  गई  थी  ।

 )  भाठवें  वित्त  आयोग  के  निर्णय  के  आधार  पर  वित्त  मन्त्रालय  ने  आदिवासी  क्षेत्रों  में  तैनात

 स्थानांत  रणीय  राज्य  कमंचारियों  को  प्रतिपुरक  भत्ते  की  अदायगी  करने  के  लिए  1985-89  के  चार
 वर्ष  की  अवधि  के  लिए  13  राज्यों  को  1,927.20  लाख  रुपये  का  आवंटन  किया  है  और  इसमें  से  मध्य

 प्रदेश का  हिस्सा  568.80  लाख  रुपये  है

 विवरण

 आदिवासी  प्रशासन  का  स्तर  सहायता  जिसकी  वित्त  आयोग
 द्वारा  सिफारिश  की  गई  तथा  1979-84  के  लिए  दी  गई  राशियां

 ६०

 राज्य  आदिवासी  क्षेत्रों  में  कायंरत  आदिवासी  क्षेत्रों
 में

 कमंचा  रियों  को  प्रतिपूरक  कमंचारियों  के  लिये

 भत्ते  की अदयगी  ।
 ।_

 रिहायशी  क्वार्टरों  का  निर्माण

 सिफारिश  की  दीगई  .  सिफारिशकी  दी  गई
 गई  राशि  ।  .

 2  3  4  5

 दर  |].  बराध्र  प्रदेश  165.00  165.00  56.00
 न्

 56.00

 2.  असम  146.00  109.50  152.00  155.75
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 1  2  3  4  5
 — _  ||

 3.  बिहार  621.00  589-00..._  112.00  90.00

 4.  हिमाचल  20.00  20.00  24.00  24.00

 5.  केरल  20.00  20.00  40.00  40.00

 6.  मध्य  प्रदेश  1056.00  361.00  336.00  1031.00*

 7.  मणिपुर  74.00  --  40.00  114.00*

 8.  उड़ौंसा  -603.00  503.00  148.00  284.00*

 9.  राजस्थान  150.00  --  40.00  190.00*

 10.  तमिलनाडु  22.00  2200...  72.00  72.00

 11.  त्रिपुरा  95.00  95.00  24.00  24.00

 12.  उत्तर  प्रदेश  1.00  1.00  16.00  16.00

 13.  पश्चिम  98.00  58.00  96.00  136.00*

 mee  _-  --....-  ee  -.-.-.........- ---  -..

 जोड़  2232.75
 जोड़  3071.00  33.  3  न»  न  धाम  शा  2232.75  समकमकक  «नम  अन««»ा

 *निधियों  को  एक  योजना  से  दूसरी  योजना  में  ले  जाने  की  स्वीकृति  दी  गई

 संसद  सदस्यों  तथा  मम्सत्रियों  द्वारा  भ्रपनो  सम्पत्ति  का  वाधिक  विवरण

 प्रस्तुत  करना

 529.  भरी  दिलीप  सिह  भूरिया  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  राजनैतिक  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से  कुछ  देशों  में

 संसद  सदस्यों  तथा  मन्त्रियों  द्वारा  अपनी  सम्पत्ति  का  वार्षिक  विवरण  अनिवा्ं  रूप  से  भरे  जासे  की

 परिपाटी  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  भारत  में  भी  बेसी  ही  परिपाटी  लागू  करने  के  लिए  इस
 संबंध  में  एक  विधेयक  लाने  का  विचार  है  ?

 गृह  सन्नी  एस०  बो०  :  भर  (  ऐश्वी  परिपाटियां  कुछ  देशों  में  लागू
 हो  सकती  लेकिन  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।
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 सिलिकन  उत्पादन  के  लिए  स्वदेशी  प्रक्रिया

 530.  भरी  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :  क्या  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेश  प्रोद्योगिकी  के  स्थान  पर  स्वदेशी  प्रक्रिया  के  प्रयोग  स ेसलिकन  का  नियमित
 उत्पादन  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  क्या  राष्ट्रीय  सिलिकन  कारखाना  स्थापित  करने  हेतु  विदेशी  कम्पनी  के

 साथ  किया  गया  समझ्ौौता  रह  कर  दिया  और

 इस  सम्बन्ध  में  देशी  और  विदेशी  प्रोद्योगिकियों  के  लागत  की  दृष्टि  से  तुलनात्मक  लाभ
 कया

 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रोनिको  भ्रौर

 भ्न्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  शिवराज  बी०  :  पोलिसिलिकन  का  बड़े  प॑माने

 पर  नियमित  रूप  से  उत्पादन  करने  के  लिए  किस  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  किया  जाएगा  इस  बारे  में  अभी

 तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 स्वदेशी  तथा  विदेशी  प्रोद्योगिकियों  की  लागत  की  दृष्टि  से  तुलनात्मक  लाभ  का  विश्लेषण

 1986  से  पहले  उपलब्ध  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 प्राइवेट  झ्लाटोमंटिक  ब्रांच  एक्सचेंजਂ  के  निर्माण  के  लिए  लाइसेंस

 531.  भरी  के०  रामसूर्ति  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फार  डेवलपमेंट  आफ  टेलिमेटिक्सਂ  द्वारा  देशीय  रूप  से  विकसित  डाटਂ

 प्रौद्योगिकी  की  सहायता  से  प्राइवेट  आटोमेंटिक  ब्रांच  एक्सचेंज  के  निर्माण  के  इच्छुक
 भारतीय  कंपनियों  को  आवश्यक  मंजू  री  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  उपर्युक्त  विदेशी  प्रोद्योगिकी  का उपयोग  करने  वाली  कंपनियों  को
 लाइसेंस  जारी  किये  जा  रहे  ओर

 (4)
 क्या  केन्द्रीयकृत  प्रौद्योगिकी  अधिग्रहण  नीति  का  देश  में  विकसित  श्रौद्योगिकी  का  महत्व

 कम  करने  के  लिए  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है  ?
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 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको  भोर

 प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  शिवराज  बो०  :  टेलीमेटिक्स  विकास  केन्द्र

 द्वारा  विकसित  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  के  सम्बन्ध  में  करार  की  शर्ते  तैयार  कर  ली  गई  हैं  और  जिन
 पार्टियों ने  विनिर्माण  के  लिए  आबेदन-पत्र  प्रस्तुत  किया  है  उन्हें  ये जारी  भी  कर  दिए  गए

 ई०  पी०  ए०  बी०  एक्स०  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित  तीन

 विदेशी  प्रौद्योगिकियों  का  चयन  किया  है  :

 (9)  ज्यूः  गंट  फ्रांस

 (ii)  जी०  टी०  बेल्जियम

 (iii)  ओ०  के०

 18  पार्टियों  को आशय  पत्र  जारी  किए  गए  हैं  । अब  तक  10  विदेशी  सहयोग  अनुमोदित
 किए  गए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  सूचना  केस

 532.  श्री  के०  राममूति  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 100  करोड़  रुपये  की  लागत  वाला  राष्ट्रीय  सूचना  केन्द्र  नेटवर्क  कार्यक्रम  कब  तक  चालू
 हो

 इस  नेटवर्क  से  जोड़े  जाने  वाले  100  जिलों  के  नाम  क्या

 (१)  उन  स््था  ग्रों  के  नाम  कया  हैं  दहां  27  कम्प्यूटर  और  4  बड़े  क्षेत्रीय  कम्प्यूटर  लगाए  जा

 रहे  और

 देश  में  सभी  राज्यों  को  सूचना  दर्शाने  वाले  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कब  तक  शामिल  किया

 जाएगा  ?

 विज्ञान  झर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  भोर
 अन्तरिक्ष  विमागों  में  राज्य  मंत्री  शि३राज

 वी
 ०  :  राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र

 एक  कम्प्यूटर  नेटवर्क  का  विकास  कर  रहा  है  जिक्षमें  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  को  सूचना  सम्बन्धी

 सेवाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  जिला  एक  शिरोबिन्दु  के  रूप  में  काम  करेगा  ।  इस  नेटवर्क  का  एक  भाग
 वर्ष  1986  के  अन्त  तक  काम  करना  शुरू  कर  समूचा  नेटवर्क  वर्ष  1987  के  अन्त  तक  काम
 करना  शुरू  कर
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 CS nS  ....

 जिन  100  जिलों  को  इसके  साथ  जोड़ा  जाएगा  उन्हें  टर्मिनल  कम्प्यूटर  वितरित  करने

 के  उनकी  सूची  जनसंख्या  के  अनुपात  के  आधार  राज्य  सरकारों  के  साथ  परामर्श  करके

 अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 जिन  स्थानों  पर  27  कंप्यूटर  प्रतिष्ठापित  किए  जा  रहे  हैं  उनके  नाम  संलग्न  विवरण  में

 दिए  गए  चार  बड़े  क्षेत्रीय  कंप्यूटर  भुवनेश्वर  तथा  हैदराबाद  में  परतिष्ठापित  किए  जा

 रहे  दिल्ली  में  पहली  प्रणाली  पहले  ही  प्रतिष्ठापित  की  जा  चुकी

 वर्तमान  कार्यक्रम  के  यह  प्रस्ताव  है  कि  देश  के  सभी  राज्यों  को  1987
 तक  इस  नेटवर्क  के  अन्तंगेंत  लाया

 राज्य  स्तरीय  केन्द्रों  की  प्रस्तावित  सूची

 1...  श्रीनगर  जम्मू  तथा  कश्मीर

 2  शिमला  हिमाचल  प्रदेश

 3.  चण्डीगढ़  संघ  राज्य  क्षेत्र

 4...  रोहतक  हरियाणा

 5  जयपुर  राजस्थान

 6  लखनऊ  उत्तर  प्रदेश

 7.  पटना  बिहार

 8  गंगोटक  सिक्किम

 9...  शिसांग  मेघालय

 10...  दिसपुर/गुवाहटी  असम

 11.  इटानगर  गरूणाचल  प्रदेश

 12...  कोहिमा  नागालेंड

 13...  इम्फाल  मणिपुर

 14...  ब्राईजाल  मिजोरम
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 15.  कलकत्ता  पश्चिम  बंगाल

 16,  अगरतला  त्रिपुरा

 17...  भोपाल  मध्य  प्रदेश

 18...  बम्बई  महाराष्ट्र

 9.  अहमदाबाद  गुजरात

 20...  बंगलोर  कर्नाटक

 21...  पणजी  गोवा

 22...  मद्रास  तमिलनाडु

 23...  त्रिवेन्द्रम  केरल

 24...  पाण्डिचेरी  पाण्डिचेरी

 :
 25.  .  पोर्ट  ब्लेयर  अण्डमान

 26...  कवरत्ती  :  लक्षद्वीप

 27...  वाइजैग  आंध्र  प्रदेश

 ]

 झखिल  भारतोय  सेवाझों  को  कुशल  बनाने  को  योजना

 53%,  श्री  हरीश  रावत  :  कया  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 उनके  मंत्रालय  का  विचार  अखिल  भारतीय  सेवाओं  विशेषकर  भारतीय

 सनिकर  सेवा  को  अधिक  कुशल  और  सैवोन्मुख  बनाने  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  करने  का

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषताएं  कया  और

 क्या  सरकार  क्यू  इस  सेवा  में  समयबद्ध  पदोन्नति  की  नीति  समाप्त  करने  के  प्रश्त  पर
 विचार  करने  का  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेन्शन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  चिदस्बरम  )  :
 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  सहित  अखिल  भारतीय  सेवाओं  की  कार्यकुशलता  में  सुधार  लाने  के

 विभिन्न  प्रस्तावों  की सरकार  जांच  कर  रही  इन  प्रयासों  में  स ेएक  प्रयास  जिस  पर  कि  कारंवाई  की
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 जा  रही  है  वह  है  सेवा  के  सदस्यों  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  |  सरकार  ने  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के

 अधिकारियों  द्वारा  प्राप्त  फील्ड  अनुभव  के  समुचित  तथा  प्रभावशाली  उपयोग  सहित  इन  अधिकारियों

 के  कैरियर  विकास  के  सम्बन्ध  में  वर्ष  1976  तथा  1984  में  राज्य  सरकारों  को  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त
 जारी  किए  इन  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  में  अधिकारियों  को  पहले  दस  वर्षों  के  दौरान  विभिनल  क्षेत्रों  में

 और  उसके  बाद  यथासम्भव  तीन  या  पांच  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  तैनात  किए  जाने  पर  विचार  किया  गया

 है  जिससे  कि  कार्यात्मक  विशेषज्ञता  प्राप्त  हो  सके  ।  प्रश्न  के  सभी  पहलुओं  की  पुनरीक्षा  की  जा

 रही

 सेवा  में  समयंबद्ध  पदोन्नति  की  कोई  नीति  नहीं  है  इसलिए  इसे  समाप्स  किए  जाने  का
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  उच्चतर  ग्रेडों  में  पदोन्नति  उपलब्ध  पदों  की  संख्या  तथा  पात्र  अधिकारियों  की

 उपयुम्तता  पर  निर्भर  होती  है  और  उनकी  इस  उपयुक्तता  का  निर्णय  अधिकारियों  की  योग्यता  तथा
 वरिष्ठता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जांच  तंत्र  द्वारा  किया  जाता

 उत्तर  प्रदेश  के  लिए  एकीकृत  झाविवासी  योजनाएं

 534.  श्री  हरोश  रावत  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  योजना  आयोग  को  गृह  मंत्रालय  के  माध्यम  से  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  कुछ
 कृत  आदिवासी  योजनाएं  विचाराथे  हेतु  प्राप्त  हुई  ओर

 यदि  तो  इन  योजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  और  इनका  परिव्यय  कितना  है  तथा
 योजना  आयोग  को  ये  योजनाएं  किस  तारीख  को  प्राप्त  हुई  और  उन्हें  कब  तक  मंजूरी  दिये  जाने  की
 संभावना  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  और  योजना  आयोग  को
 उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  से  4  रिपोर्ट  सीधे  प्राप्त  हुई  हैं  जिन्हें  राज्य  सरकार  ने  एकीकृत  जनजातीय
 विकास  परियोजनाएं  कहा  खंड  जिससे  संबंधित  हैं  उनकी  योजना  आयोग  में  प्राप्ति  की तारीख  और
 प्रत्येक  के लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  परिव्यय  नीचे  बताए  गए  हैं  :---

 --++  ++ 8
 खंड  जिला  योजना  आयोग  राज्प  सरकार

 में  प्राप्ति  की  द्वारा
 तारीख  प्रस्तावित

 परिव्यय

 २०)

 1  5  3  4

 1,  खटीमा/सितार  (1)  खटीमा  नैनीताल  8-8-1983  423  हा

 गंज  एकीकृत  जनजातीय  (2)  सितारगंज
 विकास  योजना
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 2  3  4

 2.  जोशीमठ  जोशीमठ  6-12-1983  258.45

 ए०  ज०  वि०  प०

 3.  मुंश्यारी  घारचुला  पिथोरागढ़  8-8-1983  258.45

 ए०  ज०  वि०  प०  (2)  मंश्यारी

 4.  (3)  बाजपुर  नैनीताल  इन एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना रिपोर्टों के अलावा, राज्य सरकार ने  गृह

 रामनगर  ओर  (2)  गदरपुर
 काशीपुर  ए०ज०वि०प०  (3)  रामनगर

 जेनजातियां  (4)  काशीपुर

 इन  एकीकृत  जनजातीय  विकास  परियोजना  रिपोर्टों  के  राज्य  सरकार  ने  गृह  मंत्रालय
 के  माध्यम  से  उपयोजना  खंडों  को  अर्थात्  उपर्युक्त  बताए  गए  9  खंडों  तथा  देहरादून  में  चकराता  और  कल्सी
 की  जनजातीय  उपयोजना  में  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  रखा  है  ।  ये  राज्य  सरकार  के  पहाड़ी
 क्षेत्रवकास  यो  जना  के  भाग  इन्हें  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  मिल  रही  है  और  इन्हें  राज्य
 कार  की  जनजातीय  उपयोजना  में  शामिल  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  जनजातीय  उपयोगशना  में  इनको
 शामिल  करने  का  मतलब  यह  होगा  कि  जनजातीय  उप-योजना  को  और  अधिक  विशेष  केन्द्रीय  सहायता
 अन्तरित  की  तथा  सिद्धान्त  रूप  एक ही  क्षेत्र  को  दो  प्रकार  की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  देना

 अननुज्ञ  य  हे  ।  इन  क्षेत्रों  को जनजातीय  उप-योजना  के  अंतर्गंत  लाने  के  लिए  जितनी  राशि  की  राज्य
 सरकार  हकदार  होती  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  योजना  में  उक्षसे  कहों  अधिक  इन  आठ  जिलों  को  विशेष
 केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  रही

 भारत-नेपाल  सीमा  को  प्रधिक  सजबूत  बनाने को  योजना

 535.  श्री  हरोश  रावत  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  की  राज्य  सरकारों  से  भारत-नेपाल
 सीमा पर  क्षेत्रों  विकाछ  करने  और  सीमा  को  और  मजबूत  करने  के  लिए  एक  योजना  तैयार  करने
 को  कहा

 यदि  तो  प्रस्तावित  योजना  की  रूपरेखा  क्या  है  उस  पर  कितना  धन  व्यय  होने
 की  संभावना  है  !

 गृह  मस्त्रो  एस०  बो०  :  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  आन्तरिक  सुरक्षा  प्रबन्धों
 की  पुनरीक्षा  के  एक  भाग  के  रूप  में  अधिकारी  स्तर  पर  हुए  विचार-विमर्श के  दोरान  उत्त २  प्रदेश  तथा

 बिहार  को  राज्य  सरकारों  से  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  विद्यमान  सामाजिकू-आधिक  स्थिति  के  बारे  में  कुछ

 आंकड़े/सूचना  संकलित  करने का  अनुरोध  किया  गया
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जेलों  में  बच्चों  के  बारे  में  केन्द्रीय  निदेश

 536.  श्री  मोहम्मद  महफज  प्रली  खाँ  :  क्या  कल्याण  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  लगभग  दो  वर्ष  पूर्व  बाल  अधिनियम  के  प्रतिकूल  जेलों  में  रह
 रहे  लगभग  2000  से  अधिक  बच्चों  के  बारे  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  लिखा  और

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  द्वारा  यह  जानने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  कि

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  निदेशों  का पालन  किया  है  अथवा  नहीं  और  उसके  क्या  परिणाम  उपलब्ध

 हुये  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  :  शिक्षा  ओर  संस्कृति
 तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  के  राज्य  मंत्री  ने  22  1982  को  यह  मामला  सभी  राज्यों  में
 बाल  अधिनियमों  के  अन्तर्गत  यथाप्रस्तावित  अवसंरचना  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  राज्यों  के  मुख्य
 मंत्रियों  शासित  प्रदेशों  के  प्रशासकों  के  साथ  उठाया  बाद  में  22  1983  और
 29  मार्च  1985  को  गृह  सचिव  ने  निदेश  दिया  था  कि  जेलों  में  बच्चों  क ेआमद  रोकने  के  लिए  बाल
 अधिनियम  के  अन्तगंत  सेवाओं  का  विकास  किया  जाये  ओर  अन्त  में  सभी  बच्चों  को  जो  अब  जेल  में

 हैं

 वहां  से  हटा  दिया  9  मई  1985  को  प्रधान  मन्त्री  ने  सभी  मुख्य  मंत्रियों  को  यह  निदेश  दिये  कि
 किसी  भी  हालत  में  बच्चों  को  पुलिस  या  जेजों  में  न्यायालय  हिरासत  में  रखा  जाए  ओर  जो  बच्चे  पहले
 ही  जेलों  में  हैं  उनको  वहां  से  हटा  दिया

 उपरोक्त  संदर्भ  में  विभिन्न  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  से  प्राप्त  रिपोर्ट  से  यह
 पता  चलता  है  कि  जहां  आवश्यक  हो  राज्य  सरकारें  बाल  अधिनियम  के  अन्तगंत  मौजूदा  ढांचे  का
 विस्तार  करके  और  उच्च  न्यायालयों  तथा  अधिकारियों  को  अनुदेश  जारी  करके  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  कार्यवाही  कर  रही  हैं  कि  बच्चों  को  जेलों  में  न  भेजा  विभिन्न  जेलों  से  बच्चों  को  बालगहों
 में  भेजे  जाने  क ेलिए  अभी  अनुदेश  जारी  किए  जा  रहे  कुछ  राज्य  सरकारें  इन  कार्यों  में  स्वयं  सेवी
 संगठनों  को  भी  शामिल  कर  रही  एक  राज्य  सरकार  सभी  जेलों/उपजेलों  जिन्हें  अब  अस्थाई
 रिस्पशन  होम्स  घोषित  किया  गया  डिनोटिफाई  करने  के  लिए  कदम  उठा  रही  हैं  और  जेलों  से  सभी
 किशोर  बच्चों  को  निकालकर  उन्हें  रिस्पशन  होम्स  में  भेजने  के  लिए  समयबद्ध  क्रार्यक्रम  दना  रही  हैं  ।
 कल्याण  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  के  साथ  नियमित
 रूप  से  कार्यवाही  कर  रहा  है  ।

 अंध  विश्ञालयों  को  पर्याप्त  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  उपाय

 537.  भरो  सोहस्मद  सहफूज  झली  खां  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :
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 न  “5  बहन  +  ब॑ऑॉ'िज  औन्न्करो

 क्या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्न  भागों  में  अंध  विशेषकर  दिल्ली  में  पुस्तकों
 की  उपलब्धता  शिक्षा  जीवन  दशा  आदि  के  सम्बन्ध  में  वर्तमान  प्रबन्ध  में  कमियों  का  यदि

 कोई  है  तो  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  अन्ध  विद्यालयों  के  कार्यक रण  में  सुधार  करने  हेतु  पर्याप्त  सुविधाएं  प्रदान  करने  के
 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  हैं/किए  जाने  का  विचार  है  ?

 कल्याण  सनन््त्रालय  में  उप  मंत्रो  गिरिधर  :  सामान्यतः  अन्ध  विद्यालय
 स्वयंसेवी  एजेंसियों  द्वारा  चलाए  जाते  हैं  और  कुछ  विद्यालय  राज्य  सरकारों  एवं  केन्द्र  शासित  प्रदेश
 प्रशासनों  द्वारा  चलाए  जाते  सरकार  ने  देश  के  विभिन्न  भागों  में  अन्ध  विद्यालयों  के  कार्यों  को

 समीक्षा  करनी  शुरू  नहीं  को

 फिर  केन्द्रीय  सरकार  विकलांग  विशेषकर  नेत्रद्दीन  छात्रों  की  शिक्षा
 प्राप्त  करने  हेतु  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती  हैं  :--

 (1)  सभी  विकलांग  छात्रों  को  स्कूलों  में  नोवीं  कक्षा  से  आगे  तथा  डिग्री  ओर  स्नातकोत्तर

 पाठ्यक्रमों  में  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  लिए  छात्रवृत्तियां  प्रदान  की  जाती  मेडिकल

 एवं  इंजिनियरी  शिक्षा  ओर  इनप्लांट  प्रशिक्षण  के  लिए  भी  छात्रवृत्तियां  प्रदान  की
 जाती  हैं  ।

 (3)  विकलांग  जिनमें  नेजहीन  छात्र  भी  शामिल  को  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  देने  के
 fay

 लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  कल्याण  नंत्रालय  द्वारा  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती

 है  ।

 (3)  राष्ट्रीय  दृष्टिबाधितार्थ  देहरादून  नेत्र  हीनों  क ेलिए  विशेष  उपकरण  जैसे  ब्रल

 ऐबेकुस  तथा  अन्य  शैक्षिक  सामग्री'तेयार  करना  है  जो  स्वयंसेवी  संगठनों  या  राज्य

 सरकारों  के  माध्यम  से  नेत्रहीन  छात्रों  को  निःशुल्क  दिए  जाते

 (4)  केन्द्रीय  सरकार  नेत्रहीन  छात्रों  के  लिए  ब्रेल  पुस्तकें  तैयार  करने  हेतु  सम्पूर्ण  देश  में  ब्रेल

 मुद्रणालय  स्थापित  करने  के  लिए  प्रदान  करती  है  ।
 ह

 (5)  राष्ट्रीय  दृष्टिबाधिताय  देहरादून  नेत्रह्दीनों  के  प्राइमरी  स्कूल  ओर  सेकेन्डरो

 स्कूलों  के  अध्यापकों  के  लिए  प्रशिक्ष  ण  काय्यंक्रमों  का  व्ययोजन  कर्ता

 (6)  शिक्षा  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  नेत्रहीनों  के  लिए  समेकित  शिक्षा
 कार्यक्रम

 का  कार्यान्वयन  करता  इस  योजना  के  अन्तग्रंत  चुने  हुए  स्कूलों  नेबद्दीम  छात्रों  को
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 उनकी  शिक्षा  में  सहायता  देने  के  लिए  संसाधन  विशेष  अध्यापकों  की  सहायता  दी
 जाती

 (7)  सहायक  यंत्र  और  उपकरण  योजना  के  अंतर्गत  यह  मंत्रालय  कुछ  श्रेणी  के  नेत्रहीन  छात्रों
 को  निःशुल्क या  रियायती  दरों पर  शैक्षिक  ब्रेल  मापक  ब्रेल  राईटस

 तथा  टेप  रिकार्ड  प्रदान  करता  है  जो  नेत्रहीन  छात्रों  के
 परिवार की  आय  पर  निर्भर

 करता

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  का  विकास

 538.  श्री  राज  कूमार  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  पिछड़ेपन  ओर  विशेष  स्थिति  को
 ध्यान  में  रखते  उसकी  समस्याओं  ओर  विकास  की  ओर  ध्यान  देने  के  लिए  एक  पृथक  एकक  को
 स्थापना  करके  उसके  विकास  की  प्रक्रिया  तेज  करने  का

 यदि  तो  उसकी  रूप  रेखा  क्या  और

 यदि  तो  एक  पृथक  एकक  की  स्थापना  करने  में  क्या  कठिनाइयां

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मनन््त्रो  ए०  के०  पंजा  )  ४

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 राज्य  के  भीतर  किसी  क्षेत्र  का बिकास  करने  का  उत्तरदायित्व  मुख्य  रूप  से  सम्बन्धित
 राज्य  सरकार  का

 हिमाचल  प्रदेश  में  स्वयंसेवी  संगठनों  को  भ्रनदान

 539.  श्रो  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  उन  स्वयंसेवी  संगठनों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  मंत्रालय  ने  वर्ष
 1985-86  में  उनके  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  अनुदान  दिये  और

 वर्ष  1986-87  के  दोरान  ऐसे  स्वयंसेवी  संगठनों  को  कितनी  धनराशि  दिये  जाने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 कल्याण  संत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधिर  :  एक  विवरण  संलग्न
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 इस  मंत्रालय  के  विभिन्न  कार्यक्रमों  और  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  स्वयंसेवी

 संगठनों  को  उनकी  आवश्यकताओं  के  अनुसार  सहायता  अनुदान  दिया  जाता  अतः  1986-87  के

 दौरान  स्वयंसेवी  संगठनों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  की  राशि  का
 पूर्व  अनुमान  नहीं  लगाया  जा

 सकता  ।

 विवरण

 कल्याण  मन्त्रालय
 की  विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  1985-86  के  दौरान

 हिमाचल  प्रदेश  में  जिन  संगठनों  को  सहायता  अनुदान  दिया  गया
 उनके  नाम

 योजना  का  नाम  संगठन  का  नाम

 1.  महिलाओं  पर  अत्याचार  कौ  र  कने  सोसाइटो  फार  सोशल  अपलिफ्ट  थ

 तथा  मद्यनिषेध  के  लिए  शिक्षा  कार्य  रूरल  जगजीत  जिला
 करने  हेतु  स्वयंसेवी  संगठनों  को  हिमाचल  प्रदेश

 सहायता

 विकलांग  व्यक्तियों  के  कल्याण  के  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  बाल  कल्याण
 लिए  कार्यक्रम  लघु

 ]

 मारत  को  परमाणु  नोति

 540.  श्री  महेग्द्र  सह  :  क्या  विदेश  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  14  1986  के  टाइम्स  आफ  इंडिया  में
 शित  इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  वाशिंगटन  पोस्ट  के  अपने  प्रथम  पृष्ठ  पर  छये

 एक  समाचार  में  यह  कहा  गया  है  कि  पाकिस्तान  के  वहां  स्थित  एक  गुप्त  केन्द्र  के  वैज्ञानिको ंने  चीन  के
 भौतिक  वैज्ञानिकों  को  एक  परमाणु  हथियार  का  नमूना  दिखाया  था  और  चोन  के  वैज्ञानिकों  ने  इस

 बात की  पुष्टि  की  कि  वह  हथियार  परमाणु  विस्फोट  करने  में  सक्षम  और

 (a)  यदि  तो  अपनी  परमाणु  नीति  की  युनरीक्षा  करने  की  दृष्टि  स ेसरकार की  क्या

 प्रतिक्रिया है

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  प्लार०  :
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 देश  की  सुरक्षा  पर  प्रभाव  ढालनै  वाली  सभी  घटनाओं  पर  सरकार  निरन्तर  निगाह  रख

 रही

 शराब  खोरी  झोर  मशे  के  लिए  झोषधों  के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  समेकित  कानून

 541.  भी  महेन्रा  सिह  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  के  एक  कार्य  दल  ने  शरावश्योरो  ओर  नशे  के  लिए  ओषधों  के

 दुरुपयोग  को  रोकने  और  नियंत्रित  करने  के  लिए  एक  समेकित  कानून  बनाने  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  कार्य  दल  द्वारा  क्या  तक  दिये  गये  हैं  और  नये  समेकित  कानून के  द्वारा
 वर्तेमान  कानून  में  किन  कमियों  को  दूर  करने  का  विचार  और

 इस  पर  सरकार  और  विधि  आयोग  की  क्या  प्रतिक्रिया

 कल्याण  संत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  :  कार्यकारी  दल  ने  नशीली
 दवाओं  के  दुरुपयोग  की  रोकथाम  ओर  नियन्त्रण  के  लिए  एक  समेकित  कानून  की  सिफारिश  की

 ओर  संसद  द्वारा  हाल  हो  में  एक  व्यापक  विधान  बनाया  गया  इस  नए
 नियम  का  नाम  नारोटिक  ड्रग्स  और  साइकोट्रोपिक  सब्सटांसिस  1985”  है  जो  पहले  द्दी

 14-11-1985  5  से  देश  में  लागू  किया  जा  चुका

 सिविल  सेवा  परीक्षा  के  लिए  भ्रघिकतम  भाय  सोभा

 542.  भरी  महेन्र  सिह  है|
 /  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  । भरी  सन््तोष  मोहन  देव

 (%)  कया  सिविल  सेवा  परीक्षाओं  की  अधिकतम  अयु  सीमा  को  जिसे  1983  में  कम  करके
 26  वर्ष  किया  गया  बढ़ाकर  28  वर्ष  करने  के  लिए  लगातार  मांग  की  जाती  रही पु

 कया  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंसिविल  सेवा  परीक्षा  हेतु  कोर्बिंग  सेस्टरों  की  भी  मांग  की  जाती
 रहौ  और

 यदि  तो  इन  मांगों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  :  से
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता
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 विवरण

 कार्मिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  विद्यार्थी  से  अलग-अलग  तंथा  सामूहिक  रूप  से

 सिविल  सेवा  परीक्षा  में  बैठने  के  लिए  ऊपरी  आयु  सीमा  को  28  वर्ष  बनाए  रखने  के  अभ्यावेदेन

 प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।

 2.  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  आदि  की  परीक्षा  में  बैठने  वाले  उम्मीदवारों  के  लिए  वर्ष
 1971  तक  ऊपरी  आयु-सीमा  24  वर्ष  वर्ष  1972  में  इसे  बढ़ाकर  26  वर्ष  तथा  वर्ष  197
 28  वर्ष  कर  दिया  गया  सरकार  का  उद्देश्य  यह  है  कि  कड़ी  प्रतियोगात्मक  शर्तों  के  अधीन  युवा

 पुरुष  और  महिला  स्नातकों  की  भर्ती  की  जाए  और  उन्हें  सिविल  सेवाओं  की  व्यवहारपरक  ओर  कार्य

 कोशल  सम्बन्धी  अपेक्षाओं  के  अनुरूप  प्रशिक्षित  किया  जा  सके  तथा  ढाला  जा  सके  ।  वर्ष  1979  में

 ऊपरी  आयु  सीमा  को  28  वर्ष  किए  जाने  से  यह  उद्देश्य  विफल  हो  गया  28  वर्ष  की  ऊपरी  आयु
 सीमा  से  परीक्षा  के  प्रतियोगात्मक  तत्व  पर  यहां  तक  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा  था  कि  2]  वर्ष  की  आयु  के

 अपेक्षतया  युवा  उम्मीदवार  को  लगभग  28  वर्ष  की  अपेक्षतया  अधिक  आयु  वाले  उम्मीदवार

 के  साथ  प्रतियोगिता  में  रखा  जाता  था  जिससे  कि  कम  आयु  वाला  उम्मीदवार  नुकसान  में

 रहता  था  और  अधिक  आयु  वाले  उम्मीदवार  को  अनुचित  लाभ  मिल  जाता  क्ात्रता

 के  व्यापक  आयु  स्तर  से  अधिक  आयू  वाले  उम्मोदवार  परीक्षा  की  तकनीकों  में  उच्च  कोटि  की

 कुशलता  हासिल  कर  लेते  थे  ओर  इसके  फलस्वरूप  उम्मीदवार  के  आलोचनात्मक  विश्लेषण  के

 भूत  बौद्धिक  गुणों  ओर  ग्राह्म  शक्ति  तथा  ज्ञान  के  व्यापक  और  गहन  क्किस  की  बजाय  उम्मीदवारों
 को  चाहे  अनचाहे  संबंधित  विषयवस्तु  का  यंत्रवत्  अध्ययन  करने  का  मौका  मिल  जाता  यह  भी
 देखा  गया  था  कि  अधिक  आयु  वाले  उम्मीदवारों  को  किसी  संगठित  सिविल  सेवा  की  अपेक्षाओं  के

 अनुसार  ढालना  कठिन  हो  जाता  अपेक्षतया  बड़ी  उम्र  में  सेवा  में  प्रवेश  करने  वाले  अधिक  आय  के
 उम्मीदवारों  से  सरकार  को  पूरे  सेवाकाल  33  वर्ष  के  रूप  में  लिया  जाता  है  )  तक  सेवा  लेने  का
 लाभ  भी  प्राप्त  नहीं  होता  था  ।  इन  तथ्यों  पर  ध्यान  देते  हुए  तथा  संघ  लोक  सेवा  भारत  में  सिविल
 कर्मचारियों  के  प्रशिक्षण  से  संबंधित  राष्ट्रीय  प्रशिक्षण  सम्मेलन  और  सरदार  बल्लभ  भाई
 पटेल  राष्ट्रीय  पुलिस  अकादमी  हैदराबाद  की  सिफारिशों  पर  तथा  जहां  तक  कि  अखिल  भारतीय  सेवाओं
 का  संबंध  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  भारत  सरकार  ने  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति
 के  उम्मीदवारों  तथा  समय-समय  पर  अधिसूचित  किए  जाने  वाले  ऐसे  ही  अन्य  दंगों  के  उम्मीदवारों  को
 सामान्य  छूट  देते  हुए  सिविल  सेवा  1985  से  28  वर्ष  की  ऊपरी  आयु  सीमा  को  26  वर्ष  तक
 घटा  देने  का  निर्णय  लिया  था  ।

 3.  ऊपरी  आय  सीमा  को  कम  करने  का  उपरोक्त  निर्णय  लेने  से  पहले  इस  बात  की  भी  जांच
 की  गई  थी  कि  क्या  इससे  ग्रामीण  क्षेत्र  के  उम्मीदवारों  पर  कोई  प्रतिकल  प्रभाव  तो  नहीं  पड़ेगा  ।  यह
 महसूस  किया  गया

 था  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलोग  जो  अपनी  आय  साधनों  की  कमी  के  कारण  अपने
 बच्चों  को अनिश्चितकाल  के  लिए  शिक्षा  नहीं  दे  उनके  लिए  सरकार  में  सर्वोत्तम  समझे  जाने  वाली
 नौ  करी  के  लिए  अधिक  देर  तक  प्रतीक्षा  कर  पाना  संभव  नहीं  होता
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 से  ग्रामीण  क्षेत्र  के  उम्मीदवारों  की  तुलना  में  शहरी  उम्मीदवारों  को  ही  सहायता  मिलने  की  सम्भावना
 थी  ।  आमतौर  पर  सिविल  सेवा  परीक्षा  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  उम्मीदवारों  उम्मीदवार  उस
 समय  तक  न्यूनतम  शक्षिक  अहंता  प्राप्त  कर  पाते  हैं  जबकि  वे  लगभग  21  वर्ष  की  आयू  के  हो  जाते  हैं
 जिससे  कि  उन्हें  26  वर्ष  की  ऊपरी  आय  सीमा  के  अन्तगंत  भी  परीक्षा  में  बैठने  के  लिए  लगभग  4-5
 बर्ष  का  समग्र  मिल  जाता  है  ।

 4.  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  ऊपरी  आयु  सीमा  को  यथासम्भव  शीघ्र  घटाये  जाने  से

 संबंधित  सलाह  पर  ऊपरी  आयु  सीमा  को  25  वर्ष  तक  घटाए  जाने  के  निर्णय  को  सिविल  सेवा
 1985  से  कार्यान्वित  किया  जाना  फिर  भी  अनेक  ऐसे  उम्मीदवारों  से  अभ्या  वेदन  प्राप्त  होने  पर

 जो  कि  आयू  सीमा  घटाए  जाने  के  बारे  में  1983  में  की  गई  घोषणा  के  बाद  घटी  हुई  ऊपरी  आयु
 सीमा  के  परीक्षा  में  बेठने  के  लिए  एक  से  अधिक  अवसर  प्राप्त  नहीं  कर  सके  इस  निणंय  के

 कार्यान्वयन  को  वर्ष  1986  से  ली  जाने  वाली  सिविल  सेवा  परीक्षा  तक  स्थगित  करने  का  निर्णय  लिया
 गया  कुछ  ऐसे  उम्मीदवारों  ने  जिन्हें  परीक्षा  में  बेठने  के  तीन  अवसर  उपलब्ध  नहीं  हो  पाए  थे  यह्
 अभ्यावेदन  दिया  था  कि  सरकार  इस  निर्णय  को  वंषं  1987  से  ली  जाने  वाले  सिविल  सेवा  परीक्षा  से

 ही  कार्यान्वित  करे  ।  जिन  उम्मीदवारों  परीक्षा  में  बैठने  के  लिए  उन्हें  उपलब्ध  अवसरों  की

 संख्या  को  लेकर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा  सिविल  सेवा  परीक्षा  में  बठने  के  लिए  उन्हें  तीसरा  और

 अन्तिम  अवसर  प्रदान  करने  के  प्रयोजन  से  सरकार  ने  सिविल  सेवा  1986  के  लिए  ?8  वर्ष
 की  ही  ऊपरी  आयु  सीमा  बनाए  रखने  का  निर्णय  लिया  फिर  सरकार  ने  26  वर्ष  की  ऊपरी

 आयु  सीमा  से  संबंधित  अपने  संकल्प  को  वर्ष  1987  से  ली  जाने  वाली  सिविल  सेवा  परीक्षा  से

 कार्यान्वित  किए  जाने  को  पुष्टि  की  है  ।

 मम

 5.  जहां  तक  पिछड़े  क्षेत्रों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  कोचिंग  सेन्टरों  की  स्थापना  करने  से

 सम्बन्धित  अनुरोध  का  संबंध  सरकार  ने  इसे  सिद्धान्त  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया

 फ्रेम  कम्प्यूटर

 543,  श्री  महेन्द्र  सह
 श्री  वी०  एस०  विजयराघवन
 ओ  के०  कुल्जम्बु

 |

 क्या  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  बी०  झोमनाद्रोश्वर  राव

 क्या  सरकार  ने  अमरीकी  कम्प्यूटर  डेटा  कार्पोरेशन  के  सहयोग  से  फ्रेम

 कम्प्यूटरਂ  बनाने  के  लिए  करोड़ों  डालर  की  परियोजना  को  मंजूरी  दे  दी

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या

 :  क्या  संयुक्त  राज्य  अमरीका  भी  भारत  को  कम्प्यूटरਂ  की  सप्लाई  करने  पर
 मत  और
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 यदि  तो  वास्तविक  प्रस्ताव  क्या  है  और  यह  मामला  अभी  किस  स्तर  पर  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलंक्ट्रानिकी  झ्लोर

 भ्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  ओर  हां  ।  सहयोग
 सम्बन्धी  करार  के  अन्तर्गत  साईबर  810  तथा  830  नामक  दो  सिरीज  के  कम्प्यूटरों  के  विनिर्माण  के

 लिए  आवश्यक  तकनीकी  जानकारी  कंट्रोल  डेटा  कारपोरेशन  उपलब्ध  परियोजना  की

 आत  इलेक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  हैदराबाद  नामक  सावेजनिक  क्षेत्र  का एक

 उपक्रम  यह  परियोजना  वित्तीय  वर्ष  1986-87  के  आरम्भ  में  शुरू  हो  जानेकी

 बना  है  ।

 और  सुपर  कम्प्यूटरों  की  खरीद  का  प्रश्न  अमरीकी  कम्पनियों  के  साथ  चर्चा  के
 विभिन्न  स्तरों  पर  यदि  भारतीय  पार्टियां  अपनी-अपनी  आवश्यकता  के  अनुकूल  कम्प्यूटर  के  किसी
 विशिष्ट  मॉडल  का  चयन  करती  हैं  ओर  इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  से.अनुमोदन  प्राप्त  कर  लेती  हैं
 तो  सम्बन्धित  अमरीकी  कम्पनी  को  अमरीकी  सरकार  से  निर्यात  की  अनुमति  के  लिए  विधिवत  अनुरोध
 करना

 बोस  सूत्रों  कार्य  क्रम  के  प्रस्तगंत  योजनाझों  का  कार्यान्वयन

 544.  श्री  पी०  एस०  सईद  :  क्या  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  विभिन्न  मंत्रालयों  और  विभागों  द्वारा  उनके  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अधीन  आरम्भ
 किए  गए  कल्याण  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया

 विभिन्न  परियोजनाओं  की  विशेषकर  मुख्यतः  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  उत्थान से
 सम्बन्धित  परियोजनाओं  प्रगति  पर  निगरानी  रखते  के  लिए  कोई  कार्यवाहों  की  गई

 श्रम  ओर  स्वास्थ्य  मंत्रालयों  के  सहित  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के

 अन्तगंत  विभिन्न  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  प्रत्यक्ष  रूप  से  जिम्मेदार  मंत्रालथों  से  प्रगति  संबंधी
 जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और  क्या  तरीका  अपनाया  गया  और

 मंत्रालय  की  स्थापना  और  उसे  कार्यान्वयन  के  लिए  जिम्मेदार  बनाए  जाने  क ेलगभग
 गत  लगभग  चार  महीने  के  दोरान  एकत्रित  किए  गए  आंकड़ों  और  इस  दिशा  में  हुई  प्रगति  का  ब्योरा
 क्या

 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चोघरी  )  :  से
 कार्यक्रम  का  कार्यात्वयन  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  किया  जाता  है  ।
 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  का  मंत्रातय  द्वारा  मासिक  और  त्रैमाप्तिक  आधार  पर  नियमित  रूप

 से
 किया

 जा  रहा  इस  मंत्रालय  मासिक  प्रगति  रिपोर्ट  संबंधी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों
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 से  सीधे  प्राप्त  होती  सम्बन्धित  केन्द्रीय  मंत्रालयों  प्रगति  रिपोर्ट  के  लिए

 राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  से  प्राप्त  होती  मंत्रालय/विभाग  प्राप्त  रिपोर्टों  का विश्लेषण  करते  हैं  और

 एक  समेकित  रिपोर्ट  तैयार  करते  हैं  जिसका  पुनरीक्षण  विषय  से  सम्बन्धित  योजना  आयोग  के

 कार  द्वारा  किया  जाता  है  और  उसके  बाद  इसे  जारी  किया  जाता  ग्रामीण  श्रम
 और  स्वास्थ्य  मंत्रालयों  की  स्कीमों  कार्यक्रम  के  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के

 उत्थान  से  सम्बन्धित  स्कीमों  का  अन्य  स्कीमों  के  साथ-साथ  प्रबोधन  किया  जा  रहा  ग्रामीण

 विकास  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालयों  ने  देश  में  क्षेत्रीय  मूल्यांकन  इकाइयों  की  स्थापना  के  जरिये

 कार्यक्रम  के  प्रबोधन  ओर  मूल्यांकन  के  लिए  विशेष  प्रबन्ध  किए  कार्यक्रम  के  आवश्यक  पहलुओं  का

 योजना  आयोग के  कार्यक्रम  मूल्यांकन  के  संगठन  ओर  अन्य  स्वतंत्र  अनुसंघान  संस्थाओं  द्वारा  मूल्यांकन
 किया  जाता  इसके  अलावा  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कार्यक्रमों  की  प्रगति  देखने  के  लिए

 न्ध्ित  केन्द्रीय  मंत्रालयों/विभागों  तथा  योजना  आयोग  के  अधिकारी  राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  का  दोरा

 करते  हैं  ।

 1985  और  85  और  86,  अवधि  की  मासिक  प्रगति  रिपोर्ट  में
 शामिल  कायंत्रमों  की  मदों  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  संलग्न  विवरण  में  बताई  गई

 विवरण

 सूत्र  मद  इकाई  अवधि  के  लिए  लक्ष्यों  के  मुकाबले
 संख्या  संधयी-उपलब्धि  और  प्रतिशत

 उपलब्धि

 855  85
 85  1986

 तक  तक

 1  2  3  4  या  5

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास

 और  लाख  परिवार  10.9  18.2

 (60)  (60)

 राष्ट्रीय  ग्रामीण
 रोजगार  कायं  क्रम  *

 1005.3  1689.9

 (100)  (103)
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 1  2  3  4  5

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार

 गारंटी  कार्यक्रम  --  927.7  1559.9

 (103)  (105)

 4  बेशी  भूमि  हजार  एकड़  47.4  72.0

 (84)  (76)

 6  बंधुआ  मजदूरों  का  पुनर्वास  संख्या  7795  13351

 (69)  (64)

 अनुसूचित  जाति  के  परिवार  लाख  संख्या  8.1  14.9

 (76)  (83)

 अनुसूचित  जनजाति  के  परिवार  3.4  5.8

 (75)  (85)

 8  पीने  का  पानी  गांवों  की  संख्या  20285  29999
 (161)  (142)

 आवास  स्थल  लाख  संध्या  .  3.7  6-3

 (118)  (113

 9a  निर्माण  सहायता  -  1.9  2.6

 (87)  (79)

 10%  गंदी  बस्तियों  की  जनसंख्या  लाख  संख्या  8.4  14.8

 (104)  (122)

 आधिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों

 के  लिए  मकान  0.5  0.9

 (85)  (80)

 बिजली  लगाए  गए  गांव  संख्या  4880  10648

 (75)  (76)

 बिजली  चालित  पंपसेट  लाख  संख्या  1.5  2.7

 (102)  (98)
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 2  3  4  5

 पेड़  लगाना  लाख  संख्या  24221  27874

 (97)  (106)

 बायोगैस  संयंत्र  हजार  46.4  95.0

 (119)  (112)

 13  नसबंदी  लाख  संख्या  17.7  32.1

 (7)  (76)

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  संख्या  50  913

 (22)  (118)

 उप  केन्द्र  संख्या  1529  2203

 (83)  (52)

 झोर  रेखाਂ  की  परिमाषा

 545.  प्रो ०  सथधु  दण्डवते  है|

 रास  प्यारे पनिका
 9

 : क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :
 प्रो०  के०  के  ०  तिवारं  है|

 |
 तह  झ्पा

 )  क्या  यह  सच  है
 कि  योजना  आयोग  द्वारा  1962  में  गठित  अध्ययन  दल  को  परिभाषा

 के  अनुसार वह  व्यक्ति  निर्धन  है,जो  1960-61  के  मूल्य-स्तर  पर  माह-प्रति-माह  20  रुपये  ख्चे
 करता

 यदि  तो  क्या  तबसे  और  रेखाਂ  की  परिभाषा  में  कोई  परिवर्तन
 किया  गया

 यदि  तो  नि्धनता  रेखा  के  संबंध  में  नवीनतम  मानदंड  क्या  ओर

 इस  मानदंड  के  आधार  पर  कितने  प्रतिशत  जनसंख्या  निर्धनता  रेखा  से  नीचे  जीवनयापन

 कर  रही  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  योजना  आयोग  द्वारा
 1962  में  स्थापित  कार्यकारी  दल  का  दृष्टिकोण  था  कि  न्यूनतम  पोषाहार  भोजन  तथा  भोजन  के

 अलावा  अन्य  पोष्टिक  वस्तुएं  उपलब्ध  कराने  के  1960-61  की  कीमतों  पांच  ब्यक्तियों  के

 परिवार  के  लिए  राष्ट्रीय  न्यूनतम  उपभोक्ता  व्यय  100  [-२०  प्रति  माह  अर्थात  20/-  रु०  प्रति  व्यक्ति
 प्रति  माह  से  कम  नहीं  होना  चाहिए  ।
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 नीली  ससक  इस  न

 ओर  गरीबी  की  रेखा  तथा  इससे  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  के
 प्रतिशत  अनुमान

 पहली  बार  छठी  पंचवर्षीय  योजना  (1980-85)  5)  में  लगाए  ये  योजना  आयोग  द्वारा  1977  में
 स्थापित  न्यूनतम  आवश्यकता  तथा  प्रभावी  उपभोग  मांग  से  संबंधित  कृतिक  बल  की  सिफारिशों  पर

 आधारित  जिसमें  उस  व्यक्ति  को  गरीब.बताया  गया  था  जिसका  प्रति  व्यक्ति  उपभोग  व्यय  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  2400  कंलोरी  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  2100  कंलोरी  के  सदृश
 1973-74  की  कीमतों  पर  ऐसे  ग्रहण  की  के  उपभोक्ता  व्यय  के  प्रति  ध्यक्ति  प्रति  माह

 मुद्रा  मूल्य  ग्र  मीण  क्षेत्रों  में  49.05  रु०  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  56.65  रु०  लगाए  गए  इन  अनुमानों

 के  मुख्य  आंकड़ा  स्रोत  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  के  पंचवर्षीय  उपभोक्ता  व्यय  सर्वेक्षण

 नवीनतम  अभ्यासों  में  भी  उन्हीं  कैलोरी  मापदंढों  का  प्रयोग  किया  गया  सातवीं  योजना  के  लिए
 1986-85  5  की  कीमतों  पर  अद्यतन  उपभोक्ता  व्यय  की  रेखा  )  प्रति  व्यक्ति  प्रति  माह  ग्रामीण

 क्षेत्रों  के  लिए  107/-  र०  तथा  शहरी  क्षेत्रों  के  लिए  122/-  रु०  निश्चित  किया  गया

 1984-85  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाली  जनसंख्या  का  प्रतिशत  36.9

 उपलब्ध  )

 शासकोय  गुप्त  बात  भ्रधिनियम  को  पुनरीक्षा

 546.  श्री  सानिक  रेड्डी  :  क्या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शासकीय  गुप्त  बात  अधिनियम  लंबे  समय  पूर्व  वर्ष  1923  में  संविधान  में  शामिल

 किया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  उपर्युक्त  अधिनियम  के  कुछ  उपबः  गीं  की  बदली  हुई  परिस्थितियों

 में  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  और

 क्या  सरकार  का  उपर्युक्त  अधिनियम  की  पुनरीक्षा  करने  का  विचार  है  ?

 झान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  संत्रो  श्ररुण  :  जी  श्रीमान  ।

 ओर  जी  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 अनुसूचित  जातियों  की  सचो  सें  घोबी  समुदाय  को  शामिल  करना

 548.  श्री  वो०  शोमनाद्रोश्वर  राव  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्यों  में  घोबी  समुदाय  को  अनुसूचित  जाति  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई

 यदि  तो  ऐसे  राज्यों  के  नांम  क्या

 क्या  आंध्र  प्रदेश  के  धोबी  संघ  ने  घोबी  समुदाय  को  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में
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 शामिल  करने  हेतु  भारत  सरकार  से  अनुरोध  किया  और
 पर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  में  उप  सन््त्री  गिरिघर  :  और  निम्नलिखित
 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  घोबी  समुदाय  को  अनुसूचित  जाति  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई

 12.

 13.
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 असम  धोबी  )

 बिहार

 हिमाचल  प्रदेश

 केरल

 मध्य  प्रदेश  में  रायसिन  तथा  सेहोर  जिले

 मणिपुर

 मेघालय

 उड़ीसा  घोबी )

 राजस्थान

 तमिलनाडु  में  कन्या  कुमारी  राज्य  तथा  तिरुने-लवली  का

 शिन्कोटाह  तालूक

 जिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल  घोजी  )

 संघ  झासित  क्षेत्र

 दिल्ली

 अरूणाचल  प्रदेश  अथवा  घोबो )

 सिजोरम  अथवा  धोबी

 )
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 जी  श्रीमान  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  की  सूची  को  प्रस्तावित  विस्तृत
 रीक्षा  करने  के  संदर्भ  में  अन्य  समान  प्रस्तावों  के  साथ  उक्त  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  आगे

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  विद्यमान  सूचियों  में  कोई  संशोधन  संविधान  के

 अनुच्छेद  341  (2)  और  342  (2)  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संसद  में  अधिनियम  पारित  करके  ही  किया

 जा  सकता  है

 सी  के  माध्यम  से  राज्यों  को  दूरदर्शन  सम्प्रेषण  की  सुविधाएं

 549.  झी  बी०  एस०  कृष्ण  श्रय्यर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रदान  की  और

 क्या  1986  के  दोरान  कर्नाटक  को  दूरदर्शन  क्षेत्रीय  सम्प्रेषण  सुविधा  प्राप्त  होगी  ?

 विज्ञान  धो  र  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा  इलक्ट्रानिको  शोर

 झन्तरिक्ष  विमागों  में  राज्य  संत्री  शिवराज  बो०  :  वतंमान  कायेक्रमानुसार
 सी  को  अमरीकी-नासा  की  एस०  टी०  एस०  उड़ान  सं०  61-1  द्वारा  छोड़े  जाने  की  निर्धारित

 तिथि  सितम्बर  27,  1986

 वर्तमान  सी  के  प्रमोचन  और  सफलतापूर्वक  प्रचालन  के

 बी०  के  एक  सी०  बैंड  प्रेषानुकर  का  तथा  सो०  के  दो  सी०  बैंड  प्रेषानुकरों  का
 योग  करते  क्षेत्रीय  दूरदर्शन  कार्यक्रम  आंध्र  उड़ीसा  और  पूर्वोत्तर  क्षेत्र

 में  टी०  वी०  ट्रांससीटर  क्रमिक  रूप  में  उपलब्ध  कराए  इनमें  महाराष्ट्र  और  आंध्र  प्रदेश

 में  क्षेत्रीय  कार्यक्रमों  के  बी  का  उपयोग  करते  हुए  चालू  वर्ष  में  शुरू  किए  जाने  को

 बना

 नहीं  ।

 पूर्वोश्तर  परिथद  को  घनराशि  का  प्ायंटन

 550.  भरी  एन०  टोस्बी  सिह  :  क्या  योजना  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार ने  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  पर्यावरण  और  वनों  के  विकास  के  लिए  पूर्वोत्तर  परिषद
 को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  विशेष  वित्तीय  आवंटन  किए
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 यदि  तो  क्या  आवंटन  समयबद्ध  विस्तृत  प्रस्तावों  के  आधार  पर  मंजूर  किए गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  भोर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  संबंध  में  उचित  कदम  उठाने  का  विचार है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  ओर  हां  ।

 पर्यावरण  :  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  प्रमुख  विस्तृत/व्यापक  प्रस्तावों  में  य ेशामिल

 पारिस्थितिकीय  विकास  पर्यावरणीय  शिक्षा/स्थिति  रिपोर्ट  तैवार  करना  तथा

 स्पति  और  जीव-जन्तु  की  सूची  पर्यावरणीय  अनुसंधान  ओर  विकास  परियोजनाएं
 भादि  ।

 स्थान  विशिष्ट  अनुसंधान  और  विकास  आवश्यकताओं  का  प्रता  लगाने  के लिए  अलग-अलग
 परियोजनाएं  निर्धारित  की  गई  क्षेत्रीय  प्रयोग  और  विस्तार  परियोजनाएं  शुरू  को
 गई  हैं  ।

 वन  झौर  वन्य  जोवन  :  सातवों  योजना  में  नई  स्कीमों  को  शुरू  करने  ओर  अनेक  स्कीमों  को

 न्यूनतम  स्तर  तक  आव२ਂ  से  बचाने  के  लिए  उन्नत  नीति  अपनाई  गई  सामाजिक

 उत्पादन  वन  उद्योग  और  कृषि  बन  उद्योग  सहित  मुख्य  वनरोपण  प्रयत्न  शुरू  करने  के  लिए

 लघु  स्कीमों  का  समूहीकरण  किया  गया  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  इत  सभी  सकी  मों  को
 शरू

 किया  गया  अनुसंघान  और  शिक्षा  वन-संरक्षण  ओर  सुरक्षा  व  अन्य
 जीवन  शरणस्थलियों  और  पार्कों  का  विकास  तथा  लाभोन्मुख्  वन  उद्योग  इक
 कार्यक्रमों  से  जनसंख्या  के  पुनर्वास  और  इस  क्षेत्र  में  शूम-खेती  से  सम्बन्धित  मामलों  का  हल  ढूंढने  में  भर

 - सहायहा मिलेगी । वित्तीय आबंटनों के ब्योरे संघर्म विवरण में दिए गए प्रश्न ही नहीं



 1907  )  लिबित  उत्तैर

 विवरण

 पर्यावरण  ओर  वलों  के  विकास  के  लिए  सातवीं  पंक्वर्षीय  योजना  के  पूर्वोत्तर
 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  राज्यों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेवित्तीय  आवंटनों  का  विवरण

 रापये

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  पर्यावरण और  वनों  के  विकास

 सं०
 के  लिए  198  5-90  के  दौरान

 हैं
 किए  गए  वित्तीय  आवंटन

 राज्य

 I.  हि  असम  7150.00

 2.
 मणिपुर

 1497.00

 3.  मेघालय
 2920.00

 4.  नागालैंड
 1805.00

 5.  जिपुरा  1553.00

 संघ  राज्य  क्षेत्र
 ॥

 6.  अरूणाचल  प्रदेश  3008.00

 7.  मिजोरम
 1505.00

 पूर्वोत्तर  परिषद  892.94

 कुल  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  20332.94

 इसके  राज्य  राज्य  क्षेत्र  के  प्रस्तावों  के  आधार  पर  वर्षानुवर्ष  विभिन्न  केन्द्रीय

 प्रायोजित  स्कीमों  के  अन्तर्गत  भी  वित्तोय  सहायता  उपलब्ध  कराई

 ब्री  कार्यक्रम  के  सम्बस्ध  में  राज्यों  द्वारा  सूचित  को  गई  उपलब्धियों
 का  बास्तविक  सत्यापन

 551.  भो  एन०  टोस्बी  सिंह  :  क्या  कार्यक्रस  कार्यान्वयन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  कार्यक्रम  के  सभ्वस्ध  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  सूचित
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 लिखित  उत्तर  .  26  1986-

 की  गई  उपलब्धियों  की  वास्तविक  सत्यापन  करने  के  लिए  कोई  प्रणाली  अपनाई

 यदि
 तो

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 यदि  तो  क्या  सरकार  पूरे  देश  से  पिछड़े  तथा  दूर  दराज  जिलों  से  प्राप्त  उन
 यतों  से  अवगत  है  कि  अधिकांश  उपलब्धियों  के  आंकड़े  नोकरशाही  द्वारा  तैयार  किए  गए  हैं  जिनका
 वास्तविक  लाभ  से  कोई  सामंजस्य  नहीं  ओर

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मन््त्री  ए०  बो०  ए०  गनो  खान  :  ओर  भारत

 सरकार  के  विभिन्न  मन्त्रालयों/विभागों  द्वारा  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  सूचित  की  गई  उपलब्धि  के

 वास्तविक  सत्यापन  के  लिए  कोई  विशिष्ट  तरीके  नहीं  अपनाए  गए  हैं  ।  संबंधित  मंत्रालयों
 ओर  योजना  आयोग  के  अधिकारी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  दोरा  करते  हैं  और  कार्य  क्रम
 के  अन्तगेंत  प्रगति  देखते  इसके  कल्याण  मन्त्रालय  ने  परिवारोन्मुख  आश्िक  कायंत्रमों  के

 समवर्ती  स्थानिक  मुल्यांकन  करने  के  लिए  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए
 ग्रामीण  क्कास  और  परिवार  कल्याण  विभाग ने  देश  में  क्षेत्रीय  मूल्यांकन  इकाइयों  की  स्थापना  के

 कार्यक्रम  के  प्रबोधन  तथा  मूल्यांकन  के  लिए  प्रबन्ध  किए  कार्यक्रमों  के  कुछ  पहलुओं  का
 कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  ओर  स्वतन्त्र  अनुसंधान  संस्थाओं  द्वारा  भी  मूल्यांकन  किया  जाता

 ओर  सम्पूर्ण  देश  के  पिछड़े  ओर  दूर  दराज  जिलों  के  आंकड़ों  के  सहो  होने  के  बारे
 में  कोई  विशेष  शिकायत  नहीं  मिली  योजना  आयोग  ने  सूचित  आंकड़ों  के  सही  होने  की
 जांच  करने  के  लिए  1983  में  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को लिखा  उनसे  प्राप्त  उत्तर
 से  यह  पता  चला  है  कि  सूचित  आंकड़े  सही  थे  ।

 में  रहने  वाले  भ्रादिवासो  लोगों  को  भूमि  झ्लायंटित  करनाਂ

 557,  श्री  प्रमर  सिह  शाठवा  :  क्या  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कतिपय  जेसे  गुजरात  के  बड़ौदा
 जिले  में  आदिवासी  लोग  बहुसंख्या  में  हैं  और  ये  क्षेत्र  वनों  के  अन्तगंत  आते

 क्या  जनजातीय  क्षेत्रों  में  पेड़  लगाने  पर  प्रतिवर्ष  एक  बड़ी  राशि  व्यय  की  आती  है  किन्तु
 उसके  कोई  लाभदायक  परिणाम  प्राप्त  नहीं  और

 क्या  सरकार  का  विचार  वनों  में  रहने  वाले  आदिवासियों  को  पेड़  लगाने  के  लिए वन
 भूमि  आबंटित  करने  तथा  पोधों  के  संरक्षण  के  लिए  कुछ  पारिश्रमि  और  बाद  में  उन्हें  पेड़ों  से  होने
 वाली  आय  का  50  प्रतिशत  अंश  देने  का  है  ताकि उस  क्षेत्र से  गरीब  लोगों का  पुनर्वास  किया  जा
 सके  ?
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 7  1907  लिखित  उत्तर
 —

 पर्यावरण  झौर  वन  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  जियांउरंहमान  :  हां  !

 वानिको  क्षेत्र  में  वक्षा  रोपण  के  क्रियाकलापों  के  लिए  रखो  गई  कुल  आबंटित  घन  का

 एक  हिस्सा  प्रत्येक  वर्ष  आदिवासी  क्षेत्र  में  व्यय  किया  जाता  केन्द्र  सरकार  ने  इस  प्रकार  के

 रोपण  के  भसफल  होने  की  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  की  है  ।

 महाराष्ट्र  एवं  मध्य  प्रदेश  जैसी  राज्य  सरकारों  ने  आदिवासी  बन  क्षेत्रों  तथा

 बनों  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  हेतु  लाभ  उन्मुख्ध  स्कीमों  को  अपनाया  ऐसी  स्कीमों  में  वृक्ष  की  वृद्धि  की

 अवधि  के  दोरान  लाभ  उपभोगियों  को  जीवन-निर्वाह  भत्ता  देने  का  तथा  परिपक्व  होने  पर  फसल
 3। सामग्री  से  कुल  प्राप्त  का  एक  प्रतिशत  व  भोगाधिका र  बांटने  का  एक  घटक  अन्तःनिहित

 मंथ्यू  ग्रायोग  पर  ध्यय

 553.  श्री  आनन्द  सिह  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पंजाब  समझौते  के

 कार्यान्वयन के  बारे  में  नियुक्त  किए  गए  मंथ्यू  आयोग  पर  कितना  व्यय  हुआ  है  ?

 आस्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मनन््त्रो  भ्रुण  :  मेथ्यू  आयोग  पर  किए  गए
 निश्चित  व्यय  को  बताना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  कुछ  बिल  अभी  भी  बकाया  फिर  भी  6.00  लाख

 रुपये  से  अधिक  व्यय  होने  की  सम्भावना  नहीं  है  जो  इसे  आबंटित  किया  गया  था  ।

 सार्वजनिक  जीवन  को  स्वच्छ  बनाने  के  लिए  कदम

 554.  भरी  झ्रानन्द  सिह  :  क्या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  द्वारा  सार्वजनिक  जीवन  को  स्वच्छ  बनाने  के लिए  कई  योजना  तैयार  की
 गई  A

 इसके  अनुसरण  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 गृह  मन््त्रो  एस०  बो०  :  से  मंत्रियों  क ेलिए  पहले  ही  आचार  संहिता
 स्वच्छ  और  सक्षम  प्रशासन  और  लोगों  की  सेवा  का  स्तर  सुधारने  के  लिए  वचनबद्ध

 लोकपाल  विधेयक  जिसे  1985  में  लोक  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  इस  दिशा  में  उठाया

 .  गया  एक  कदम  लोक  प्रशासन  में  भ्रष्टाचार  समाप्त  करने  के  विभिन्न  उपाय  किए  गए  हैं
 जैसे  भ्रष्टाचार  प्रोन्नत  क्षेत्रों  का पता  नियमों  और  प्रक्रियाओं  को  सरल  विभागीय
 सतकंता  तंत्र  को  मजबूत  सतकंता  के  मामलों  का  जल्दी  निपटान  भ्रष्ट  और  असक्षम
 तत्वों  को  निकालने  की  दृष्टि  से  50/55  की  आयु  प्राप्त  करने  वालों  या  30  वर्ष  की  सेवा  अवधि  पूरी
 करने  पर  सरकारी  कमंचारियों  के  मामलों  की  नियमित  रूप  से  पुमरीक्ष  करना  ।
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 लिखित  सत्तेर  26  1986

 अनुसूचित  जनजातियों  पर  भ्रत्याचार

 555.  औरो  भ्रजय  विश्वास  :  कया  कल्याल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि  :

 वर्ष  1983-84  ओर  1985  के  दोरान  अनुसूचित  जनजातियों  पर
 अत्याचार  के  कितने  मामले  प्रकाश  में  आये  ।

 अनुसूचित  जनजातियों  पर  अत्याचार  होने  के  प्रमुश्ष  कारण  कया  और

 जनजातियों  पर  अत्याचार  करने  के  लिए  कितने  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  गया  ?

 कल्याण  मन््त्रालय  में  उप  भन्त्रो  गिरिघर  :  विभिन्न  राज्यों/संघ
 शासित  क्षेत्रों  द्वारा  सूचित  किए  गए  1983-84  तथा  1985  के  दोरान  अनुसूचित  जातियों  पर  किए
 गए  अत्याचा  रों  के  मामलों  की  राज्यवार  संख्या  का  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  पर  अत्याचार  मुख्यतः  सामाजिक  आशिक  कारणों  जेसे
 ऋण  के  बंधुआ  मजदूरी  वानिकी  में  शोषण  तथा  कम  मजदूरियों  आदि  के

 भाम  स्वरूप  होते  हैं  ।

 अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 विवरण

 विभिन्न  राज्यों  संघ  शासित  क्षेत्रों  ढारा  सूचित  19  83-84  तथा  1985
 के  दोरान  अनुसूचित  जातियों  पर  किए  गए  अत्याचारों  के  मामलों

 की  संख्या  का  विवरण

 धन»  $$$  ननन-ममनमन++++ मम»  कममममम++++ਂ

 ऋ०  सं०  +1985  के
 क्षेत्र  आंकड़े  मास  तक

 2  3.  4.  5  6
 का

 1.  आंध्र  प्रदेश  31  54  19  दिसम्बर

 2.  असम  शुन्य  13  शून्य  मार्च

 3.  बिहार  116  203  180  अफ्टूबर

 4.  गुजरात  94  114  125  दिसस्यर

 हिमाचल  प्रदेश  शू्य  शूम्य  शृष्य
 द्सिम्वर
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 1  2  3  4  5  6

 6.  कर्नाटक  4  1  शून्य  अक्ट्बर

 7.  केरल  18  104  59  सितम्बर

 «मध्य  म्रध्य  प्रदेश  3119...  3134  2955  दिसम्बर

 9.  महाराष्ट्र  240  159  169  दिसम्बर

 10.  मनिपुर  श्न्य  श्न्य  2  दिसम्बर

 11.  मेघालय
 शून्य  शून्य  शून्य  अक्टूबर

 12.  नागालैंड  श्न्य  झ्न्य  श्न्य  नवम्बर

 13.  उड़ीसा  53  55  46  दिसम्बर

 14.  राजस्थान  439  400  379  दिसम्बर

 15.  सिक्किम  शून्य  शून्य  शून्य  दिसम्बर

 16.  तमिलनाडु  शन्य  4  अक्टूबर

 17.  त़िषुरा  झ्न्य  श्म्य  श््न्य  दिसम्बर

 18.  उत्तर  प्रदेश  शून्य  शून्य  3  दिसम्बर

 19.  पश्चिम  कंगाल  20  15  15  नवम्बर

 20.  अंडमान  निकोबार  झून्य  3  1  नवम्बर

 द्वीप  समृह

 21.  अरूणाचल  प्रदेश  36  30  11  नवम्बर

 22.  दादर नगर  हवेरल  शून्य  श्न्य  श्न्य  दिसम्बर

 23.  दसन  दीप  शून्य  शृन्य  श्न्य  विसम्बर

 24.  लक्षद्वीप  श्न्य  श्न्य  दिसम्बर

 25.  मिजोरम  शून्य  शून्य  शून्य  दिसम्बर

 जोड़  4170  4299  3965
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 भूतपूर्व  सेनिकों  की  समस्याझों  के  सम्बन्ध  में  उच्तचस्तरीय  समिति
 को  सिफारिशें

 556.  प्रो०  सधु  वष्डवर्ले  :  क्या  रक्षा  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  मन्त्र  ने  19  1985  को  सदन  में  यह  घोषणा  की  थी  कि  सरकार  ने

 भूतपूर्व  सैनिकों  क  सम्बन्ध  में  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिश  संख्या  15.56  को  आंशिक  रूप  से

 स्वीकार  कर  लिया  है  जिसमें  भूतपूर्व  सैनिकों  के लिए  यह  व्यवस्था  कि  समयवद्ध  आधार  पर  और

 संक्षिप्त  प्रक्रिया  के  अन्तगंत  सेवानिवृत्ति  पर  अपने  रहने  के  लिए  अपने  मकान  वापस  ले  सकते

 यदि  तो  सिफारिश  संख्या  15.56  का  कोन  सा  भांग  स्वीकार  किया  गया

 कौन-कौन  से  राज्य  सिफारिश  संख्या  15.56  को  आंशिक  रूप  से  लागू  करने  के  लिए
 आवश्यक  कदम  उठामे  के  लिए  राजी  हुए  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्न  राज्य  सरकारों  की  सिफारिशों  को  उपयुक्त  विधेयक

 द्वारा  शीघ्र  शवागू  करने  की  सलाह  दी  है  ?

 रक्षा  झ्मुसंघान  भोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मनत्रो  प्ररुण  :

 सरकार  ने  भूतपूर्व  सैनिकों  के  सम्बन्ध  में  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिश  को  आंशिक

 रूप  से  स्वीकार  कर  लिया  है  जिसमें  यह  व्यवस्था  है  कि  सैनिक  समयबद्ध  आधार  पर  और

 संक्षिप्त  प्रक्रिया  के  अन्तगेंत  सेवानिवृत्ति  पर  अपने  रहने  के  लिए  अपने  मकान  वापस  ले  सकते

 आबश्यकता  पड़ने  इसे  लागू  करने  के  लिए  राज्य  सरकारें  कानून  बना  सकती
 |

 इस  सम्बन्ध  में  राज्यवार  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दर्शाई  गई

 हां  ।

 विवरण

 वे  राज्य  जिनमें  भूतपूर्व  सेनिकों  के  रिहायशी  आवास  को  खाली  करवाए  जावे की
 ध्यवस्था है  :--

 (i)  गुजरात

 (४)...  हरियाणा

 (ii)  भम्मू-कश्मीर

 (४)...
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 (५)  केरल*

 (५)  मध्य  प्रदेश**

 महाराष्ट्र

 पंजाब*

 (ix)  त्रिपुरा

 (5)  उत्तर  प्रदेश

 (४)  पश्चिम  बंगास

 इन  राज्यों  में  भूतपूर्व  सैनिकों  के  रिहायशी  आवास  को  खाली  करवाने  से  सम्बन्धित  मामलों

 का  संक्षिप्त  रूप  से  निपटान  करने  की  व्यवस्था  है  ।

 *जम्ध्य  प्रदेश  में  केन्द्र  सरकार  की  सशस्त्र  सेनाओं  के  भूतपूर्व  सैनिकों  अथवा  सशत्र  सेनाओं  के

 मृतक  सैनिक  के  परिवार  के  सदस्यों  को  उतके  आवासों  को  उन्हें  वापस  देने  की  विशेष  व्यवस्था

 वे  राज्य  जिनमें  रिहाइशी  आवास  खाली  करवाने  की  कुछ  विशेष  व्यवस्थाएं  हैं  :--

 (i)  हिमाचल  प्रदेश  ]  रे
 4  यह  व्यवस्था  केवल  सेवारत  कामिकों  के  लिए
 J

 (ii)  इस  सम्बन्ध  में  अधिनियम  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  लेकिन

 राज्य  जिनमें  भूतपूर्व  सैनिकों  क ेरिहायशी  आवास  को  खाली  करवाने  की  कोई  व्यवस्था

 (i)  आंध्र  प्रदेश

 (ii)  असम

 (19)  बिहार

 (४)  इस  सम्बन्ध  में  कानून  बनाने  का  विचार  है  भर  हाल  ही  में
 उसने  अध्यादेश का  मसोदा  भारत  सरकार  को  भेज  दिया

 गया  है  ।

 (8)  राज्य  जिनमें  भूतपूर्व  सैनिकों
 के रिहायशी  आवास  को  खाली  करवाने  की  कोई  समस्या

 नहीं  है  :  --

 (i)  मणिपुर
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 (ii)  मेघालय

 (४४)  नागालेंड

 _(iv)  ।  सिक्किम

 भारी  जल  पसंयंत्रों  की  स्थापना

 557.  श्रीमतो  जयम्ती  पटनायक  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  कुछ  भारी  जल
 संयंत्रों  की  स्थापना  करने  का  है

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उक्त  योजना  अवधि  के  दौरान  कितने  भारी  जल  संयंत्र

 पित  करने  का  विचार

 ऐसे  भारी  संयंत्रों  को  स्थापित  करने  के  लिए  किन-किन  स्थानों  को  चुना  गया  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  भौर  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको  शोर

 अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  बी०  पाटिल  ):  हां  ।  गुजरात  में  हजीरा
 में  110  मीटरिक  टन  की  वार्षिक  क्षमता  वाला  एक  ऐसा  भारी  पानी  प्र॑ंयंत्र  लगाने  का  प्रस्ताव  है  जो

 अमोनिया  और  हाइड्रोजन  के  विनियम  की  मोनोथममरल  प्रक्रिया  पर  आधारित  होगा  तथा  मैसस  कृषक
 भारती  कोआपरेटिव  के  उवंरक  संयंत्र  से  जुड़ा  होगा  ।

 इलक्ट्रानिकी  के  विकास  के  लिए  उठाए  गए  कदस

 5“  8.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  इलेक्ट्रानिकी  विकास  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 कया  सरकार  का  विचार  इलैक्ट्रानिकी  उद्योग  के  विकास  के  लिये  एक  इलेक्ट्रानिक  विकास
 बेक  स्थापित  करने  का  और

 इलेक्ट्रोनिकी  उद्योग  विकास  के  लिए  अन्य  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  शोर  प्रोद्योगिको  भम्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको  झोर
 प्रस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्०  मन््त्रो  शिवराज  वो०  इलेक्ट्रोनिकी  के  विकास  के  लिए
 सरकार  ने  जो  उपाय  किए  उनका  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
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 कितु  इलैक्ट्रानिक  संघटक-पुर्जा  उद्योग  के  लिए  प्राप्त  ऋण  के  आवेदन-पत्रों पर
 शीघ्र  कार्रवाई  करने  में  सहायता  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  भा  औद्योगिक  विकास  बोर्ड

 डी०  बी०  आई०  )  ने  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  के  प़रामश्ं  से  एकू  कार्यंदल  का  गठन  किया  है  ।

 नीतियों  तथा  क्रियान्वयन  विषयक  विस्तृत  मार्गदर्शक  सिद्धांतों  की घोषणा  पहले
 ही  की  जा  चुकी  सरकार  विभिन्न  क्षेत्रों  में  कार्यक्षमता  तथा  सेवाओं  में

 सुधार  लाने
 की  दृष्टि  से  इलेक्ट्रानिकी  के  समुचित  प्रयोग  को  बढ़ावा  दे  रही

 इले  क्ट्रानिकी-कार्य क्र  की  सफलता  के  लिए  मानव  सम्पदा  के  विकास  के  काये  को  काफो

 महत्वपूर्ण  एवं  निर्णायक  माना  गया  है  और  इस  दिशा  में  एक  व्यापक  योजना  बनाई  गई  है  ।

 अनेकानेक  छोटी  तथा  मझोली  इकाईयों  को  सहायता  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  परीक्षण  तथा
 विकास  के  विद्यमान  आधार  का  ग्रेड  बढाया  जा  रहा  है  ताकि  प्रौद्योगिकी  की  उभरती  हुई
 तामों  के  साथ  उनका  तालमेल  स्थापित  हो  सके  ।

 सेवाओं  के  इलेक्ट्रोनिकीकरण  के  हो  एक  अंग  के  रूप  कम्प्यूटरी  कृत  राष्ट्रीय  सूचना  व्यवस्था

 दायरा  बढ़ाकर  उसका  विस्तार  जिला  स्तर  तक  किया  जा  रहा

 विवरण

 देश  में  इलेक्ट्रानिकी  विकास  में  तेजी  लाने  के  उद्देश्य  स ेसरकार  ने  नई
 संवर्धनात्मक  नीधि  तैयार  करने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए

 नई  नीति  में  मूलभूत  रूप  से  निम्नलिखित  दिशाओं  में
 भ्रधिक  जोर  दिया  गया  है

 (1)  लाइसेंसिंग  नीति  को  आमतौर  पर  उदार  बनाना  जिसमें  विनियमन  के  बजाए  संवर्धन
 पर  अधिक  जोर  दिया  गया

 (2)  जिन  क्षेत्रों  में  नियन्त्रण  अपरिहायं  वहां  सामान्यतः  वास्तविक  नियन्त्रण  क ेबजाए
 आशिक  नियंत्रण  को  तरजीह  दी  जाएगी  ।

 (3)  कुल  उत्पादन  क्षमता  की  कोई  ऊपरी  सीमा  नहीं  होगी  ओर  उन  मामलों  को

 छोड़कर  जहां  किन्ही  बहुत  ही  विशेष  कारणों  से  किसी  उत्पाद  के  लिए  ्रिशिष्ट  आरक्षण

 !  गए  बड़े  पैमाने  के  उद्योग  लघु  क्षेत्र  निजी  भेत्र  सार्वजनिक  क्षेत्र  आदि  जंसे

 कोई  क्षेत्रीय  किस्म  के  प्रतिबंध  नहीं  रहेंगे  ।

 (4)  समकालीन  प्रौद्योगिकी  से  किफायती  स्तर  पर  अधिक  मात्रा  में  उत्पादन  करना

 दर्शी  सिद्धांत
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 निम्नलिखित  विशिष्ट  उपायों  का  मुख्य  रूप  से  उल्लेख  करना  जरूरी

 (i)  कुछ  चुनिन्दा  उत्पादों  के  लिए  एक  ही  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  कई  उत्पादों  के
 विनिर्माण  का  लाइसेंस  जारी  किया  जाएगा  ।

 इलैक्ट्रानिक  संघटक-पुर्जा  उद्योग  को  लाइसेंस  से  मुक्त  कर  दिया  गया  साथ
 ही  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  लिए  लाइसेंस  की  जरूरत  नहीं  होगी  लेकिन  शर्ते  यह्
 है  कि  ये  इका  इयां  वित्तीय  संस्थानों  से  साधन  स्रोत  नहीं  ले  पाएंगे  ।

 इलैवट्रानिकी  के  सभी  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिकी  के  आयात  तथा  विदेशी  सहयोग  की

 अनुमति  दी  जाएगी  ।  40  प्रतिशत  से  कम  की  विदेशी  साम्या-पूंजी  वाली  इकाइयों
 को  सभो  क्षेत्रों  में  अनुमति  दी  जाएगी  ।

 कम  लागत  पर  अधिक  मात्रा  में  उत्यादन  के  लक्ष्य  को  हासिल  करने  के  लिए
 निम्नलिखित  उत्पादों  के  लिये  प्रौद्योगिकी  को  केन्द्रीकृत  रूप  से  प्राप्त  किया

 जाएगा  ।

 टेलीफोन  उपकरण  ।

 इलैक्ट्रानिकी  पी०  ए०  बी०  एक्स०  प्रणालियां  ।

 ग्रामीण  स्वचालित  एक्सचेंज  ।

 (५)

 (५)

 सु  क्षेत्रों  के  उद्योग  के  विकास  को  प्रोत्साहित  किया  अवैक  उत्पादों  के

 लिए  अनुमोदन  प्राप्त  करने  के  कार्य  का  विकेन्द्रीकरण  कर  दिया  गया  है  और
 अब  ऐसे  अनुमोदन  राज्य  स्तरीय  उद्योग  निदेशकों  के  स्तर  पर  प्राप्त  किये  जा
 सकते  इस  क्षेत्र  में  किये  जाने  वाले  पूंजी  निवेश  को  संशोधित  करके  उसे  35.0
 लाख  रु०  कर  दिया  गया  है  ओर  सहायक  इकाइयों  के  लिये  पूंजीनिवेश  45.0
 लाख  रु०  कर  दिया  गया  है  ।

 कम  लागत  पर  अधिक  मात्रा  में  उत्पादन  करने  के  उद्देश्य  को  पूरा  करने  के  लिये

 कुछ  ऐसे  संघटक-पुर्जों  को  जो  अब  तक  लधु  क्षेत्र  के  उद्योग  के  लिये  आरक्षित  हैं
 उन्हें  आर  क्षण  के  दायरे  से  हटाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 किसी  भी  अनुमति  देने  योग्य  स्थापना-स्थल  में  इलैक्ट्रानिक  इकाइयां  स्थापित
 करने  को  अनुमति  दी  जायेगी  ।

 दूरसंचार  के
 क्षेत्र

 में  ई०  पी०  ए०  बी०  प्रतिदर्श

 आंकड़ा  संचार  टर्मिनल  आदि  के  विनिर्माण  की  अनुमति  निजी  क्षेत्र
 में  दी  गई  निजी  क्षेत्र  द्वारा  अन्य  बस्तुओं का  भी  उत्पादन  किया  जा  सकता
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 है  जिसमें  केन्द्रीय/राज्य  धरकारों  का  इक्विटी  के  रूप  में  कम  से
 कम  5  प्रतिशत  हिस्सा  होगा  ।

 (ix)
 “  उपभोक्ता  इलैक्ट्रानिकी  को  इलैक्ट्रानिकी  के  लगभग  सभी  क्षेत्रों  में

 एकाधिकार  प्रतिबन्धनकारी  व्यापार  पद्धति  के  अन्तगंत  आने  वाली  कम्पनियों
 को  एकाधिकार  प्रतिबंधनकारी  व्यापार  पद्धति  अधिनियम  की  घारा  21  तथा

 22  के  अन्तर्गत  अनुमति  लेने  से  छूट  दी  गई  यह  सुविधा  उसके  अतिरिक्त
 है  जिसके  अन्तर्गत  रकाधिकार  प्रतिबन्धनकारी  व्यापार  पद्धति  के  अन्तगंत  पूंजी
 निवेश  की  सीमा  फो  20  करोड़  रु०  से  बढ़ाकर  100  करोड़  रुपये  कर  दिया

 गया  है  ।

 (४)  एक  नई  कम्प्यूटर  नीति  की  घोषणा  की  गई  जिसमें  अद्यतन  भ्रौद्योगिकी  के

 आधार  पर  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  के  समतुल्य  मूल्यों  पर  कम्प्यूट  रों  के  विनिर्माण
 ओर  आशिक  व्यवहायंता  के  अनुरूप  क्रमशः  स्वदेश्षीकरण  की  प्रक्रिया  को  बढ़ावा
 देने  पर  जोर  दिया  गया  है

 (xi)  कच्ची  संघटक-पुओों  तथा  पूंजीगत  उपस्करों  पर  लगने  वाला  भायात

 शुल्क  कम  कर  दिया  गया  जिसमें  साफ्टवेयर  भी  शामिल  ओर
 36  इंची  श्याम  तथा  श्वेत  दूर  दर्शन  रिसीवरों  के  मामले  में  उत्पादन  शुल्क  पर

 पूरी  छुट  दी  गई

 (53)  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  दृष्टि  से आयात  नीति  को  तकंसंगत  बनाया  गया  है  ।

 नागार्जुन  सागर  में  परमाणु  बिजलीधर

 559.  भ्री  क्षीराम  मृति  मट्टस  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पांच  दक्षिणी  बिजली  क्षेत्रों  की  रिपोर्ट  पर  विचार  किया

 उक्त  रिपोर्ट  कब  प्रस्तुत  की  गई  और  क्या  आंध्र  प्रदेश  में  नागार्जुन  सागर  में
 माणु  बिजली  घर  के  प्रश्न  पर  कोई  निर्णय  लिया  गया

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  ऐसे  कितने  बिजलीघर  स्थापित  करने  का

 विचार  ओर

 इसके  लिए  किन  स्थानों  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिको  सन््भ्आनालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलंक्ट्रानिको

 और  ध्रस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सन््त्री  छिवराज  बी०  :  ओर  परमाणु
 ऊर्जा  विभाग की  स्थल  चयन  समिति  द्वारा  देक्ष  के  उत्तरी  और  पूर्वी  विद्युत  क्षेत्रों
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 बारे  में  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  । स्थल  चयन  समिति  ने  दक्षिणी  विद्युत  क्षेत्र

 के  जिन  स्थलों  के  बारे  में  विचार  किया  है  उनमें  आंध्र  प्रदेश  का  नागाजूंन  सागर  भी  शामिल  है  ।

 और  सातवीं  योजनावधि  में  दो  ऐसे  नए  परमाणु  बिजलीघर  लगाने  करा  काम  आरंभ
 करने  के  लिये  अनुमोदन  किया  जा  चुका  है  जिनमें  से  प्रत्येक  दो  यूनिट  होंगे  और  प्रत्येक  यूनिट  की

 क्षमता  235  मेगावाट  इनमें  से  एक  बिजलीघर  कर्नाटक  में  कंगा  नामक  स्थान  पर  लगाया

 जाएगा  और  दूसरा  राजस्थान  में  रावतभाटा  स्थित  वर्तमान  बिजलीघर  के  विस्तार  के  रूप  में

 अभी  यह  विचाराधीन  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कितने  अतिरिक्त  बिजलीघर  कहां-कहां  लगाए

 किस्म  के  प्रवृूषण  का  स्तर

 5  0.  ओर  डो०  बो०  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  परिबेज्ञी  किस्म  के  वायु  प्रदूषण  का  स्तर  क्या

 क्या  भारत  में  परिवेशी  किस्म  के  वायु  प्रदूषण  का  वर्तमान  स्तर  सोवियत  संघ  और

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  परिवेश  किस्म  के  वायु  प्रदूषण  के  स्तर  की  तुलना  में  कम  ओर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  परिवेशी  किस्म  के  वायु  प्रदूषण  के  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिए
 कया  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  सन््त्रालय  में  राज्य  मस्ती  नियाउरंहमान  भ्रन्सारी  )  :  केन्द्रीय
 प्रदूषण  निवारण  एवं  नियंत्रण  बोडं  द्वारा  प्रदूषकों  की  सीमा  निर्धारित  करते  हुए  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता
 मानक  निम्न  प्रकार  से  हैं  :-

 नमः  -

 क्षेत्र  स्थगित  सल्फर  कारबन  नाइट्रोजन
 आक्साइड

 मटर  आक्साइड  आवसाइड

 भौद्योगिक  तथा  मिश्रित  500  120  5,000  120

 आवासीय  तथा  ग्रामीण  200  80  2,000  80
 संवेदनशील  पर्यटक

 आरामगु  ह,अभया  हेल्थ

 रिसोटट  तथा  अन्य  100  30  1,000  30

 भारत  में  वायु  मानक  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  तथा  उससे  अधिक  सोवियत  रूस  के  साभ
 तुलनीय
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 प्रश्न  ही  नहीं

 दिल्ली  झोर  राजस्थान  में  संनिक  स्कूल

 561.  भ्री  बनवा रो  खाल  बेरवा  :  क्यां  रक्षा  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  दिल्ली  और  राजस्थान  में  कितने  स्कूल  चलाये  जा  रहे  हैं  ओर  इन  स्कूलों  में  कितने  छात्र

 भरती

 क्या  सरकार  देश  भर  में  सैनिक  स्कूलों  की  संख्या  और

 क्या  असैनिक  व्यक्तियों  के  बच्चों  के  लिये  इन  स्कूलों  में  प्रवेश  पाने  का  कोई  प्रावधान  है

 ओऔर  यदि  तो  प्रतिवर्ष  असैनिक  व्यक्तियों  के  कितने  बच्चों  को  इसमें  प्रवेश  दिया  जाता  है  ?

 रक्षा  प्रनुसंधान  भौर  विकास  विमाग  सें  राज्य  स्त्री  भ्रुण  :  दिल्ली  में

 कोई  भी  सैनिक  स्कूल  नहीं  राजस्थान  में  चित्तौड़गढ़  में  एक  सैनिक  स्कूल  चल  रहा  3

 1986  को  इस  स्कूल  में  562  छात्र  थे  ।

 सैंनिक  स्कूल  राज्य  सरकार/संघ  शासित  प्रदेश  के  विशेषः  अनुरोध  पर  स्थापित  किया
 जाता  है  क्योंकि  स्कूल  का  सभस्त  पूंजीगत  व्यय  और  आवर्ती  व्यय  का  अधिकांश  भाग  उन्हें  ही  वहन
 करना  होता  इस  समय  देश  में  18  सैनिक  स्कूल  ओर  सैनिक  स्कूल  खोलने  के  बारे  में  तभी

 बिचार  किया  जा  सकता  है  जब  सैनिक  स्कूलों  की  योजना  के  अनुसार  राज्य  खरकारों/संघ  शासित

 प्रदेशों  से  इस  बारे  में  विशेष  अनुरोध  प्राप्त  होते  हैं  ।

 सैनिक  स्कूलों  में  भूतपूर्व  सेनिकों  सहित  सैना  काभिकों  के  बच्चों  के  लिए  केवल  25

 प्रतिशत  स्थान  ही  आरक्षित  किए  गये  बाकी  स्थान  असैनिक  कामिकों  के  बच्चों  के  लिये  उपलब्ध

 प्रतिवर्ष  प्रवेश  पाने  वाले  असैनिक  काभिकों  के  बच्चों  की  संख्या  इस  बात  पर  निर्भर  करती  है  कि  प्रत्येक

 स्कूल  में  कितने  स्थान  खाली

 ]

 में  वन  भूमि  में  भ्रधिवासियों  को

 562.  श्री  के०  मोहन  लाल  :  क्या  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार ने  राज्य  में  वन  भूमि  में  कुछ  श्रेणियों  क ेअधिवासिमों  को  हकनामा
 प्रदान  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  मांगी
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  ने  उस  पर  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 पर्यावरण  प्लोर  वन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 राज्य  सरकार  ने  त्रिचुर  जिले  के  ओल्लुक्कारा  गांव  में  8.632  हैक्टेयर  वनभूमि  का

 दिक्कपरिवतेन  करने  के  लिए  तथा  इस  भूमि  को  उन  लोगों  को  देने  के लिए  जिन्होंने  इस  पर  अतिक्रमण

 .  किया  केन्द्र  सरकार  की  स्वीकृति  मांगी  है  ।

 चूंकि  राज्य  सरकार  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  मांगे  गये  स्पष्टीकरण  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  अतः

 केन्द्र  सरकार  अभा  तक  कोई  भी  निर्णय  नहीं  ले  पाई  है  ।

 भारतोय  वायु  सेना  में  विभान  को  झासिल  करना

 563.  श्री  संतोष  मोहन  देव  ]
 »  :  कया  रक्षा  मन्त्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्री  झार०  एसम०  भोये  |

 क्या  वायु  सेना  में  हाल  ही  में  कोई  विमान  शामिल  किया  गया

 क्या  उसको  देश  में  तैयार  किया  गया  था  अथवा  विदेश  से  खरीदा  गया  ओर

 उक्त  विमान  को  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 रका  प्रनुसंघान  झोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  श्ररण  :  जी

 ओर  विमान  एक  सीट  वाला  आधुनिक  बमवर्षक
 लड़ाकू  विमान  यह

 उन्नत  हक्तालाजी  वाला  विमान  है  जो  अति  आधुनिक  हथियारों  को  ले  जा  सकता  इस  विमान  का
 उत्पादन  रूसी  सरकार

 से
 प्राप्त  लाइसेंस  के  अन्तगंत  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  द्वारा  किया  जा

 रहा

 मणिपुर  माथा  का  झ्ाठवीं  ध्रनुसूची  में  शासिल  किया  जाना

 564.  श्री  इस्रजोत  गुप्त  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  हाल  में  आल  इंडिया  यूथ  फैडरेशन  के  मणिपुर  एकक  से  एक  ज्ञापन
 प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  यह  मांग  की  गई  है  कि  मणिपुर  भाषा  को  राष्ट्रीय  भाषा  घोषित  करके
 संविधान  की  आठवीं  अनुसूचो  में  शामिल  किया  जाए  तथा  सशस्त्र  सेना  विशेष  शक्तियां  अधिनिग्रम
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 जज  चजजज

 तथा  1985  को  वापस  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 झान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  भ्ररुण  :  ओर  जी
 श्रीमान  ।  सरकार  का  मत  है  कि  आठवीं  अनुसूची  में  और  अधिक  भाषाओं  को  सम्मिलित  करने  से  अन्य
 प्रतिप्रभाव  और  प्रतिक्रियाएं  होगी  ।  तथापि  सभी  भाषाओं  की  संस्कृति  और  साहित्य  सम्पदा  को
 सित  करना  सरकार  का  काये  है  बाहे  व ेआठवीं  अनुसूची  में  सम्मिलित  हों  या  नहीं  ।

 भूमिगत  उग्रवादियों  द्वारा  हिसा  जारी  रखने  ओर  आम  नागरिक  के  जीवन  ओर  कानूनी  रूप  से

 स्थापित  सरकार  को  खतरे  के  कारण  सशस्त्र  बल  विशेष  शवितियां  अधिनियम  और  मणिपुर )
 1958  को  वापस  लेना  वांछनीय  नहीं  है  ।

 करल  के  लिए  वाधिक  योजना  परिव्यय

 565.  श्री  टी०  बशीर  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  के  लिए  वर्ष  1986-87  के  लिए  वाधिक  योजना  परिव्यय को  अधभ्तिम  रूप

 दे  दिया  गया  है

 यदि  तो  कितनी  राशि  का  योजना  परिव्यय  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 योजना  मन््त्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  हां  ।

 (=)  केरल का  वर्ष  1986-87  के  लिए  अनुमोदित  योजना  परिव्यय  390  करोड़  रु०  है
 जिसका  वितरण  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 वाधिक  योजना  1986-87  केरल

 ९०)

 विकास  का  शीर्ष  सहमत  परिव्यय

 i  2

 1...  कृषि  ओर  सम्बद्ध  सेवाएं  5200

 2...  ग्रामीण,विकास  2045

 3...  विशेष  क्षेत्र  कार्यक्रम  100
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 उद्योग  श्लोर  खनिज

 ग्राम  और  लघु  उद्योग

 उद्योग  और  लघु  उद्योग  के

 बनने

 जोड़  (6)

 परिवहन

 बन्दरगाह  ओर  प्रकाश  स्तम्भ

 सड़क  ओर  पुल

 सड़क  परिवहन

 अन्तर्राज्यीय  जल  परिवहन

 जोड़  (7)

 प्रोधोगिकी  ओर  पर्यावरण

 सामान्य  आशिक  सेवाएं

 कला  ओर  संस्कृति

 स्वास्थ्य

 जल  भावास  और  शहरो  विकास

 जल  पूर्ति  और  स्वच्छता

 भावास  आवास

 शहरी  विकास  राजधानी  त्ररियोजनाओं  सहित )

 सूचना  तथा  प्रचार
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 1  2

 14...  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और

 अन्य  पिछड़े  वर्गो ंका कल्याण  450

 15.  श्रम  और  श्रमिक कः  97

 16...  समाज  कल्याण  झोर  पोशाहार

 सामाजिक  सुरक्षा और  कल्याण  104

 पोषाहार  1333

 17.  सामान्य  सेवाएं

 लेखन  सामग्री  ओर  मुद्रण  100

 सावंजनिक  कार्म  700

 जोड़  (17)  800

 कूल  जोड़  39000

 ]

 घटिया  किस्म  के  रंग-रोगन  को  सप्लाई

 566.  ते  निर्मल  खत्रो
 :

 क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  मंत्रालय  के  विभिन्न  विभागों  को  घटिया  किस्म  के  रंग-रोगन  सप्लाई  किए
 जाने  के  संबंध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  की  गई  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम
 भोर

 क्या  जांच  रिपोर्ट  के  आधार  पर  उत्तर  प्रदेश  की  सम्बन्धित  फर्मों  क ेविरुद्ध  कोई  का रंवाई
 की  पई  है  ?

 रखा  उश्पादन  धोर  रक्षा  पूर्ति  विभाभ  में  राध्य  मंत्री  सुख  :  1985  के

 दौरान  उपभोक्ता  यूनिटों  से  रंग-रोगन  में  खराबी  से  सम्बन्धित केवल  दो  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  ।
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 और  चूंकि  जांच  के  दौरान  उपभोक्ता  यूनि्टें  इस  बारे  में  नहीं  बता  सकी  कि  इनकी

 सप्लाई  कहां  से  प्राप्त  हुई  ह ैइसलिए  कोई  कारेंवाई  नहीं  की  जा  सकी  ।

 ]

 वर्ष  1986-87  के  लिए  बिहार  को  वाषिक  योजना

 567.  श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1986-87  की  बिहार  की  वा्धिक  योजना  पर  योजना  आयोग  द्वारा  चर्चा  की

 गई  है  तथा  उसको  स्वीकृति  दे  दी  गई

 यदि  तो  इस  वर्ष  क ेलिए  उसका  परिव्यय  कितना  और

 इस  वर्ष  राज्य  में  विकास  के  किस  क्षेत्र  पर  बल  दिया  गया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र  ए०  के०  :  और  जी  हां  ।  बिहार  की

 वाधिक  योजना  1986-87  के  लिए  1150  करोड़  रु०  के  परिव्यय  को  पहले  ही  अन्तिम  रूप  दिया  जा

 चुका

 वर्ष  1986-87  के  दोरान  गरीबो  दूर  करने  के
 स्वास्थ्य  तथा  समस्या  वाले  क्षेत्रों  क ेविकास  कायक्रमों  पर  अधिक  बल  दिया  जा  रहा

 सातवों  पंचवर्धोय  योजना  में  ध्ाबंटन

 568.  भ्री  हुसेन  दलवाई  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  में  किस  शीर्ष  को  आवंटन  में  प्राथमिकता  दी  गई

 सातवी  पंचवर्षीय  योजना  में  शीर्ष-वार  आवंटन  कितना  और

 जहां  तक  वित्तीय  आवंटनों  का  संबंध  है  मानव  संसाधन  विकास  को  कम  महत्व  दिए
 जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  ओर  विकास  के  विभिन्न
 शीर्षों  के  अंतर्गत  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  परिव्यय  ओर  सरकारी  क्षेत्रक  के  कुल  परिव्यय  में  उनका

 भाग  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 साप्तवी  योजना  में  मानव  संसाधन  विकास  पर  बहुत बल  दिया गया  है  ओर  इसमें

 मुख्य  संघटक  स्वास्थ्य  जल  पूर्ति  और  स्वच्छता  के  लिए  सामाजिक
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 —  राम»  न  की नमक  कील  3.

 संरचना  का  विस्तार  इसके  अलावा  मानव  संसाधन  विकास  में  ऐसे  उपाय  भी  शाभिल  हैं  कि विकास

 प्रक्रिया  में  अनुसूचित  अनुसूचित  महिलाओं  ओर  विकलांगों  जैसे  कमजोर  समूहों
 की  सहभागिता  हो  ।

 इस  व्यापक  अर्थ  में  मानव  संसाधन  विकास  के  लिए  परिब्यय  छठी  5  में
 14035.26  करोड़  ०  योजना  परिव्यय  का  14.4  से  बढ़कर  सातवीं  योजना  में

 1985-90  में  29350.46  करोड़  रु०  योजना  परिव्यय  का  16.3  हो  गया  है  जिससे

 109.1  प्रतिशत*  की  वृद्धि  का  पता  चलता  ब्यौरों  का  संलग्न  है  ।

 *सामाजिक  सेवाओं  में  आवंटन  का  भाग  भी  दूसरे  स्थान  पर  सबसे  अधिक  यह  केवल
 ऊर्जा  क्षेत्रक  के  बाद  हैं  ।

 विकास  का  शीर्ष  परिव्यय  कुल  परिव्यय  का

 संख्या  प्रतिशत

 1...  ऊर्जा  $4821.26  *  30.45

 2.  सामाजिक  सेवाएं  29350.46  16.31

 3.  परिवहन  22971.02  12.76

 4...  उद्योग  और  खनिज  22460.83  12.48

 5.  सिचाई और  बाढ़  नियंत्रण  16978.65  9.43

 6...  कृषि  10573.62  5.87

 7.  ग्रामीण  विकास  9074.22  5.04

 8...  सूचना  और  प्रसारण  6472.46  3.60

 9...  विशेष  क्षेत्र  कार्यक्रम  3144.69  1.75

 10,  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  2466.00  1.37

 ll.  अन्य  1686.79  0.94

 कुल  जोड़  180,000.00  100.00

 ee  था  333.  आधा  समनमम  फ्ाम  ९७3  स  आधी  न  पाना  3  EE  NT बी  181
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 विवरण

 छठी  और  सातवीं  योजनाओं  के  दोरान  सामाजिक  सेवाओं  के  लिए  योजना  प्रावधान

 सामाजिक  सेवाएं  छठी  सातवों  वृद्धि  का
 के  परिव्यय  योजना  के  प्रतिशत

 परिव्यय

 शिक्षा  2523.74  6382.65  152.9

 स्वास्थ्य  1753.05  3392.89  93.5

 परिवार  कल्याण  1078.00  3256.26  202.1

 आवास ओर  शहरी  विकास  2488.40  4259.50  71.2

 जल  पूर्ति  ओर  स्वच्छता  3922.02  6522.47  66.3

 अनुसूचित  अनुसूचित
 जनजातिय्ें  ओर  अन्य  पिछड़ें
 वर्गों का  कल्याण  960.30  1520.43  58.3

 अनुसूचित  जाति  सं  घटक  योजनाओं

 के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  600.00  930.00  55.0

 सामाजिक  कल्याण  271.97  1012.36  272.2

 पोषाहार  238.14  1740.18  ६30.7

 श्रम  ओर  श्रमिक  कल्याण  199.64  333.72  67.2

 जोड़  14035.26.  29350.46  109.1

 कुल  योजना  परिव्यय  97500.00  180,000.00  84.6
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 ]

 भारत  के  बिना  भाबादी वाले  द्वीपों का विकास

 569.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  गृह  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारत के  प्रत्येक  महासागर/साग  र/खाड़ी  में  आबादी  विद्वीन  द्वीपों  की
 संख्या  कितनी

 और

 इनमें  से  ऐसे  कितने  द्वीप  हैं  जहां  पर  विकास  सम्भव  है  और  इस  सम्बन्ध में अब  तक  क्या

 ब्रमति  हुई  है  ?

 प्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  भदण  :  1981  की  जनगणना

 के  अनुसार  आवादी  विहीन  द्वोपों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 क्र०  सं०  मारत  के  महासागर  खाड़ी  झायादी  विहीन  द्वोपों  को  संख्या
 के  नाम

 1.  अरब  सागर  में  द्वीप  98

 2.  बंगाल  की  खाड़ी  में  द्वीप  2

 अधिकतर  बिना  आबादी  वाले  द्वीप  या  तो  क्षेत्रफल  में  बहुत  छोटे  हैं
 या

 चट्टानों  के  समुह  हैं  और  ज्वार  भाटा  के  दौरान  प्रायः  जलमग्न  हो  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  के  द्वीपों  में
 विकास  के  लिए  कोई  गुंजाइश  नहीं  तथापि  कुछ  द्वीपों  में  नारियल  की  पैदावार/वनरोपण  शुरू  किया
 गया  है  तथापि  कुछ  बिना  भाबादी  वाले  द्वीपों  का  प्रयोग  इमारती  लकड़ी  प्राप्त  करने  और  पर्यटन  के
 विकास  के  लिए  किया  जा  रहा  तमिलनाडु  सरकार  ने  मन्नार  खाड़ी  में  21  छोटे  द्वीपों  को मिलाकर
 एक  समुद्री  राष्ट्रीय  पार्क  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  लक्षद्वीप  में  एक  बिना  आबादी  वाले  द्वीप
 सुहदेली  में  एक  मछली  उद्योग  कार्यशाला  का  निर्माण  किया  जा  रहा  पश्चिमी-बंगाल  सरकार  दो
 द्वीपों  को  लोथियान  और  हेललीदे  का  विकास  वन्य  जन्तु  विहार  के  रूप  में  विकसित  कर  रही  है
 ओर  दो  अन्य  द्वीपों  डलहोजी  और  भंगरोनी  का  बाघ  आरक्षण  क्षेत्र  के  रूप  में  संचालन  किया
 जा  रहा
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 580.  शी  बी०  वी०
 श्री  टी०  बशीर
 श्री  मानिक  रेड्डी  #  ५  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 श्री  सरफराज  झहमद  |ै
 भी  एम०  रघुमा  रेड्डी  |)

 क्या  भारत  ने  ब्रिटिश  अधिकारियों  को  उग्रवादियों  की  कथित  गतिविधियों  पर  रोक
 लगाने  हेतु  कड़े  उपाय  करने  और  धमकी  भरे  पत्र  भेजने  वाले  दोषी  ०यक्तियों  तथा  श्री  तरसेम  सिंह  तुर
 की  हत्या  के  लिए  जिम्मेदार  पाये  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  करने  के  लिए  कहा  और

 यदि  तो  ब्रिटिश  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  क्या
 कदम  उठाए  हैं  ?

 विदेश  मस्त्रालय  में  राज्य  मनत्री  के०  झार०  :

 उम्रवादियों  की  गतिविधियां  बरावर  चल  रही  हैं  ओर  उनमें  कोई  कमी  नहीं  आई

 छठो  पंचवर्धोय  योजना  में  उड़ीसा  के  लिए  कल  धनराशि

 571.  श्री  चिस्तासणि  पालिप्रही  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  उड़ीसा  के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्शारित  की  गई

 क्या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  के  लिए  आवंटित  योजना  राशि  का  पूरा  उपयोग

 और

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  सगत्री  ए०  के०  और  उड़ीसा  की  छठी
 पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  1500  करोड़  रु०  का  अनुमोदन  किया  गया  है  जिसके  मुकाबले  व्यय
 1565.21  करोड़  रु०  रहा  जो  कि  अनुमोदित  परिब्यय  से  65.2  करोड़  रु०  अधिक

 प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।
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 सातवीं  पंचबर्थोय  योजना  के  भ्रन्तगंत  उड़ीसा  में  परियोज  नाञ्ों
 के  लिए  दी  गई  राशि

 572.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  अन्तर्गत  उड़ीसा  में  विभिन्न  परियोजनाओं  के  लिए
 कितनी  राशि  दिए  जाने  का  विचार  ओर

 उड़ोसा  राज्य  में  सातवीं  योजनावधि  के  पहले  वर्ष  के  दौरान  कोन  सी  परियोजनाएं
 प्रारम्भ  करने  का  विचार  है  ?

 योजना  मन््त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  ए०  के०  :  और  अनेक क्षेत्रकों
 पंचवर्षीय  योजना  परिव्ययों  का  सामान्यतः  क्षेत्रकवार  अनुमोदन  किया  जाता  कुछ  क्षेत्रकों  जैसे

 विद्युत  और  सिंचाई  परिव्ययों  का  पंचवर्षीय  तथा  वार्षिक  योजना  के  लिए  भी

 वार  अनुमोदन  किया  जाता  है  ।  संलग्न  विवरण  में  उड़ीसा  के  सिचाई  और  विद्युत  क्षेत्रकों  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  (1985-90)  में  तथा  वार्षिक  योजना  1985-86  योजना  का

 पहला  के  लिए  अनुमोदित  परिव्यय  बताए  गए

 विवरण

 वांधिक  योजना  1985-86  और  सातवीं  योजना  (1985-90)  के  अन्तर्गत

 महत्वपूर्ण  सिंचाई  और  विद्युत  ५रियोजनाओं  के  लिए  परिव्ययों  का
 विवरण---उड़ीसा

 रु० )

 परियोजनाएं  सातवीं  योजना  वाधिक  योजना

 अनुमोदित  1985-86

 परिष्यय  अनुमोदित  परिथ्यय

 1  2  |
 —_—.e>«va— या सफ  कफफफफ5डफसफसजसकफकफफफकफफकलसफस़इओ

 सिंचाई  परियोजनाएं

 अपर  इन्द्रावती  बांध  7000

 2.  अपर  इन्द्रावती  सिंचाई  250

 3.  महानदी  बिरूपा
 बैरेज

 6073  2000

 4.  खुबनेरेखा  परियोजना
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 2  3

 5.  रेंगाली  बांध  194  हु  150  हु

 6.  रेंगाली  सिंचाई
 _

 5000  400

 7.  अपर  कोलाब--बांघ  1354  600

 8.  अपर  कोलाब--सिंचाई  1950  100

 9.  मध्यम  सिंचाई  परियोजना  15032  3700

 पा  18)

 विद्युत  परियोजनाएं

 1.  तल्चर  ताप  विद्युत  केन्द्र  वस्तार  100  100

 2.  रेंगाली  756  700

 3.  ऊपरी  कोलाब  4400.  1900

 4.  ऊपरी  इन्द्रावती  30000  3000

 5.  हीराकूंड  पन-बिजली
 परियोजना  स्टेज-नाा  1581  1200

 रक्षा  सामप्रो  के  उत्पादन  में  प्लात्म-निर्भरता

 573.  प्रो०  निर्मला  कुमा  री  शक्तावत  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रक्षा  सामग्री  के  उत्पादन  में  आत्मनिरभरता  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम
 उठाए  जा  रहे  ओर

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया  गयो  है  और  यदि
 तो  उसकी  खरूपरेश्षा  क्या  है  ?

 रक्षा  उत्पादन  झौर  पू्ति  विभाग  में  राज्य  सन््त्रो  सुख  :  1965  में
 पृतति

 ्  ह  ५
 पित  रक्षा  पूर्ति  विभाग  जिसे  अब  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विभाग  में  मिला  दिया  गया  है  का  मुख्य  उद्देश्य
 रक्षा  सामान के  उत्पादन  के  लिए  देशी  स्तोतों

 का  विकास  करना  इसके  लिए  तकनीकी  निदेशकों  की
 अध्यक्षता  में  तकनीकी  समितियां  गठित  की  गई  हैं  जिन्हें  देश  में  तैयार  किए  जाने  वाले  सामान  की  मदों
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 का  पता  उनके  लिए  स्रोतों  का  पता  उत्पादन  के  दौरान  निरीक्षण  करने  तथा  तकनीकी
 मार्गदर्शन  आदि  देने  की  जिम्मेवारी  दी  गई  इसके  अलावा  उद्योग के  साथ  निरन्तर  कारंवाई  करने
 के  लिए  1985  में  एक  शिखर  समिति  और  विभिन्न  कायं  ग्रुपों  वाले  द्विस्तरीय  तंत्र का मठन  किया
 गया

 रक्षा  सामान  और  उपस्करों  का  देश  में  उत्तादन  एक  सतृत  प्रक्रिया  इस  सम्बन्ध  में

 सैना  की  दीघंकालीन  जछरतों  को  ध्यान  में  रखकर  सामरिक  ओर  सुरक्षा  सम्बन्धी  तथ्यों  पर  विचार
 करने  के  बाद  निर्णय  लिए  जाते  हैं  ।

 ]

 प्रशासन  में  सुधार  करने  क ेलिए  कदस

 574.  भ्री  प्रानन्द  सिह  :  क्या  प्रधान  मन््त्रो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विभिन्न  स्तरों  पर  प्रशासन  में  सुधार  हेतु,कोई  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  थ्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मम्ल्ालय  में  राज्य  भम्खो  पो०  :

 ओर  (@)  मन्त्रालयों/विभागों  ने  को  कम  जिम्मेदारी  लागू  निर्णय  लेने  की  प्रक्रिया
 को  विकेन्द्री  कृत  नियमों  और  क्रियाविधियों  को  सरल  बनाने  तथा  कर्मचारियों  को  विभिन्न  स्तरों

 पर  प्रशिक्षित  करने  के  उद्देश्य  से  प्रशासनिक  और  परिपाटियों  का  पुनरीक्षण
 हाथ  में  लिया  है  ।  इस  दिशा  में  उपाय  किए  गये  चूंकि  प्रशासनिक  सुधार  एक  निरन्तर  चलने  वाली

 प्रक्रिया  है  इसलिए  पुनरीक्षण  चलता  रहेगा  ।

 ब्रिटेल  हारा  सारत  में  भ्ोषण  एजेंटों  को  नियुक्त

 575.  श्री  बो०  तुलसी  राम  है|
 9  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  सी०  पी०  ठाकुर  हे
 कै

 क्या  सरकार  ने  नशीले  पदार्थों  के  व्यापार  के  लिये  भारत  में  ब्रिटेन  के  अधिकारियों  की

 नियुक्ति  के  बारे  में  दिनांक  4  1986  के  टाइम्स  आफ  इण्डिया  में  के०  रो  ओन

 कस्टम  शीष॑क  से  प्रकाशित  समाचार  को  देखा

 यदि  तो  जिटेन  द्वारा  भारत  में  औषध  एजेंटों  की  नियुक्ति  के  बारे.में  जरिटिश  सरकार
 के  व्यवहार  के  सम्बन्ध  में  भारत  स  रकार  की  क्या  प्रति  प्रक्रिया
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 क्या  भारत  सरकार  ने  ब्रिटिश  सरकार  द्वारा  किए  गए  इस  प्रकार  के  दोषपूर्ण  मामले  को
 उच्च  स्तर  पर  उठाया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ब्रिटिश  सरकार  के  इस  तरह  के  व्यवहार  से  आपसी  सम्ब  पर  किस  हद  तक  बुरा
 प्रभाव  पड़ेगा  ?

 विदेश  अम्जालय  में  राज्य  सन््त्रो  झार०  के०  :

 युनाइटेड  किगडम  को  सरकार  के  अनुरोध  पर  भारत  सरकार  विचार  कर  रही

 युनाइटेड  किगडम  सरकार  द्वारा  किसी  प्रकार  का  आरोप  लगाये  जाने  के  बारे  में

 कार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  !

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (&)  प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 भारत-पाक  सीमा  पर  गोलाबारी  को  घटनाएं

 576.
 बा

 चम्वरेखर  त्रिपाठी

 पौरो  शहर  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 श्री  बी०  तुलसीराम  है
 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  दो  महीने  के  दोरान  भारत-पाक  सीमा  पर  ग्रोलीबारी  की

 घटनाएं  हुई

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  बार  गोलीबारी

 गोलीबारी  में  कितने  जवान  मारे

 क्या  सरकार  ने  इसके  विरुद्ध  कोई  जवाबी  कार्रवाई  की  और

 (2)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रक्षा  प्रनुसंघान  भोर  विकास  विभाग  में  राज्य  सन््त्री  क््ररण  से  पिछले

 दो  महीनों  के  दोरान  जम्मू  और  कश्मीर  में  नियंत्रण  रेखा  के  आर-पार  पाकिस्तानी  और  भारतीय

 सैनिकों  के  बीच  गोलोबारी  की  कुछ  घटमाएं  हुई  हैं  जिप्के  फलस्वरूप  दोनों  ओर  के  कुछ  सैनिक

 हृत  हुए  ।  इस  संबंध  में  ब्योरे  देना  ठीक  नहीं  होगा  ।
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 “7  ऐेसो  घटनाओं  से  सम्बन्धित  मामले  स्पानीय  कमांडरों  के  स्तर  पर  ध्वज  बैठकों
 स्तर  पर  ध्वज  बैठकों

 में  निपटाये  जाते  हैं  ।

 टेलीविजन  पर  फिलिप्स  के  पर  प्रतिबन्ध

 577.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फिलिप्स  ट्रेडमार्क  पर  निकट  भविष्य  में  प्रतिबन्ध  लगाया  जा  रहा

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ओर

 क्या  फिलिप्स  टेलीविजन  सैट  कानूनी  रूप  से  चिन्हित  नहीं  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोश्चो  गिको  सन््त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा  इलक्ट्रानिकी
 झौर  प्रस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  शिवराज  वो०  :  से  दूरदशंन
 वर  सेटों  के  सम्बन्ध  में  घोषित  सरकार  की  औद्योगिक  एवं  लाइसेंसिंग  नीति  के  दूरदर्शन  सेटों
 के  विनिर्माण  तथा  उनकी  बिक्री  के  लिए  विदेशी  ब्रांड  नामों  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  इलैक्ट्रानिकी
 विभाग  को  मेससे  पीको  इलेक्ट्रानिक्स  एण्ड  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  बारे  में  इस  आशप  के  अभ्यावेदन
 प्राप्त  हुए  थे  कि  यह  कम्पनी  अपने  दूरदर्शन  सेटों  को  फिलिप्स  के  नाम  से  बाजार  में  बेच  रही  है  ।  यह
 प्रश्न  मेससे  पीको  इलेक्ट्रानिक्स  एण्ड  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  समक्ष  उठांया  गया  जिन्होंने  हाल  ही
 में  इलेक्ट्रोनिकी  विभाग  को  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  दू रद्शंन  रिसीवरों  के  लिए  फिलिप्स  ब्रांड  नाम
 को  प्रयोग  करना  बंद  क  रने  का  निर्णय  किया  जो  तत्काल  प्रभावी

 पाकिस्तानो  संनिक  टुकड़ियों  द्वारा  पुंछ  क्षेत्र  में  गोलाबारो

 5  8,  श्री  बी०  वो०  देसाई  ]
 >  :  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  राजकमार  राय  |

 क्या  यह  सच  है  कि  27  1986  को  पाकिस्तानी  सैनिक  टुकड़ियों  द्वारा पुंछ  क्षेत्र

 यदि  तो  क्या  1985  के  मध्य  से  1986  तक  पाकिस्तानी  सैनिक

 टुकड़ियों  द्वारा  पूंछ  क्षेत्र  में  भारतीय  चोकियों  पर  कई  बार  गोलीबारी  की  गः  ;

 कुल  कितनी  बार  गोलीबारी  की  गई  ओर  उनके  क्या  कारण  थे  तथा  दोनों  ओर  कितने
 लोग  हताहत  और

 पाकिस्तानी  सैनिक  टुकड़ियों  द्वारा  भारंतीय  चोकियों  पर  गोलीबारी  रोकने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए जा  रहे  हैं  ?
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 रक्षा  झनुसंघान  झ्ोर  विकास  विमाग  में  राज्य  मन््त्रो  :  से

 1985  और  जनवरी  1986  के  दोरान  जम्मू  ओर  कश्मीर  के  पुंछ  क्षेत्र मे ंपाकिस्तानी  सैनिकों

 द्वारा  हमारी  चोकियों  पर  अकारण  गोलाबारी  करने  की  कुछ  घटनाएं  हुई  इनमें  हपारा  कोई  भी

 सैनिक  हताहत  नहीं  हुआ  ।  पाकिस्तानी  सेनिकों  के  हताहत  होने  के  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नहीं

 जब  भी  आवश्यकता  पड़ती  है  ऐसी  घटनाएं  न  होने  देने  के  लिए  क्षेत्रीय  कमांडरों  के  स्तर

 पर  जो  ध्वज  बैठकें  आयोजित  की  जाती  हैं  और  साथ  ही  उच्च  स्तर  पर  भी  सम्पर्क  स्थापित  किया

 जाता

 सियाचिन  ग्लेशियर  में  ऋड़पों  के  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  के  साथ
 बातचोत  का  निष्कर्ष

 579.  श्री  सी०  माधव  रेड्ी  |
 श्री  बो०  वी०  देसाई  |
 श्री  श्रस्तर  हसन  ।
 ओर  पी०  नामग्याल  9  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 डा०  कृपा  सिन्धु  भोई  |

 ह

 श्री  के ०  प्रधानी  |
 डा०  बो०  एल०  शोलेश  J

 सियाचिन  ग्लेशियर  क्षेत्र  और  अन्य  क्षेत्रों  में सीमा  पर  झडपें  समाप्त  करने  के  लिए
 भारत  ओर  पाकिस्तान  के  प्रतिनिधियों  के बीच  हुई  बातचीत  के  क्या  निष्कर्ष  निकले

 इस  मामले  को  शिमला  समझौते  की  शर्तों  के  अनुसार  निपटाए  जाने  के  लिए  बातचीत
 का  अगला  दोर  कब

 पिछले  तीन  महीनों  के  दोरान  सीमा  पर  झ्ड़पों  के  परिणामस्वरूप  कितने  लोग  हताहत
 ओर

 इन  क्षेत्रों  में लम्बे  समय  से  चले  आ  रहे  विवाद  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  भ्रनुसंघान  झोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्नो  प्ररुण  :  और
 भारत  ओर  पाकिस्तान  के  रक्षा  सचिवों  के  बीच  साल  ही  में  जो  बातचोत  हुई  थी  वह  केवल  सियाचिन
 ग्लेशियर  से  सम्बन्धित  स्थिति  के  बारे  में  इस  बातचीत  के  दोनों  पक्षों  त ेअपनी-अपनी
 स्थिति  स्पष्ट  की  ओर  किसी  ऐसी  ता  रीख  को  मिलने  के  लिए  सहमत  हो  गए  जो  दोनों  पक्षों  को
 सुविधाजनक  हो  ।

 पिछले  तीन  महीनों  में  जम्मू  और  कश्मीर  में  सियाचिन  ग्लेशियर  क्षेत्र  और  नियन्त्रण
 रेखा  के  आर-पार  भारत  ओर  पाकिस्तानी  सेनिकों  के  बीच  हुई  गोलीबारी  से  दोनों  पक्षों  के सैनिक

 हत  हुए
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 पाकिस्तान गे  भारत  के  जम्मू और  कश्मीर  राज्य  के  भाग पर  अवैध  रूप से  कब्जा  किया

 हुआ  है  ओर  अब  बिना  किसी  आधार  के  सियाचिन  ग्लेशियर  जो  भारत  का  एक  अभिन्न  अंग  है
 पर  भी  अपनी  दावा  कर  रहा

 रंग-रोगन  को  किस्म  को  जांच  किए  बिना  इसको  खरीद

 580.  श्री  निर्मल  खजत्नी  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :|

 क्या  रक्षा  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  विभागों  जहां  पर  रंग-रोगन  की  किस्म  की  जांच

 किए  बिना  इसकी  ख  रीद  की  जाती  रंग-रोगन  की  खरीद  के  लिए  लैब  टैस्टਂ  प्रणाली  आरंभ

 की  गई
 ह

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रणाली  के  अन्तर्गत  प्रदेश में  किन-किन

 फर्मों से  माल  खरीदा  गया  ;

 क्या  इस  प्रणाली  के  आरम्भ  किए  जाने  से  पहले  और  पश्चात्  इन  फर्मों  द्वारा सप्लाई

 किए  गए  माल  की  परीक्षण  रिपोर्टों  का  विश्लेषण  किया  गया  ओर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 रक्षा  उत्पादन  श्रोर  रक्षा  पू्ति  विभाग  में  राज्य  मन्त्नी  सुख  :  रक्षा  के  लिए
 रंग-रोगन  की  जांच  करने  के  लिए  लैब  प्रणाली  प्रचलित  फिर  सामान  भेजने  के

 सप्लाई  किए  गए  सामान  की  प्रयोगशाला  में  जांच  की  जाती  इससे  सप्लाईकर्ता  सामान  की

 जांच  के  परिणाम  की  प्रतीक्षा  किए  बिना  पोषिती  को  सामान  भेज  सकता  है  लेकिन  इसके  लिए
 कर्ता  को  पह  गारंटी  देनी  पड़ती  है  कि  अगर  भेजा  गया  सामान  निर्धारित  स्तर  के  अनुकूल  न  पाया  गया
 तो  उसके  एवज  में  मुफ्त  सप्लाई  की  जाएगी  ।

 रंग-रोगन  की  खरीद  के  लिए  लेब  टेस्टਂ  प्रणाली  के  अन्त्गंत  1985  में  उत्तर
 प्रदेश  की  एकमात्र  फर्म  मैसस  नागरथ  पेंट्स  को  ही  ठीक  पाया

 और  1985  में  मैसस  नागरथ  पेंट्स  को  लैब  टैस्टਂ  की  सुविधा दे  देने के
 बाद  इस  फर्म  ने  लैब  टेस्टਂ  के  आधार  पर  विभिन्न  किस्म  का  7  लाख  लिटर  से  भी  अधिक

 रोगन  सप्लाई किया  ओर  प्रयोगशाला  जांच  से  उसे  ठीक  पाया गया  ।  हाल  ही  में  (31-1-86  एक

 विशेष  रंग-रोगन  की  12,230  लिटर की  दो  खेपों  में  कुछ  कमियां पाई  गईं  ।  इन  कमियों की  जांच  की
 जा  रही  है  ।
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 ]

 सिजो  समस्या

 581. भी  इन्रजोत  गु  “

 शी  यशबन्त  रास  गडाख  पाटिल  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 | श्री  के०  प्रधानी

 -  कया  मिजों  समस्या  के  समाधान  के  लिए  मिजो  नेशनल  फ्रंट  क ेसाथ  अभी  तक  कोई

 झौता  नहीं  हो  पाया
 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्या  कारण

 गृह  भन््त्रोी  एस०  बी०  :  ओर  मिजो  नेशनल  फ्रंट  के साथ  अभी

 वार्ता  जारी

 बहुमंजिली  इमारतों  में  भ्रग्नि  स ेबजाव  नियमों  का  पालन

 582.  झी  चिस्तामणि  पाणिभ्रही  )
 श्री  संतोष  मोहन  देव  >  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 प्रो०  के०  वी०  भामस

 हाल  में  दिल्ली  में  सिद्धार्थ  कांटीनेन्टल  होटल  में  लगी  आग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या

 सरकार  का  विचार  बहुमं  जिलो  इमारतों  में  सुरक्षा  नियमों  का  पालन  न  करने  के  लिए  दिए  जाने  वाले

 दंड  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कानून  बनाने  का  विचार

 कया  मह  भी  सच  है  कि  गे  र-सरका री  ठेकेदारों  और  सरकारी  इंजीनियरों  क ेबीच  कथित

 मिलीभगत  के  कारण  सरकारी  भवनों  में  भी  अग्निरोधी  सुरक्षा  व्यवस्था  की  कमी  पाई  गई

 यदि  तो  सरकारी  और  निजी  बहुमंजिले  भवनों  में  सुरक्षा  उपायों
 का  अनुपालन

 स ुगुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  चुके  हैं  अथवा  किए  और

 यदि  तो  ऐसा  न  किए  जाने  का  क्या  ओचित्य  है  ?

 झ्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  (  भी  झ्रुण  :  जी  श्रीमान  ।

 कुछ  सरकारी  भवनों  में  अग्नि  निवारक  उपायों  की  कमी  हो  सकती  लेकिन  अभी  तक
 सरकारी  इंजीनियरों  ओर  गैर-सरकारी  ठेकेदारों  के  बीच  कथित  मिलीभगत  का  कोई  मामला  ध्यान
 में  नहीं  आया

 दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  गठित  विशेषज्ञों  की  अग्नि  शशन  सलाहकार  समिति  को  वर्तमान
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 क्ञज््््ज्ज््ज््ज्ज््ज््ं्ंिआणओणआअउअञपअध

 अग्नि  सुरक्षा  प्रबन्धों  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  दिल्ली  में  सभी  बहुमंजिली  इमारतों  का  निरीक्षण
 करने  ओर  एक  समयबद्ध  तरीके  से  उनके  बढ़ाने  की  प्रिफारिश  करने  के  लिए  पहले  ही  निदेश  दे  दिए
 गए  ऐसा  कानून  बनाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  जिससे  सरकार  अग्नि  निवारण  और  अग्नि

 सुरक्षा  उपायों  को  सख्ती  से  लागू
 कर  सकेगी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 दिल्ली  तथा  देश  के  छन््य  भागों  में  सहिलाओों  को  जलाने/भात्महत्या  के  मामले

 583.  श्रीमती  पटेल  रमाबेन  रामजी  माई  मावणि  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 ।  1985  से  10  1986  तक  दिल्ली  तथा  देश  के  विभिन्न  भागों  में

 लाओं  को  जलाने  और  महिलाओं  द्वारा  आत्महत्या  करने  के  कितने  मामले  पुलिस में  दर्ज  हुए  हैं  और
 सरकार  की  जानकारी  में  आए  और

 इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  संख्या  को  कम  से  कम  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए

 श्ान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मन््जो  भ्रुण  :  व्यवस्थाਂ  और
 “  पुलिसਂ  का  विषय  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  की  राज्य  सूची  में  अतः  अप  शधों  से  सम्बन्धित

 कानूनों  का  लागू  करना  राज्य  सरकार  की  संबंधानिक  जिम्मेदारी  तथापि  1985  से
 । 1986  तक  की  अवधि  के  दौरान  दिल्ली  में  दहेज  के  कारण  महिलाओं  के  जलने  से  हुई  मौतों

 या  उनके  द्वारा  की  गई  आत्महत्याओं  के  16  मामले  सूचित  किए  गए  हैं  ।

 दहेज  के  कारण  मृत्यु  और  विवाहित  महिलाओं  के  साथ  निर्दयता  के  मामलों  से
 कारी  ढंग  से  निपटने

 क ेलिए  आपराधिक  कानून  अधिनियम  1983  (1983  का
 ओर  आपराधिक  कानून  अंधिनियर  1983  (1983  का  द्वारा  भारतीय
 दंड  अपराध  प्रक्रिया  संहिता  1973  और  भारतीय  साक्ष्य  अधिनियम  !  872  को  संशोधित  किया
 गया  दहेज  निषेघ  अधिनियम  1961  के  अन्तगगंत  इन  अपराधों  को  दहेज  निषेध

 नियम  1984  (1984  का  द्वारा  संज्ञ  य  गैर-जमानतीय  और  गैर-समाधेय  अपराध  बना  दिया
 गया  दहेज  की  मांग  करने  और  दहेज  लेने  या  देने  के  लिए  दण्ड  बढ़ा  दिया  गया  है

 2.  दहेज  के  कारण  मृत्यु  के  मामलों  से  निपटने  के  लिए  सभी  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित
 क्षेत्र  प्रशासनों  को  अगले  पृष्ठ  पर  लिखित  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  :---
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 (i)  विवाह  के  प्रथम  10  वर्षों  के  दौरान  युवा  विवाहित  महिलाओं  की  संदिग्ध  परिस्थितियों  में

 मृत्यु या  आत्महत्या  की
 कोशिश  करने

 के  सभी  मामलों  को  पुलिस  द्वारा  गम्भीर  रूप  से
 लिया  जाना  चाहिए  ।

 कजज

 (ii)  इस  प्रकार  के  मामलों  की  जांच-पड़ताल  पुलिस  उप-अधीक्षक  से  कम  स्तर  के  अधिकारी
 द्वारा  नहीं  की  जानी

 (iii)  जहां  शव  परीक्षा  की  जाती  इस  प्रकार  की  शव  परीक्षण  दो  ढाक्टरों  के  दल  द्वारा  की
 जानी

 (iv)  पुलिस  के  अनापत्ति  प्रमाण  पत्र  प्राप्त  किए  शव  परीक्षा  के  शव  के  निपटान
 को  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।

 (५)  पुलिस  को  तब  तक  अनापत्ति  प्रमाण  पत्र  नहीं  देना चाहिए जब  तक  शव  को  अभिभावकों

 या  संरक्षकों  या  दुल्हन  की  तरफ  के  नजदीकी  रिश्तेदारों  द्वारा  नहीं  देखा  जाता
 व  अमन»

 थी  बसुदेव  भ्राचायं
 :  आज

 सारे  देश्ष  में  बन्दਂ  आयोजित  किया  जा  रहा

 प्रध्यक्ष  महोदय
 :
 मैंने  अनुमति नहीं  दी

 श्री  बसुदेव  झाचायं  :  मैं
 चाहता

 **

 प्रध्यक्ष  महोदय
 :

 कुछ  समय  पहले  इसी  विषय  पर  हमने  चर्चा  की  हम  इस  पर  चर्चा

 *

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  सभा  के  माननीय  और  विद्वान सदस्य  हैं

 प्रध्यक्ष  महोदय
 :

 हम
 पहले

 ही  इस  विषय  पर  धर्चा  कर  चुके
 ऊ

 *कार्यवाही  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  सारा  देश  **

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  है  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही-वृचांत में  कुछ  भी  सम्मिलित  न  किया

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  क्या  मजाक है  ?  क्या  आपको  कोई  सन्तोष  प्राप्त  होता  है  ?
 0.

 12.01  भ०  प०

 रेल  1986-87

 [  प्रनुवाद ]

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  परिवहन  मन्त्री  ।

 परिवहन  मन््त्रो
 बंसो  :  खड़े

 परिवहन  मन््त्रो  बंसी  :  मैं  भारतीय  रेल  के  1985-86  के  संशोधित  अनुमान
 ***

 **  वर्ष  1986-87  के  बजट  अनुमान पेश  करने  के  लिए  उपस्थित  हुआ  हूं  ।

 संक्षेप  मैं  पिछले  वर्ष  निष्पादित  कार्य  का  जिक्र  कर  रहा हूं''*

 श्री  मोहम्मद  महफूज  झली  खां  :  बजट  लीक  हो  ये  मेरे  पास  रेलवे  बजट  के

 ककायंवराही  में  सम्मिजित  नहीं  किया
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 सम्बन्ध  में  पेपर  की  कापी  यह  रेल  बजट  लीक  हो  गया  है  ।  मान्यवर  यह  मेरे  पास  कापी

 )

 ]

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  इसे  यहां  मत  दीजिए  ।  यह  उचित  तरीका  नहीं  श्री  महफूज  अली  खां

 आप  महसूस  कर  रहे  हैं  कि  आप  क्या  कर  रह ेहैं  ?  आप  अपने  स्थान पर  यह  मुझे मत

 *

 प्रष्यक्ष  महोदय  :
 अनुमति  नहीं

 12.03  म०  प०

 इस  समय  भी  बसुदेव  झाचार्य  झोर  कुछ  भ्रस्य  माननीय  सदस्य  समा  मवन

 से  बाहर  चले  गये  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं

 प्रो०  सघु  दण्डबते  :  हमें  माननीय  मन्त्रो  का  कथन  सुनाई  नहीं
 कृपया  उन्हें  कहें कि  दुबारा  पढ़ें

 ।

 अभ्रध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  बंसी  लाल  जी  ।

 ]

 श्री ई०  प्रय्यपु  रेड्डी  :  मेरा  एक  व्यवस्था का  एश्न

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उन्हें  पहले  ही  दुबारा  पढ़ने  के  लिए  कह  दिया  अब  ठीक  मैंने  उन्हें

 शाप

 के  लिए  कह  दिया  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  मैंने  मन््त्री  को  दुबारा  पढ़ने  के  लिए
 कहा  है  ।

 ns चनक्न्न्नननन  5
 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  दिया  गया  ।
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 हु ररसडसब  सतना  जन  -+-

 परिवहन  मन््त्री  बंसो  .  अध्यक्ष  श्रीमन्  मैं  भारतीय  रेलो ंके  1985-86
 के  लिए  संशोधित  अनुमान

 और  1986-87  के  बजट  अनुमान  पेश  करने  के  लिए  उपस्थित  हूं  ।

 2.  सबसे  पहले  मैं  गत  वर्ष  के  कार्य-निष्पादन  का  संक्षेप  में  उल्लेख  करना  वर्ष
 1984-85 5

 के  संशोधित  अनुमान  प्रस्तुत  करते  समय  मैंने  कहा  था  कि  रेलों  के  काबू  से  बाहर  ऐसे  अनेक
 कारण  हैं  जिन्होंने  रेलवे  के  कार्य-निष्पादन  पर  प्रभाव  डाला  इन  कारणों

 गत  वर्ष  1984-85  में  यातायात  की  प्राप्ति  में  आई  गिरावट  और  कुछ  क्षेत्रों  में  व्याप्त  नागरिक
 का  कार्य-निष्पादन  अशान्ति  शामिल  इन  सब  कारणों  के  रेलें  लगभग  236

 यन  टन  राजस्व  उपार्जक  यातायात  की  ढुलाई  कर  सकने  में  सफल  हुईं
 जबकि  1983-84  में  23  0  मिलियन  टन  ही  की  ढुलाई  हो  पाई  थी  ।  वर्ष  की  समाप्ति  270.10  करोड़

 रुपये  के  शुद्ध  राजस्व  के  साथ  जबकि  अनुमान  209  करोड़  रुपये  के  शुद्ध  राजस्व  का

 3.  नयी  सरकार  के  कार्यभार  सम्हालने  के  शीघ्र  बाद  ही  यह  वित्त  वर्ष  शुरू  हो  गया  हमारे

 प्रधान  श्री  राजीव  गांधी  के  नेतृत्व  ने  देश  के  कोने-कोने  में  नया  उत्साह  और  जोश  भर  दिया  था  ।
 रेल  कमंचारी  भी  इससे  प्रेरित  हुए  और  वे  अधिक  कतंव्यनिष्ठा  ओर  संकल्प

 चाल्  वर्ष  1985-86  की  भावना  से  अपने  काम  में  जुट  परिणाम  सबके  सामने  रेलों
 का  कार्य-निष्पादंन  द्वारा  ढोये  गए  यातायात  की  मात्रा  में  वृद्धि  हुई  हालांकि  हमारे  माल

 डिब्बों  की  संख्या  पहले  जितनी  ही  रही  है  ।  प्रति  माल-डिब्बा  प्रति  दिन

 शुद्ध  टन  किलोमीटर  जो  कार्यकुशलता  का  प्रमुख  संकेतक  पिछले  सभी  रिकार्ड  तोड़  दिये

 देश  में  रेलवे  के  सभी  उत्पादन  कारखानों  ने  या  तो  अपना  लक्ष्य  पूरा  किया  है  या  उससे  भी  आगे  निकल

 गये  रेलपथ  के  नवीकरण  का  काम  भी  सर्वाधिक  हुआ  है  |  कम्प्यूटरीकृत  रेलवे  खान-पान
 ओर  घन-वापसी  नियमों  के  सरलीकरण के  क्षेत्रों  में अनेक  अभिनव  यात्री  सुविधाएं  लागू  की  गई  हमें
 बढ़िया  वित्तीय  लाभांश  की  पूरी  अदायगी  और  मूल्यह्ास  आरक्षित  निधि  में  अधिक
 दान  के  बारे  में  भी  विश्वास  है  और  आशा  है  कि  साधन-सामग्री  की  कीमतों  में  बजट  के  बाद  हुई  सभी

 वृद्धियों  को  अतिरिक्त  आमदनी  में  से  घटाने  के  बाद  प्रत्याशा  से  अधिक  शुद्ध  अधिशेष  प्राप्त  होगा  ।

 अन्य  उपायों  के  वित्तीय  अनुशासन  में  कड़ाई  लाकर  ही  इसकी  प्राप्ति  हो  सकी  है  ।

 3.1  सदन  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  चालू  वर्ष  19  5-86  के  दौरान  रेलों  ने  माल
 यातायात  की  ढुलाई  के  लिए  जो  लक्ष्य  रखा  1984-85  में  रखे  गए  लक्ष्य  की  तुलना  में

 भग  14  मिलियन  टन  अधिक  जबकि  चालू  वर्ष  के  पहले  9  महीनों  में  गत  वर्ष  की  इसी  अवधि
 की  तुलना  में  लगभग  ।6  मिलियन  टन  अधिक  माल  यातायात  का  लदान  यह  लदान  चालू  वर्ष
 की  इसी  अवधि  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  से  4  मिलियन  टन  अधिक  है  !  मुझे  विश्वास  है  कि  वर्ष  की

 समाप्ति  तक  रेलें  प्रारम्भिक  राजस्व  उपाजक  टनभार  के  लिए  निर्धारित  250  मिलियन  टन  और  कुल
 प्रारम्भिक  टनभार  के  लिए  निर्धारित  277  मिलियन  टन  रेलवे  का  कोयले  ओर  अन्य  स्रामग्री

 का  अपना  यातायात  शामिल  से  कहीं  आगे  निकल  वर्ष  1985-86  के  प्रथम  नौ  महीनों

 में  गत  वर्ष  1984-85  की  तदनुरूपी  अवधि  की  तुलना  शुद्ध  टन  किलोमीटर  के  हिसाब
 से  परिवहन

 में  14  प्रतिशत  की वृद्धि  हुई  शुद्ध  टन  किलोमीटर  प्रति  माल  डिब्बा  प्रति  दिन  के

 ।



 रैल  1986-87  1986

 बंसो

 कुशलता  संकेतक  में  10.5  प्रतिशत  सुधार  अर्थात्  यह  अप्रैल --  1984  के  1,104  से

 बढ़कर  1985  में  1,220  तक  पहुंच  इस  तरह  यह  अब  तक  का  एक  नया

 कीतिमान  है  ।

 3.2  आशा  है  कि  1985-86  के  दौरान  रेलों  की  यातायात  से  सकल  प्राप्तियां  बजट  में  लगाये

 गये  अनुमान  से  तकरीबन  188  करोड़  रुपये  अधिक  संचालन  व्यय  में  बजट  रा  शिकी  तुलना  में
 178  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हो  जाने  की  सम्भावना  ऐसा  मुख्यतः  बजट  के  बाद  उत्पन्न  होने  वाले
 कुछ  कारकों  की  वजह  से  हुआ  ,  जेसे  अन्तरिम  राहत  की  दूसरी  किस्त  की  डीजल  और  कोयले
 की  कीमतों  में  बिजली  की  दरों  में  संशोधन  और  वेतन  की  उच्चतम  सीमाओ  को  बढ़ाने  के  सरकार
 के  फैसले  के  परिणामस्वरूप  उत्पादकता-सम्बद्ध  बोनस  की  अतिरिक्त  राशि  की  अदायगी  मौर  अतिरिक्त
 कमंचारियों  का  बोनस  के  अन्तगंत  आ

 » ५४

 3.3  सामान्य  राजस्व  को  520  करोड़  रुपये  की  समूची  लाभांश  दायिता  के  निर्वाह  के

 चालू  वर्ष  के  संशोधित  अनुमानों  में  85  करोड़  रुपये  के  शुद्ध  अधिशेष  की  व्यवस्था  जो बजट  राशि
 के  74  करोड़  रुपये  से  कुछ  अधिक  है  ।  खर्च  पर  नियंत्रण  के  अन्य  उपायों  के  जनशक्ति  के
 जन  में  कड़ी  किफायत  बरती  वर्ष  1985-86  के  बेहतर  प्रबन्ध  व्यवस्था  करके  प्रति
 कम  चारी  यातायात  यानी  माल  टन  किलोमीटर  और  यात्री  1984-85  5  के  2.55
 लाख  यातायात  यूनिट  की  तुलना  में  बढ़कर  2.66  लाख  यातायात  यूनिट  हो  जाने  की  सम्भावना

 3.4  चालू  वर्ष  के  दोरान  रेलों  का  वाधषिक  योजना  परिव्यय  2,050  करोड़  रुपये  है  जिसमें

 1,061  करोड़  रुपये  (52  रेलों  के  अपने  आन्तरिक  संसाधनों  के  अंशदान  और  989  करोड़
 रुपये  (48  बजटीय  समर्थन  के  रूप  में  शामिल  हैं  हमें  आशा  है  कि  हम  अपना  अंशदान  इसी
 उच्च  स्तर  पर  बनाए  रख  बजट  अनुमान  में  की  गई  व्यवस्था  के  मूल्यह्रास  आरक्षित
 निधि  में भी  920  करोड़  रुपये  के  अंशदान  की  सम्भावना  जबकि  1984-85  में  यह  850  के  रोड़
 रुपये

 4.  रेलों  को  कुल  मिलाकर  सीमित  मात्रा  में  आवंटित  संसाधनों  और  परिणामस्वरूप  वाहनों
 तथा  रेल  इंजनों  की  सीमित  उपलब्धता  को  देखते  हुए  और  इस  बात  को  मद्देनजर  रखते  हुए  कि  रेलों

 को  रेलपथ  के  नवीकरण  ज॑ंसे  पुनः  स्थापन  के  संरक्षा-परक  निर्माण-कार्यों

 याश्रो  सेवाएं  और  राष्ट्रीय  अर्थ-ब्यवस्था  के  हित  में  माल  यातायःत  के  लिए  अतिरिक्त
 क्षमता  के  सृजन  के  वास्ते  अपेक्षित  निर्माण-कार्यों  को  प्राथमिकता  देनी

 यात्री  यातायात  के  संचलन  के  लिए  काफी  मात्रा  में  अतिरिक्त  क्षमता  का  सूजन  कर  पाना  रेलों  के
 वास्ते  कुछ  और  समय  के  लिए  कठिन  कपूरथला  में  हमने  एक  नया  रेल  सवा री  डिब्बा
 कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  180  करोड़  रुपये  की  परियोजना  को  पहले  ही  मंजूरी दे  दी
 इसके  कुछ  समय  बाद  सवारी  डिब्बों  की  उपलब्धता  में  सुधार  हो  जायेगा  जबकि  इस  समय

 इनकी  बहुत  कंमी
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 अनीीनीीनननननीननीनीम लत  दणदणीनननी  नी  6.  ता

 4.1  लिंकों  का  युक्तिकरण  पड़ाव  अवधियों  में  कमी  लाकर  और  बेहतर
 सारणी  गात्री  सेवाओं  में  सुधार  लाने  के  अनेक  प्रयास  किये  गये  उदाहरण के  रूप

 तमिलनाडु  एक्सप्रेस  के  समयक्रम  को  युक्तियुक्त  बनाया  गया  है  जिससे  अंब  नई  दिल्ली  और  मद्रास  के

 बीच  यात्रा  में
 दो  रात  और  एक  दिन  लगते  है  और  इस  प्रकार  यात्रा  में  लगने  वाले  एक  पूरे  काय्यं-दिवस

 की  बचत  हो  गई  चाल  वर्ष  के  दोरान  350  गाड़ियों  की  रफ्तार  भी  बढ़ा  दी  गई

 4.2  बुकिंग  और  आरक्षण  प्रबन्धों  को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  कई  उपाय  किये  गये  हैं

 जिससे  कि  कमी  की  स्थिति  के  यात्रियों  की  दिक्कतों  को  यथासम्भव  कम  किया  जा

 कम्प्यूटर  के  माध्यम  से  गाड़ियों  में  स्थान  आरक्षित  करने  का  काम  बड़े  पैमाने  पर  शुरू  किया  गया

 प्रारम्भ  में  नई  दिल्ली  से  चलने  वाली  30  गाड़ियों  में  तथा  दो  राजधानी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के

 कूल  शयनयान  और  कुर्सीयान  में  स्थान  के  आरक्षण  का  काम  कम्प्यूटर  से  शुरू  किया  गया  है  और  आशा

 है  कि  इस  वर्ष  मार्च  तक  हम  नई  दिल्ली  से  चलने  वाली  सभी  गाड़ियों  में  आरक्षण  की  व्यवस्था

 कम्प्यूटर  से  करने  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  अन्य  महानगरों  में  भी  यात्रियों  के  आरक्षण

 की  व्यवस्था  चरणब्रद्ध  आधार  पर  कम्प्यूटर  से  करने  की  योजनाएं  बनाई  गई  इसके  लिए  कलकत्ता

 और  बम्बई  में  1986-87  में  और  मद्रास  में  एक  साल  बाद  प्रबन्ध  शुरू  कर  दिए  जाएंगे  ।

 4.3  बिना  टिकट  यात्रा  की  रोकथाम  के  विशेष  व्यापक  गुप्त  रूप  से  जांच  और

 संकेन्द्रित  अचानक  जांच  का  आयोजन  करके  टिकट-जांच  गतिविधियों  में  तेजी  लाई  गई  चलू  वर्ष
 के  पहले  सात  महीनों  में  रेलों  ने  हर  माह  बिना  टिकट  यात्रा  करते  अथवा  अनुपयुक्त  टिकट  लेकर  यात्रा

 करते  हुए  औसतन  चार  लाख  यात्रियों  को  पकड़ा  जो  पिछले  वर्ष  से  14.2  प्रतिशत  अधिक  है  ।

 राष्ट्रीय  स्तर  की  इम  समस्या  से  कारगर  ढंग  से  निपटने  के  लिए  यात्री  जनता  का  सहयोग  प्राप्त  करने

 के  उद्देश्य  बिना  टिकट  यात्रा  की  रोकथाम  के  लिए  यात्रियों  के  बीच  शैक्षिक  प्रचार  किया  जा

 रहा

 4.4  अप्रयक्त  या  आंशिक  रूप  से  अ्रयकत  टिकटों  की  घन  वापसी  के  सम्बन्ध  में  अपनाई  जाने

 वाली  वष्टप्रद  कार्य  विधि  के  बारे  में  मुझे  दड़ी  संख्या  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हो  रहे  हमने  नियमों  को

 सरल  बना  दिया  है  जिससे  कि  अप्रयुक्त  टिकटों  के  लिए  स्टेशन  पर  ही  घन-वापसी  की  प्राप्त

 हो  सकेगी  ।  अब  वापसी  यात्रा  टिकटों  पर  घन  की  वापसी  दोनों  ओर के  स्टेशनों  से  ली जा  सकती  है
 और  आंशिक  रूप  से  प्रयकक्त  आरक्षित  टिकटों  के  लिए  स्टेशन  कमंचारियों  द्वारा  धन  वापस  किया  जा
 सकता

 4.5  इस  वर्ष  से  अल्यूमीनियम-पत्रकों  जो  इस्तेमाल  के  बाद  फैके  जा  सकते  गरम  और
 र्ठ  ce  र  व्यवर  हत  डई ई  शुरू  की  गई  है  और  यह  व्यवस्था  यात्रियों  में  बहुत  लोकप्रिय  हुई  इस  सेवा

 पर  पूरा  ध्यान  दिया  जा  रहा  है

 4.6  गाड़ियों  की समय-पाबन्दी  पर  मैं  विशेष  ध्यान  दे  रहा  200  से  अधिक  मेल/एक्सप्रेस
 गाड़ियों  की  समय-पावन्दी  पर  रेलवे  बोर्ड  में  विश्वेष  कक्ष  द्वारा  रात-दिन  नजर  रखी  जा  रही

 199.



 रैल  1986-87  26  1986

 बंसी

 खतरे  की  जंजीर  को  अनधिकृत  रूप  से  खींचने  और  होज  पाइप  को  अलग  कर  देने  के  सिलसिले  में

 जुर्माने  की  राशि  हाल  ही  में  बढ़ाई  गई  इस  दिशा  में  किये  जा  रहे  हमारे  सतत्  और  राज्य

 सरकारों  के  सहयोग  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  संख्या  में  कुछ  गिरावट  आई  है  ।

 5.  संरक्षा  भारतीय  रेलों  पर  यात्रियों  और  माल  के  सुरक्षित  परिवहन  को  भारी  प्राथमिकता

 दी  जा  रही  सदन  को  यह  सूचित  करते  हुए  मुझे  हं  है  कि  अप्रैल  ओर  1984  के  बीच

 हुई  592  गाड़ी  दुर्घटनाओं  की  तुलना  में  चालू  वर्ष  की  तदनुरूपी  अवधि  में  576  दृघंटनाएं  यद्यपि

 गाड़ी  किलोमीटर  362  मिलियन  से  बढ़कर  381  मिलियन  हो  गये  ।

 5.1  क॒मंचारियों  में  उच्च  स्तर  की  संरक्षा  जागृत  करने  के  लिए  मानव-तत्व  की  गुणवत्ता  में

 सुधार  करने  का  निरन्तर  प्रयास  रहता  इस  प्रयोजन  के  लिए  किये  जा  रहे  विभिन्न  उपायों

 में  परामर्श  ,  प्रचार-प्रसार  और  सामूहिक  संरक्षा  क॑म्प  आदि  शामिल  साथ  ही

 हम  यह  कोशिश  भी  कर  रहे  हैं  कि  मानव-तत्व  की  भूमिका  में  कमी  हो  ।  इसके  लिए  अधिक  यंत्री  करण

 किया  जा  रहा  है  और  रेल  धुरा  अधिक  परिष्कृत  अंतर्पाश  विशेषकर  समपारों
 पटरियों  का  पराध्वनिक  सहःयक  चेतावनी  प्रणाणी  जिसमें  खतरे  का  सिगनल  पार  करने

 पर  गाडी  रुक  जाती  आदि  संरक्षापरक  उपाय  किए  जा  रहे  हम  इन  उपायों  को  एक  कार्यक्रमबद्ध
 आधार  पर  अपना  रहे  हैं  और  इनके  लिए  संसाधनों  के  आबंटन  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जा  रही

 6.  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  रेलों  के लिए  लगभग  12.334  करोड़  रुपये  के  परिव्यय

 की  व्यवस्था  की  गई  इस  योजना  में  यह  व्यवस्था  है  कि  50  प्रतिशत  से  अधिक  संसाधन  रेलों  द्वारा
 आन्तरिक  तोर  पर  जुटाए  जबकि  छठी  योजना  में  यह  औसत  लगभग

 निवेश  योजना  ,  “2  प्रतिशत  इस  योजनावधि  में  लगभग  96,000  माल  6,970
 सवारी  950  बिजली  गाड़ी  यूनिटें  तथा  1,235  डोजल/बिजली  रेल

 इंजन  प्राप्त  लगभग  20,000  किलोमीटर  रेल  पथ  के  नवीकरण  तथा  3,400  मार्ग  किलोमीटर
 के  विजद्युतीकरण  का  कायंत्रम

 6.1  चालू  वर्ष  क ेलिए  1650  करोड़  रुपये  का  मूल  वाधिक  योजना  परिथ्यय  नितान्त  अपर्याप्त
 था  और  रेलों  के  लिए  आबंटन  में  वृद्धि  करने  की आवश्णकता  महसूस  की  सदन  को  स्मरण  होगा

 कि  1985  में  उन्होंने  एक  पूरक  अनुदान  की  स्वीकृति  दी  थी  जिसके  फलस्वरूप  1985-86
 में  रेलों  का  कुल  योजना  परिव्यय  2,050  करोड़  रुपये  हो  गया  इस  अवसर  का  लाभ  उठाते  हुए
 मैं  देश  के  सभी  अंचलों  के  मानंनीय  संसद  सदस्यों  का  इस  बात  के  लिए  आभार  व्यक्त  करता  हूं  कि
 उन्होंने  भारतीय  रेलों  के  लिए  अधिक  संसाधनों  की  स्वीकृति  प्रदान  करके  तहे  दिल  से  स  हयोग  दिया  ।

 6.2  वर्ष  1986-81  में  रेलों  के  लिए  2,650  करोड़  रुपये  का  योजना  परिव्यय  आबंटित
 किया  गया  इसमें  रे से  1,370  करोड़  रुपये  की  राशि  रेलों  द्वारा  अपने  आन्तरिक  साधनों  द्वारा  जटाई न््तरिः  जु
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 Lf  न
 इस  बात पर  भी  विचार  किया जा  रहा  है  कि  250  करोड़

 लेकर  जुटाई

 6.3  आगामी  वर्ष  नये  माल  डिब्बे  की  प्राप्ति  के  कार्यक्रम  में  20,000  चौपहिया  यूनिटें  प्राप्त
 करने  का  प्रस्ताव  जबकि  पिछले  वर्ष  198:-86  में  12,500  चौण्हिया  यूनिटें  प्राप्त की  गई
 इससे  हम  बढ़ते  हुए  यातायात  को  सम्भालने  के  लिए  रेलों  की  दुलाई  क्षमता  बढ़ाने  में  समर्थ हो  सकेंगे  ।

 गतायु  परिसम्ण्त्तियों  के नवीकरण  और  बदलाव  पर  बल  दिया  जाता  रहेगा  जिसके लिए  मेरा  विचार
 आगामी  वर्ष  में  1,250  करोड़  रुपये  आबंटित  करने  का  है  जबकि  चालू  वर्ष  में  लगभग  970  करोड़
 रुपये  आबंटित  किये  गये  थे  ।

 र्प  ये  की  राशि  जनता  से  ऋण

 7.  ज्यलू  वर्ष  में  प्री  की  गई  नई  लाइनें  हैं  :  --

 नई  लाइनें  1.  तिरुनेलवेलि-मिलविट्टान  53  कि०  मी ०
 2.  को  रापुट-मचिलीगुडा  20  कि०  मी०

 इनके  निम्नलिखित  लाइनें  शीघ्र  पूरी  हो  जाने  की  प्रत्याशा  है  :--

 ).  घरनगर-पेचेरताल  22.  कि०  मी ०
 2.  नागोथाना-रोहा  15  कि०  मी ०

 7.1  वर्ष  1986-87  के  दौरान  62  किलोमीटर  नई  लाइनें  पूरी  हो  जाने  की  सम्भावना  है

 जिनमें  मोतुमा री  लाइन  भी  शामिल

 8.  रेल  विद्यतोकरण  चालू  वर्ष  के  दौरान  लगभग  430  किलोमीटर  मार्ग  में  विद्युतीकरण
 का  काम  पूरा

 हो  जाने  की  आशा  वर्ष  1986-87  में  लगभग  730  भाग  किलोमीटर  ऊजित  हो
 जाने  की  सम्भावना  है  ।

 9.  1  1985  को  नई  साइनों  के  निर्माण  के  लिए  32  सर्वेक्षण  किये  जा  रहे  एक

 महत्वपूर्ण  जिसे  1985-86  के  दौरान  मंजूरी  दी  गई  मडगांव  और  रोहा  के  बीच  वेस्ट
 कोस्ट  लाइन  के  खण्डों  के  सर्वेक्षण  को  अद्यतन  बनाने  और  अन्तिम  स्थान

 सर्वेक्षण  निर्धारण  से  सम्बन्धित  था|  मेंगलोर  से  उदुपी  तक  का  सर्वेक्षण  पूरा  हो  गया

 है  ।  दक्षिणी  छोर  पर  उदुपी  के  आगे  मडगांव  की  ओर  तथा  उत्तरी  छोर  पर

 रोहा  से  आगे  मडगांव  की  ओर  स  वेक्षण  चल  रहा  वर्ष  1986-87  नई  दिल्ली  और  आगरा के
 बीच  तथा  नई  दिल्ली  और  कानपुर  के  बीच  अधिक  रफ्तार  वाले  गलियारों  का  विकास  करने  के  लिए
 और  महत्वपूर्ण  सर्वेक्षण  शामिल  करने

 का
 प्रस्ताव

 10.  उत्पादन  यनिर्टे  सदन  को  यह  सूचित  करते  हुए  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  सतत्  प्रयासों  के

 परिणामस्वरूप  चालू  वर्ष  के  दोरान  भारतीय  रेलों  की  सभी  उत्पादन  यूनिटों  में  उत्पादन  निर्धारित  लक्ष्य

 के  अनुरूप  या  उससे  भी  अधिक  हुआ

 10.1  सवारी  डिब्बा  कारखाने  चालू  वर्ष  के  दोरान  825  सवारी  डिब्बों  के  उत्पादन
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 की  सम्भावना  है|  वर्ष  1986-87  में  इसका  उत्पादन  बढ़ाकर  850  सवारी  डिब्बा  कर  देने  का

 प्रस्ताव है  ।

 चित्तरंजन  रेल  इंजन  कारखाने  चालू  वर्ष  के  दौरान  रेलों  के  लिए  79  रेल  इंजनों
 का  उत्पादन  होने  की  प्रत्याशा  है  जिनमें  52  बिजली  रेल  इंजन  शामिल  वर्ष  1986-87  के

 क्रम  में  70  बिजली  रेल  इं  जनीं  सहित  106  रेल  इंजनों  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  रखा  गया

 10.3  डीजल  रेल  इंजन  कारखाने  चालू  वर्ष  के  दौरान  रेलों  क ेलिए  120  रेल  इंजनों  का
 उत्पादन  होने  की  प्रैत्याशा  आगामी  वर्ष  में  135  रेल  इंजनों  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  रखा  गया

 10.4  पहिया  भोर  घुरा  जिसने  1984  में  काम  करना  शुरू  किया

 प्रशंसनीय  प्रगति  कर  रहा  वर्ष  1985-86  में  यहां  10,000  पहिया  सेटों  का  उत्पादन  होने  की

 प्रत्याशा  है  और  आशा  है  कि  वर्ष  1986-87  में  इसका  उत्पादन  स्तर  लगभग  20,000  पहिया  सेटों

 तक  पहुंच  ब्ायेगा  ।

 10.5  जैसा  कि  सदन  को  ज्ञात  डोजल  पूर्जा  पटियालां  के  को

 1980-81  के  रेलवे  बजट  में  शामिल  किया  गया  इस  परियोजना  के  को  46  करोड़
 रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  चालू  वर्ष  के  दोरान  बिना  बारी  के  काम  के  रूप  में  मंजूरी  दी  गई

 10.6  कपूरथला  में  नये  रेल  सवारी  डिब्बा  कारखाने  की  आधारशिला  17  1985

 को  माननीय  प्रधान  मन्त्री  ने  रखी  इस  कारखाने  की  क्षमता  1,000  सवारी  डिब्बे  प्रति  वर्ष
 बनाने  की  होगी  ।  इस  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  दो  वर्ष  का  चुनौती  भरा  लक्ष्य  रखा  गया  है

 ओर  आशा  है  कि  हम  इसे  पूरा  कर  इस  कारखाने  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  के  दो  वर्ष  के  भीतर

 अर्थात्  1988  तक  प्रारम्भिक  रूप  से  उत्पादन  झ्ुरू  कर  देने  का  लक्ष्य

 11.  कलकत्ता  मेट्रो  रेल  परियोजना  जैसा  कि  सदन  को  ज्ञात  वर्ष  1984-85  5  के  दौरान

 मेट्रो  रेलवे  कलकत्ता  के  दो  अर्थात्  इस्प्लेनेड  से  भवानीपुर  तक  का  खण्ड  (3.5  कि०

 तथा  दमदम  ओर  बेलगछिया  के  बीच  का  खण्ड  (2.2  कि०  यातायात  के  लिए  खोले

 गये  वर्ष  1986  के  शुरू  में  इस  सेवा  को  दक्षिण  की  ओर  टालीगंज  तक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव
 जिससे  इस्प्लेनेड  और  टालीगंज  के  बीज  7.7  कि०  मी०  अविच्छिन्न  दूरी  यातायात  के  लिए  खुल

 12.  प्नन्तर्राष्ट्रीय  कंटेनर  यातायात  चालू  वर्ष  के  दोरान  भारतीय  रेलों  पर  कंटेनर
 बात  में  आकस्मिक  वृद्धि  हुई  प्रथम  नो  महीनों  के  दौरान  लगभग  15,600  टी  ई  यू  की  संभलाई
 की  गई  है  जबकि  पिछले  वर्ष  की  तदनुरूपी  अवधि  में  केवल  7,000  टी  ई  यू  की  संभलाई  की  गई
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 भारतीय  रेलें  अब  6  अन्तर्देशीय  कन्टेनर  डिपो  परिचालित  करती  जिनमें  अमीनगांव  का  डिपों

 शामिल  जिसे  14  1985  को  चालू  किया  गया

 12.1  कंटेनर  यातायात  के  तीत्र  विकास  विशेष  रूप  से  बेंगलूरू  और  नई  दिल्ली

 ध्यान  में  रखते  व्हाइटफील्ड  ओर  तुगलकाबाद  में  पूर्ण  विकसित  अन्तर्देशीय  कंटेन  र  डिपो  स्थापित

 करने  का  विनिश्चय  किया  गया  केन्द्रों  पर  भी  ऐसे  डिपो  स्थापित  करने  की  सम्भावनाओं  का

 पता  लगांया  जा  रहा  है  ।

 13.  हम  उपस्करों  ओर  परिचालन  परिपाटियों  को  आधुनिक  बनाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं

 और  इस  सन्दर्भ  में  अनेक  दिशाओं  में  हमने  कार्य  शुरू  कर  दिया  इनमें  शामिल  हैं  :--

 बोगियों  का  नया  जंग  रोध  और  यात्रियों

 प्रौद्योगिको  सुधार  के  सुख-आराम  की  नवीनतम  विशेषताओं  सहित  उच्च  गति  और  हलके  वजन

 वाले  सवारी  बिजली  गाड़ियों  में  थिरिस्टर  चोप्पर  नियंत्रण
 उच्च  अश्वशक्त्ति  वाले  डीजल  ओर  बिजली  रेल  (2)  अंकीय  रेडियो  उपस्कर

 ओर  फाइबर  ओप्टिक  कंक्रीट  लचीले  स्थिरकों  और  सतत/लम्बी  झलाईदार

 पटरियों  वाले  अधिक  भारी  रेल  खंड  और  माइक्रो-प्रोसेसर  पर  आधारित  रेलप्थ  मामीटरिंग  ।

 14.  सदन  को  ज्ञात  है  कि  महानगरों  में  शुरू  की  जा  रही  संगणकी  कृत  यात्री  आरक्षण  प्रणा

 लियों  के  माल  परिचालतों  के  संगणकीकरण  के  लिए  520  करोड़  रुपये  की  अनुमानित
 लागत  वाली  एक  महत्वाकांक्षी  योजना  शुरू  की  गई  अन्तर्राष्ट्रीय  अनुभव

 संगणकोीकरण  से  पता  चला  है  कि  इन  प्रणालियों  के  लागू  होने  से  माल  डिब्बा  उत्पादकता
 में  महत्वपूर्ण  सुधार  होता  इस  प्रणाली  को  1993  की  लक्ष्य

 तिथि  से  पहले  ही  कार्यान्वित  करने  के  लिए  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।

 15.  कमंचारियों  के  सामले  रेलों  पर  औद्योगिक  सम्बन्ध  मैत्रीपर्ण  और  सदभावपूर्ण  बने
 स्थायी  वार्ता  तंत्र  और  संयुक्त  परामर्श  तंत्र  प्रणालियों  के  अन्तगंत  श्रमिक  संगठनों  के  सा  थ

 मित  बैठक  आयोजित  की  गईं  |  प्रबन्ध  में  और  निर्णय  लेने  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  के  लिए  अवसर

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  विभिन्न  स्तरों  पर  समवेत  उद्यम  समूहों  की  नियमित  बेठऊक  भो  आयोजित

 को  गई  ।

 15.1  कमंचारियों  की  पदोन्नति  का  मार्ग  प्रशस्त  करने  की  दृष्टि  से  संवर्गों  की  पुनरीक्षा  का

 कार्य  जारी  रहा  चालू  वर्ष  के  दौरान  इन  पुनरीक्षाओं  के  परिणामस्वरूप  विभिन्न  कोटियों  के  लगभग

 1.8  लाख  कर्मचारियों  को  लाभ  पहुंचा  198  5-8  6  में  कमंचारियों  को  33  दिन  के  वेतत  के  बराबर

 उत्पादकता-सम्बद्ध  बोनस  दिया  गया  ।

 15.2  रेल  कर्मचारियों  और  उनके  परिवारों  के  स्वास्थ्य की  देखभाल  करने  के  लिए  रेलों  के

 पास  107  अस्पतालों  और  623  स्वास्थ्य  यूनिटों की  व्यवस्था  रेलें  अपने  अस्पतालों  में  बेहतर
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 निदान  और  उपचार  के  लिए  उत्तरोत्तर  नत्रीनतम  और  अत्याधनिक  उपस्करों का  उपयोग  प्रारम्भ  कर

 रही  भारतीय  रेलों  पर  62  परिवार  कल्याण  केन्द्रों  और  38  उप-केन्द्रों  के  माध्यम से  परिवार
 कल्याण  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इस  कार्यक्रम  में  ओर  अधिक  सुधार  करने  के  लिए
 सतत  एवं  अथक  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 15.3  रेलों  ने  1984-85  में  5,000  क्वार्टरों  का  निर्माण  किया

 स्वरूप  भारतीय  रेलों  पर  कमंचारी  क्वार्टरों  की  कुल  संख्या  बढ़कर  6  लाख  से  अधिक  हो  गई
 1985-86  में  अन्य  5,000  कमंचारी  क्वार्टरों  के बनकर  तैयार  हो  जाने  की  आशा

 5.4  मेरे  सभी  रेल  कमियों  के  भरपुर  सहयोग  और  समपंण  की  भावना  के  बिना  चालू  वर्ष

 के  दौरान  रेलखें  यह  प्रगंसनीय  कार्य  नहीं  कर  जिसके  लिए  मैं  उनका  अत्यधिक  आभारी  इस

 कार्य-निष्पादन  को  मान्यता  ओर  सराहना  के  प्रतीक  स्वरूप  में  क्वार्टरਂ  योजना  शीर्ष  के

 आबंटन  को  1985-86  के  13  करोड़  रुपये  7  तुलना  में  1986-87  में  25  करोड़  रुपये  और  योजना
 शी  सुविधाएं  के  अन्तगंत  1985-86  में  9  करोड़  रुपये  की  तुलना  में  1986-87  में  17

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  करता  यह  लगभग  100  प्रतिशत  की  वृद्धि  है  जबकि
 रेल्लों  का  1986-87  का  समग्र  परिव्यय  1985-86  की  तुलना  में  केवल  29  प्रतिशत  अधिक

 16.  खेल-कूद  .  खेल-कूद  के  क्षेत्र  में  देश  और  विदेश  में  रेलों  की  श्रेष्ठता  बनी  रही  ।  ।  985
 में  चेकोसलोवाकिया  में  वल्ड  रेलवेज  एथलेटिक  मीट  में  एक  भारतीय  रेलवे  एथलीट  को  मीट  का
 श्रेष्ठ  एचलीट  घोषित  किया  गया  पश्चिमी  समोआ  के  कामनवेल्थ  वेट  लिफ्टिग  चेंपियनशिप  में
 भारतीय  दल  द्वारा  विजित  9  पदकों  में  से  7  पदक  रेलवे  वेट  लिफ्टरों  ने  जीते  थे  ।

 17.  बनरोपण  भारतीथ  रेलें  वृक्षारोपण  के  माध्यम  से  देश  के  पारिस्थितिकीय  और
 वरण  सम्बन्धी  संतुलन  में  सुधार  करने  के  राष्ट्रीय  प्रयासों  में  अपना  योगदान  दे  रही  इस  योजना  के

 अनुसरण  में  रेलों  ने  1782  में  52  1983  में  107  1984  में  132  लाख  और
 145  लाख  वृक्ष  लगाये  1986-87  में  हमारा  लगभग  160  लाख  वृक्ष  लनाने  का  प्रस्ताव  है

 18.  भारतीय  रल  अधिनियम  का  झधिनियमन  माननीय  सदस्यों  ने  समय-समय  पर
 इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  कि  भारतीय  रेल  1890  की  व्यापक  समीक्षा  की  जाए  और

 समें  संशोधन  किया  जाये  ।-  मुझे  सदन  को  सूचित  करते  हुए  हो  रही  है  कि  यह  समीक्षा  लगभग
 पूरी  हो  ही  गई  है  और  भारतीय  रेल  अधिनियम  के  पुनः  अधिनियमन  के  लिए  शीघ्र  ही  सदन  में  एक
 बिल  प्रस्तुत  किया

 19.  रेल  विभाग  के  प्रशासनिक  नियन्त्रण  में  सरकारी  क्षेत्र  के  दोनों  रेल  इंडिया हु  रे  ख  5  जी
 टेक्निकल  एण्ड  इक्रानामिक  सर्विसेज  लिमिटेट  ओर  इंडियन  रेलवे  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी

 लिमिटेड  रोबार  और  मनैफ  की  दष्टि  से  लगातार  अच्छी
 सरकारों  क्षेत्र  के  उपक्रम  तरक्की  कर  रहे  राइट्स  ने  19 4-8 5  में  5.6  करोड़  रुपये  का  कर.-पू्व

 मुनाफा  कमाया  और  7.06  करोड़  रुपये  की  शुद्ध  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  ।
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 इरकान ने  में  करोड़  रुपये  का  कारोबार  किया  और  लगातार  आठवें  वर्ष  20.55

 करोड़  रुपये  का  कर-पूर्व  मन  फरा  इस  कम्पनी  ने  देश  के  लिए  24.9  करोड़  रुपये  की

 खासी  विदेशी  मुद्रा  भी  अजित  की  का ara  इस  कम्पनी  ने  इराक  में  398  करोड़  रुपये  की

 महत्वपूर्ण  समावा  रेल  निर्माण  परियोजना  का  कार्य  पूरा  किया  ।

 20.  अब  मैं  के  बजट  अनुमान  प्रस्तुत  रेलें  294  मिलियन  टन  माल

 यातायात  की  ढलाई  करने  के  लिए  काफी  सक्षम  जिसमें  267  मिलियन  टन  राजस्व  उपाजंक

 यात  शामिल  लगभग  680  कि०  मी०  औसत  गमन  दूरी  से  हम  इस

 बजट  प्ननुमान  बात  की  आशा  करते  हैं  कि  यातायात  में  200  बिलियन  टन  किलोमीटर

 वृद्धि होने का भी अनमान  माल  यातायात  का  दूसरा  कीतिमान  स्थापित  कर  बजट  वर्ष  में

 नगरीय  और  अनुपयोगीय  यात्री  यातायात  में  4  प्रतिशत  से  5  प्रतिशत  तक

 वृद्धि  होने  का  भी  अनुमान  लगाया  गया  है  ।

 अनमान  है  कि  बजट  वर्ष  में  किराये  ओर  माल-भाड़े  के  वर्तमान  स्तर  पर  यातायात से
 सकल  प्राप्ति  6743  करोड़  रुपये  होगी  ।  ये  प्राप्तियां  चालू  बर्ष  की  प्रत्याशित  प्राप्तियों  से  404  करोड़
 रुपये  अधिक  है  ।

 20.2  वर्ष  दढुलाई  में  साधारण  संचालन  व्यय  4700  करोड़  रुपये  होने  का  अनुमान  लगाया

 गया  जो  चालू  वषं  के  संशोधित  अनुमान  से  87  करोड़  रुपये  अधिक  ताकि  अन्य  कारकों  के
 अधिक  यातायात  की  दढुलाई  करने  के  लिए  बढ़े  हुए  कार्यकलापों  के  सम्बन्ध  में  खर्च  की  व्यवस्था

 की  जा  सके  ।  हम  ठोस  उपाय  करके  संचालन  व्यय  में  कम  से  कम  वृद्धि  करना  चाहते  हैं  जिसके  लिए
 रेलों  को  और  अछिक  किफायत  करनी  हो  री  तथा  जनशक्ति  ओर  अन्य  संसाधनों  की  कुशल
 व्यवस्था  करके  उत्पादकता  बढ़ानी  होगी  ।

 20.3  मल्गह्ाास  आरक्षित  निधि  में  अंशदान  ओर  के  920  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर
 cere के  में  कार्यों  करोड़  रपये  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इस  प्रकार  नवीकरण  और  बदलाव  कार्यों  के

 लिए  उपलब्ध  कराये  गये  धन  से  रेलपथ  सिगनल  ओर  दूरसंचार  गतायु  चल

 स््टाक  के  बकाया  कार्यों  को  तेजी  से  किया  जा  सकेगा  और  गाड़ियों  के  निरापद  संचलन  और  उन्हें  तेज
 मति  से  चलाने  में  मदद  मिलेगी  ।

 20.4  रेल  अभिसमय  जिसे  ने  विचार-विमर्श  शुरू  कर  दिया  संसद  के  समक्ष
 प्रस्तुत  की  गई  समिति  की  अनन्तिम  सिफारिशों  पर  विचार  किया  जा  रहा  इस  लामांश  के
 लिए  उसी  दर  पर  व्यत्स्था  की  गई  है  जिसे  वित्त  वर्ष  आरक्षित  के  लिए  अपनाया  गया  संसद

 द्वारा  समिति  की  अन्तिम  स्िफारिशें  अनुमोदित  हो  जाने  पर  लाध्लांश  और  अन्य  मामलों  के  सम्बन्ध  में
 यथापेक्षित  परिवतंन  किये  जाएं गे  ।

 20.5  साधारण  संचालन  व्यय  में  मूल्यहास  आरक्षित  निधि  तथा

 पेंशन निधि में अधिक अंशदान के कारण कुल संचालन व्यय 6,230 करोड़ रुपये बैठता है ओर शुद्ध राजस्व 583 करोड़ 206
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 बंसो

 रुपये  रह  जाता  शुद्ध  राजस्व की
 यह  मात्रा  590  करोड़  रुपये  की  लाभांशदायिता  को  पूरा  करने

 ओऔर  विकास  निधि  को  प्रभाय॑  निर्माण  कार्यों  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  अपर्याप्त

 20.6  अब  मैं  किराये  ओर  माल-भाड़े  में  संशोधन  के  लिए  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 21.  हमारा  प्रयास  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  अधिक  कार्य-क्रुशलता  और  क्षमता  के  बेहतर
 उपयोग  के  परिणाम  को  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  में  वास्तव  में  अर्थ॑पूर्ण  बनाया  जाये  ।  ऐसा  तभी  हो  सकता  है

 जब  इस  कार्य-निष्पादन  के  लाभ  समुचित  मात्रा  में  देश  और  देश  की

 उद्देश्य  व्यवस्था  तक  प्रधान  मन््त्री  के  रचनात्मक  मार्गं-निर्देशन  रेलों  ने

 मूल्यों  को  स्थिर  रखने  के  राष्ट्र-व्यापी  प्रयासों  में  अपनी  भूमिका  अदा  करने
 का  दृढ़  निश्चय  कर  रखा  है  ।  साथ  यह  भी  आवश्यक  है  कि  हमारे  आर्थिक  दृष्टिकोण  से  समाज
 के  उन  कमजोर  वर्गों  पर  जो  परिवहन  के  सस्ते  साधन  की  व्यवस्था  के  लिए  हम  पर  निर्भर  करते
 बोझ  कम  करने  का  प्रयास  ये  दोनों  लक्ष्य  मेरे  मस्तिष्क  में  अग्रगण्य  एक  ओर  कीमतों  को

 स्थिर  रखते  हुए  उत्पादन  बढ़ाकर  राष्ट्रीय  अर्थ-व्यवस्था  में  सहयोग  देना  और  दूसरी  ओर  मुन।सिब
 यात्री  किरायों  के  माध्यम  से  आम  आदमी  के  बोझ  को  कम  करना  ।

 को  यह  जान  कर  हषंष  होगा  कि  इन्हीं  दो  उद्देश्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मेरा

 किसी  भी  तरह  के  माल  ओर  पार्सल  यातायात  की  दुलाई  की  दरें  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 सदन  को  यह  जान  कर  भी  प्रसन्नता  होगी  कि  निम्न  आय  वर्गों  और

 माल-माड़ा  दरें  वूसरा  दर्जा  दैनिक  यात्रियों  को  ध्यान  में  रखते  दूसरा  दर्जा  साधारण  या

 साधारण  मासिक  सोजन  टिकर्ट  मासिक  सीजन  टिकटों  के  किरायों  को  बढ़ाने  का  भी  कोई  विचार

 नहीं  इससे  भारतीय  रेलों  पर  सफर  करने  वाले  लगभग

 90  प्रतिशत  यात्रियों  पर  किराये  में  वृद्धि  का  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 झतिरिक्त  संसाधनों  की  ्रावश्यकता  कमी  को  पूरा  करने  और  विकास

 निधि  को  प्रभायं  निर्माण  कार्यों  के  लिए  घन  की  व्यवस्था  करने  के  केवल  मेल  और  एक्सप्रेस

 ग्राड़ियों  के  दूसरे  दर्ज  भर  ऊंचे  दर्जो  के  यात्री  किरायों  में  मामूली  सी  बृद्धि  करने  मेरा  प्रस्ताव

 ये  किराये  1-4-1986  से  लागू

 23.1  मेल  ओर  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  दूसरे  दर्ज  के  किरायों  में  2:0  कि०  मी०  दूरी  तक  को

 यात्रा के  लिए  7.5  प्रतिशत  वृद्धि  को  जायेगी  किन्तु  250  कि०  मी०  से  अधिक  दूरी  की  यात्राओं के
 किराये  केवल  5  प्रतिशत  बढ़ाये  लेकिन  यह  वद्धि  प्रति  टिकट  कम  से TAS

 बूसरा  दर्जा  मेल  शोर  कम  एक  रुपया  होगी  ।  मेल  ओर  एक्सप्रेस  गात्रियों  में  250  कि०  मी०  तक r4

 एक्सप्रेस  की  यात्रा  के  लिए  किरायों  में  अधिक  वृद्धि  और  उससे  अधिक  दूरी  की  यात्रा
 के  किरायों  में  कम  वृद्धि  करने  का  उद्देश्य  कर  संघटित  नीति के

 तौर  कम  दूरी  के  यात्री  सामान्यतः  सड़क  मार्ग  या  साधारण  गाड़ियों  का  उपयोग  करें  ताकि  लम्बी

 206
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 दूरी  के  यात्रियों  के लिए  तेज  रफ्तार  वाली  मेल  और  एक्सप्रे  यों  में  अधिक  स्थान  उपलब्ध

 हो  सके  !  हमें आशा  है  कि  भीड़-भाड़  के  कारण  उनको
 होने  वाली  असुविधा  इससे  कुछ  हद  तक  कम  हो

 जायेगी  ।

 23.2  बूसरा  दर्जा  शयनयान  भअ्रधिप्रभार  जहां  तक  दूसरे  दर्जे  की  शायिकाओं  के
 प्रभार  का  सम्बन्ध  आजकल  यह  10/-  रुपये  प्रति  यात्रा  लिया  जाता  भले  ही  दूरी  कितनी  भी  हो
 या  कितनी  ही  रातें  यद्यपि  500  कि०  मी०  तक  की  दूरी  के  लिए  10/-  रुपये  की  वही  दर

 किन्तु  500  कि०  मी०  से  अधिक  दूरी  के  लिए  इसे  बढ़ा  कर  1  5/-  रुपये  प्रति  टिकट  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 23.3  चूंकि  मेरा  बल  इस  बात  पर  है
 कि  कम  आय  वर्ग  के  लोगों  का  भार  हल्का  और

 चूंकि  ऊंचे  दर्ज  के  यात्री  कुछ  अधिक  किराया  देने  में  समर्थ  इसलिए  वातानुकूल  पहले  दर्जे
 गैर  वातानकल  दो  टियर  शयनयान  तथा  वातानकल  पहले  दर्जे  के

 ऊंचे  दर्जे  किरायों  में  12.5  प्रतिशत  की  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  वृद्धि  की  यही
 बेहतर  सविधाओं  और  अधिक  यात्रा  सख-साधनों  के  साथ  तेज  रफ्तार की

 अन्तनंगरीय  सेवा  प्रदान  करते  वाली  राजधानी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  सभी  दर्जो  के  विशेष  किरायों  पर
 भी  लागू

 23.4  उपर्युवत
 के  मैं  वातानुकूल  शयनयान  ५२  मौजूदा  अधिप्रभार  में  नीचे

 लिखी  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 1  से  500  कि०  मी०  तक  की  दूरी  के  लिए  5

 बातानुकूल  501  से  1000  कि०  मी०  तक  की  दूरी  के  लिए  10  रु०

 अधिप्रमार  1001  से  1500  कि०  मी  ०  तक  की  दूरी  के  लिए  15  €०,  और
 1501  कि०  मी  ०  और  इससे  अधिक  की  दूरी  के  लिए  20  रु०

 24.  अतिरिक्त  राजस्व  आशा  है  कि  इन  सभी  प्रस्तावों  से  वर्ष  1986-87  6-87  के  दौरान  कुल
 मिलाकर  76  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  रांजस्व  प्राप्त  यह  भारतीय  रेलों  की  कुल
 आय  का  केवल  1.2  प्रतिशत  है  ।

 25.  सदन  को  स्मरण  होगा  कि  मैंने  अपने  पिछले  बजट  भाषण  में  अन्तर्राष्ट्रीय  यवा
 1985  के  दौरान  युवा  वर्ग  को  दूसरे  दर्जे  में  यात्रा  में  रियायत  की  घोषणा  को  हालांकि

 ष्ट्रीय  युवा  वर्ष  वेसे  समाप्त  हो  गया  है  फिर  भी  मैंने  यह  निश्चय  किया  है  कि

 युवा  वर्ग  को  रियायत  आगामी  वित्त  वर्ष  के  दौरान  भी  13  से  33  वर्ष  तक  के  आयु  वर्ग  वाले

 यवाओं  को  न्यूनतम  दस  के  समूह  में  1000  किलोमीटर  से  अधिक  दूरी  की

 यात्रा  करते  आय  के  संतोषजनक  प्रमाण  दूसरे  दज  के  यात्री  किरायो  में  25  प्रतिशत  की

 रियायत  प्रदान  की  इससे  हमारे  युवा  वर्ग  को  अपने  विशाल  देश  के  विभिन्न  भागों  को  देखते  और

 अपने  हृदय  में  राष्ट्रीय  एकता  की  भावना  सुदृढ़  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  ह  26  1985
 नी  ओ  नन/ख  तप  +++ततत

 बंसी

 26.  आगामी  वर्ष  में  हमें  अभूतपूर्व  चुनौतियों  का सामना  करना  हम  एक

 ऐसे  कार्य  में  जुटे
 हुए

 हैं  जिसमें  विकास  और  आधुनिकीकरण  के  कार्य  को  तेज  करना  लेकिन
 संसाधनों  की  कमी  के  कारण  अत्यधिक  काय॑  कुशलता  लाकर  ही  यह  कायें

 भावी  चुनोतियां  सफलतापूर्वक  पूरा  किया  जा  सकता  हम  आपके  सदृ्भावना  और

 प्रोत्साहन  की  आकांक्षा  करते  इस  बल-बूते  पर  नि:सन्देह  हम  कड़ी
 तियों  का  सामना  करने  त्र  और  ऊंची  बुलन्दियों  तक  पहुंचने  में  सफल  रेल  कमंचारियों  की  प्रतिभा

 ओऔर  योग्यता  पर  मुझे  पूरा  भरोसा  है  तथा  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  राष्ट्र  की  आशाओं  के  अनुरूप  खरे

 27.  इन  शब्दों  क ेसाथ  अब  मैं  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए  1986-87  का  रेल  बजट

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 )

 श्री  पी०  कुलनवईबेल्  :  मंत्री  महोदय  कारूर-डिम्डीगुल

 लाइन  के  लिए  अधिक  धनराशि  आबंटित
 नहीं  कर

 रहे  उन्होंने  मात्र
 3  करोड़

 रुपए  ही  आबंटित
 किये  यह  बहुत ही

 कम  राशि
 है

 ।
 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे

 स्०  प०

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 ]

 सिविल
 प्रधिकार  संरक्षण  1955  को  धारा  15  क  के  उपबन्धों  के

 कार्यक रण  के  बारे  सें  वाधिक  प्रतिवेदन

 कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  राजेस्त्र  कुमारी  बाज  :  मैं  सिविल  अधिकार
 संरक्षण  1955  की  धारा  की  उपघारा  (4)  के  अन्तगंत  उक्त  अधिनियम  की  घारा

 के  उपंबंधों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  वाथिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )  सभा-पटल पर  रखती  हूं  ।

 ~

 में  रखो
 गई  ।  देखिये  संस्था  एल०  Fo

 208



 7?  1907  सभा  पटल  पर  रसे  भये  पत्र

 चिल्डुन्स  फिल्म  का  वर्ण  1984-85  का  बाधिक  प्रतिवेदन
 झोर  कार्यकरण  को  समीक्षा  श्रोर  ये  पत्र  सना  पटल  पर  रखने  में  हुए

 बिलम्ब  के  कारण  दर्शाने  बाला  एक  विवरण

 सूचना  प्र  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  मैं  निम्नलिखित
 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  चिल्ड्न्स  फिल्म  इण्डिया  के  वर्ष  1984-85  के  वार्षिक  प्रतिवेवन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 चिन्डुन्स  फिल्म  इण्डिया  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजो
 संस्करण )  ।

 (2)  उपरोक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  वदल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  ]

 मारतोय  सांख्यिकोय  कलकत्ता  का  वर्ष  )  9584-85  का  बाधिक
 लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  झोर  ये  पत्र  समा  पटल  पर  रक्षने  में  हुए

 विलस्थ  के  कारण  दर्शाने  वाला  एक  विधरण

 योजना  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  :--

 (1)  भारतीय  सांख्यिकोय  कलजत्ता  के  वर्ष  1984-85  के  वाषिक
 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 भारतीय  सांख्यिकोय  कलकत्ता  के  वर्ष  1984-85  4-85  के  वाधिक  लेखाओं

 को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 वेदन  ।

 भारतीय  सांख्यिकीय  कलकत्ता  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  क्षय  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 (2)  उपरोक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  फटल  पर  र  छते  में  हुए  विजम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  |  देलिये  संख्या  एल०  टी०--1998/86 ]
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 नागरिकता  1986  प्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  म-त्री  श्ररण
 :  मैं  नागरिकता  1955  की  घारा  18  की  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत  नागरिकता

 1986  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  15  1986  को
 भारत के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  25  में  प्रकाशित  हुए  सभा-पटल पर

 :
 रखता

 [  प्रंथालय  में  रखो  गई  ।  देखिये  संड्या  एल०  999/8  6  ]

 लोक  सभा  के  विभिन्न  सत्रों  के  दौरान  मंत्रियों  द्वारा  दिए  गए  विभिन्न
 बचचनों  झौर  परिवच्नों  पर  सरकार  द्वारा  को  गई  कार्यवाहो  को  दर्शाने  वाला

 विवरण

 संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  गुलाम  नबो  :  मैं  लोक  सभा  के  विभिन्न
 सत्रों  के  दौरान  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  विभिन्न  वचनों  और  परिवचनों  पर  सरकार  द्वारा
 की  गई  कार्यवाही  को  दर्शाते  वाले  निम्नलिखित  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं  :  -

 विवरण  संख्या  1982  )
 [  प्रन्यालय  में  रखा  दे  खिये  संख्या  एल०टी  ०--2000/86  ]

 विवरण  संख्या  18 --  नौवां  1982
 ्््ि

 |  ब्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल  ०टो  ०--2001/86  ]
 विवरण  संख्या  18  1983

 ््ि
 ॥

 में  रखा  देखिये  संख्या  एल  ०  !
 लोक

 विवरण  संख्या  रहवां  1983  सभा

 हु  [  प्र्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2003/86]
 विवरण  संख्या  13  -  चौदह॒वां  1984

 |
 |

 [  प्रन्धालय  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टो०  2004/8€  ]  |
 विवरण  संख्या  9-  पन्द्रहवां  1984  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2005/86]  |

 विवरण  संख्या  1985  है
 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2006/86  ]  |

 ४)  विवरण  संख्या  1985  |
 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टीौ०  2007/85]  ।

 लोक
 समा विवरण  संख्या

 [  प्रंथालय  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2008/86]  ।
 )  विवरण  संख्या

 में  रखा  संख्या  एल०  टी०  2009/86  ]

 हु
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 =  _  कजजज -
 समपहृत  सम्पत्ति  श्रपोल  भ्रधिकरण  भ्रौर  सदस्यों  को  सेवा  को

 संशोषन  1985  तथा  सोमा-शुल्क  1962
 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  शोर  झ्रायकर  1961

 इत्यादि  के  भ्रन्तगंत  भ्रधिसचनाएं

 वित्त  सन््त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  :  --

 (1)  तस्कर  और  विदेशी  मुद्रा  छलसाधक  1976  की
 6  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगेंत  समपहृत  सम्पत्ति  अपील  अधिकरण

 ओर  सदस्यों  की  सेवा  की  संशोधन  1985  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण  ),  जो  31  1985  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 क्ता सां०  का०  नि०  953  में  प्रकाशित  हुए  ये  ।

 में  रखे  देलिए  संख्या  एलं०  ]

 (2)  सीमा-शुल्क  अधिनियम  1962  की  धारा  159  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं
 की  एक  एक  प्रति  तया  अंग्रेजी  संस्करण  )

 सा०  का०  नि०  83  जो  31  1986  के  भारत  के  राजपत्र में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  काफी  जब  उसका
 भारत  से  बाहर  निर्यात  किया  मूल  सीमा  शुल्क  के  उतने  भाग  से  छूट

 देने  के  बारे  में  जो  600  २०  प्रति  क्विटल  से  अधिक  है  ।

 सा०  का०  नि०  98  जो  7  1986  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  कताई  अपशिष्ट

 अपशिष्ट  )  जब  उप्तका  भारत  में  आयात  किया  मूल  सीमा  शुल्क
 के  उतने  भाग  से  छूट  देने  के  बारे  में  जो  मृल्यानुसार  100  प्रतिशत  से

 अधिक  हैं  ।

 सा०  का०  नि०  99  जो  7  1986  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  1  1983

 अधिसू  ना  संख्या  44  ०  श॒०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया अआधिसूच

 सा०  का०  नि०  192  जो  12  1986  को  भारत  के  राजपत्र

 में  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  9

 1981  की  अधिसूचना  संख्या  ०शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया
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 यात्री  सामान  दूसरा  संशोधन  1986,  जो  13  1986  को

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  198  में

 शित  हुये  थे  ।

 सा०  का०  नि०  199  जो  13  1986  को  भारत के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुए  थे  दया  एक  वअ्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा

 17  1985  को  अधिसूचना  संख्या  शु०  में  कतिपय

 संशोघन  किया  गया  है  ।

 सा०का०नि०  304  जो  18  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  कतिपय  बिदे  शी  मुद्राओं
 को  भारतीय  मुद्रा  में  अथवा  भारतीय  मुद्रा  को  विदेशी  मुद्राओं  में  बदलने  को

 पुनरीक्षित  दरों  के  बारे  में  है  ।

 [  प्रस्थाल्थ  में  रखे  गए  ।  दें  छ्लिए  संख्या  एल०  दो  ०--201  1/86]

 (3)  आयकर  1961  की  धारा  296  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं
 की  एक-एक  प्रति  तथा  तथा  अंग्रेजी  :---
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 का०आ०  463,  जो  8  1986  को  भारत  के  राजपक्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  10  (23  के

 अन्तगृंत  इण्डो-अरब  सोसायटीਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1985-86  5-86  से

 1987-88  के  अन्तगंत  आने  बाली  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में

 का०आ०  464,  जो  8  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  आयकर  1961  की  घारा  (10  (23
 के  अन्तगंत  आश्रम  अहमदाबादਂ  को  कर-निर्घारण  वर्ष

 1985-86  से  1987-88  तक  के  अन्तगंत  आने  वाली  अवधि  के  लिए  छूट

 देने  के  बारे  में  है  ।

 का०आ०  465,  जो  8  1986  6  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 '

 हुआ  था  तथा  जो  आयकर  1961  की  घारा  10 (  23  ग)के
 गेंत  मूलसं  चेरिटेबल  को  कर-निर्धारण  वर्ष
 1985-86  से  1987-88  8  तक  के  अन्तर्गत  आने  वाली  अवधि  के  लिए  छूट
 देने  के  बारे  में
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 का०  आ०  466,  जो  8  1986  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  10  (23  के

 अन्तगंत  संघ  हावड़ाਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1983-84

 से  1985-86  तक  के  अन्तगंत  आने  वाली  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे

 में  है  ।

 का०  आ०  467,  जो  8  1986  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  10  (23  के

 अन्तर्गत  आफ  क्रश्च्यिन  ब्रदर्स  इन  इण्डियाਂ  को  कर  निर्धारण

 वर्ष  1985-86  से  1987-88  के  अन्तगंत  आने  वाली  अवधि  के  लिए  छूट
 के  बारे  में

 का०  आ०  463,  जो  8  1986  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  जो  भायकर  अधिनियम  1961  की  घारा  10  (23  ग)के  अन्तर्गत
 कल्याण  महाराष्ट्रਂ  को  कर  निर्धारण  वर्ष  1985-86

 से  1987-88  के  अन्तर्गत  आने  वाली  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में

 का०  आ०  471,  जो  8  1986  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जों  आयकर  1961  की  धारा  10  (23  के

 अस्तगंत  बंगलोरਂ  को  कर-निर्धा  रण  वर्ष  1985-86

 से  1987-88  तक  के  अन्तर्गत  आने  वाली  अवधि  के  लिए  छट  देने  के 87  छः
 बारे  में  है  ।

 का०  आ०  472,  जो  8  1986  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  यो  आयकर  196]  की  धारा  10  (23  के

 अन्तगंत  मेह  २ली  बम्बईਂ  को  कर  निर्धारण  वर्ष  1985-86

 से  1987-88  तक  के  अन्तगंत  आने  काली  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे
 में  है  ।

 का०  आ०  473,  जो  8  1986  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  आयकर  1961  कौधारा  10  (23  के

 अन्तगेत  सेना  सामूहिक  बीमा  निधिਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष
 1985-86  से  1987-88  के  अन्तर्गत  आने  वाली  अवधि  के  लिए  छूट  देने

 के  बारे  में

 का०  474,  जो  8  1986 को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
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 जनादंस  पुजारी  ]

 21९

 हुआ  था  तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  10  (23  के

 अन्तगंत  आदिम  जाति  सेवक  संघਂ  को  कर  निर्धारण  वर्ष

 1983-84  से  1986-87  के  अन्तर्गत  आने  वाली  अवधि  के  लिए  छूट  देने
 के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  480,  जो  8  1986  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 था  तथा  जो  आयकर  1961  की  घारा  10.  (23  के

 अन्तगंत  इण्टरनेशनल  नई  दिल्लीਂ  को  कर  निर्धारण  वर्ष
 86  से  1987-88  के  अन्तगंत  आने  वाली  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के

 बारे  में
 में  रखे  देखिये  संख्या  एल०

 (4)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  अन्तगंत  जारी  क्री  गई  निम्नेलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :--

 सा०  का०  नि०  954  जो  31  1985,  के  भारत के
 पत्र  में  प्रकाशित  हुए  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  जिसके  द्वारा
 2  1983  की  अधिसूचना  संख्या  ०  की  वेधता
 31  1986  तक  बढ़ाई  गई  है  ।

 सा०  का०नि०  9  जो  3  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  जो  सिलीकोन  को  मूल्यानुसार
 25  प्रतिशत  से  अधिक  मूल  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 सा०  का०  नि०  82  जो  31  1986  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुए  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा
 1983  की  अधिसूचना  संख्या  185/8  ०3  ०शु०की  वेधता  31
 1986  तक  बढ़ाई  गई  है  ।

 सा०  का०  नि०  101  जो  7  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  17
 1985  की  अधिसूचना  संख्या  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन
 किया  गया  है  ताकि  3.50-10  आकार  की  तीन  पहिये  वाली  मोटर  यानों  के
 टाबरों  ओर  अरीय  टायरों  की  कतिपय  किस्मों  के  लिए  उत्पाद-शुल्क  की

 प्रभावी  दरें  तय  की  जा  सकें  ।
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 सा०  का०  नि०  102  और  103  जो  7  1986  को
 भारत के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके
 द्वारा  ट्यूब  और  फ्लैप  पर  अदा  किए  गए  उत्पाद-शुल्क  की  क्षतिपूर्ति
 करने  वाली  योजना  द्वारा  शुल्क  देय  मीटर  वाहनों  में  इस्तेमाल  किए  जाने
 बाले  ट्यूबों  ओर  फ्लेपों  के  लिए  उत्पाद-शुल्क  की  छूट  की  विद्यमान
 प्रणाली  को  बदला  गया

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संध्या  एल०

 झखिल  मारतीय  सेवा  के  श्रन्तर्गत  भ्रधिसूचनाएं  तथा  संघ  लोक

 सेवा  झ्ायोग  के  1-4-1984  से  31-3-1985  तक  को  भ्रवधि  से  सम्बन्धित
 35  वां  प्रतिवेवन  भ्रौर  संघ  लोक  सेवा  श्रायोग  के  उपयुक्त  प्रतिवेदन

 की  सलाह  को  न  स्वीकार  किये  जाने  के  कारण  वदनि

 बाला  ज्ञापन

 लोक  शिकायत  तथा  पेस्शन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  अखिल  भारतीय  सेवा  1951  की  धारा  3  की  उपधारा  (2)  के  अन्तगंत
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  :--

 भारतीय  पुलिस  सेवा  सदस्य  संख्या  का  तीसरा  संशोधन
 1985,  जो  14  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  सा०का०नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  दसवां  संशोधन  1985  जो

 14  1985  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०
 नि०  1141  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  सदस्य  संख्या  का  संशोधन

 1986,  जो  18  1986  के  भारत  के  राजपत्र में

 सूचना  संख्या  सा०का०  नि०  37  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेशा  संशोधन  1986,  जो

 18  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०
 नि०  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 अखिल  भारतीय  सेवा  संशोधन  1986,  जो
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 चिदस्मरम  ]
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 1  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का  ०नि०
 82  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासभिक  सेवा  दूसरा  संशोधन  1986,  जो
 8  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०
 97  में  प्रकाशित  गए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  सदस्य  संख्या  का  नियतन  )  दूसरा
 धन  1986,  जो  8  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  सा०का०नि०  98  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  सदस्य  संख्या  का  तीसरा
 घन  1986,  जो  15  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०नि०  123  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  परीक्षा  द्वारा  नियुक्ति  संशोधन
 1986,  जो  17  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  सा०का०नि०  25  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  परीक्षा  द्वारा  संशोधन

 1986,  जो  17  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अ  घिसूचना
 संख्या  सा०का०नि०  26  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  परीक्षा  द्वारा  संशोधन

 1986,  जो  17  1986  के  त  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  सा०का  ०नि०  27  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [  प्रग्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  6]

 (2)  संविधान  के  अनुच्छेद  323  के  अन्तयंत  निम्नलिखित  पत्रों  को  एक-एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  :--

 5)  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  उपयुक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों में  से  संघ  सेवा  तक  की
 अवधि  से  सम्बन्धित  प्रतिवेदन  ।

 उपर्युक्त  प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  मामलों  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की

 सलाह को न स्वीकार किए जाने के कारणों को दर्शाने वाला ज्ञापन । में रखे कह । देखिए संस्था एल०
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 साहा  इंस्टीव्यूट  भ्राफ  न्यूक्लियर  सेन्द्रल  इलेक्ट्र
 नई  दिल्ली  तथा  भ्रटोसिक  प्ननर्जो  एजकेशन

 बंबई  के  वर्ष  1984-85  के  वाधिक  प्रतिवेदन  झौर  कार्यकरण
 को  समोक्षा

 विज्ञान  भ्ौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलक्ट्रानिको  भौर
 भस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  वी०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल

 ह
 साहा  इंस्टीच्यूट  आफ  न्यूक्लियर  कलकत्ता  के  वर्ष  1984-85
 सम्बन्धी  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  लेखापरी  क्षित  लेखे  ।

 साहा  इंस्टीच्यूट  आफ  न्यूकिलकर  कलकत्ता  के  वर्ष  1984-85 5  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा
 अंग्रेजी  ।

 =

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत

 लिखित  पत्रों  क्री  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्कर  :--

 सेन््ट्रल  इलेक्ट्रानिक्स  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण
 की  सरंकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 सेन््ट्रल  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1984-85  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  दे  खिए  संख्या  एल०  ]

 (3)  अटोमिक  अनर्जी  एजुकेशन  बम्बई  के  वर्ष  1984-85  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 अटोमिक  एनर्जी  एजूकेशन  बम्बई  के  वर्ष  1984-85  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 ।

 [  प्र्थालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  Ao —  ]
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 सजगांध डाक  बम्बई  के  वर्ध  1984-85  के  क्षार्थंकरण  को  समोक्षा  भौर
 वाधिक  प्रतिवेकन  तथा  इन्हें  समा-फपटल  पर  रखे  में  हुए  बिलस्ल को

 कारणों  का  विवरण

 रक्षा  उत्पादन  झोर  रक्षा  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुल  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :  -

 (1)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा  (1)  के  शन्तगंत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :--

 मजगांव  डाक  बम्बई  के  वर्ष  1984-85  5  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 मजगांव  डाक  बम्बई  के  वर्ष  1984-85  का  वाधिक
 लेखापरी  क्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  को  दर्शाने
 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०--  20  19/86]

 +य  ७०.  पिन

 12.43.  स०  प०

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 [  प्रनुवाद  ]

 को  देनी  है

 :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  स ेप्राप्त  निम्न  संदेश  की  सूचना  सभा

 सभा
 के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  111  के  उपबन्धों  के

 सरण  में  मुझे  राज्य  सभा  द्वारा  25  1986  को  हुई  अपनी  बेठक  में  पारित  मोटरयान
 1986  की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का  निदेश  हुआ
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 12.434 3  भ०  प०

 सोटर-यान

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रुप  में

 ]

 सहासचिव  :  मैं  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  मोटर-यान

 1986  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 12.44  भ०ण्प०

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 ग्यारहवां  प्रतिवेदन

 [  भ्रनुवाद  ]

 श्रो  एम०  तम्बि  बुराई  :  मैं  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  ब्रिधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी

 समिति  का  ग्यारहवां  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  प्रशतुत  करता

 12.44)  म०  प०

 प्रावकलन  समिति

 25  थां  प्रतिवेदन

 ]

 श्री  बिन्तासणि  पाणिग्रहो  :  मैं  रेल  मंत्रालय  रेल  खरीद  के  सम्बन्ध  में  प्राककलन
 समिति  लोक  के  प्रतिवेदन  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई

 कार्यवाही  सम्बन्धी  उक्त  समिति  फा  25  वां  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता

 us.



 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण  26  1986

 12.45  म०  प०

 अविलम्बनोय  लोक  महत्व  के  विधय  की  झोर  ध्यानारृर्षण

 श्री  लंका  में  तमिलों  को  जातोय  समस्याभ्ों  को  न  सुलभझाए  जाने  से  उत्पन्न  स्थिति

 ]

 श्री  पो०  कलनदईवेल  :  मैं  विदेश  मन््त्री  महोदय  का  ध्यान

 अंविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  निम्न  विषय  की  ओर  दिलाता  हूं  और  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस

 सम्बन्ध  में  वक्तव्य  दें  :---

 में  तमिलों  की  जातीय  समस्याओं  को  न  सुलझाये  जाने  और  श्रीलंका  की

 नौसेना  द्वारा  भारत  की  मछली  पकड़ने  वाली  नौकाओं  पर  कथित  हमलों  से  उत्पन्न  स्थिति
 और  इसके  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  ।'

 विवेद्ा  सन्त्रो  बो०  झार०  :  सरकार  श्रीलंका  में  चल  रहे  संकट  के  बारे  में  अत्यधिक
 चितित  है  क्योंकि  वह  हमारा  एक  निकट  पड़ोसी  है  जिसके  साथ  भारत  के  हमेशा  से  घनिष्ट  और
 सौहादंपूर्ण  संबंध  रहे  श्रीलंका  का  संकट  एक  राजनैतिक  संकट  है  जिसे  केवल  राजनैतिक  तरीके  से
 ही  सुलझाया  जा  सकता  यह  इस  बात  पर  निर्भर  करेगा  कि  श्रीलंका  की  सरकार  श्रीलंका  की  एकता
 के  ढ़ांचे  के भीतर-भीत र  ओर  कानूनी  तरीकों  से  तथा  प्रशासनिक  निर्णयों  के  माध्यम  से  ऐसी  उचित
 शक्तियां  प्रदान  करे  कि  जिससे  अल्पसंख्यकों  को  एक  अर्से  स ेचला  आ  रहा  शिकवा  दूर  हो

 भारत  सरकार  का  यह  दृढ़  मत  है  कि  इस  समस्या  का  कोई  सैनिक  समाधान  नहीं  हो  सकता  ।

 बातचीत  में  सहायता  करने  के  लिये  हमने  यह  कहा  है  कि  विवाद  से  संबद्ध  दोनों  पक्षों  क ेबीच  बातचीत

 में  सहायता  करने  के  उद्देश्य  से  हम  श्रीलंका  की  सरकार  के  लिए  अपने  सद्भाव  से  काम  लेने  को

 तैयार  बहुत  सी  कठिनाईयों  ओर  अड़चनों  के  बावजूद  यह  बातचीत  चल  रही

 बराबर  चल  रहे  इस  संकट  का  सबसे  गम्भीर  ओर  चिताजनक  परिणाम  हिंसा  का  वह  चक्र  है
 जिसमें  श्रीलंका  के  निर्दोष  असेनिक  लोगों  की  जान  और  माल  की  भारी  क्षति  हुई  इसने  बहुत  गंभीर
 रूप  घारण  कर  लिया  है  ओर  इसके  परिणामस्वरूप  श्रीलंका  के  तमिलों  और  उनकी  सरकार  के  बीच
 मतभेद  लगातार  बढ़ते  जा  रहे  इस  संकट  का  भारत  पर  भी  भारी  दुष्प्रभाव  पड़ा  है  क्योंकि  श्रीलंका
 के  125000  शरणार्थियों  ने  हमारे  देश  में  शरण  ले  रखी  भारत  सरकार  को  यह  आशा  है  कि
 झीलंका  का  संकट  रचनात्मक  राजनैतिक  बातचीत  के  जरिये  सुलझाया  जायेगा  और  ऐसी  स्थितियां
 उत्पन्न  की  जाएंगी  कि  ये  शरणार्थी  सम्मान  ओर  सुरक्षा  के  साथ  श्रीलंका  वापस  लोट  सर्के  ।  भारत
 कार  इस  बात  को  अत्यधिक  प्राथमिकता  देती  है  ।

 ऐसी  खबरें  मिली  हैं  कि  श्रीलंका  की  नोसेना  ने  मछली  पकड़ने  वाली  भारतीय  नौकाओं  पर
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 हमले  किये  हैं  और  सरकार  इन  घटनाओं  को  चिता  की  निगाह  से  देखतो  फिर  स  माचार  पत्रों  में
 इन  मामलों  के  बारे  में  जो  खबरें  छपी  हैं  उनके  बारे  में  तथ्यों  का  पता  लगाया  जा  रहा  माननीय

 सदस्य  इस  बात  से  आश्वस्त  रहें  कि  तटरक्षक  सेना  तथा  नौ८ना  के  प्राधिकारियों  को  इस  बात  के  लिए

 स्पष्ट  निर्देश  दे  दिए  गए  हैं  कि  वे  भारतोय  समुद्र  में  क।यं  रत  भारतीय  मछेरों  की  सुरक्षा  का  निश्चय  ओर

 भारतीय  समुद्र  में  घुसपैठ  को  रोके  ।  भारतीय  समुद्र  के भीतर  मछली  पकड़ने  वाली  नौकाओं  पर  किए
 जाने  वाले  किसी  भी  हमले  को  बर्दाश्त  नहीं  किया  जाएगा  ।  तटरक्षक  गश्ती  जहाजों  को  इस  बात  के  निर्देश

 दिए  गए  हैं  कि  वे  अत्यधिक  सावधानी  बरतें  और  रात  की  गश्त  को  बढ़ा  दें  ।  मंडप्पम  में  स्थित  एक
 क्षक  केन्द्र  पालक  खाड़ी  में  कार्यरत  तटरक्षक  जहाजों  को  संभार  तंत्र  समर्थन  देता  है  और  रामेश्वरम  में

 तमिलनाडु  सरकार  के  प्राधिकारियों  के  साथ  निकट  सम्पक  रखता  श्रीलंका  के  प्राधिकारियों  का  कहना

 है  कि  भारतीय  मछेरे  रोजाना  श्रीलंका  के  समुद्र  में  घुस  आते  मछली  पकड़ने  वाली  नोकाओं  के  बारे

 में  वास्तविक  स्थिति  का  पता  लगाना  अत्यधिक  कठिन  हमने  श्रीलंका  के  प्राधिकारियों  से  कह  दिया

 है  कि  यदि  हमारे  मछेरे  अनजाने  में  समुद्री  सीमा  के  पार  चले  भी  ज़ाते  हैं  तो उनके  साथ  मानवीय  तरीके
 से  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।

 झी  पो०  कूलनदईवेल्  :  माननीय  मन्त्री  जी  ने  एक  वक्तव्य  दिया  यह  जातोय

 समस्या  दीघंकाल  से  चली  आ  रही  है  जिसका  समाधान  तुरन्त  किया  जाना  होगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि

 हमारे  प्रधानमन्त्री  ने  भी  प्रति  दिन  हो  रही  ह॒त्याओं  पर  गंभीर  चिता  व्यक्त  को  हाल  ही  में  श्रीलंका

 में  सेना  ने नागरिकों  पर  हमले  किए  थे  ।  वास्तव  में  दिन  प्रतिदिन  स्थिति  बदतर  वनती  जा  रही  और

 सैकड़ों  नागरिकों  की  हत्या  की  जा  रही  है  मैं  भारत  सरकार  से  सबसे  पहले  अनुरोध  करता  हूं  कि  बहू
 इसे  राष्ट्रीय  मामले  के  रूप  में  माननीय  प्रधानमन्त्री  ने पिछले  दिन  भी  कहा  था  कि  यह  समस्या  केवल

 तमिलनाडु  से  सम्बन्धित  नहीं  है  बल्कि  वास्तविक  रूप  से  यह  पूरे  देश  से  सम्बन्धित  जब  वह  ऐसा  कहने

 हैं  तो  हमें  इसे  राष्ट्रीय  मामले  के  रूप  में  और  राष्ट्रीय  समस्या  के  रूप  में  लेना  होता  केवल  त  भी

 इसका  समाधान  किया  जा  सकता

 मैं  प्रधानमन्त्री  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  एक  वर्ष  के  भीतर  इतते  सारे  मामलों  को  सुलझाया  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  माननीय  राजीव  गांधो  की  तरह  युवा  और  कमंठ  प्रधानमन्त्री  इसको  भी  कर

 सकते  हैं  परन्तु  आजकल  श्रीलंका  जो  कुछ  कर  रही  है  वह  वास्तव  में  यह  है  कि  जयवर्धने  दोहरी  चाल
 चल  रहे  वह  दोहरी  बात  कह  रहे  वह  अब  यही  कर  रहे  एक  दिन  वह  कहते  हैं  कि  इसका
 केवल  सैनिक  हल  लेकिन  दूसरे  समय  वह  कहते  हैं  कि  समस्या  को  समाप्त  करने  का  राजनेतिक  हल
 उपयुक्त

 इस  समस्या  को  लापरवाही  से  नहीं  लिया  जाना  हमारे  प्रधानमन्त्री  ने  स्पष्ट  शब्दों  में

 कहा  है  कि  यह  समस्या  केवल  तमिलनाडु  की  नहीं  अतः  मैं  माननीय  प्रधानमन्त्री  से  इस  मामले  को  तुरन्त
 लेने  और  इसका  हल  निकाल  ने  के  लिए  अनुरोध  करता  राष्ट्रपति  जयवर्धने  ने  भी  सावं॑जनिक  तौर  पर

 कहा  है  और  घीषणा  को  है  कि  यदि  श्री  राजीव  गांधी  श्रीलंका  पर  हमला  करते  हैं  और  उन्हें  गिरफ्तार

 कि  या  जाता  है  तो  उस  दिन  द्वीप  में  एक  भी  तमिल  को  जिन्दा  नहीं  छोड़ा
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 पो०  कुलनईवेल ]

 12.50  स०  प०

 महोदय  पी०सीन

 इसका  अर्थ  क्या  है  असेम्बली  में  भी  अपनी  खुले  ओर  सीधी  घोषणा  में  श्री  जयबच्च॑ने  न ेबताया

 है  कि  यदि  माननीय  सजीव  गांधी  श्रीलंका  पर  आक्रमण  करते  हैं  तो उस  समय  जब  वह  गिरफ्तार  होते

 है  वहां  एक  भी  तमिल  को  नहीं  छोड़ा  जाएगा  ।

 डा०  ए०  कलानिधि  :  इस  बारे  में  भारत  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 भी  पो०  कुसमइईवेल  :  श्री  जयवर्ध  ने  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  के  बारे  में  मैं  यहां  भारत  मरकार
 की  प्रतिक्रिया  जानना  चाहता  हूं  ।

 डा०  ए०कलानिधि  :  मैं  नहों  समझता  कि  आपने  विरोध  किया  है  ।

 श्री  पो०  कुलनवईवेल  :  वे  सारे  कौन  लोग  हैं  जिनकी  हत्या  की  जा  रही  है  ?  सैकड़ों  निर्दोष
 मिलों  की  हत्या  की  जा  रही  तमिल  महिलाओं  के  साथ  बलौत्कार  किया  जा  रहा  तमिल  बच्चों

 ऐ  मारा  जा  रहा  है  और  अंगभंग  किया  गया  उनकी  प्रतिदिन  हत्या  की  जाती  है  श्रीलंका  सरकार
 ने  घी  रे-धी  रे मारने  को  पद्धति  अपना  रखी  वे  अब  यही  कर  रहे  श्रीलंका  की  सेना  उन  पर
 चार  करने  का  एक  प्रबल  हथियार  बन  गई  एलम  के  लिए  संघर्ष  अब  शुरू  हो  गया  अब  यह  जोर
 पकड़  रहा  अलंग  से  एक  तमिल  एलम  इस  समस्या  का  समाधान  केवल  तभी  हो  सकता  है
 जब  वहां  एक  अलग  एलम  हो  ।  )  विश्व  की  कोई  ताकत  चाहे  वह  कितनी  ही  शक्तिशाली  क्यों
 न  हो  इसको  रोक  नहीं  सकती  ।

 ह

 लड़ाक्  ओर  आतंकवादी  के  बीच  बहुत  अधिक  अन्तर  है  परन्तु  श्री  जयवधंने  क्या  कहते  हैं  कि

 वह  आतंकवाद  को  समाप्त  करना  चाहते  इसका  क्या  मतलब  है  ?  वास्तव  में  बह  आतंकवादी
 विरोधी  गतिविधियों  के  बहाने  वह  निर्दोष  लोगों  और  मजदूरों  तथा  कृषकों  की  हत्या  कर  रहे  हैं
 श्रीलंका  के  उद्योग  मन््त्री  श्री  सिरिल  मैथ्यू  ने  भी कहा  है  आतंकवादी  पागल  कुत्ते  हैं  और  उन्हें  गोली
 से  उड़ा  देना  चाहिए  ।  इसका  क्या  मतलब  है  ?  यदि  आतंकवाद  है  तो  निश्चितरूप  से  इसे  रोका  जाना

 दबाया  जाना  इसके  लिए  दूसरी  बात  और  कोई  नहीं  हो  सकती  ।

 आतंकवाद  से  आपका  क्या  अर्थ  यहां  लड़ाकू  युद्ध  प्रियता  वहां  केवल  लड़।कू  ह्वी

 पृथक  एलम  के  लिये  लड़  रहे  यह  उनकी  अब  शिकायत  हम  अच्छे  लोगों  के  सामने  प्रचार

 कर  हम  **-“'सामने  प्रचार  नहीं  कर  सकते  श्री  जयवर्धने  ।  हुम'*  **-*-  सामने  प्रचार  नहीं कर
 सकते  *****--  श्री  जयवर्धने  बन  गए  हैं  हजारों  लोगों  को  मारा  जा  रहा  है  ओर  श्री

 जयवर्डदने  सिहलियों  तथा  भारत  सरकार  के  साथ  भी  दुरंगी  घाल  चल  रहे  यह्  वास्तविक रूप  से
 जप  क्  हा

 के  आदेशानुसार  का्यंवाही-बृतांत  से  निकाल  दिया
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 श्रीलंका  में  सिहलियों  के  इशारे  पर  नाच  रहे  सेना  के  जवानों  ने  हाल  क ेथानगावेलाडीपुरम  के

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  शब्द  राष्ट्रपति  जयवद्ध  ने  के  लिये  कहे  हैं  ओर  जो
 अपमानजनक  है  वे  कार्यवाही  में  शामिल  नहीं  किये  जाएंगे  ।

 डा०  ए०  कलामिधि  :  वास्तविक  रूप  से  जो  हुआ  है  उसका  वह  वर्णन  कर  रहें  इसमें
 क्या  गलत  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  के  शब्दों  का  प्रथोग  करना  आवश्यक  नहीं  है  ।

 श्री  पी०  कूलनबई  बेल
 :

 हाल  में  एक  सप्ताह  पहले  थानग्रावेला  डीपुरम  में  सेना  ने  सो  स ेअधिक
 नागरिकों  की  हत्या  की  ।  कट्टी  कालोआ  और  अकारीपट्टू  नागरिक  समितियों  ने  घटना  स्थल  पर  जांच
 की  और  उन्होंने  सुरक्षा  सेना  द्वारा  मारे  गये  खेतिहर  चरवाहों  और  सना  वदोशों  की  जली  हुई
 लाशें  यह  स्थिति  ह्वाल  के  आक्रमण  में  भी  की  सेना  ने  125  से  अधिक  निर्दोष

 तमिलों  की  ह॒त्ण  की  ।  मैं  समझता  हूं  कि  शांतिपूर्वक  ढंग  से  समझौता  करने  तक  एक  भी  तमिल  नहीं
 रहेगा  ।  इसलिए  हम  माननीय  प्रप्रानमन्त्री  से  यथाशी  प्र  समझौता  करने  के  लिए  अनरोध  करते

 हाल  ही  में  भी  हमारे  प्रधानमन्त्री  जब  उन्होंने  मालद्वीप  का  दोरा  किया  यह  भी  कहा  था  और

 श्रीलंका  की  सेना  द्वारा  हाल  ही  में  किए  गए  आक्रमण  पर  अपंनी  गहरी  चिता  व्यक्त  की  श्री

 जयवर्धने  ने  यह  कह  करके  अपना  रवैया  और  स्पथ्ट  कर  दिया  है  कि  उनका  शासन  इस  मामले  पर  कार्य

 पत्र  की  शर्तों  से  बाहर  जाने  को  तैयार  नहीं  है  जिससे  यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि  इससे  कोई  साथंक

 चीत  नहीं  हो  सकती  ।  उन्होंने  यह  निश्चप  कर  लिया  हैँ  कि  पृथक  एलम  न  दिया  जब  तक  इस

 समस्या  का  समाधान  नहीं  जा  प्कता

 तमिलों  की  जातीय  समस्याओं  के  बारे  में  भारत  और  श्रीलंका  के  बीच  बातचीत  केन्द्रीय  मन्त्री

 के  नेतत्व  में  होनी  चाहिए  ।  मैं  माननीय  विदेश  मन््श्री  से  इस  मामले  को  उठाने  के  लिये  अनुरोध  करता

 हूं  ।  निस्सन्देह  श्री  रामेश  विदेश  सर्व  इस  मामले  पर  विचार  कर  रहे  यद्यपि  वह्द

 नुसार  अपना  कार्य  कर  रहे  फिर  भी  उनकी  राजनैतिक  नेता  के  रूप  में  वे  विशेष  दिलचंस्पो  न  हो

 जैसा  कि  हमारे  माननीय  मन्त्री  इस  मामले  को  यथाशीघ्र  निपटाने  में  हैं  ।  मैं  माननीय  विदेश  मन्त्री  श्री
 ब्री०  आर०  भगत  से  इस  मामले  को  उठाने  तथा  यथाशी प्र  समस्या  को  हल  करने  की  कोशिश  के  लिए

 अनुरोध  करता  हूं  ।

 कोलम्बो  में  हमारे  उच्चायुक्त  श्री  दीक्षित  को  आज  यहां  बुलाबा  गया  मैं  समझता  हूं  कि

 श्रीलंका  की  इन  रिपोर्टों  कि  श्रीलंका  के  तमिलों  की  हत्या  की  जा  रही  है  और  उन  पर  अत्याचार  किए
 जा  रहे  हैं  तथा  सशस्त्र  सेवाओं  की  इस  जिसमें  हाल  ही  में  100  तम्िलों  को

 मारा
 के  परिणामस्वरूप  उन्हें  चुलाया  गयाਂ  है  कार्रवाई  को  जाति  संहार  के  रूप  में  बताथा  गया

 कंथोलिक  चर्च  द्वारा  किए-गए  स्वतंत्र  अध्ययन  से  इस  बात  की  पुष्टि  हो  गई  है  कि  अनेक  संख्या
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 पो०  कुलनदईबैल  ]

 में  तमिलों  को  या  तो  मार  डाला  गया  है  या  उनकी  हिसा  की  गई  है  ओर  उनके  साथ  बलात्कार  किया

 गया

 इस  प्रकार  की  घटनाओं  के  प्रकाश  में  श्री  जयवधने  कहते  हैं  कि वह  तमिल  समस्या  का  सैनिक
 हल  ढूंढ़ने  का  प्रयत्न  कर  रहे  इसका  क्या  अर्थ  है  ?  यह  हिंसा  की  एक  था  दो  घटनाओं  का  प्रश्न  नहीं

 हिसा  प्रतिदिन  हो  रही  है  श्रीलंका  में  तमिलों  को  रोज  मारे  जाने  की  बात

 श्रीलंका  की  समस्या  ने  तमिलनाडु  में  अपना  प्रभाव  छोड़ा  है  और  नगर  पालिका के  चुनावों  में
 लोगों  की  तीव्र  भावनाएं  देखने  को  मिली  हैं  क्योंकि  भारत  सरकार  ने  समस्या  का  समाधान  नहीं  किया

 है  लोगों  ने  तमिलनाडु  में  स्थानीय  पंचायत  चुनावों  में  तीन  भावनाएं  व्यक्त  की  हैं  :---

 डा०  ए०  कलानिधि  :  नगर  पालिका  चुनावों  ने  स्पष्ट  निर्णय  दिया  है  ।

 श्री  पी०  कुलनवईबेलू  :  सीनेटर  एडवर्ड  केनेडी  ने  कहा  है  कि  श्रीलंका  में  जातीय  समस्या  को
 झाने  के  लिए  केवल  तमिल  एलम  ही  हल  है  एक  जो  अमरीका  में  सीनेटर  न ेआगे  आकर  कहा
 है  कि  केवल  तमिल  एलम  ही  हल  है  जिससे  कि  तमिल  समस्या  को  सुलझाया  जा  सकता  है  ।  मैं  कहना
 चाहता  हूं  कि  विदेश  मन्त्री  ने  इस  सदन  के  सामने  जो  वक्तव्य  दिया  है  उससे  हम  सन्तुष्ट  नहीं  हमने  इस
 तरह  की  बहुत  सी  रिपोर्ट  देखी  मैं  विदेश  मन्त्री  जी  से  ठोस  प्रस्ताव  लाने  का  अनुरोध  करता  हूं  मामले
 को  निपटाने  के  उद्देश्य  से तमिल  संयुक्त  मुक्ति  मोर्चे  ने  पहले  ही  कुछ  प्रस्ताव  रखे  हैं  कितु  श्री  जयवर्घने
 को  उनके  द्वारा  रखे  गये  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  तमिल  संयुक्त  मुक्ति  मोचें  द्वारा  प्रस्तावित  प्रस्तावों
 को  स्वीकार  किए  बिना  इस  समस्या  का  कोई  समाधान  नहीं  हो  सकता  है  ।  माननीय  विदेश  मन््त्री  से  मेरा
 अनुरोध  है  कि  इस  मामले  में  तत्काल  कार्यवाही  करें  और  इसे  निपटाने  की  कृपा  हमें  इस  मामले
 को  निपटाना  यह  मामला  न  केवल  तमिलनाडु  के  लिये  अपितु  पूरे  विश्व  के  लिए  एक  नाजुक
 मामला  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  हरएक  ने  चिन्ता  व्यक्त  की  इसीलिए  यह  मामला  ब  हुत  ही
 महत्वपूर्ण  है  और  इसे  निपटाना  ही  मेरा  विचार  है  कि  हमारे  विदेश  मन्त्री  पहल  करके  इस
 मामले  को  निपटाने  की  कृपा

 संसदीय  कार्य  विमाग  में  राज्य  सन््त्री  गुलाम  सथोी  श्ाजाद  )  :  मेरा  सुझाव  है
 कि  आज  हम  लोग  भोजनावकाश  का  समय  त्याग  करें  जिससे  कि  हम  ध्यानाकर्षण  पर  चर्चा  चालू  रख
 सके  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  सभा  की  समिति  हो  तो  आज  हम  लोग  भोजनावकाश का
 छोड़  सकते  हैं  हां  ।  श्री  श्रीराम  मूर्ति  भट्ट  म  ।

 रा

 श्री  श्रीराम  मूर्ति  मट्टस  :  उपाध्यक्ष  श्रीलंका में  श्थिति  उत्तरोत्तर
 खराब  होती  जा  रही  हर  रोज  हिसा  और  प्रतिहिसा  हो  रही

 ह
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 नियत  लत  ज+
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 हााणणाणााणााणाणप
 1.00  भ०  प०

 तमिल  बहुल  प्रदेश  जाफना  में  प्रवेश  कर  सैनिक  टुकड़ियां  कत्लेआम  कर  रही  हर  रोज
 सैकड़ों  निर्दोष  तमिल  गोलियों  से  भूने  जा  रहे  जो  अत्याचार  किए  जा  रहे  हैं  और  जो  अमानवीय
 व्यवहार  किया  जा  रहा  तथा  निर्दयतापूर्ण  नरसंहार  वर्णातीत  श्रीलंका  शीघ्रता  से  दक्षिण
 अफ्रीका  बनता  जा  रहा  है|  श्री  जयवर्घने  दूसरा  बोथा  आश्चयं  होता  है  कि  इस  दशा  में  वह  दक्षिण
 के  अफ्रीका  के  नेता  श्री  बोथा  को  भी  मात  देना  चाहते  आये  दिन  रक्त  पात  हो  रहा  है  और  हत्यायें

 हो  रही  ऐसी  परिस्थितियों  भारत  का  कया  कार्यवाही  का  विचार  है  ?  सरकार  का
 विचार  क्यां  पहल  करने  का  है  अथवा  सरकार  एक  मूक  दर्शक  बना  रहना  चाहती  इसमें  कोई  संदेह

 नहीं  है  कि  जातीय  समस्या  के  सम्बन्ध  में  शांतिपूर्ण  वार्ता  के  आधार  पर  समझौता  कराने  में  श्रीलंका
 सरकार  को  सहायता  देने  के  लिए  भारत  वचनबद्ध  इतने  समय  तक  लगातार  कई  महीनों  तक
 सरकार  ने  जो  कठिन  परिश्रम  किया  मनोयोग  ओर  धैर्य  तथा  निरन्तर  प्रयास  से  जो  कार्य
 किया  है  वह॒  सब  व्यर्थ  हो  गया  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  भारत  ही  उन्हें  आपसी  बातचीत  के
 लिए  राजी  कर  सकता  इसके  बाबजूद  भी  इस  समय  वहां  क्या  हो  रहा  है  तथा  श्रीलंका  सरकार  का
 क्या  रवैया  है  ?  यहां  तक  कि  किसी  भी  विचारशील  नेता  के  प्रस्ताव  श्रीलंका  सरकार  को  स्वीकार
 नहीं  हैं  ।  व ेलोग  उत्तरी  तथा  पूर्वी  प्रांतों  को  मिलाकर  एक  कर  देना  चाहते  हैं  ।  इस  विचार  को  रह  कर
 दिया  गया  था  और  उस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  उन्होने  प्रांतों  को  कुछ  स्वायत्तता  दिंे  जाने
 की  सिफारिश  की  थी  और  पुनः  श्रीलंका  के  संविधान  के  एकात्मक  स्वरूप्न  के  अनुरूप  उन्होंने  यह  बात
 कही  थी  ओर  जिससे  वे  सहमत  नहीं  थे  ।  वार्तालाप  और  समझौते  के  रूमय  जिन  बातों  पर  सहमति  हो
 गई  वे  उनका  भी  पालन  नहीं  कर  रहे  वे  लोग  निर्देयतापुवंक  नरसंहार  और  बिना  विचारे
 निर्दोष  लोगों  की  हत्या  कर  रहे  हैं  ।  वहां  यही  सब  हो  प्रांतों  और  प्रांतीय  परिषदों  को  अधिक

 शक्ति  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  जो  समझोता  हुआ  उससे  वे  मुकर  रहे  हैं  ।  भी  जी  पार्थासारथी  के

 साथ  चर्चा  करते  समय  वे  लोग  जिस  बात  पर  सहमत  थे  अब  वे  उससे  मुकर  रहे  श्रीलंका  की
 कार  तया  तमिल  दोनों  ही  एक  दूसरे  के  प्रस्तावों  स ेअसहमत  ऐसी  स्थिति  में  पुनः  चर्चा  करने  तथा
 ब(त-चीत  करने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 लड़ाई  की  चीख-पुकार  अब  सुनाई  पड़  रही  सेनिक  गतिविधियां  तेज  हो  गई

 वास्तविकता  यह  है  कि  अल्प  संख्यक  तमिल  जाति  के  लोगों  का  बे  रोक-टोक  नरसंहार  त्र॒ल  रहा  है  !  युद्ध
 का  जो  पागलपन  छाया  हुआ  है  उसे  सभी  सम्बद्ध  लोग  भड़का  रहे  श्री  भंडारनायके  भी  उसी  रोग

 से  पीड़ित  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  हम  क्या  कर  सकते  हैं  ?  ऐसी  परिस्थितियों  में  भारत  का  क्या  कायंबाही
 करने  का  विचार  है  ?  श्रीलंका  की  इन  कार्यवाहियों  स ेगत  कई  महीनों  में  भारत  ने  जो  कुछ  किया  है
 उन  सब  पर  पानी  फिर  गया  क्या  हम  लोग  हमेशा  मूक  दर्शक  बने  रहेंगे  ?  श्रीलंका  में  जो  कुछ  हो
 रहा  है  क्या  उसके  प्रति  हम  मूक  दर्शक  बने  रहँंगे  ?  इसमें  संदेह  नहीं  कि  यह  उनकी  आंतरिक  समस्या

 परन्तु  इसके  साथ  हो  इस  बात  को  नहीं  भुलाया  जा  सकता  कि  वे  भारतीय  मूल  के  लोग  हैं  तथा  हम
 उसके  पड़ौसी  देश  हैं  ।  इससे  हमारा  देश  प्रभावित  लाखों  लोग  लाखों  शरणार्थी  भारत  आ  चुके  हैं
 और  उनकी  संख्या  बढ़ती  जा  रही  ऐसी  स्थिति  में  हमें  दखल  तो  देना  ही  होगा  ।  हमें  कत्लेंआम
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 श्रीराम  माति  मट्ठस  ]

 बन्द  कराने  का  प्रयत्न  करना  ही  पड़ेगा  ।  तमिल  बहुल  प्रदेश  जाफना  में  श्रीलंका  का  सुरक्षा  बल

 निर्देयतापवंक  हत्या  कर  रहा  है|  श्रीलंका  की  सेना  ने  मारक  तथा  लड़ाक  विमानों  से

 वहां  पर  हमला  करके  सैकड़ों  ध्यकितियों  की  हत्या  कर  दी  है  तथा  बचे  हुए  अन्य  लोगों  का  जीना  दुश्वार
 कर  दिया  इसलिए  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  मामले  को  मानवाधिकार  आयोग  जैसे

 अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  में  ले  जाया  जाये  तथा  वहां  इस  मामले  पर  चर्चा  तथा  निर्णय  लिया  नियंत्रण

 किए  तथा  बाधा  डाले  बिना  नियमित  रूप  से  किया  जा  रहा  जन  संहार  नहीं  रोका  जा  सकता  है  ।

 भारत  को  इसमें  कठोरता  बरतनी  होगी  तथा  श्रीलंका  सरकार  को  चेतावनी  देनी

 श्रीलंका  सरकार  को  निर्दोष  तमिलों  का  आये  दिन  किया  जाने  वाला  हुर  प्रक्रार  की  निर्देयता

 बर्बरता  और  मसनमाने  अत्याचारों  को  रोकना  ही  होगा  ।

 युद्ध  विराम  समझौते  का  क्या  हुआ  ?  उपयोगी  तथा  लाभभप्रद  वार्ता  आरम्भ  करने  के  लिए
 उन्हें  युद्धविराम  समझोता  कारगर  ढंग  से  लागू  करना  होगा  ।  बात-चीत  के  लिए  यह  बहुत  ही  आवश्यक

 युद्ध  विराम  समझौते  की  निगरानी  करने  के  लिए  एक  निष्पक्ष  एजेंसी  होनी  चाहिए  ।

 स्थाई  शांति  स्थापित  करने  के  लिए  इस  नवीन  खोज  में  को  क्यों  नहीं  सम्मिलित  कर
 लेते  ।  मेरे  विचार  से  यह  भ्रयत्त  लाभदायक  सिद्ध  को  भी  इसमें  अपनी  भूमिका  अदा
 करने  के  लिए  सम्मिलित  किया  राष्ट्रपति  जयवधंने  के  युद्ध  के  अलाप  के  बारे  में  मुख्य  रूप  से
 विचार  करना  26  जनवरी  को  उन्होंने  श्री  लंका  की  जनता  के  समक्ष  यह  दृढ़  प्रतिज्ञा  की  थी
 कि  वह  श्रीलंका  की  भूमि  से  सभी  प्रकार  के  आतंकवाद  को  मिटाकर  ओर  तहस-नहस  करके  ही  दम

 उन्होंने  श्रीलंका  की  जनता  को  एक  जुट  आगे  बढ़  कर  हिसक  गतिविधियों  को  नष्ट  करने
 के  लिए  जनता  का  आवाहन  किया  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  सिधालियों  को  तमिलों  के  विरुद्ध
 काया  वस्तुतः  वह  इस  जातीय  समस्या  का  सैनिक  हल  ढूंढ़  रहे  है ंऔर  तमिलों  का  अस्तित्व  मिटाने
 हेतु  दृढ़  संकल्प  किए  लगते  हैं  उनका  कहना  है  कि  सेना  के  पास  इस  सपय  अच्छे  हथियार  हैं  तथा  उसे
 प्रशिक्षण  भी  अच्छा  दिया  गया  यह  बात  स्पष्ट  हो  गई  है  कि  जातीय  समस्या  को  वह  सैनिक  बल  पर
 सुलझाना  चाहते  हैं  ।  उन्हें  आशा  है  कि  वह  सभी  गोरिल्लों  को  एक  वर्ष-में  मिटा  देंगे  ।  वह  सैनिक  समस्या
 का  सैनिक  हल  चाहते  उनका  कहना  है  कि  ऐसा  करने  के  बाद  वह  राजनैतिक  समस्या  पर  ध्यान
 देंगे  तथा  उसका  राजनैतिक  हल  इसका  क्या  मतलब  है  ?  सैनिक  कार्यवाही  के  बाद  रह  ही
 क्या  तमिल  पूरी  तरह  से  तहस-नहस  हो  जाएंगे  ओर  वहां  से  निकाल  बाहर  कर  दिए  जा  एंगे  ।
 उसके  बाद  राजनैतिक  समाधान  का  प्रश्न  ही  कहां  रह

 सैनिक  कार्यवाही  के  माध्यम  से  वह  सभी  तमिलों  को  निकाल  बाहर  करना  चाहते  अब
 राजनैतिक  हल  क्या  शेष  रह  गया  है  ?  यह  बात  समझ  में  नहीं  आती  वह  दोहरी  भूमिका  निभाता
 चाहते  हैं--एक  ओर  तो  वह  निर्देयतापूर्वक  निर्दोष  तमिलों  का  कत्लेआम  कर  रहे  हैं  और  इसके  बाद  वह
 शांति  प्रतीक  दिखाकर  वार्ता  और  समझौते  की  बात  कर  रहे  उसके  इरादे  स्पष्ट  उनका  रवैया
 स्पष्ट  श्रीलंका  सैनिक  शक्ति  बढ़ा  रहा  है  ।
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 रक्षा  व्यय  बढ़  रहा  1985  में  आरम्भ  में  उसका  अनुमानित  व्यय  11.70  करोड़  आंका
 गया  था  कितु  अब  वह  बढ़कर  50  करोड़  रुपये  हो  गया  है  अनुमान  है

 कि  अगले  बजट  में  इस  राशि  में

 68%  की  वृद्धि  हो

 पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  ने  श्रीलंका  का  दोरा  किया  और  भी  कुछ  अन्य  करण  थे  जिन्हें
 नजर  अन्दाज  नहीं  किया  जा  सकता  हमें  उन  कारणों  पर  ध्यान  देना  होगा  ।  दिसम्बर  पाकिस्तान

 के  राष्ट्रपति  ने  श्रीलंका  के  हो  मगार्डों  को  प्रशिक्षण  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  पेशकश  की  थी  ।  राष्ट्रपति
 जयवर्धने  ने  व्यावहारिक  समन  प्रदान  करने  के  लिए  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  के  प्रति  आभार  प्रकट

 किया  था  न  केवल  पाकिस्तान  ही  अपितु  अन्य  अनेक  देश  श्रीलंका  को  हथियार  सप्लाई  कर  रहे  हैं  ।

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  और  इजराइल  भी  श्रीलंका  की  सहायता  कर  रहे

 ४
 अमरीका  का  सातवां  बेड़ा  आये  दिन  इस  क्षेत्र  में  आता  जाता  रहता  है  इस  बात  पर  ध्या

 की  आवश्यकता  अब  स्थिति  यह  है  कि  जब  कभी  भारत  सरकार  वार्ता  करने  की  बात  उठाती

 श्री  जयवधेने  उस  वार्ता  का  ज्ञाभ  समय  का  सदुपयोग  करने  तथा  श्रीलंका  के  तमिल  भाषियों को
 नष्ट  करने  के  लिए  अपनी  सैनिक  सत्ता  सुदुढ़  करने  के  लिए  उठा  रहे  यह  बड़ो  दुर्भार  यपूर्ण

 स्थिति  वह  समय  का  लाभ  उठा  रहे

 &

 उन्होंने  हाल  ही  में  निर्दोष  तमिलों  का  कल्लेआम  किये  जाने  के  मामले  की  जांच  के  लिए  एक

 सैनिक  समिति  नियुक्त  की  इस  समिति  वही  व्यक्ति  हैं  जो  जन  संहार  के  दोषी  जिन्होंने

 निर्देयतापूर्वंक  तमिलों  की  हत्या  और  जनसंहार  किया  है  और  वही  लोग  अब  अपने  कृत्यों  पर  निर्णय  देने

 के  लिए  बेठे  भ्री  जयवर्धने  यही  संदेश  भारत  सरकार  को  भेजना  चाहते  भारतीय  उच्चायुक्त
 इसी  विशेष  संदेश  को  देने  क ेलिए  भारत  दोड़े  आये  थे  ।  यह  हमें  स्वीकार  नहीं  है  ओर  इसे  एक  मिनट

 भो  सहन  नहीं  किया  जा  सकता  आपको  यह  एकदम  स्पष्ट  करना  होगा  कि  भारत  इस  बात  को

 सहन  नहीं  करेगा  ।  आपको  या  तो  इस  जन  संहार  ओर  सैनिक  कार्यवाही  को  बन्द  कराने  के  लिए  दबाव

 डालता  होगा  अथवा  इस  मामले  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  के  समक्ष  रखना  होगा  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अपेक्षित  कदम  तत्काल  उठाये  जायें  कि  किसी  भी  तमिल-भाषी

 की  हत्या  न  की  जाये  ।  श्रीलंका  की  फांसीवादी  सरकार  बेरहमी  और  निर्दंयतापू्बंक  उनकी  हत्या  कर

 रही

 इसके  अलावा  श्रीलंका  क्रो  नौसेना  हिन्द  महासागर  में  अपनी  ही  सीमा  क्षेत्र  में  जाने  वाले
 निर्दोष  मछुआरों  पर  आक्रमण  करती  इस  बात  की  जानकारी  अनेक  बार  मिली  उन्हें  निरन्तर

 उत्पीड़ित  किया  जा  रहा  किन्तु  इस  सम्बन्ध  में  हमारी  सरकार  क्या  कर  रही  है  ?  औपचारिक

 विरोध  प्रकट  करने  भर  से  काम  नहीं  चलेगा  अपितु  हमें  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  ठोस  कदम  उठाने

 पड़ेंगे कि  श्रीलंका  की  सरकार  के  निरंकुश  रवये  से  भारतीय  मूल  के  लोगों  की जान  और  माल की  रक्षा

 हो  सके  श्रीलंका  में  रहने  वाले  तमिल  भाषी  इस  नरसंहार  को  और  अधिक समय  तक  बर्दाश्त  नहीं

 कर सकेंगे । इसकी समाप्ति होनी ही चाहिए । 227
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 राम  मूर्ति  मट्टम
 *

 श्रीलंका  से  भारतीय  सीमा  के  अन्तर्गत  हजारों  तस्कर  कार्यरत  उनसे  सख्ती  के  साथ  निपटने
 की  आवश्यकता  हशीश  तथा  अन्य  प्रकार  के  नशीले  पदार्थों  की  तस्करी  भारत  में  की  जा  रही  है
 और  इससे  हमारे  देश  की  सुरक्षा  को  भारी  खतरा  पैदा  हो  गया  इस  समस्या  से  निपटने की
 श्यकता  है  तथा  इसे  रोकने  के  लिए  तत्काल  आवश्यक  कदम  उठाये

 ]

 भ्रो  हरीश  रावत  :  उपाध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  ने  श्रीलंका  की  वर्तमान

 स्थिति  के  विषय  में  भारत  की  चिता  को  बडी  स्पष्टता  के  साथ  व्यक्त  किया  है  और  साथ  साथ  भा
 सरकार  का  जो  दृष्टिकोण  है  कि  श्रीलंका  की  अखंडता  ओर  एकता  कायम  रहे  ओर  उसके  कायम  रहते

 हुए  जो  वर्तमान  समस्या  है  उसका  कोई  राजनीतिक  हल  लेकिन  आज  जो  कुछ  श्रीलंका  में  हो
 रहा  मैं  समझता  हूं  कि कोई  भी  सभ्य  समाज  उसको  भअप्रूव  नहीं  कर  सकता  और  उस  घटनाक्रम  के

 प्रति  हम  महज  चिता  ही  व्यक्त  करके  चुप  नहीं  बंठ  बहुत  बड़ी  संख्या  आपने  )  लाख  25

 हजार  का  जिक्र  अपने  स्टेटमेंट  में  किया  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  भी  बहुत  बड़ी  संख्या  रेफ्यूजीज़  की

 है  जो  श्रीलंका  से  तमिलनाडु  में  आई  वहां  की  अर्थव्यवस्था  के  ऊपर  इसका  जोर  पड़  रहा  हमारे
 देश  की  अरथंव्यवस्था  के  ऊपर  उसी  प्रकार  से  प्रभाव  पड़  रहा  है  जिस  प्रकार  से  बंगलादेश  से  भारी  मात्रा
 में  शरणार्थियों  के  आने  से  पड़ा  जिन  लोगों  ने  श्रीलंका  की  समृद्धि  और  निर्माण  में  महत्वपूर्ण
 दान  दिया  है  उनको  आज  न  केवल  दूसरे  दर्जे  का  नागरिक  माना  जा  रहा  बल्कि  सेना  के  द्वारा
 नियोजित  तरीके  से  उनकी  ह॒त्या  को  जा  रही  श्रीलंका  का  इंडिपेंडेंट  कैकली

 निकलता  उसमें  सर्वेक्षण  क ेआधार  पर  बताया  है  कि  पिछले  एक  साल  के  अन्दर  3000  से  ज्यादा

 तमिलों  को  सेना  द्वारा  मारा  गया  टिकोमाली  जो  देश  का  उत्तरी  इलाका  है  वहां  तमिल  मूल  के

 नोजबान  लोगों  को  दक्षिण  की  जेलों  में  बन्द  किशा  जा  रहा  है  और  उन्हें  नाना  प्रकार  की  गम्भीर

 यातनाएं  दी  जा  रही

 यह  ठीक  है  कि  भारत  सरकार  ने  इस  समस्या  को  पूरी  गम्भीरता  से  लिया  है  और  प्रधानमन्त्री
 जी  ने  भारत  की  चिता  को  एक  से  अधिक  बार  व्यक्त  भी  किया  है  और  हमने  राजनीतिक  स्तर  पर  इस
 समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  जितने  प्रयत्न  कर  सकते  थे  वे  किए  हैं  और  मैं  यहां  पर  सदन  के  सामने

 कहना  चाहूंगा  कि  हमारे  ही  प्रयत्नों  से  दोनों  पक्ष  साथ  नहीं  तो  शायद  हो  सकता  है  श्रीलंका  में

 ओर  भी  अधिक  खून  लेकिन  पूरे  घटनाक्रम  पर  जब  हम  विचार  करते  हैं  तो  हमें  ऐसा  महसूस
 होता

 है  जैसे  हमारे  साथियों  ने  भी  कहा  कि  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  समय  लेना  चाहते  वो  एक  तरफ
 तो  अपने  देश  की  संसद  के  सामने  इस  बात  को  कहते  हैं  कि  हम  मिलिट्री  एक्शन  करेंगे  ओर  हम  सेना  के

 द्वारा  तमिलों  को  दबाएंगे  ओर  बाहर  आकर  के  समस्या  के  राजनीतिक  हल  की  बात  करते  ये  दोनों
 भास  प्रकट  करने  वाली  बातें  समझ  में  आने  वाली  नहीं  मैं  तो  माननीय  विदेश  मन्त्री  जी  से

 यह  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  यदि  हम  तमिलों  के  वध  के  प्रति  चिता  व्यक्त  करते  हैं  तो  श्रीलंका  की

 ग्रवनेमेंट  बहुत  तेजी  से  रिएक्ट  करती  तो  जब  उन्होंने  सैनिक  हल  की  बात  कही  तब  हमारी  सरकार
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 -  की  तरफ  से  इसका  प्रबल  विरोध  होना  चाहिए  वह  विरोध  हमने  व्यक्त  नहीं  किया  पिछले

 दिनों  तुल्फ  नेता  श्री  अमृतरलिगम  ने  कुछ  प्रस्ताव  रखे  मैं  माननीय  मन््त्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि

 उन्होंने  जो  ट्रयू  फैडरल  कंसेप्ट  की  बात  कही  उसको  जयवद्धने  की  सरकार  स्वीकार  करती है  या

 नहीं  ।  यदि  वे  इसको  स्वीकार  करते  हैं  तो  उसके  बाद  जिस  प्रकार  से  उन्होंने  प्रपोजल  दिया  है  कि

 भारत  से  मध्यस्थता  चाहते  हैं  और  अखबारों  में  भी  निकला  है  कि  भारत  से  मध्यस्थता  की  अपेक्षा

 करते  हैं  तो  उस  दिशा  में  भारत  को  पहल  करनी  अगर  वे  बुनियादी  बात  को  मानने  से

 इन्कार  करते  हैं  तो  मैं  सम्झता  हूं  कि  श्रीलंका  की सरकार  को  समय  मिलेगा  और  वह॒पाकिस्तान  और

 दूसरे  स्रोतों  स ेहथियार  इकट्ठा  करेगी  और  तमिलों  के  ऊपर  और  ज्यादा  मजबूती  से  प्रहार  करेगी  ।

 मैं  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  जो  बुनियादी  पहलू  है  इसके  विषय  में  श्रीलंका  की  सरकार  का  कया  रुख

 उन्होंने  पैनल  बनाने  की  बात  कही  जो  तमिल  मारे  गए  उनके  कारणों  की  जांच  के

 लिए  पैनल  बनाया  इस  पैनल  का  स्वरूप  क्या  श्रीलंका  के  अधिकारियों  का  पैनल  होगा
 तो  उस  पर  कोई  विश्वास  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  यदि  इसमें  कंथोलिक  चर्च  के  या  दूसरे

 लोगों  को  शामिल  करने  के  लिए  तैयार  हैं  जिनकी  निष्पक्षता  पर  तमिलों  को  भी  विश्वास  हो  सके  तो

 मैं  समझता  हूं  कि  वह  पैनल  फ्रू  टफूल  हो  सकता  हमें  इस  बात  का  प्रयत्न  करने  की  चेष्टों  करनी

 चाहिए  ।  अखबारों  में  छपा  है  कि  राजदूत  साहब  को  यहां  पर  परामर्श  करने  के  लिए  बुलाया  गया  है  कि
 श्रीलंका  के  विषय  में  अपनी  नीति  पर  अद्योपरान्त  विचा  र  मैं  आपसे  यह  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि
 आज  जिस  प्रकार  की  स्थिति  श्रीलंका  में  उस  संदर्भ  में  जब  तक  हम  अद्योपरान्त  अपनी  श्रीलंका  की

 नीति  पर  त्रिचार  नहीं  करेंगे  तो इसका  लाभ  जयवर्धने  की  सरकार  को  मिलेगा  तथा  तमिलों  के  ऊपर
 अत्याचार  बढ़ते  जाएंगे  ओर  भारत  में  ज्यादा  से  ज्यादा  रिफ्यूजी  आते  इससे  हमारी
 व्यवस्था  पर  भार  पड़ता  चला  हमें  स्पष्ट  शब्दों  में  श्री  लंका  की  सरकार  को  बताना  चाहिए  कि
 इसका  कोई  राजनीतिक  हल  निकालें  ।  अगर  वे  राजनीतिक  हल  निश्चित  समय  के  अन्दर  नहीं

 निकालते  हैं  तो  भारत  सरकार  को  कीई  न  कोई  ठोस  काथ्ेवाही  श्रीलंका  सरक।र  के  साथ  करनी

 वह  राजनयिक  स्तर  पर  मैं  इसकी  बात  नहीं  मैं  उससे  भी  आगे  अनुरोध  करूंगा
 कि  श्रीलंका  हमारे  बहुत  नजदीक  है  और  इस  समय  वहां  पर  विदेशी  अड्डे  भी  उनको  अमेरिका

 तथा  कई  देशों  से  मदद  मिल  रही  है  ।  जो  खतरा  पहले  डिएगो-गाशिया  से  वह  खतरा  केवल  30-35
 किलोमोटर  को  दूरी  पर  स्थित  ऐसी  हालत  में  हम  अधिक  संमय  तक  चुप  नहीं  बेठ  मैं

 अपने  मित्रों  को  बताना  चाहूंगा  कि  यह  केबल  तमिल  या  तमिलनाडु  की  ही  समस्या  नहीं  है  ।  पूरा  देश

 इस  समस्या  के  प्रति  चितित  हम  आपकी  चिता  को  समझ  सकते  हैं  क्योंकि  यहां  पर  जो  संसद  के
 लोग  हैं  उनके  भी  कई  भाई  ओर  रिश्तेदार  होंगे  जिनके  साथ  श्रीलंका  में  अत्याचार  हो  रहे  हम
 सारे  भारत  के  लोग  चिंतित  हैं  और  भारत  सरकार  से  इस  मामले  में  गम्भीर  कार्यवाही  करने  की  मांग
 करते

 ]

 झोमतो  विमा  घोष  गोस्वामी  :  श्रीलंका  के  सुरक्षा  बलों  द्वारा  अल्पसंख्यक

 तमिल  जाति  के  निर्दोष  महिलाओं  ओर  बच्चों  की  निरन्तर  निर्देयतापू्वंक  सामूहिक  विभत्स
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 विसा  घोष  गोस्वासो  ]

 ६२ +---+5

 हत्या  किये  जाने  से  सारा  देश  चिंतित  और  क्षुब्ध  है  तथा  हमारा  हृदय  फटा  जाता  अपने  दल  तथा
 अपनी  ओर  से  मैं  इस  विभत्स  हत्या  तथा  नरसंहार  की  घोर  भत्संना  करती  हूं  ।  श्रीलंका  में  किये  जा  रहे
 तमिलों  के  कत्लेआम  की  भारत  सरकार  सार्वजनिक  रूप  से  भत्संना  क्पों  नहीं  करती  ?  किस
 कारणवश  श्री  भगत  इसकी  सावं  जनिक  भत्संना  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ?  इस  अमूल्य  कूटनीति  में  क्या  है  ?

 जबकि  ऐमनैस्टी  इन्टरनेशनल  भी  कुछ  मामलों  को  ले  रही  है  परन्तु  ऐसी  स्थिति  में  भी  हमारी  सरकार

 चप  क्यों  इसका  क्या  कारण  है  ?  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  यह  सरकार  श्रीलंका
 में  किये  जा  रहे  निर्दोष  महिला  बच्चों  और  नागरिकों  के  कत्लेआम  के  विरुद्ध  सावंजनिक  रूप

 में  स्पष्ट  शब्दों  में  भत्संना  करेगी  अथवा  नहीं  ?  प्रभावशाली  युद्धविराम  बनाये  रखने  के  लिये  यह
 कार  क्या  कर  रही  है  ?  थिम्पू  समझौता  हो  जाने  के  बाद  भी  उसे  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कुछ  भी

 नहीं  किया  गया  और  हमारी  सरकार  ने  हो  उप्ते  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?  श्री

 जयवद्धने  की  ओर  से  युद्धविराम  की  कायंवाही  नहीं  की  गई  है  ओर  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  वह  सेना

 के  बल  पर  इस  समध््या  का  समाधान  करना  चाहते  हैं  तथा  आतंकवाद  का  सहारा  लेकर  वह  तमिलों  को
 देश  से  बाहर  निकालने  पर  तुले  हुए  एक  और  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  निरन्तर  चलने
 वाले  इस  संघर्ष  से  अमरीकी  साम्राज्यवाद  को  सहारा  मिल  रहा  है  जिसने  ट्रिमकोमाली  में  एक  सं  निक

 अड्डा  स्थापित  कर  लिया  जिससे  एक  ओर  तो  स्वयं  श्रीलंका  की  प्रभुनम्तत्ता  तथा  स्वतंत्रता  को  खतरा
 पैदा  हो  गया  है  और  दूसरी  ओर  इस  सम्पूर्ण  क्षेत्र  की  शांति  भंग  होने  का  खतरा  बना  हुआ  है  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  पूछना  चाहती  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  को
 अमरीकी  सरकार  के  साथ  उठाया  है  अथवा  उनसे  कोई  शिकायत  की  क्योंकि  उनकी  इस  कायंवाही
 से  हमारे  क्षेत्र  की  स्थिरता  ओर  सुरक्षा  प्रभावित  हो  रही  इस  वक्तव्य  में  भो  सरकार  ने  श्रीलंका
 सरकार  तथा  श्री  जयवर््धने  क ेसैनिक  शासन  की  कोई  भत्संना  नहीं  की  इसलिए  मैं  चाहती  हूं  कि
 हमारी  सरकार  की  ओर  से  स्पष्ट  भत्संना  की  जानी

 मेरे  विचार  श्रीलंका  के  संयुक्त  ढांचे  के  अन्तगंत  सर्वाधिक  स्वायत्तता  सिद्धांत  को
 स्वीकार  करने  का  तमिल  संयुक्त  मुक्ति  मोर्चा  का  प्रस्ताव  ही  समझौते  का  आधार  इससे  श्रीलंका
 को  पीड़ित  अल्पसंख्यक  तमिल  जाति  की  लोकतांत्रिक  आकांक्षाओं  की  धृर्ति  होगी  ।  यह  सभा  यह  जानना
 चाहती  है  कि  बातचीत  द्वारा  किसी  समझौते  पर  पहुंचने  के लिए  सरकार  जयवद्धने  को  सरकार  पर
 दबाव  डालने  के  लिए  क्या  नये  प्रयास  कर  रही  इस  प्रयोजन  के  लिए  इस  सरकार  को  हर  सुलभ
 साधन  अपनाने  अभी  कुछ  ही  दिन  पहले  इस  महीने  की  19  तारीख  वो  मद्रास  के  प्रमुख
 नागरिकों  ने  प्रधान  मन्त्री  से अनुरोध  किया  था  जिसमें  कहा  गया  है  कि  :

 मद्रास  के  सात  प्रमुख  नागरिकों  ने  प्रधान  मन््त्री  श्रो  राजीव  गांधी  से  अनुरोध
 किया  कि  वह  श्रीलंका  सरकार  ओर  तमिल  मुक्ति  संगठनों  के  बीच  समझौता  कराने  के  लिए
 शीघ्र  ही  कोई  का  रगर  कदम  उठायें  तथा  इस  जातीय  समस्या  का  सम्मानपूर्ण  समाधान  दूंढने
 के  लिए  उनका  मार्गदर्शन  करें

 ।”
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 नाजुक  कगार  से  अभी  भी  लौटा  जा  सकता  है  तथा  निष्ठापर्वक  तथा
 पूर्वक  एक  ऐसा  समझौता  कराया  जा  सकता  है  जो  संघीय  आदर्श  के  अनुरूप  स्वीकार हो  तथा
 जिसके  अन््तगंत  तमिल  श्रीलंका  में  अआत्मसम्मान  के  साथ  सुरक्षित  नागरिक  के  रूप  में
 यापन  कर  सकें  ।  द्वीप  का  विभाजन  करने  से  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  सकता  है  और  ऐसा
 करने  से  तमिलों  तथा  हिघलियों  दोनों  को  ही  समान  रूप  से  हानि

 फार  पीस  इमन  श्रीलंकाਂ  में  शांति  स्थापित  करने  के  लिए  अपील  )  पर

 हस्ताक्षर  करने  वालों  में  हैं  :-  श्री  सी०  भूतपूर्व  केन्द्रीय  वित्त  प्रो०  के०
 प्रो०  के०  आर०  श्रीनिवास  श्री  पी०  एस०  उच्चतम  न्यायालय  के  भूतपूर्व

 श्री  राजमोहन  श्री  एम०  वी०  अरुणाचलम्  और  श्री  जी  ०  के०  स॒ुन्दरम  ।

 अतः  अपनी  सरकार  की  ओर  से  अविलम्ब  यह  समझौता  कराया  जाना

 श्रीलंका  के  सैनिक  शासन  द्वारा  किये  गये  अत्याचा रों  से बचकर  जो  शरणार्थी  यहां
 आ  गये

 उनके  बारे  में  इस  पत्र  में  यह  कहा  गया  है  वे  राज्यविहीन  व्यक्ति  उस  समझौते  के  लिए  क्या  प्रयत्न
 किये  जा

 रहे  हैं  जिससे  अल्पसंख्यक  जाति  के  रूप  में  उनके  मौलिक  अधिकारों  की  रक्षा  हो  सके  और  ऐसी
 स्थिति  सुलभ  हो  जाये  कि  वे  अपने  घर  लौट  सकें  ।  इस  समय  पूरा  देश  और  पूरा  विश्व  वास्तव  में  इसके
 बारे  में  बहुद  चितित  जेसा  कि  मैंने  कहा  इस  कार  में  देरी  करमे  की  आवश्यकता  नही  है  और

 तत्काल  समझौता  करने  के  लिए  जयवद़ेंने  सरकार  को  विवश  करने  कै  लिए  सरकार  को  हुर  सम्भव
 उपाय  करने  चाहिये  ।  मैं  सरकार  से  यह  पूछना  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  वास्तव  में  सरकार  क्या
 कर  रही  है  ।

 श्री  बी  ध्रार०  भगत  :  मैं  माननीय  सदस्यों  की  इस  बात  से  पूर्णतः  सहमत  हूं  कि  यह  सम

 पूरे देश  के
 लिए  एक  गम्भीर  समस्या  यह  एक  बहुत  गम्भीर  मामला  इसके  बारे  में  संसद  को

 चिता  यह  समस्या  केवल  तमिलनाडु  के  लिए  ही  एक  गम्भीर  समस्या  नहीं  मुझे

 तमिलनाडु  की  भावना  का  जो  वहां  की  जनता  और  सरकार  में  व्याप्त  है  के  बारे  में  पता  इसके  बारे

 में  वे  लोग  बहुत  गम्भीर  किन्तु  आपने  तमिलनाडु  के  अतिरिक्त  अन्य  स्थानों  से  आये  माननीय

 सदस्यों  द्वारा  अभिव्यक्त  विचार  भी  सुने  यह  बहुत  ही  चिता  का  विषय  इसके  बारे  में  दो  राय

 नहीं हैं  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  जिस  दृश्य  का  वर्णन  किया  वह  अधिकांश  सत्य  मैं  इस  स्थिति  से

 सहमत
 “'  आप  मुझे  बोलने  का  अवसर  तो  दीजिए  ।  मैं  उठाये  गः  सभी  मुद्दों  पर

 बोलने  वी  चेष्टा  कर  रहा  हूं  ।

 दिक्कत  यह  रही  है  कि  श्रीलंका  सरकार  तथा  उसके  अधिकारीगण  राजनैतिक  समाधान

 ओर  शांतिपूर्ण  वार्ता  की  दुह्ाई  देते  रहे  किन्तु  वास्तविकता  यह  है  कि  वे  इसका  समाधान  सैनिक  बल

 पर  करते  रहे  हैं।'**  यही  खास  दिक्कत
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 जज

 बी०  भ्रार०  मगत  ]

 प्रारम्भ  माननीय  सदस्यों  ने  थिम्पू  समझोते  का  हवाला  दिया  युद्ध  विराम  समझौते

 पर  हस्ताक्षर  किये  गए  परन्तु  इसका  पालन  कम  तथा  उल्लंघन  ज्यादा  किया  पहले  उन्होंने
 कहा  शा  कि  उल्लंघन  दोनों  ही  पक्षों  द्वारा  किया  गया  है  १२न््तु  मैंने  वक्तव्य  दिया  कि  उल्लंघन  श्रीलंका

 की  सुरक्षा  बलों  द्वारा  किया  गया  और  फिर  श्रीलंका  संसद  में  मेरी  आलोचना  की  गई  कि  मैंने

 एकतरफा  वक्तब्य  दिया  या  फिर  एक  कड़ा  वक्तव्य  दिया  परन्तु  बाद  की  घटनाओं से  साबित

 हो  गया  कि  न  सिर्फ  वहां  पर  उल्लंघन  ही  हुआ  था  अपितु  सुरक्षा  बल  सभ्य  तौर-तरीकों  को  भी  लांघ

 गए  थे  ।

 हाल  ही  में  क्या  हुआ
 है  ?  हाल  ही  में  निरपराध  व्यक्तियों  की  हत्या  के  बारे  में  कुछ  जिक्र  किया

 गया  था--कुछ  गांवों  में  फतल  काटने  वाले  महिलाओं  तथा  बच्चों  को  मार  दिया
 गया  ।

 यह  सभ्य  तौर  तरीकों  की  सीमा  से  बाहर  कई  माननीय  सदस्यों  ने  इसे  नरसंहार  बताया
 एक  माननीय  सदस्य  ने  मुझसे  इस  वारे  में  मेरे  विचार  जानने  चाहे  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है

 कि  यह  चिन्ता  का  विषय  है  ओर  यह  नरसंहार  जैसा  ही  और  क्या  कहा  जा  सकता  है  ?

 फौज  के  लोग  बिना  किसो  कारण  गोलियां  बरसा  रहे  हैं  तथा  खेतों  में  काम  करने  वाले  लोगों
 को  बड़ी  संख्या

 में
 मार  रहे  हैं  तो  यहु  क्या  है  ?  आप  इसे  क्या  कहेंगे  ?

 यह  बताते  हुए  मुझे  बहुत  ही  पीड़ा  ओर  दुख  हो  रहा  है  ।

 तत्पश्चात्  निगरानी  समिति  की  स्थापना  की  गई  थी  |  हमारी  सलाह  पर  उन्होंने  निगरानी  दल
 का  ग्रठन  किया  था  परन्तु  उसको  कार्य  नहीं  करने  दिया  उसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  तमिल
 सदस्यों  ने  इस्तीफा  दे  दिया  तथा  निगरानी  व्यवस्था  खत्म  हो  गई  ।

 सेनिक  बलों  को  सुदृढ़  श्रीलंका  पें  आतंकवाद  से  निपटने  के  लिए  सैनिक  तैयारियां  करने
 तथा  सभी  तरफ  से  सहायत  प्राप्त  करने  के  बारे  में  उल्लेख  किया  गया  मैं  इस  बात  को  दोहराना
 नहीं  चाहता  परन्तु  यह  सच  एक  तरफ  कारण  चाहे  कुछ  भी  हो  सकता  है  घरेल  दबाव

 हो  सकता  है  श्रीलंका  सरकार  के  अन्दर  ही  कतिपय  ताकतें  सैनिक  कार्यवाही  को  पसन्द  करत
 अन्य  लोग  अभी  भी  राजनैतिक  हल  निकालने  की  बात  कर  रहे  दूसरी  जब  टी  यू  ०एल  ०एफ०
 का  प्रस्ताव  इन  सभी  दिक्कतों  और  बाघाओं  के  बावजूद  हम  राजनंतिक  समाघान  के  जिए
 शांतिपूर्ण  समझौतों  में  लगे  हुये  थे  । आपका  कहना  है  कि  बातचीत  उच्च  स्तर  पर  की  जाना
 विदेश  सचिव  अपना  कायं॑  भली  भांति  कर  रहे  हैं  ।

 ओर  कूलनवईवेलु  :  वे  सेवानिवृत  होने  वाले  हम  चाहते  हैं  कि
 आप  इस  विषय  को  व्यक्तिरूप  में  उनके  साथ  उठाएं  ।

 ओर  बी०  प्ार०  भगत  :  सरकार  वही  वह  सरकार  की  ओर  ले  काम  कर  रहे  हैं  बह  अकेले
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 ए  गा  कल  -

 नहीं  विदेश  मन््त्री
 तथा  प्रधान  मंत्री

 से
 सलाह  मशविरा  करते  वह  प्रधान  मंत्री से  निर्देश

 लेते  इस  विषय  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  गई  यह  राष्ट्र  की  चिन्ता  का  विषय है  तथा
 प्रघानमन्त्री  जी  निदेश  देते  प्रधानमंत्री  के  निदेश  तथा  संसद  में  व्यक्त  किए  गए  विच  के  अधीन

 वह  कार्य  करते

 श्री  पो०  कूलनवईवेलु  :  वह  पूरी  तरह  से  एक  अफसर  उनका  कोई  राजनैतिक  स्वार्थ  नहीं

 है  जैसा  कि  आपका  है  ।

 श्री  बोौ०  प्रार०  मगत  :  वह  सरकार  के  एजेंट  हैं  मैं  इस  विषय  में  कह  रहा  हूं  वे  प्रधान  मंत्री

 जी  के  निदेशानसार  कार्य  करते  इसके  अलावा  आप  और  क्या  पूछना  चाहते  हैं  ?  वह  अपना  कार्य

 भली  भांति  कर  रहे  हैं  ।  )

 इस  पर  गम्भी  रतापूर्वक  विचार  कियां  जा  रहा

 क्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  वह  बहुत  ही  अनुभवी  राजनयिक

 श्री  बो०  झार०  मगत  :  जब  टी०  यू  ०एलं०  एफ०  का  प्रस्ताव  आया  था  तो  यह  निर्णय  लिया
 गया  था  कि  श्री  रमेश  भण्डारी  वहां  जाएंगे  तथा  इस  विषय  पर  चर्चा  श्रीलंका  सरकार  के
 प्रस्ताव  पर  प्रतिक्रिया  नकारात्मक  थी  ।  उनसे  मिलने  का  कोई  आधार  नहीं  था  हमने  उन्हें  वापस

 बुलाया  ओर  कहा  कि  इस  पर  चर्चा  करने  का  कोई  फायदा  नहीं  आपको  प्रधान  मत्री  जी  द्वारा  माले
 में  दिया  गया  वक्तव्य  याद  प्रधान  मंत्री  जी  ने  स्वयं  वक्तथ्य  दिया  है  कि  श्री  लंका  सरकार  को  हमें

 चाहिए  कि  इस  विषय  में  वे  हमारी  मध्यस्थता  चाहते  हैं  अथवा  आप  ओर  किस  तरह  का
 स्पष्ट  और  सकारात्मक  रबेया  चाहते  अभी  भी  भारत  और  श्री  लंका  के  बीच  ओपचारिक

 समझौतों  की  आवश्यकता  है  ओर  इन  पर  वार्ताएं  जारी  श्री  लंका  सरकार  ने  राजन॑तिक  हल
 लने  के  लिए  फिर  से  वार्ता  जारी  करने  की  अपनी  इच्छा  व्यक्त  की

 को  पी०  कूलनदईवेलु  :  हर  बार  वे  यही  कहते  हैं  ।

 डा०  ए०  कलानिधि  :  हम  चाहते  हैं  कि  आप  इस  बात  को  स्वयं  व्यक्तिगत
 रूप  में  उनके  साथ

 श्रो  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी  :  आप  स्वयं  ही  श्री  लंका  सरकार  से  बातचीत  कीजिये
 जाय  उनको  कहने  के  कि  वे  इसे  करे  ।  आपकी  बात  का  ज्यादा  महत्व  होगा  व्रजाय  सचिव  के  |  सदन

 की  यही  चिन्ता  कहना

 श्री  बो०  झार०  मगत  :  मैं  इस  विषय  पर  आ  रहा  हूं  जाप  मुझसे  यह  मत  कहिये कि  संसद
 को  छोड़कर  दुनिया  भर  की  सर  करते  मैंने  कहा  है किसी  न  किसी  को  व  हां  जाकर  बातचीत

 अगर  आवश्यकता  हुई  तो  मैं  भी  जा  सकता  इस  विषय  पर  सभी  स्तरों  पर  चर्चा  की
 जा  चुकी  है  ।  प्रधान  मंत्री  जी  ने  स्वयं  भी  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  के  साथ  कई  नसाऊ  तथा
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 बी०  झारें०  भगत  ]
 ह

 दिल्ली  में  इस  विषय  पर  चर्चाएं  की  अतः  यह  विषय  सबसे  ऊंचे  स्तर  पर  विचारणीय  हर  बार

 हम  अपनी  स्थिति  की  समीक्षा  करेंगे  और  देखेंगे  कि  बातचीत  के  लिए  सबसे  अच्छी  व्यवस्था  क्या की
 जा  सकती  परन्तु  मैं  कहता  हूं  कि  विदेश  सचिव  अपना  कार्य  भली-भांति  कर  रह ेहै ंऔर  कोई
 कारण  नहीं  है  कि  इस  वक्त  उन्हें  इस  कार्य  से  हटाया  जाये  ।

 मैं  कहना  चाहता  था  कि  जो  कुछ  हाल  ही  में  हुआ  है  उससे  विश्वसनीयता  पूरी  तरह  समाप्त

 हो  गई  है*
 कब

 )

 एक  साननीय  सदस्य  :  निर्दोष  व्यक्तियों  का  नरसंहार  ।

 श्री  बो०  झ्ार०  मगत  :  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  और  अगर  वे  इस  पर  लीपा-पोती

 करना  चाहते  हैं  तो इस  पर  ऐसा  नहीं  किया  जा  वे  केवल  एक  समिति  को  नियुक्त  नहीं  कर
 पकते  जो  कि  इसकी  जांच  नहीं  कर  जो  कि  स्वीकार्य  नहीं  है  तथा  स्वतन्त्र  नहीं  है जंसा  कि
 नीय  सदस्य  श्री  शावत  जो  ने  कहा  है  कि  ऐसी  सीमित  हो  जो  दोनों  को  ही  यानि  कि  श्री  लंका  के  तमिल

 तथा  सिंहलियों  को  स्वीकार्य  न  कि  सिर्फ  लीपा-पोती  वाली  समिति  परन्तु  हुआ  ऐसा  है  कि  बहुत
 बडी  संख्या  में  निरपराध  जिनका  कोई  सरोकार  नहीं  जो  अपनी  आम  जिंदगी  जो  रहे  बेचारे
 गरीब  बिना  किसी  वजह  के  मारे  गए  आप  इससे  ज्यादा  और  कोई  नहीं  कर  सकते  ।  यह
 दम  नरसंहार  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  पर  या  किसी  भी  सभ्य  समाज  में  इसे  नरसंहार  ही  माना
 सबसे  पहले  श्री  लंका  सरकार  को  यह  आश्वासन  देना  होगा  कि  अब  और  किसी  प्रकार  की  हिसा  नहीं

 आतंकवादियों  से  निपटना  एक  बात  है  परन्तु  आतंकवाद  के  नाम  बड़ी  संख्या  में  आम
 रिकों  को  मारना  एकदम  अलग  बात  है  अगर  ऐसा  ही  चलता  तो  हमने  विगत  में  भी  कहा  था  कि

 जब  तक  यूद्धइ-विराम  हिंसा  नहीं  तो  राजनैतिक  वार्ता  में  कह  नकारात्मक  पहलू  होगा  |

 परन्तु  इस  समय  यह  स्थिति  और  भी  खराब  हो  गई  हिसा  का  ही  काक्मवरण  है  और  ऐसे
 वरण  में  आप  बातचोत  नहीं  कर  आप  राजनंतिक  हल  निकालने  के  लिए  काये  नहीं  कर  सकते  ।

 दूसरा  मुद्दा  है  जिस  पर  मैं  जोर  देना  चाहता  हूं  वह  है समय  तेजी  से  निकला  जा  रहा  हम  चाहते  हैं
 इस  विषय  पर  श्रोलंक्रा  सरकार  की  ओर  से  कोई  का  यंवाही  की  अयर  वे  कहते  हैं  कि  वे  राजनंतिक
 हल  चाहते  हैं  तो  उन्हें  विचार  करने  दीजिए  परस्तु  इसके  लिए  कुछ  समय  सीमा  होनी  चाहिए  ।  हम
 इसके  लिए  ज्यादा  समय  नहीं  दे  प्रधान  मंत्री  जी  पहले  ही  कह  चुके  हैं  कि  उन्हें  क्ताना  होगा
 क्या  वे  हमारी  मध्यस्यता  चाहते  हैं  अथवा  नहीं  ।  अगर  वे  चाहते  हैं  तो  उन्हें  इस  प्रश्न  को  बहुत  ही  कम

 समय  में  यानि  कि  एक  दो  इससे  ज्यादा  समय  में  इसको  सुलझाना  होगा

 )

 श्री  पी०  कूलनदई बेखु  :  आप  समय  निर्धारित  कीजिए  )
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 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी aft  ओ  प्रिय  रंजन  दास  मुन्झी  :  क्या  आपने  उनको  सूचना  दे  दी  है  कि  सरकार  यह  नहीं  चाहती सूचना  दे  दी  है  कि सरकार  यह  नहीं  चाहती  है
 कि''*  )

 श्री बो०  झार०  भगत  :  हमने  राजदूत  को  बुलाया  है***  )

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शोीं  :  माननीय  सभा  को  आपके  संरक्षण  की
 आवश्यकता  है  विदेश  मन्त्री  स्पष्ट  रूप  में  कह  रहे  हैं  कि  स्थिति  इतनी  विस्फोटक  है  कि  वे  समझते  हैं
 कि  इसे  एक  निर्धारित  समय  के  अन्दर  ही  इस  पर  बातचीत  करके  इसे  सुलझाया  अगर  सरकार
 की  इच्छा  ऐसी  है  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  उनको  इस  विशेष  पहलू  से  अवगत  कराया  है  ?

 श्री  जी०  जो०  स्वेल  :  मैं  नहीं  समझता  कि  उन्हें  इसकी  सूचना  देने  की

 कता  जो  कुछ  मन्त्री  जी  ने  सदन  में  कहा  है  वह  भी  स्वयं  में  सूचना  देना  है  ।

 श्री  बो०  भ्रार०  भगत  :  जंसाकि  मैंने  कहा  जब  हम  बातचीत  से  वापस  हट  गए  तो  हमने
 विदेश  सचिव  को  मद्रास  से  इसलिए  वापस  बलायः  क्योंकि  श्रोलंका  सरकार  के  नकारात्मक  रवैये  के
 कारण  वार्ता  की  कोई  जरूरत  नहीं  थी  |  तभी  से  हम  स्थिति  का  मूल्यांकन  कर  रहे  ये  तथा  अब  श्रीलंका
 सरकार  ने  फिर  से  इस  बात  पर  बल  दिया  है  कि  वे  राजनंतिक  हल  चाहते  हैं  अतः  इसीलिए  हमने

 उच्चायुक्त  को  बुलवाया  वह  शीघ्र  ही  यहां  शायद  वे  आज  सुबह  ही  पहुंच  गए  हों  ।  हम

 इस  पर  चर्चा  करेंगे  तथा  हम  उन्हें  दो  बातों  की  जानकारी  देंगे  कि  इसे  एकदम  रोका  जाना

 हमने  पहले  भी  ऐसा  कहा  है  कि  इस  बात  की  जांच  की  जानी  चाहिए  प्रकार  की  ह॒त्याओं  की  एक
 निष्पक्ष  जांच  की  जानी  चाहिए  ।  भविध्य  इसे  बंद  किया  जाना  चाहिए  ।  निरपराध  व्यक्तियों  एवं
 आम  नागरिकों  की  हत्या  तुरन्त  बन्द  की  जानी  चाहिए  ।  सबसे  पहली  शत  यही  दूसरी  बात  है
 नेतिक  भूमि  कानून  व्यवस्था  आदि  के  विभिन्न  मदों  से  संबंधित  प्रश्नों
 को  जांच  की  जानी  चाहिए  तथा  शीघ्र  ही  किसी  समझौते  पर  पहुंचा  ये  दो  बातें  भारत  अपने

 दृढ़  विचारों  को  श्रीलंका  सरकार  तक  पहुंचायेगा  |  धस्यवाद  ।

 श्री  श्रोराम  मूरति  भट्टम  :  इस  तरह  की  चर्चा  के  बाद  मेरे  विचार  से  ताजा  स्थिति  से  लोक

 सभा  को  अवगत  कराया  जाएगा  ।

 1.41  न्ब  स्रं०  प्

 लोकपाल  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति  के  बारे  में  प्रस्ताव

 ]

 झो  ब्रह्मदत्त  :  मैं  निम्नलिखित  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  हूं  :
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 ब्रह्म

 यह  सभा  प्रो०  मधु
 दण्डवते  द्वारा  त्यागपत्र  दिए  जाने  पर  संघ  के  मंत्रियों  के  विरुद्ध

 भ्रष्टाचार  के  अभिकथनों  की  जांच  करने  क ेलिए  लोकपाल  की  नियुक्ति  का  ओऔर  उससे
 घित  विषयों  का  उपबन्ध  करने  के  लिए  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  के  लिए  श्री  जयपाल

 रेड्डी  को  नियुक्त  करतो  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 यह  सभा  प्रो०  मधु  दण्डवते  द्वारा  त्यागपत्र  दिए  जाने  पर  संघ  के  मन्त्रियों  के

 विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  अभिकथनों  की  जांच  करने  के  लिए  लोक  पाल  की  नियुक्ति  का  ओर

 उससे  सम्बन्धित  विषयों
 का  उपबन्ध  करने  के  लिए  विध्रेयक  संबंधी  स्ष॑ंयुक्त  समिति  के  लिए

 श्री  जयपाल  रेड्डी  को  नियुक्त  करती

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 1.42  भ०१०

 नियम  377  के  झ्रधीन  मामले

 ]

 महाराष्ट्रकि  विदर्भ  क्षेत्र  मे ंहाल  ही  की  श्रोलाब॒ष्टि  के  कारण  हुई  क्षति  से
 प्रभावित  लोगों  को  भ्रावश्यक  राहुत  देने  को  भ्रावश्यकता

 श्रो  बनवारी  लांख  पुरोहित  :  केन्द्र  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि

 हाल ही  में  महाराष्ट्र  राज्य  के  विदर्भ  क्षेत्र  के कई  जिलों  में  हुई  ओलावृष्टि  क ेकारण  रबी  की  फसल  को
 काफी  नुकसान  हुआ

 है
 ।  प्रभावित  क्षेत्रों  में  संतरे  की  सारी  फसल  को  बुरी  तरह  नुकसान  है  ।

 केवल  नागपुर  जिले  के  200  गांवों  में  रबी  तथा  संतरे  की  फसल  पूरी  तरह  नष्ट  हो  गई  यहां  यह
 बताना  असंगत  नहीं  होगा  कि  इस  तरह  का  विनाश  विदर्भ  क्षेत्र  में  पिछले  70  वर्षों  से  नहीं  हुआ

 इन  गांवों  का  दोरा  करने  के  दोरान  कोई  भी  व्यक्ति  यहां  के  गरीब  किसानों  के  दुखों  को  नहीं
 देख  सकता  ।  इस  समय  दी  जा  रही  सहायता  एकदम  अपर्याप्त  मैं  माननीय  प्रधान  मन्त्री  जी  के  कार्य
 की  सराहना  करूंगा  कि  उन्होंने  प्रधान  मन््त्री  सहायता  कोष  से  20  लाख  रुपए  का  चंक  भेजकर  गरीब
 पीढ़ित  व्यक्तियों  के  प्रति  सहानुभूति  दिखाई  इस  क्षेत्र  को  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  नहीं  लाया
 गया  जिन  लोगों  ने  ऋण  लिया  है  सिर्फ  उन्हें

 ही  इस  योजना  में  लाया  गया  बाकि सब  इससे
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 बाहर  सन््तरा  जो  कि  विदर्भ  में  आय  का  मुख्य  साधन  है  उसे  किसी  भी  बीमा  थोजना के  अन्तगंत

 नहीं  लिया  गया  है  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  गम्भी  रतापूरवंक  अनुरोध  करता  हूं  कि  वहां पर  हाल  ही  में  ओला  दृष्टि  से

 हुए  नुकसान  का  आंकलन  करने  के  लिए  वे  एक  विशेषज्ञ  दल  को  वहां  भेजे तथा  युद्ध  स्तर  पर  सभी
 आवश्यक  मदद  प्रदान

 1.43  म०  प०

 वक्कम  पुरुषोत्तमन  पीठासोन

 टांडा  ताप  विद्युत  उत्तर  के  लिए
 स्वीकृत  भनुदान  में  कथित  कटोती  झोर  परियोजनाझों

 को  पूरा  करने  को  तत्काल  भझावश्यकता

 श्री  रास  प्यारे  सुमन  :  मैं  नियम  377  के  अन्तगत  निम्नलिश्चित

 लम्बनीय  लोक  महत्व  का  प्रश्न  उठाना  चाहता  उत्तर  प्रदेश  क ेजनपद  फैजाबाद  में  स्थित  अकबरपुर
 संसदीय  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  तहसील  टांडा  में  440  मेगावाट  का  थर्मल  प्रीजेंक्ट  निर्माणाधीन  है  जिसमें  एक

 वर्ष  1982  में  चालू  हो  जाने  का  लक्ष्य  निर्धारित  परन्तु  कतिपय  कारणों  से  निश्चित  अवधि

 में  यूनिट  चालू  नहीं  की  जा  सकी  ।  उक्त  पारियोजना  के  शिलान्यास  के  अवसरों  पर  यह  घोषणा  की  गई
 थी  कि  इसकी  एक  यूनिट  वर्ष  1984  में  चालू  हो  परन्तु  उक्त  अवधि  भी  समाप्त  हो  गई  ।

 कुछ  पृत्रों  द्वारा  यह  जानकारी  मिल  रही  है  कि  टांडा  प्रोजेक्ट  हेतु  आबंटित  घनराशि  में  कटौती
 कर  के  अन्यत्र  भेजा  जा  रहा  है  जिससे  उक्त  प्रोजेक्ट  का  सम्पूर्ण  कार्य  बन्द  हो  जाने  को  पूरी  सम्भावना

 आबंटित  धनराशि  में  कटौती  किए  जाने  से  स्थानीय  जनता  में  भी  व्यापक  असंतोष

 जन  हित  में  उक्त  प्रोजेक्ट  का  कार्य  पूर्ण  किया  जाना  अत्यन्त  ही  आवश्यक  इसलिए  मैं  भारत

 कार  से  जोरदार  तरीके  से  मांग  करता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  टांडा  थर्मल  प्रोजेक्ट  फेजाबाद  को  स्वीकृत
 घनराशि  में  किसी  किस्म  की  कटोती  न  की  जाये  और  उक्त  प्रोजक्ट  का  कार्य  अतिशी  पत्र  पूर्ण  कराया  जाये
 जिससे  विद्युत  उत्पादन  प्रारम्भ  हो सके  और  इससे  हमारा  प्रदेश  लाभान्वित  हो  साथ  ही
 मिकता  के  आधार  पर  प्रभावित  किसानों  एवं  स्थानीय  शिक्षित  बेरोजगारों  को  यो  ग्यतानुसार  परियोजना
 में  रखा  जावे  जिससे  असंतोष  दूर  हो  सके  ।

 हम
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 भारी  वर्षा  शोर  झोलावुष्टि  से  प्रभावित  किसानों  को  राहत
 पहुंचाने  के  लिये  राजस्थान  सरकार  को  पर्याप्त  सहायता

 देने  को  श्रावश्यकता

 श्री  शांति  घारीवाल  :  सभापति  मैं  सदन  का  ध्यान  न्यिम  377  के  अधीन
 राजस्थान के  अनेक  जिलों  में  हाल  द्ी  में  हुई  ओलावृष्टि  की ओर  चाहता  हूं

 ।

 राजस्थान  के  बूंदी  तथा  फालावाड़  जिले  इस  वर्ष  वर्षा  एवं  ओलावुष्टि  से  गम्भीर  रूप  से
 प्रभावित  हुए  यहां  पर  हजारों  पशु  मर  गए  हैं  एवं  खेतों  में  लहलहाती  फसलें  भी  चौपट  हो  गई  हैं
 जिससे  यहां  के  किसानों  के  सामने  घोर  आर्थिक  संकट  उरपन्न  हो  गया  याद  सरकार  द्वारा  फसलों
 की  क्षति  का  विस्तृत  रूप  से  मूल्यांकन  कराया  जाये  तो  यह  स्पष्ट  हो  जाएगा  कि  यहभुकसान  करोड़ों
 रुपये  का  हुआ  है  ।

 मेरा  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  है  कि  वे  इस  बात  की  भी  जांच  कराएं  कि  राजस्थान  में  कितनी
 अफीम  की  पैदावार  को  नुकसान  पहुंचा  और  इसके  बाद  ही  एवरेज  निकाल  कर  किसानों  को  अगले  वर्ष
 के  लिए  लाइसेंरा  देने  की  घोषणा  करें  ।  यदि  इस  नुकसान  को  नहीं  माना  गया  तो  अफोम  का  रकबा

 कम  होने  का  कारण  अफोम  उत्पादकों  के  लाइसेंस  कम  पैदावार  को  आड़  में  रहू  कर  दिए  जाने  की
 सम्भावना  जिसके  कारण  किसानों  के  सामने  और  भी  भयानक  आशिक  संकट  उत्पन्न  हो  जाने  की

 आशंका  है  ।  भविष्य  में  भी  इनके  लाइसेंस  रह  न  हो  इस  बात  का  विशेष  ध्यान  रखा  जाना
 चाहिए

 मेरा  माननीय  कृषि  एवं  वित्त  मन््त्री  जी  से  निवेदन  है  कि  ब्रे  र/जस्थान  के  अनेक  जिलों

 में  हाल  ही  में  हुई  भारी  वर्षा  एवं  औलादृष्टि  के  कारण  किसानों  को  हुई  भारी  अशथिक  क्षति  को  पूरा
 करने  के  लिए  किसानों  एवं  राज्य  सरकार  को  पर्याप्त  मात्रा  में  अनुदान  आवंटित  करने  की  कृपा  करें

 ताकि  प्रभावित  किसानों  को  क्षतिपूर्ति  कराई  जा  सके  ।

 ]

 पश्चिम  बंगाल  में  प्रोद्योगिकी  रुग्ण  ता  को  समस्या  को  सुखभाने
 के  लिये  उपाय  करने  को  झ्ावश्यकता

 भ्रो  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  पश्चिम  बंगाल  में  भरौद्योगिक  रुण्णता  से  पश्चिम  बंगाल
 ओर  पूर्वी  भारत  की  अर्थ  व्यवस्था  में  चिताजनक  स्थिति  पेदा  हो  गई  जो  किसी  समय  देश

 का  बससे  बड़ा  ओद्योगिक  नगर  में  लघु  उद्योग  और  कुछ  मझोले  पैमाने  को  इकाइयां  बन्द  होने  की

 स्थिति  में  पहुंच  गई  हैं  ।  कज्चा  पराफिन  मोम  जेसे  कच्चे  माल  को  कम  सप्लाई
 के  कारण  अधिकांश  लघु  ढलाई  मोमबत्ती  बनाने  के  होजरी  इकाइयां  बंद  हो  गई

 इसके  अलावा  वहां  बिजली  की  भी  कमी  रुग्ण  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  जो  विधेयक

 पास  किया  गया  है  उसके  आधार  पर  वहां  अाई०आर०बो  ०आई०  ,  बैंकों  ओर  पश्चिम  बंबाल  सरकार  के
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 उद्योग  मन्त्रालय  के  माध्यम  से  वहां  वी  इकाइयों  को  चाल  करने  के  लिए  उद्योग  मंत्रालय  और  वित्त
 मन्त्रालय  द्वारा  तुरन्त  कदम  उठाया  जाना  बहुत  आवश्यक  उद्योग  चलाने  की  मख्य  जिम्मेदा  री  राज्य
 सरकार  की  है  अब  समय  आ  गया  है  जबकि  भारत  सरकार  को  तीन  महीनों  में  ओद्योगिक  स्थिति  सुधा  रने  के

 लिएरा  ज्य  सरफार  के  साय  बड़े  पमाने  पर  आगे  आना  चाहिए  ।  रुग्ण  उद्योग  पुनरुऊ  जीवन  बोडं  त्रन्ते  ब  नाया
 ब्राना  चाहिए  और  आई०  आर०  बी०  आई०  को  इन  इकाइयों  का  पोषण  करने  के  लिए  प्रबन्ध  सम्बन्धी

 जिम्मेदारी  लेने  क ेलिए  कहा  जाना  भारत  सरकार  को  बड़ी  बहु-राध्ट्रिक  इकाइयों

 हर  वर्ष  मुनाफा  कमा  रहो  यह  बात  समझाने  की  पहल  करनी  चाहिए  कि  वे  अर्थ  व्यवस्था  में  सुधार
 करने  के  लिए  ऐसी  कम  से  कम  एक  या  अन्य  इकाइयों  को  अपने  हाथ  में  लें  और  पश्चिम  बंगाल  के
 श्रमिकों  की  तुरन्त  सहायता  करें  ।

 केन्द्र  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  को  यह  सुझाव  भी  देना  चाहिए  कि  वह  इस

 सम्बन्ध  में  समी  आवश्यक  उपचारात्मक  उपाय

 बिहार  में  तोन  संस्थानों  श्रर्थात  (1)  पाली  नालन््दा

 (2)  प्राकृत  बेशालों  (3)  पंचांग  बनाने  वाले

 निजी  पंडितों  को  संस्था  को  वित्तीय  सहायता
 देने  की  प्रावश्यकता

 श्री सी०  पी०  ठाकर  :  बिहार  की  सांस्कृतिक  धरोहर  से  सम्बन्धित  जो
 तीन  संस्थाएं  हैं  उनके  नाम  इस  प्रकार  पाली  नालन्दा  प्राक्ृत  वैशाली  और  निजी

 पंडितों  की  संस्था  जो  मिथिला  में  पंचांग  बनाने  का  काम  करती  है  ।  ये  तीनों

 संस्थाएं  बिहार  की  प्राचीन  और  सांस्कृतिक  घरोहर  को  बनाए  रखने  का  प्रयत्न  कर  रही  उन्हें  केन्द्र
 सरकार  से  उदारतापूर्षक  घन  दिये  जाने  की  आवश्यकता  है  ताकि  वे  उसे  ज!वित  रख  स  के  और  इसमें

 सुधार  ला  सके

 उड़ोसा  में  ख॒र्वा  स्थित  ऐतिहासिक  किले  के  संरक्षण  के  लिए  श्रोर

 राजेगुरुਂ  और  जनवन्ध्  को  स्मृति  में  स्मारक  डाक  टिकट
 जारो  करंने  के  लिए  झंविसम्ध  कदम  उठाने  को  श्रावश्यकता

 श्री  चितामणि  पाणिप्रही  :  उड़ीसा  विदेशो  शासनों  के  अधीन  सबसे  अन्त  में
 आया  ।  उड़ीसा  के  वीर  किसानों  ने  अन्त  तक  और  1804  में  उंड़ीसा  के  पुरी[जिंले  के  खुर्दा  स्थित  किले
 में  विदेशी  आक्रमणकारियों  के  साथ  लैड़ाई  लड़ी  यहां  आखिरी  स्वतन्त्रता  संग्राम  जयराजगुरु  और
 बरुशी  जगबेन्धु  नामक  दो  शहीदों  के  नेतृत्व  में  लड़ा  गया  ।

 लेकिम  खर्दा  में  स्थित  यह  ऐतिहासिक  जो  राष्ट्रीय  महत्व  का  वर्ष  प्रति  वर्ष  खंड्हर
 होता  जा  रहा  ऐसा  भी  हो  सफता  है  कि  यदि  इस  क्षेत्र  को  सुरक्षित  क्षेत्र  घोषित महीं  किया  जाता

 है  और  इस  किले  को  बचाया  नहीं  जाता  है  तो  यह  बहुत  जल्दी  विलीन  हो  सकता  है  और  इस

 हांसिक  स्मारक  का  कोई  अवशेष  नहीं  रह
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 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  किले  को  इसका  संरक्षण  करने  और  इसके
 आस-पास की  खुदाई  करने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाए  और  विदेशी  शासकों  के  विरुद्ध  उड़ीसा  में
 1804  ई०  में  लड़े  गये  पहले  स्वतन्त्रता  संग्र!म  के  शहीदों  ओर  जगबन्धुਂ  की  स्मृति
 में  ढाक  टिकट  जारी

 निजो  चिकित्सा  व्यवसायियों  का  पंजोकरण  करने  सम्बन्धी  मारत  सरकार
 ह्वारा  जारी  परिपत्र  को  वापस  लेने  श्ौर  मारतीय  चिकित्सा  परिषद

 अधिनियम  में  संशोधन  करने  की  स्झ्ावश्यकता

 डा०  ए०  कजानिधि  :  मुझे  यह  जानकारी  मिली  हैकि  प्राइवेट  मेडिकल
 प्रेक्टिशनस  एसोसिएशन  आफ  मद्रास  उन  लोगों  का  पंजीकरण  कर  रहा  है  जिन्होंने
 एस०  एस०  एल०  सी०  पास  किया  है  और  जिनकी  उम्र  25  वर्ष  से  अधिक  है  ओर  वे  पैसे  लेकर
 पैथिक  चिकित्सा  पद्धति  में  काम  कर  रहे  जबकि  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  और  भारतीय  चिकित्सा
 संध  ने  भारत  सककार  से  इस  बात  का  पुरजोर  विरोध  किया  है  कि  वह  नीम-हकीमी  को  प्रोत्साहन  न

 यह  पता  चला  है  कि  जो  लोग  किसी  निश्चित  तिथि  से  ठीक  पूर्व  क ेकम  से  कम  10  वर्ष  तक
 निक  चिकित्सा  पद्धति  से  इलाज  करते  रहे  हैं  उन्हें  ऐसा  करते  रहने  की  अनुमति  दी  जा  सकती  है  तथापि
 उन्हें  प्रसूति-विज्ञान  या  विकिरण-चिकित्सा  में  किसी  तरह  का  काम  करने  और  ओऔषध
 तथा  प्रधाघन  1954  की  अनुसूची  और  ठ  में  शामिल  किसी  भी  दवाई  का
 नुस्खा  लिखने  के  योग्य  नहीं  माना  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  मेरे  विचार  से  भारत  सरकार  ने  अभी  तक
 किसी  तारीख  की  घोषणा  नहीं  की  मुझे  उपरोक्त  संघ  में  प्रवेश  पाने  के  लिए  प्राप्त  आवेदन  पत्र  को
 देखने  का  मोका  मिला  था  और  मैंने  देखा  कि  उसमें  एक  यह  प्रश्न  पूछा  गया  था  कि  डाक्टरी  ही
 जीविकोपाजंन  का  एक  मात्र  साधन  है  अथवा  कोई  अन्य  पेशा  या  व्यवसाय  भी  ।”  भारत  सरकार  के  पत्र
 संख्या  वी०11016/4|77  एम०पी०  दिनांक  4-3-1978  के  आधार  पर  यह  सब  बेरोक  टोक  चल
 रहा  यहां  तक  की  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  ने  भी  इसको  रोकने  के  लिए  कोई  कदम  नहों  उठाया

 इन  परिस्थितियों  में  मैं  भारत  सरकार  से  यह  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  वह  इस  परिपत्र  को
 वापस  लें  और  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  अधिनियम  आवश्यक  संशोधन  करें  तथा  2000  ई०  तक
 सबके  लिए  स्वास्थ्य  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  सहायता

 संविधान  के  झ्नुच्छेद  310  झोर  311  में  संशोधन  करने  को  झ्रावश्यकता

 श्री  प्रजय  विश्वास  :  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  हाल  ही  में  दिए  गए  निर्णय
 जिसमें  बेल्लापन  मामले  के  सम्बन्ध  में  सर्वोच्च  न्यायालय  के  पहले  के  निर्णय  को  बदला  गया  है  भौर

 बिना  कोई  कारण  बताए  अथवा  अपने  बचाव  का  कोई  मोका  दिए  बिना  सरकारी  कर्मचारियों  के  अधि
 कार  का  समर्थन  किया  गया  देश  के  सरकारी  कम  चारियों  के  समूचे  समुदाय  को  धक्का  पहुंचा  है  ।

 पहले  अनुच्छेद  311  (2)  और  का  प्रयोय  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के  दथा
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 ््णणो  ना

 रेलवे  कर्मचारी  संगठनों  के  नेताओं  और  सक्रिय  कार्यकर्ताओं  के  विरुद्ध  एक  सुलभ  साधन  के  रूप  में

 अंधाधुंध  किया  जाता  ताकि  कर्मचारियों  का  आम्दोलन  समाप्त  किया  जा  जब  तक  अनुच्छेद
 310  और  311  और  संविधान  में  है  तब  तक  कमंचारियों  को  निरन्तर भय  और
 अस॒  रक्षा  की  भावना  में  काम  करना  पड़ता  है  और  यह  सरकारी  कर्मचारियों  के  सिर  पर  तलवार  की

 तरह  से  टंगा  रहता  अनुच्छेद  310  जिसमें  कहा  गया  है  कि  सरकारी  कर्मचारी  राष्ट्रपति  और
 राज्यपालों  के  प्रसाद  परय्यन्त  का  करते  भारत  सरकार  1935  की  प्रतिकृृति  के  सिवाय
 और  कुछ  नहीं  है  जिसे  सामान्यतौर  पर  ब्रिटिश  शासक  के  सिद्धांत  के  रूप  में  जाना  जाता

 राज्य  सरकार  के  कमंचारी  और  अध्यापक  जिनकी  संख्या  50  लाख  अखिल  भा  रतीय  राज्य
 सरकार  कर्मचारी  संघ  के  आवा  छ्वन  पर  26  फरवरी  1986  को  एक  दिन  कीसांकेतिकहड़ताल  पर  जा

 रहे  हैं
 और  उनकी  मांग  है  कि  अनुच्छेद  310  और  311  (2)  और  तथा  जम्मू

 ओर  कश्मीर  के  संविधान  में  से  अनुच्छेद  126  (2)  को  भी  हटाया

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  वह  संविधान  में  एक  संशोधन  लाकर  इन  अलोकतांत्रिक
 अनुच्छेदों  को  संविधान  से  हटा  दें  और  समूचे  राष्ट्र  की  भावना  की  कद्र

 श्री  हरीश  रावत  :  मैं  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  सरकार  को  इस  भहृत्वपूर्ण  मामले  के  सम्बन्ध  में

 कुछ  जवाब  देना  चाहिए  ***  शाहबानो  के  मामले  में  सव  ज्चि  न्यायालय  द्वारा  दिए
 गए  निर्णय  को  जल्दी  में  बदला  जा  रहा  पेकिन  इस  निर्णय  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के

 हित  के  बिरुद्ध  क्योंकि  नहीं  बदला  जा  रहा  है  ?

 एक  साननीय  सदस्य  :  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सभापति  महोदय  :  अब  श्री  वी०  एस०  कृष्ण/अय्यर

 ओऔ  हरीज्ष  रावत  :  सभापति  जी  यह  एक  ऐसा  प्रश्न  जिससे  इस  देश  के  दो  करोड़  कमंचारी
 और  उनके  परिवार  के  सदस्यों  का  सम्बन्ध  इंसकों  अमेंड  किया  जाना  )

 ]

 समापति  महोदय  :  कृपया बेठ  जाइए  ।  यह  नियम  377  के  क्घीन  मामले चल  रहे  चर्चा

 नहीं  हो  रही  कृपया  अपना-अपना  स्थान  ग्रहण  यह  नियम  377 के  अधीन  अब  श्री
 कुंध्ण  अय्कर  बोलने  ।
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 श्री  हरीौश  रावत  :  कृपया  मन््त्रो  महोदय  को  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  देने  क ेलिए

 )

 ओर  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  सभी  की  मांग

 बंगलोर  जल  प्रवाय  शोर  सल-व्ययन  बोर्ड  को  बेतार  संचार  प्रणाली  स्थापित
 करने  के  लिए  लाइसेंस  देने  की  श्रांवश्यकता

 श्री  बो०  एस०  कृष्ण  भ्रय्य  र  :  बंगलोर  जल  पूर्ति  और  मल-व्ययन  बोड्ड  ने

 बेतार  भारत  नई  दिल्ली  से  अनुरोध  किया  था  कि  उनके  काम  के  लिए
 बी०  एच०  एफ०  संचार  व्यवस्था  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंस  प्रदान  किए  भारत  सरकार  ने

 16-11-85  को  यह  सूचना  दी  कि  वह  सिद्धांततः  ऐसे  स्थानों  पर  बताए  गए  बेतार

 उपकरण  सहित  तार  घर  बनाने  और  उनकी  देख-रेख  के  लिए  लाइसेंस  देने  के लिए  सहमत  हैं  ।

 70.3  एच०  जेड०  )  आवृति  की  मन्जूरी  दी  गई  मुख्य  वन  संरक्षक  को  भी  इतनी  आवृत्ति

 प्रदान  की  गई  इस  बीच  बंगलौर  जल  पूति  और  मल  व्ययन  बोर्ड  ने  बी०  ई०  एल०  गाजियाबाद  को

 बेतार  उपकरणों  की  पूर्ति  के  लिए  क्रयादेश  दे  दिये  अब  संचार  मन्त्रालय  को  लाइसेंस  देना  है  तथा

 बंगलौर  जल  पति  और  मल  व्ययन  बोर्ड  के  लिए  70.3  एम०  एच०  जेड०  आवृति  की  पुष्टि  करती

 बंगलौर  शहर  में  जल  पति  की  गम्भीर  स्थिति  को  देखते  हुए  बेतार  संचार  व्यवस्था  आवश्यक

 है  और  इसलिए  संचार  मन्त्रालय  पी०  सी०  बेतार  संचार  व्यवस्था  स्थापित  करने  के

 लिए  लाइसेंस  द ेऔर  70.3  एम०  एच०  जेड०  की  बारम्बारता  की  तत्काल  मंजूरी

 ००नरथ  शक
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 राष्ट्रपति  के  प्रभिभाषण  पर  घन्यवाद  प्रस्ताव

 [  प्रमुबाद ]

 समापति  महोदय  :  अब  हम  राष्ट्रपति  क ेअभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  आरम्भ
 डा०  ए०  कलानिधि  :  सभापति  आपने  मुझे  डी०  एम०  के०  दल  की

 ओर से  राष्ट्रपति के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  के  प्रस्ताव  पर  बोलने  का  जो  अवसर  दिया  उसके  लिए  मैं
 आपको  घन्यवाद  देता  हूं  यद्यपि  राष्ट्रपति  का  अभिभाषण  एक  परम्परा  है

 इसमें  सरकार  की  नीति  की

 पूरी  तरह  से  झलक  नहीं  मिलती  है  ।  सं  उन्होंने  कुछ  बातें  बजट  में  बताने  के  लिए  गुप्त  रखी

 राष्ट्रपति  द्वारा  बताई  गई  नीति
 से  मुझे  लगता  है  कि  सरकार  का  झुकाव  पंडित
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 जवाहर  लाल  नेहरू  बताए  गये  समाजवादी  रास्ते  की  ओर  न  होकर  पंजीवादी  रास्ते  की  ओर

 राष्ट्रपति  के  अभिभःषण  में  पृष्ठ  2  पर  यह  कहा  गया  है
 कि  यहां  धार्मिक  रूढ़िवादिता  के  साथ-साथ

 धर्मान्धता  भी  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  देश  में  केवल  धामिक  रूढ़िवादिता  और  धर्मान्धता ही
 नहीं,अपितु  भाषायी  मतान्धता  भी  विद्यमान  यद्यपि  संविधान  की  अनुसूची  में  15  भाषाएं  शामिल

 की  गई  कितु  फिर  भी  यहां  हिन्दी  को  विशेषाधिकार  प्राप्त  हे  जिस  पर  आप  सबसे  ज्यादा  पैसा  खच

 करते  हैं  और  आपकी  अन्य  भाषाओं  की  स्थिति  में  सुधार  करने  में  कोई  रुचि  नहीं  है  ।  अब  हिन्दी  का

 केवल  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूर  में  ही  प्रसार  नहीं  हो  रहा  है  अपितु  सभी  रूपों  में  इसका  प्रसार  हो  रहा

 है  और  यह  गैर  हिन्दी  भाषी  लोगों  में  प्रवेश  करती  जा  रही  जो  कि  एक  चिता  का  विषय  है  ।

 स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  द्वारा  दिये  गये  आश्वासनों  पर  हम  और  अधिक  विश्वास  नहीं  करना

 चाहते  हम  केवल  यही  अनुरोध  करते  हैं  कि  अंग्रेजी  भाषा  के  सभी  उद्देश्यों  के  लिए  राजभाषा  बनाना

 चाहिए  ओर  इसे  संविधान  में  सम्मिलित  किया  जाना  यदि  आवश्यक  हो  तो  संविधान  में

 संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  शिक्षा  नीति  के  बारे  में  राष्ट्रपति  जी  ने  समान  शिक्षा  नीति  का  उल्लेख  किया
 आपने  पोलिटेक्नीक  इन्जीनियरी  मेडिकल  कालेजों  की  संख्या  बढ़ने  दी  है  और  प्रवेश  शुल्क

 लेने  को  अनुमति  दी  अब  आप  कंसे  समान  शिक्षा  नीति  की  आशा  कर  रहे  हैं  ?  मुझे  आश्चयं  है  कि
 यह  बहुत  कठिन  होगा  ।  कई  लोगों  ने  शाहबानों  मामले  के  बारे  में  बात  की  यहां  उच्चतम  न्यायालय
 ने  आदेश  दिये  हैं  कि  स्नातक  और  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों  के  लिए  उम्मीदवारों  का  चयन  भारत  की
 चिकित्सा  परिषद्  करेगी  ।  चिकित्सा  परिषद्  को  स्नातक  ओर  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों  के  लिए
 वारों  के चयन  का  कोई  अधिकार  नहीं  यह  केवल  सांवंधानिक  निकाय  वे  केवल  निरीक्षण  कर
 सकते  उन्हें  किप्ती  अभ्यार्थी  का चयन  करने  का  अधिकार  नहीं  अगर  वे  ऐसा  करते  हैं  तो  राज्यों
 की  शक्ष्तियों  में  हस्तक्षेप  करते  अब  राज्यों  के  लिए  और  अधिक  स्वायत्तता  मांगने  का  समय
 मेरे  विचार  से  चिकित्सा  परिषद्  को  राज्यों  के  अधिकारों  में  हस्तक्षेप  करते  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।

 तब  राष्ट्रपति  जी  ने  मल्य  वद्धि  और  आशिक  स्थिरता  का  उल्लेख  किया  हमने  पेट्रोल  के

 ल्यों  में  वृद्धि  की  इससे  हमें  तुरन्त  खरीद  पर  400  करोड़  रुपये  का  लाभ  हुआ  दूसरे  यहां
 तक  कि  ओपेक  देशों  ने  भी  पेट्रोलियम  कीमतों  में  45  डालर  प्रति  बंरल  कीमतों  में  कमी  की
 मेक्सिको  ने  20  डालर  प्रति  बेरल  कोमतों  में  कमी  की  जबकि  बम्बई  गोदावरी  और  कावेरी
 बेसिन  में  स्वदेशी  उत्पादन  की  कीमतें  भी  बढ़ाई  गई  इसके  बावजूद  अब  आपने  पैट्रोलियम  उत्पादनों

 पर  अधिक  कर  लगाया  एक  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  पैट्रोल  का  प्रयोग  अमीर  व्यक्ति  करते  ऐसा

 कहना  बेवकफी  है  ।  आखिर  यह  आवश्यक  वस्तुओं  की  बस  द्वाराया  अन्य  यातायात  के  साधनों  द्वारा

 बुलाई  का  एक  माध्यम  इसका  प्रभाव  साधारण  व्यक्ति  पर  पड़ता  पूर्व  राष्ट्रपति
 नीलम  संजीव  रेड्ी  ने  ठीक  ही  कहा  नारों  को  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  हैं  वे
 देशों को  नहीं  पचा  सकते  ।  वो  नारों  को  नहीं  खा  सकते  ।  उन्हें  उचित  ढंग  से  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।

 इसलिए  मैं  एक  बार  फिर  भन्त्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कीमतों  में  शी  प्रताशी  प्र  कमी  की
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 उन्होंने  गांवों  में  पीने  के  पानी  के  बारे  में  भी  छल्लेख  किया  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि

 शहरों  में  भी  पीने  के  पानी  की  समस्या  श्री  कृष्णा  अय्यर  ने  कर्नाटक  में  पीने  के  पानी  की  समस्या  के
 बारे  में  उल्लेख  किया  स्वर्यीया  प्रधानमन्त्री  श्रीमती  गांधी  के  हस्तक्षेप  से  1983  में  मद्रास  शहर  को
 बचाया  गया  जबकि  आपातकालीन  के  दौरान  उन्होंने  वीरानम  परियोजना  को  उठाकर  ताक  पर
 रख  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  सलाह  दी  थी  कि  वीरानम  परियोजना  एक  व्यवहारिक  परियोजना

 इन्जीनियर  भी  इस  परियोजना  से  सहमत  इसके  बावजूद  राजनीतिक  स्वार्थ  क ेकारण  वीरानम
 परियोजना  को  जिसको  योजना  मेरे  नेता  डा०  करुणानिधि  ने  बनाई  लामू  नहीं  किया  गया  |  इसको
 अगली  सरकार  ने  अपने  हाथ  में  नहीं  लिया  उसने  तेलगु-गंगा  परियोजना  दे  इस  योजना  फो  लागू
 न  करने  के  लिए  कई  बहाने  बनाए  गये  ।  मैं  इसमें  कोई  राजनीतिक  रंग  देना  मैं  केवल  यही
 अनुरोध  करता  हूं  कि  भारत  सरकार  को  इस  तेलमु-गंभा  परियोजना  को  लागू  करने  के  लिए  अपने
 प्रणाव  का  प्रयोग  करना  चाहिए  ताकि  मद्रास  शहर  को  बचाया  जाए  और  शहर  के  लोगों  को  पीने  का
 पानी  मिल  सके  ।

 ऊनहोंचे  वस्त्र  नीति  के  बारे  में  भो  कहा  जिसको  आप  लाग्  करने  जा  रहे  हैं  वह  बहुत
 कारक  नीति  हृककरघा  बुनकरों  के  हितों  की  रक्षा  नहों  की  गई  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  बह  बुनकरों  के  विशेषरूप  से  हथकरधम  बुनकरों  के  हितों  को  रक्षा  एक  विशेष  प्रकार

 की  साड़ियों  अववा  घोकियों  का  उत्पादन  केवल  हथकरधा  उद्योग  को  आबंटित  किया  जाना

 श्रीलंका  की  जातीय  समस्या  के  बारे  में  कई  सदस्यों  ने  चिंता  व्यक्त  की  ध्यान्मयक्षण
 प्रस्ताव  पर  हुई  बहस  में  हमें  मोका  नहीं  दिया  मैंने  सोचा  कि  मैं  वहां  अपने  विचार  व्यक्त
 कर  अगर  अपप  राजनीतिक  समाघान  चाहते  तो  इसका  अर्थ  है  कि  हम  एक  काल्बनिक

 दुनिया  में  रह  रहे  सेनिक  समाधान  के  कोई  ओर  रास्ता  नहीं  है  ।

 2,00  म०  प०

 जब  फिलिस्तीनी  लोगों  को  उनके  अपने  अधिकार  नहीं  दिए  गए  तो  आप  उसको  सहन  नहीं
 कर  सके  ।  आप  दक्षिण  अफ्रीका  के  रंगभेद  करने  वाले  शासन  को  भी  सहन  नहीं  कर  आप

 पीनी  के  मारकोस  के  तानाशाही  शासन  को  भी  सहन  नहीं  कर  सके  |  आपने  फिलिस्तिनी  मुक्ति  संगठन

 को  मान्यता  दी  नामीबिया  आन्दोलन  को  भी  मान्यता  दी  आपने  श्रीमती  एक्यिनो  के

 सत्ता  में  वापस  आने  का  खुले  रूप  से  समर्थन  किया  परन्तु  जब  श्रीलंका  के  तमिलों  की  बात  आतीਂ
 है  आप  उनको  आसानी  से  भूल  जाते  हैं  और  ईलम  लिबरेशन  फोस  को  मान्यता  नहीं  देते  आप

 उन्हें  लड़ाक्  कहते  इसलिए  किसी  भी  राजनीतिक  हल  से  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  सकता  ।
 समाधान  ही  एकमात्र  रास्ता  आज  सुबह  लोगों  ने  खून

 बलात्कार  ओर  लूटने  के  बारे  में  बहुत  अधिक  बातें  की  मुझे  पहले  कभी  भी  ध्यानाक्षक  प्रस्ताव
 पर  बोलने  का  अवसर  नहीं  मिला  इसलिए  मैं  इस  विषय  पर  अपने  विचार  व्यक्त  करता  हूं  कि
 भारत  सरकार  को  मूक  दर्शक  बनकर  नहीं  रहना  चाहिए  और  सेनिक  सभाधान  ही  एकमात्र  समाधान
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 अलग  से  ईलम  बनाने  से  ही  मुक्ति  समय  यह  सिद्ध  कर  देगा  कि  तमिल  ईलम  को  स्वतन्त्र कसमे
 जा  रह ेहैं  जिसको  कोई  नहीं

 रोक  सकता  चाहे  भारत  सरकार  इसको  स्वीकार  करने  के  लिए  तंयार  है
 या  नहीं  ।

 आज  मैंने  धारा  377  में  ही  कहा  है  कि  कुछ  नीम  हकीम  प्रेक्टिस  कर  रहे  एस  २एस  एल०सी

 योग्यता  वाले  और  12  वर्षों  का  अनुभव  रखने  वाले  व्यक्ति  भारत  सरकार  के  4  1978  के

 जी०  ओ०  के  अनुसार  एलोपैथी  में  प्रेबिटस  कर  रहे  जिससे  लोमों  को  बहुत  हानि  होने  वालो

 दवाइयों  पर  बहुत  अधिक  सीमा  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  परिणामस्वरूप  आम  लपेग
 आवश्यक  दव।इयां  जो  स्वास्थ्य  के  लिए  बहुत  आवश्यक  हैं  खरीदने  में  या उनका  सेवन  करने  में  असमर्थ

 जब  तक  इसको  बिल्कुल  नहीं  हटा  लिया  जाता  तब  तक  2000  शताब्दी  तक  सबके  लिए  स्वास्थ्य
 एक  भ्रामक  नागा  मात्र  रह  इसलिए  मैं  भारत  सरकार  से  कर  हटाने  और  गरीब  आम  जनता
 की  मदद  करने  के  लिए  अनुरोध  करता  हू  ।

 राष्ट्रपति  के  भाषण  में  स्वच्छ  सरकार  का  उल्लेख  किया  गया  मैं  यहां  एक  घटना  का
 उल्लेख  करना  चाहता  हूं  जिसमें  एक  राष्ट्रीयकृत  बंक  के  जनःरल  मैनेजर  का  उल्लेख  करना  च  हुंगा
 जसको  अधिक  धन  जमा  कराने  पर  तंग  किया  गया  था  और  उसने  160,00,000  to  में  जमा  किए

 जनरल  मंनेजर  ने  सी०बी  ०आई०  वालों  को  बताया  कि  यह  रकम  तमिलनाडु  के  एक  मन््त्री  की
 जनरल  मंभैजर  का  कोई  कसूर  न  होते  हुए  भी  उन्हें  मानसिक  ओर  शा  रोरिक  रूप  से  तंग  किया

 हमारे  प्रधान  मन्त्री  विश्व  के  क्लीनਂ  कहलाते  हैं  और  बित्त  मन्त्री  भारत  के  भिस्टर
 क्लीन  कटलाते  जय  आप  किलेस्कर  दोल्टास  और  बाटा  के  प्रबन्धकों  के  नाम  बता  सकते  हैं  तो

 तमिलनाडु  के  भ्रष्ट  मन्त्रियों  क ेनाम  बताने  से  आपको  कौन  रोकता  इसका  कारण  यह  है  कि
 आपका  ए०आई०डी०एम०के०  पार्टी  से  गठबन्धन  हाल  ही  के  जनमत  ने  भारत  सरकार  को  भ्रथ्ट
 मन्त्रियों  को  बाहर  निकाल  फैकने  की  अनुमति  दी  अगर  ऐसा  नहीं  किया  जाता  तो  एक  ऐसा  समय
 आयेगा  जब  तमिलनाडु  के  लोग  ही  इन  भ्रष्ट  मन्त्रियों  को  निकाल  कामिफ  सुधार  के  राज्य  मंत्री
 श्री  चिदम्बरम  यहां  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  कह  प्रधमनमन्षों  को  तभिलनाडु  के  उस  मन््त्री  का
 नाम  बतायें  जिसने  1,60,00,000  रु०  बेनामी  नाम  से  बैंक  में  जमा  कराये  |  तमिलनाडु  के  मन्त्री  श्री

 कालीमुत्यु  के  विरुद्ध  एक  मामला  विचाराधीन  आपको  उसके  विरुद्ध  कारंवाई  करने  से  कोन
 रोकता  है  ?

 तमिलनाडु  विधान  सभा  में  23  1986  से  एक  विधान  पेश  किया  गया  था  और
 विधेयक  पर  24  ता  रीख  विक्तर  हुआ  था  ओर  उसी  दिन  उसको  स्वीकृति  प्रदान  की  गई

 राष्ट्रपति  की  अनुमति  के  लिए  भेज  दिया  गया  थ्र  |  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  राष्ट्रपति  इसको  मंजू  सी
 न  इस  विधेयक  को  लाने  की  क्या  जल्दी  है  ?  यह  विधेयक  रेस  कश्षथ  का  अधिग्रहण  करने  के  करे
 में  जब  1974  में  डा०  करुणानिधि  तमिलनाडु  के  मुख्य  मन्त्री  के  तब  उन्होंने  मद्रासः में  रेस
 सद्रास  रेस  क्लब  को  बन्द  किया  प्रबन्धक  उच्च  न्याग्लय  में  गये  ओर  मद्धास  उल्च-न््फाफ्रलम ने
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 रॉष्ट्रपाति  क ेअभिभाषण पर  घन्यवाद  प्रस्तार्व  26  1985  5
 न्कजमााः

 ए०  कलानिधि

 सरकार के  फँसले  को  उचित  ठहराया  ।  प्रबन्धक  फिर  उच्चतम  न्यायालय  में  गये  वहां से  स्थगन  आदेश
 1975  से  यह  स्थगन  आदेश  उच्चतम  न्यायालय  में  विचाराधीन  अब  यदि  तमिल  सरकार

 वास्तव  में  इस  रेस  को  समाप्त  करने  में  रुचि  रखती  है  तो  1975  से  उच्चतम  न्यायालय  में  जो  स्थगन

 आदेश  विचाराधीन  है  उसे  रह  क्यों  नहीं  कराती  ।  इसके  विपरीत  वे  रेस  क्लब  का  अधिग्रहण  करना

 चाहते  किस  बहाने  पर  वे  अधिग्रहण  कर  रहे  हैं  ?  भ्रष्टाचार  के  नाम  सरकार  ने  4  व्यक्ति
 नामित  कर  रखे  गृह  सचिव  ओर  पुलिस  आयुक्त  क्या  कर  रहे  हैं  ?  वे  कहते  हैं  कि  क्लब  में  एक  गुट
 है  जी  उनसे  इस  पर  अधिग्रहण  करने  के  लिए  कहता  मैं  आपको  यह  बताता  हूं  कि  तमिलनाडु  की

 शासक  पार्टी  में  एक  गुट  वहां  एक  जयाललिता  गुट  है  और  दूसरा  श्री  आर०  एम०  वी०  गुट
 क्या  आप  भारत  सरकार  से  गुटवन्दी  के  आधार  पर  सरकार  को  भंग  करने  के  लिए  कह  सकते  हैं  ?  मैं
 मद्रास  रेस  क्लब  का  सदस्य  हूं  मैंने  एक  बार  भी  रेस  या  शर्त  में  भाग  नहीं  लिया  मैं  अपने  मित्रों
 जो  अन्तर्राष्ट्रीय  सेमिनार  में  भाग  लेने  के  लिए  विदेश  से  आते  सामाजिक  क्लब  में  मनोरंजन
 करता

 अतः  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  राष्ट्रपति  इस  विधेयक  को  अपनी  स्वीकृति  न  जब्र  प्रदन्ध
 ग्रहण  करने  में  जल्दी  तो  तमिलनाड  में  नशाबन्दो  लागू  कराने  में  इतनी  जल्दी  क्यों  नहीं  की  जाती  ?

 उन्होंने  इसे  1987  तक  स्थगित  क्यों  किया  ?  लाइसेंसों  के कारण  सभी  लाइसेंस  अन्ना  द्रभुक
 दल  के  लोगों  को  अर्थात  सत्तारूढ़  दल  को  दिए  जाते  वे  लोग  आजकल  तमिलनाडु  में  शासन  कर

 रहे  आपने  नशाबन्दी  लागू  करने  के  लिए  इतना  उत्साह  नहीं  इसके  आप  केवल
 निजी  शत्रता  के  आधार  पर  क्लबਂ  का  प्रबन्ध  ग्रहण  करने  में  रुचि  लेते  वे  जानते  हैं  कि  घुड़दौड़

 खेलों  का  राजा  इससे  सहस्नों  लोगों  को  प्रत्यक्ष  तथा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  रोजगार  मिलता  अतः
 राष्ट्रपति  से  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  वह  तमिलनाडु  सरकार  से  प्राप्त  मद्रास  रेस  क््खब  का  सरकार
 द्वारा  प्रबन्ध  ग्रहण  करने  सम्बन्धी  विधेयक  को  अपनी  स्वीकृति  न  दें  ।

 भाषण  पूरा  करने  से  पूर्व  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  रेल  बजट  में  मद्रास  के  लिए  जहां  से  मैं
 भाया  हु--द्गुत  यातायात  प्रणाली  के  लिए  3  करोड़  रुपए  को  मामूली  राशि  रखी  गई  है 8

 सभापति  महोदय  :  आप  रेल  बजट  में  इस  पर  चर्चा  कर  सकते

 डा०  ए०  कलानिधि  :  करूर-..डिडीगल  रेलवे  लाइन  के  लिए  3  करोड़  रुपये  की  एक  और
 मामूली  राशि  रखी  गई  है  ।  जब  भी  तमिलनाडु  का  प्रश्न  उठता  है  तो  वह  इसे  आसानी  से  भूल  जाते  हैं  ।

 जब  उद्योगपति  श्री  तिवारी  के  पास  जाते  हैं  तो  कहते  उत्तर  प्रदेश  आ  जाओ  और
 उद्योग  आरम्भ  करो  ।”  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वहु  भारत  के  उद्योग  मन्त्री  हैं  अथवा  उत्तर
 प्रदेश  के  । जब  हमने  ऊटी  के  एक्स-रे  संयंत्र  का  विस्तार  करना  चाहा  तो  यह  राय  बरेली  में  चला
 भआयुध  कारखाने  का  विस्तार  उत्तर  प्रदेश  में  चलाया  जब  हमने  रक्षा  कारखाने  का  विस्तार
 करना  चाह्दा  तो  यह  उत्तर  प्रदेश

 में
 चला  सेतुसमुद्रम  योजना  कई  वर्षों  से  पड़ी  हुई
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 7  1907  राष्ट्रपति  के अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव
 ता  ्ग्ग्ा

 वक्कम-अन्नानगर  विद्यतीकरण  परियोजना  भी  बजट  से  निकाल  दी  गई  जब  मैं  कहता
 हूं  कि  बहुत

 सी  परियोजनाएं  तम्बित  पड़ी  हैं  तो
 हमारे  प्रन्त्री  को इसकी  ओर  ध्यान  देना  जनता  ने  हाल

 ही  के  नगर  निगम  चुनावों  में  एक  मत  व्यक्त  किया  है  और  भारत  में  अब  क्षेत्रीय  दलों  को  अधिक  स्थान
 मिला  तेलगु  द्रमुक  और  अ०  भा०  द्रभुक  अब  जोर  पकड़  रहे  हैं  तमिलनाडु
 और  आन्ध्न  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  दल  जोर  पकड़  रहे  और  भारत  सरकार  को  तमिलनाडु  की  जनता
 द्वारा  व्यक्त  की  गई  शिकायतें  समझनी  चाहिए  और  निराश  करने  को  बजाए  उन्हें  हमारी  सहायता
 करनी

 अन्त  में  मन्त्री  ने  श्रीलंका  के  सम्बन्ध  में  गम्भीर  चिन्ता  ब्यक्त  की  किन्तु  यह  केवल  टालमटोल
 करने  वाला  अम्पारा  जिले  के  थांगा  वेल्लनपुरम  में  सैंकड़ों  लोगों  की  हत्या  की  गई  श्रीलंका
 सरकार  ने  एक  ऐसी  समिति  का  गठन  किया  है  जिसमें  सेनिक  अफसर  हैं  जो  इस  दुधंटना  की  जांच

 आप  किसी  बिल्ली  से  दूध  की  सुरक्षा  कैसे  करवा  सकते  हैं  ?  मैं  केवल  यह  सुझाव  दे  सकता  हूं
 और  जो  हम  आरम्भ  से  कह  रहे  हैं  कि  श्रीलंका  को  जातीय  समस्या  का  एकमात्र  समाधान  सैनिक
 समाधान  ही

 सभापति  महोदय  मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  इन  कुछ  शब्दों  के  मैं  आपको

 घन्ववाद  देता  हूं  ।

 श्री  पी०  नामग्याल  :  सभापति  राष्ट्रपति  जी  ने  पालियामेंट  के  दोनों

 ऐवानों  के  सामने  जो  एड्रेंस  पेश  उरुकी  शुक्रिया  तहरीक  जो  मेरे  दोस्त  फेलीरो  साहब  ने  पेश  की

 ओर  जनाब  जैनूल  बशर  साहब  ने  उसकी  ताईद  में  इस  तहरीक  का  स्वाग्रत  करते  ताईद  करते

 हुए  चन्द  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  जिन  बातों  का  सेरे  साथियों  ने  जिक्र  किया  उन  बातों  को  मैं

 राना  नहीं  लेकिन  कुछ  बातें  शायद  दोहराए  बगैर  नहीं  रह  क्योंकि  मौजू  जो  है  बहुत  ही

 इम्पोटेंट  बना  हुआ  खसूसी  तौर  पर  उन  बातों  काया  तन  एलीमेन्ट्स  के  बारे  में  जो  भारत  की

 सदियों  पुरानी  कम्युनल  हारमनी  और  भाईचारे  को  बिगाड़ने  के  लिए  और  अमनोअमन  में  खलल

 डालने  के  लिए  कोशिश  कर  रहे  उनके  बारे  में  मैं  कुछ  बातें  दोहराए  बगर  नहीं  रह  सकता  ।

 माननीय  राष्ट्रपति  जी  ने  और  बातों  के  अलावा  पिछले  साल  मौजूदा  पालियामेंट  के  पहले
 सेशन  के  बजट  सेशन  के  दौरान  जो  एड्रेस  पेश  किया  था  उसमें  उन्होंने  इस  सरकार  की  जो  पालिसी
 जो  प्रोग्राम्स  हैं  उनका  खाका  पेश  उनमें  से  कुछ  दस  प्वाइंट  ऐसे  हैं  जिनको  उन्होंने  दोबारा
 राया  है  ।

 मैं  उनकी  एक-एक  की  तफसी ल  में  नहीं  जाना  चाहता  हूं  उसके  अलावा  1986-87  में

 जिन  सैक्टर  में  वह  तरजीह  देना  चाहते  हैं  जैसे  कि  ड्िकिंग  वाटर  इरेडिकेशन  आफ



 शब्ट्रवति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  भ्रस्ताव  26  1986

 पून्नो  पो०  साम्याल  ]

 पपतपथप।हशणःः

 कम्युनिकेशन  का  जो  मसला  इस  सिलसिले  में  उन्होंमे  अपने  ख्यालात  जाहिर  किए  इन  पन्द्रह
 प्रोग्रामों  में  बहुत  सारे  प्रोग्राम  पहले  ही  शुरू  हो  चुके  हैं  और  कुछ  अभी  शुरू  करने  बाकी  इन
 प्रोग्रामों  का  स्पीडी  इम्प्लीमेंटेशन  तब  तक  नहीं  हो सकता  जब  तक  कि  हमारे  मुल्क  में  पीत  न  हो  ।

 गरीबों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  लिए  बहुत  सारे  प्रोग्राम  मुर्तंब  किए  गए  लोगों

 की  बहबूदी  के  लिए  ओर  मुल्क  की  एकता  के  लिए  तब  तक  हम  कामयाब  नहीं  हो  सकते  ज्ञव  तक  मुल्क
 में  अमन  न  हो  ।  इस  वक्त  जो  ला  एण्ड  आर्डर  की  समस्या  है  और  जो  कम्युनल  ट्रेन्ड  मुल्क  के  मुख्तलिफ
 हिस्सों  में  उभर  रहा  उसको  अकेले  सरकार  खत्म  नहीं  कर  सकती  ।  इस  क्राइसिस  को  दबाने  के  लिए
 खाली  पुलिस  ओर  सिक्योरिटी  फोर्सिज  की  मदद  से  हम  कामयाब  नहीं  हो  सकते  जब  तक  हम  मुल्क  के

 टीचरों  और  इन्टेलिजेंसिया  की  मदद  न  लें  और  उनको  इन्वाल्व  न  करें  कि
 कैसे  कम्युनलिज्म  का  खतरा  दबाया  हाल  ही  में  सरकार  ने  नेशनल  इस्टीग्रेशन  काउन्सिल  की

 नए  सिरे  से  तश्कील  दी  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  को  उसे  बहुत  जल्दी  से  जल्दी  अपने  काम  में
 लाना  चाहिये  |  मीटिंग  बुलानी  चाहिए  और  उसके  जरिये  से  टीचरों  और
 इन्टेलिजेंसिया  या  जो  दूसरे  लोग  हैं  उनको  इन्वाल्व  करके  उनकी  मदद  से  मुल्क  में  कोई  ऐसा  प्रोग्राम

 मुर्तेब  करना  चाहिए  जिससे  हम  मुल्क  फे  हर  हिस्से  में  सारे  एक  होकर  लड़  पड़े  तभी  हम  मुल्क  में  अमन
 कायम  कर  सकते  उसके  बाद  ही  हम  अपने  डायनामिक  प्राईम  मिनिस्टर  श्री  राजीव  गांधी  जी  के
 प्रोग्राम  और  उनकी  सरकार के  प्रोग्रामों  को  इम्प्लीमेंट  करने  में  कामयाब  हो  पिछले  कई  सालों
 से  हम  नेशनल  सिक्योरिटी  फोस  के  बारे  में  सुनते  आ  रहे  ये  जो  (Riots)  कम्युनल  ट्रेन्ड
 या  गड़बड़ी  मुल्क  में  हो  रही  उसको  ढील  करने  के  लिए  इस  फोस  को  तश्कील  देने  के  बारे  में  कहा

 उसको  जल्दी  से  जल्दी  बनाना  चाहिए  और  नेशनल  काउन्सिल  की  एडवाइस  के  साथ

 मुल्क  में  कंसे  इसको  डिपलाब  किया  ओर  किस  प्रकार  से  गड़वड़ियों  को  समाप्त  किया  उसकी
 तरफ  हमें  जोर  देना  पिछले  एक  दो  हफ्तों  से  मुल्क  के  कुछ  हिस्सों  में  कंयुनल  फसाद  हो  रहे
 उसके  कुछ  वजुद्मात  हैं  जेसे  शाहवानों  वाला  मसला  मुल्क  के  हर  कोने  में  उसके  बारे  में  काफी  देर
 तक  बहस  चलती  रही  ।

 दूसरी  बात  राम  जन्म  भूमि  से  ताल्लुक  रखती  है  ।  उसको  आप  चाहे  मन्दिर  कह  लीजिए  या
 कुछ  हमारे  मुस्लिम  भाई  उसे  बाबरी  मस्जिद  कहते  हैं  उसे  कोट  के  एक  आदेश  पर  खलवाया
 गया  ।  इसके  अलावा  कुछ  चीजों  पर  प्राइस-राइज  इन  सब  बातों  को  मिलाकर  हमारे  उस  ह्र्फ
 बेठने  वाले  मुअज्जिज  साथियों  ने

 उसको  कुछ  हबा  दी  ओर  उसकी  वजह  से  ये  हालात  हमारे  देश  में
 खतरनाक  सूरत  अद्तियार  करते  जा  रहे  सरकार  को  चाहिए  कि  इस  तरफ  सख्ती  से  और  जल्दी
 कदम  यहां  खास  ध्यान  देने  वाली  बात  यह  है  कि  हमारे  जितने  सेन्सिटिव  बोडेर  स्टेट्स  जैसे
 पंजाब  जम्मू  ओर  कश्मीर  उनमें  से  खास  तोर  से  पंजाब  में  ला  एण्ड  आडंर  का  मसला  जो  है  कि
 वहां  1984  से  पहले  जिस  तरह  के  हालात  आज  उससे  कहीं  बदतर  होते  जा  रहे  वहां
 रिस्ट  एक्टिविटीन  खगातार  बढ़ती  ही  जा  रही  यहां  तक  कहा  जाता  है  कि  पंजाब  में  कोई  भी
 नौजवान  सरकारी  नौकरी  या  दूसरे  काम  करने  के  लिए  बिल्कुल  तंयार  नहीं  है  क्योंकि  उनको  बौर्डर
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 बार  ले  हणिशर  ओर  दष्यूनी लग  आदि  सब  कुछ  आता  और  इसी  के  बल  पर  कहां  के

 जवान  जैसा  कि  उनमें  एडर्च॑स्वरस  का  भादा  होता  नसत  ढंग  से  उतको  काम  में  सा  रहे

 जिस  तरह  के  कह  रोजमर्रा  मारधाड़  हो  रहे  रखते  हमें  सस्ती  से  निपटने  की

 अशरत  है  ।

 इसी  तरह  अम्म्ु और  कासमौर में  जो  बौजूदा  हालात हैं  गे  काफ़ी  तशवीक्षनाक  अभ्म ूव
 कबीर  के  आरे में  एक  वार  कशी  जी  के  कक्ष  कह  बात  1947  की  है  जब  मुल्क में  हर  तरफ  कंगूनल
 कक्षादात्त की  आग  सभी  हुई  कि  कदि  कुस्क  में  हमें  कहीं  रोशनी  की  किरण  नथर  आठी  है  तो  कह

 सिंफ  अम्मू  ज्लोर  कश्मीर  में  लेकिन आय  का  कश्जी  गांधी  जी
 के

 स्वप्तों
 का  कश्मीर  नहीं  रह  गया

 आज  कहां  मरहालात  व  हैं  कि  पिछले कई  दिलों  के  कर्य पत्र  रहा  है  यौर  कश्मीर  वैसी  में तो  1980

 हे  ही  थब  कहाँ  लेख  शाहब  की  तरकार  कम्यूनत  फ़लादात  की  शुरूदात  देखने  में  आई  थो  जब  कि
 एक  सिषिल  टैम्सो  और  मिलिटरी  के  एक  ट्रक  के  एुफक्रीडेट  क्यागा  करके  गहां  फसादात शुरू  हो  यए
 रे  ।  कस  गफत  कहां  कुछ  मन्दिरो ंको  मुकतान  पहुंचाक भगा  का  ओर  माइनौरिटोब के  लोगों  की  कुछ

 दुकानों को  लूटा  क्या  उसके  दाद  गह  सिस  खिला  रोज-ब-रोज बढ़ता  हो  वहां  कुछ  इसी मैंट्स

 जो  कि  जधिया-तुस  इस्साकी था  उमिवातुछ  दुगदा  या  दुसरे  नामों
 के  खाने  जाते  ने

 रब  एन्टो-इंडिया

 एशीमैंट्ड  हैं  बौर  वे  एन  झधाजाढ  हे  फायदा  कोई
 न

 कोई  अहाना  फतादाद  करते  रहते
 है  यहां  कहीं  विश्िल  ईस्ट में  या  इजराइस  में

 कोई  वाकया  उसका  रिएक्शन
 फौरन  वहां  पर  होता

 है  पिछले  दिनों  भिश्ल  ईस्ट  में  एक  कस्यिर  दर  इजराइल  ने  बेहरमति  को  थी  और  रिएक्शन

 दिल्ली  में  हुआ  वा  होता  रहा
 ॥

 सभापति  भहोदन  :  कृपया  जायज  तभाप्स  कीजिए  ।

 ली  पी०  बाभप्यास  :  आप  मुझे  5  विनट  बौर  रीगिए  कश-**

 शभपर्ति  लहीदश  :  पांच  मिनट  केवल  ।  मिनट  ।  आपके  दस  के  अहूत्त  शदस्थों  को  बालता

 शरयभग  42  उदकदों  को  बोलना  मैं  श्रापफो  रक  मिनट  से  श्री  अधिक  समय  नही ंदे  सकता

 कृपया  श्ाप्त  कीजिए  !

 जी  पी०  माजप्यास  :  इस  तरह  से  बोईर  स्टेट्स  का  मसला  विभजञ्ता  था  रहा  है  और  मैं  उसको

 हासुस के  सामने  धागा  सहुता  हूं  |  पिछले  दियों  जब  पाकिस्तान  में  भूटो  को  फांसी  दी  १ई  थी  क्षो उसका
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 बनना

 कै०  मामभ्यत्ल  ]

 रिशक्जन  भी  कश्मीर  वैसी  में  आला  शौर  ज्ण् में  थो  हिलू  रिएस्वभरीज  हैं'*'दन्होंने  दूसरे  हंग  से
 उसको  शक्सक्लायट  करना  शुरू  किया  और  धल्म्  कश्मीर को  हिल्ट्री  में  यह  पहथा  है  कि  कहां  १९

 वाकिस्तान का  मारा  सुतने  में  भागा कह  भो  कर  की  स्रैसी  बौभारी  का  जससा  कह  सत्ती  को
 क्ता है  कि  वह  मसला  एफ  कपड़ा  बना  हुजों

 मेहरवानी करके  मूझे  दो  भिभिट  और  दे  वीसिंद  मैं  कम्स्मृड कर  सट्टा  जब  कक  कश्नोर
 का  मसला  सहो  हंग  से  हल  नहीं  होभा  तथ  तक  कह  सिफरिसा  फजता  रहेगा  |"  )२९

 ]

 सभाचत्ति  महोदय  :  कृपया  अफ्ना  स्थान  तहण  फीजित  ।  कि  अहए  भायण  जारी  रखेंगे  कोई

 भी  बात  कार्ययाही  बृतांत  मे  लामिल  नहीं  की

 थी  भी  ०  भाणम्काल  :  भर्षण  का  ऋहमा  हल  फिना  और  '**

 जिलुवाद  ]

 शजत्पति  अहोकय  :  आप  अस्नी  शफ्ति  रुकय  मब्ट  ते  कोई  थी  कात  कार्यपाही

 य्रतंत  में  लतिस  गहीं  साएभी  ।

 श  शौ०  भाभप्यास  :  आर  मेरे  पीछे  क्यों पड़े  हैं  ''

 सभरफतति  भहोरय  :  भी  कोई  भी  कात  कार्यकादी  वृत्तात  में  फमिल  गही  हो  रही ह

 थी  धौ०  भाणप्वाल  :  लाइन  बाफ  एक्यूअस  कंट्रोल  '*'  )*

 जिुकाद ]
 समतयत्ति  जहोबय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कांग्रेस  रस  के  42  शरस्त  बृथाए

 जाएंगे  ।  मैं  उन्हें  इस  प्रकार  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 चल बऔवतिल थ  _  नत ..

 +०कार्यवाहौ  क्तान्त  में  सम्मिलित  कहीं  किया
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 7  फाल्युव,-क  राष्ट्रपति  के अभिभाषण  पर  अन्यवाद  प्रस्तात
 कलर  भा

 थी  सी०  पी०  डाकुर  :  सभापति  महोदय  ।  मैं  आपको  राष्ट्रपत्ति  क ेभाषण  १२
 बाद  प्रस्ताव  पर  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  धन्यवाद  देत  ३  +४ं  थी  फेलीरो  के  विचारों  का
 बन  करता

 राष्ट्रपणि का  भाषण  सभ्तुलित  है  और  इसमें  एक  की  उपलब्धियों का  पूरा-पूरा  उल्लेख
 इसमें  इस  बात  का  भी  उल्लेख  है  कि  भविध्य  में  क्या  करना  अब  मै ंतो  यह  हूं  कि  कर्च  1985

 राष्ट्रीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय मो  पर  श्री  राजीय  वांधी  की  सरकार  का  वर्ष  एक  ही  वर्ष  में  राष्ट्रीय
 स्तर  लया  करार्शव्ट्रीद स्तर  कर  अनेफ  क्षेत्रों  में  उपसतष्तियां  हुई  हैं  सचमुच  गह  एक  प्रशंसनोय  उपलच्ति

 इस  उत्स्त्यि में  राष्ट्रपति  ने  पंचाय  श्रथा  असम  के  समसोतों  पर  ठीफ ही  योड.किके है
 इन  दो  खयझोरों  को  जनता  तथा  विफस से  धधिक  महत्व  ब्राप्त  होना  चाहिए बेर  मं

 खमझोते  उत्रवाद  पर  लोकदाम्त्रिक  शक्तियों  की  विजय  यह  विजय  वात्तर्न त  करके
 हो

 जे
 की

 उक्जय कह  एफ  प्रशंसनीय  उफसब्धि  है  ।

 पंजाब  कांग्रेस  दल  ने  वास्तव  में  दल  के  हित  के  लिए.गहीं  अपितु  देश कौ  के  लिए
 लड़ाई  लड़ी  लोकतांजिक  प्रणाली  हारा  चुनाव  हुए  और  जनता  हारा  सरकार  चुन  थी

 दरस्तु  हास  ही  में  एक  बार  फिर  घटनाओं  के  क्रम  मे  वास्तव में  परंक्षानी  पैदा  कर  दी  है  भर
 ऐसा  लगता  है  कि  सभी  राजनैतिक  दलों  तबा  केल्रीय  सरकार  को  पंजाब  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  उसके
 बधि  थोड़ा सा ओर  चोकस  रहना  होगा  |  हमें  किरी  भी  हालत में  ब्ल्यू  स््टारਂ  को  वहीं  दोहरागा

 इसाज  से  बेहतर  परहेज  अतः  हमें  सजग  रहना  हम  नहीं कह  सकते  हैं  कि  शी  गरवाला
 स्थिति  के  अनुरूप  नहीं  चल  रह ेहैं  और  हमें  स्यागपत्र  देना  चाहिए  जंसाकि  कुछ  राजमैतिक दलों  के
 समाचार  पन्नों  में  कहा  हमें  उतको  सम्थंत  देता  होगा  और  हमारी  केन्द्रीय  स  रकार  को  भी  वहां  पर

 कड़ी  नजर  रखनी  चाहिए  ।
 २

 राष्ट्रपति  का  अभिभाषण  समझोते  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  बिल्कुल  स्पष्ट  है  और  हणादे
 कधासमस्त्री  ने  संसद  में  इसे  और  भी  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  सरकार  समझौते  के  कार्यान्वयन के  लिए  पूरी ”
 खशह  तेंकार  है  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  मह  मेरा  निजी  दृष्टिकोग  है  और  यह  मेरे  रच  तथा
 अन्ों  के  विचारों  से  मेल  न  खाता  वह्  राज्यों  के  भाषा  के  आधार  पर  पुनगंठस  के  बारे  में  दृष्लिकोण
 बदलने  के  संबंध  भें  बब  कह  मैस्यू  आयोग  हरियाणा  को  स्थारानतरण  किए  थाने  वाले  क्षेत्रों  के  बारे

 *  में  किसी  स्पष्ट  सुझाव  या  निर्णय  पर  नहीं  पहुंच  सका  हरियाणा  सरकार  को  केबल  हिस्दी  लाती
 लेकों  की  मांग  नहीं  करनी  दृष्टिकोण  में  कुछ  परिवर्तत  होता  कुछ  पंजाबी  भावी  क्षेत्र

 ु  हरियाणा  को  क्यों  नहीं  दिए  जा  सकते  ?

 भरी  भोराण  मति  मटटम  :  विभिन्न  सदस्यों  द्वारा  शभा  में  कही
 |  बह  बातों  को  कौन  नोट  कर  रहा  है  ?
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 सभावति  लहोक्थ  :  माननौक मंत्री  सी  मौजूर

 है

 भो  सौ०  पी०  उल्कूर  :  इपलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  हरियाणा  सरकार  को  कुछ  अधिक

 उदार  दृष्टिकोण  अपनाया  भाहिंए  भौर  उस  आधार  पर  पुनर्गठन  की  प्रक्रिया  के  बारे  में  फिर  सै  विचार

 करने  कौ  आवश्यकता  रे

 रत  भहोकण  :  बेरे  विचार  में  किड्ी  काबनीय  मर्जी  को  हल  सभो  मुहों  को  गोट  करना

 सा्िकेत  अन्यवा  ये  सब  बातें  कहते का  क्या  लाभ  है  ?  किसी  के  किसे  को  इस  सभी  भुहों  की  कोर्ट  कर

 करता  चाहिए  |

 ली  सी०  पी०  ढाक्र  :  असम  में  चुनावों  की  शोफआरिक्क  अस्सिक  से  अछछ बन
 ब्रियर  की  तरकार  तत्ता  नें  काई

 लेकिन  उन्होंने  अभी  तक  कांच्रेस कल  के  सत्य  भेस  मिसाप  नहीं  किया  है  और  असम  में  कुछ
 कांग्रेसियों  की  हत्याएं  की  कई  लोकतांजिंक  प्रकिया  हे  सजकझोते  फरने  के  करंद्रेश  कक

 के  इस  रवैया को  कहां  के  लोगों  हारा  तका  साव-साथ  विरोधी  फल  द्वारा  प्रशंसा  की  जानी

 बआाविक  क्षेत्र  ओश्योगिक  और  कृषि  क्षेत्र  दोनों  में  और  अन्य  सभी  क्षेत्रों  में  भी
 लब्धियां  हुई  हैं  मेकिन  एम  लेत्रों  कम  के  वाद-विवाद में  विहार  का  उल्लेख  किया  कया  खिकनें  लिहार
 के  मजदूरों  के  पंजाय  में  काम  के  लिए  जाने  के  बारे  में  जिक्र  फिया  कया  मैं  सरकार के  ध्यान  में

 यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  वास्तव  में  बजाय  में  कृषि  क्षेत्र  में  जो  सफलता  मिली  है  उसमें  घिह्तर  के

 मजदूरों का  श्री  बहुत  बड़ा  हाव  १रन्तु  लिक्षर  के  मजदूरों की  कह  समस्या  कक  तक  की  रहेगी  ?  ,

 उन्हें  बिहार  में  पर्याप्ठ  अवसर  नहीं  मिलते  हैं  ?  इसलिए  वे  पंजाब  और  अन्य  रास्यों  में  रोजधार  प्रस्त्स
 करने  के  लिए  जाते  विहार  के  विकास  के  लिए  केन्द्र को  विश्लेष  ध्यान  देने  की  कै
 इंकता  मबकि देश  विभिन्न  क्षेत्रों में  आगे  बढ़  रहा  बिहार  पीछे  छूटता  था  रहा  है  ।

 हरित  ऋंति  कुछ  राज्यों  तक  भौर  कुछ  फलों तक  हो  सीमित  रही  हाकु६
 तेन  समिति  ने  रिपोर्ट  दी  थी  और  उत  रिपोर्ट  में  कतागा  गया है  कि  हुरित  क्रांति *०-»  और  अन्यों

 पूर्वी  राज्यों में  नहीं  पहुंची  मैं  अनुरोध करता  हूं  कि  सरकार  को  हूति  क्षेत्र  -  कदम
 उठाने  चाहिए  ताकि  विद्धार  में  पर्याप्त  शुधार  किये  जा  सके  ।

 हाल  ही  में  एक  समाधार था  सोन  नहर  को  सवीकरण  को  योजना  को  छोड़  दिया  कया
 इस  सलोश  नहर  को  शवजभव  112  वर्ष  पहले  द्िटिश  लोगों  मे  कमाया  था  और  तबते  इसकी

 मरम्मत  नहीं  की  कई  है  तथा  नहर  के  लूतिश्रस्त होने  क ेकारण  नहर  का  बहुत  सा  पानी  व्यय  जाता  है
 कर  इसके  उस  लेजर  के  भोगों  को  कठिनाई  होती  इस  कहर  से  विद्वार  के  कई  जिलों  में  शिचाई  होती

 मैं  अभूरोश  करता  हूं  कि  बदि  विहार  सरकार  के  पास  दश  सोन  नहर  के  विकास  के  लिए  पर्याप्त  पैदा
 नहीं  है  जिसका  विश्य  बैंक

 ने
 1200  करोड़  रुपए  को  अनुमाव  सगाया  है  तो  केशकौश  श्वस्कार  को  आने

 थामा  चाहिए  और  इक  योजता  के  लिए  विहार  सरकार  की  सहादता  करनी  इस  नहर  की

 3346
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 वजह से  ही  बिहार  के  कुछ  क्षेत्र  अनाज  के  भण्डार  हैं।अगर  इसे  बचाया  नहीं  तो  बिहार  को
 भारी  नुकसान  होगा  ।

 दूसरा  बिहार  में  आधारभूत  संरचना  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चा  हूंगा  कि  रेलवे  ने
 भी  इस  प्रांत  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  रेलवे  बजट  में  हम  विस्तार  से  चर्चा  करेंगे  परन्तु
 एक  महत्वपूर्ण  बात  का  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  वह  पटना  में  रेल  पुल  कं  बारे  में  है  जो  उत्तर  और
 दक्षिण  बिहार  को  जोड़ता  बिह्वार  के विकास  के  लिए  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  और  उसकी  ओर  ध्यान
 दिया  जाना  चाहिए  तथा  प्राथमिकता  के  आधार  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 इसके  बाद  अब  मैं  बिहार  में  सिंचाई  सुविधाओं  के  बारे  में  उल्लेख  करना  चाहता  बिहार के
 मजदूरों  के  बारे  में  राष्ट्रपति  क ेअभिभाषण  में  उल्लेख  किया  बिहार  में  सिंचाई  सुविधाएं  बहुत
 अपर्याप्त  हैं  और  जब  तक  अन्य  बूनियादी  सुविधाओं  के  उपयोग  के  लिए  एक  व्यापक  योजना  नहीं  बनाई
 जाती  तब  तक  बिहार  की  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  होगा  ।

 चिकित्सा  क्षेत्र  में  1990  तक  बच्चों  को  टीके  लगाने  के  लक्ष्य  के  बारे  में  पूरे  देश  में  अच्छी  प्रगति
 हो

 रही  है  और  मैं  मानता  हूँ कि  अब  बच्चे  छूत  की  बीमारी  से  नहीं  मरेंगे  ।  लेकिन  मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार
 को  आवश्यक  दवाओं  की  एक  छोटी  सी  सूची  तैयार  करनी  चाहिए  ओर  ये  दवाएं  देश  में  हर  हर
 समय  उपलब्ध  कराई  जानी  चाहिये  ।  बंगला  देश  तथा  कुछ  अन्य  देशों  ने  इस  प्रकार  की  सूची  बनाई  है
 और  वे  बहुत  अच्छा  कार्य  कर  रहे  हम  देश  में  आवश्यक  के  साथ-साथ;कम  आवश्यक  दोनों  किस्म
 की  दवाईयां  बना  रहे  हैं  और  क्योंकि  कम  आवश्यक  दवाईयों  में  अधिक  लाभ  है  इसलिए  अधिकतर
 कम्पनियां  कम  आवश्यक  दवाईयां  बना  रही  सरकार  को  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  द्वारा  सुझाए  गए
 तरीके  से  आवश्यक  दवाओं  की  एक  प्राथमिक  सूची  तेयार  करनी  चाहिए  ताकि  सभी  अस्पतालों  में
 जरूरतमन्द  रोगियों  को  ये  दवाएं  उपलब्ध  हो  सके  ।

 थक
 स्वास्थ्य  देखभाल  वितरण  प्रणाली  को  भी  उचित  महत्व  दिए  जाने  की  आवश्यकतः  यदि

 दवाएं  उपलब्ध  है  और  योग्य  लोग  उपलब्ध  है  तो  दवाओं  की  वितरण  प्रणाली  में  सुधार
 गार  चिकित्सा  स्नातकों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  उसका  भी  ध्यान  रश्वा  जाना  चाहिए  और  इन
 योग्य  स्नातकों  के  रोजगार  के  लिए  व्यापक  कार्यक्रम  बनाए  जाने  चाहिएं  ।

 इस  सभा  के  मेरे  एक  मित्र  ने  हिन्दी  के  कट्टरवाद  का  प्रश्न  उठाया  है  पर  मैं  नहीं  समझता  कि

 हिन्दी  इस  सदन  में  या  सरकार  के  अन्य  क्रियाकलापों  में  हावी  हो  रही  दक्षिण  के  लोगों  को  इससे

 डरना  नहीं  चाहिए  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  दूरदर्शन  हिन्दी  को  अधिक  महत्व  दे  रहा

 श्री  सो०  पो०  ठाछुर  :  अंग्रेजी  में  भी  कार्यक्रम  होते  इसके  साथ  अन्य  भाषाओं  में  भी

 कार्यक्रम  होते  हैं  ।
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 ना  "४  |भषणज+ए
 सी०  पी०  ठाक्र

 यह  उचित  समय  है  कि  इस  बारे  में  फिर  से  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि
 अंग्रेजी  हमारी  मातृभाषा  नहीं  है  लेकिन  हम  न  तो  अंग्रेजी  का  विकास  कर  रहे  न  ही

 हिन्दी  को उचित

 महत्व  दे  रहे  हैं  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  हिन्दी  को  और  अधिक  महत्व  दिया  जाना  चाहिए

 हम्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  यह  अवसर  देने  के लिए  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  और  मैं  प्रस्ताव  का
 समर्थन  करता  हूं  ।

 थ्रो  सो०  माधव  रेड्डी  सभापति  मैंने  प्रस्ताव  रखने  वाले  और  उसका

 अनुमोदन  करने  वाले  दोनों  के  भाषणों  को  बहुत  ध्यानपू्वंक  सुना  मैंने  कल  भर  आज  सत्तादल  के

 कुछ  सदस्यों  के  भी  भाषण  सुने  हैं  ।  -

 मुझे  कहते  हुए  खेद  है  कि  जो  कुछ  कहा  गया  है  और  कल  मेरे  दोस्त  श्री  फैलीरो  ने  जो  धड़ाधड़
 आंकडे  दिये  इसके  राष्ट्रपति  के अभिभाषण  में  नया  कुछ  नहीं  इसमें  ऐसा  कुछ  प्रभाव  श्राली

 नहीं  है  जिस  पर  सरकार  गवे  कर  सके  ।  यह  असाधारण  घटना  थी  कि  इस  वर्ष  के  अभिमाषण

 का  पूरे  विपक्ष  ने  शुरू  में  ही  बहिष्कार  यह  कुछ  दो  दशक  पहले  हुआ  था  और  यह  अब  हुआ  है  ।

 क्यों  ?  हमने  अनिवायं  वस्तुओं  के  मूल्य  में  वृद्धि  करने  के  सम्बन्ध  में  अपने  स्थगन  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत
 करते  समय  सभा  में  अपने  विचार  व्यक्त  किए  वृद्धि  असाधारण  थी  क्योंकि  हमने  महसूस  किया
 कि  कोई  नया  कर  लगाया  गया  है  क्योंकि  यह  इस  देश  में  या  किसी  अन्य  देश  में  ऐसा  कभी  नहीं  हुआ  कि
 आकलित  मूल्य  उत्पादन  लागत  को  ध्याम  में  रखे  बिना  बढ़ाए  गए  हों  ।  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  का

 बहिष्कार  करने  के  पीछे  हमारा  देश  के  राष्ट्रपति  का  किसी  प्रकार  से  अपमान  करने  का  इरादा  नहीं
 जब  हम  उनसे  मिले  थे  तो  हमने  उन्हें  स्पष्ट  कर  दिया  हमने  मूल्यों  में  अभूतपूर्व  वृद्धि  और

 जिस  अनुचित  ढंग  से  सरकार  ने  इस  सत्र  की  पूवेसंध्या  पर  शासित  मूल्य  बढ़ाएं  हैं  उसका  विरोध
 मैं  इस  मुद्दे  के  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  हूं  क्योंकि  जब  हमने  स्थगन  प्रस्ताव  की  चर्चा  की

 उस  समय  इस  पर  विस्तार  से  बिवाद  किया  गया  लेकिन  आज  पूरा  भारत  बन्द  है  और  लोगों
 में  बहुत  अधिक  रोष  हम  इस  बारे  में  बहुत  अप्रसन्न  हैं  ।

 एक  सानमीय  सदस्य  :  लेकिन  दिल्ली  में  बन्द  नहीं

 थरो  सी०  साधव  रेड्डी  :  हमने  दिल्ली  को  छोड़  दिया  है  क्योंकि  वहां  पहले  बन्द  हो  चुका  हम
 इन  मूल्यों  में  वृद्धि  के  बारे  में  बहुत  अधिक  विश्षुब्ध  हैं  ।  मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  कांग्रेस  के  एक  सदस्य  मेरे
 दोस्त  श्री  शरद  दिघे  जब  वह  कल  बोल  रहे  थे  तो  बहुत  खरी-खरी  कह  रहे  थे  कि  मूल्यों  में  वृद्धि
 कर  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  उचित  नहीं  है  ओर  इस  पर  दोबारा  से  विचार  किया  जाना
 चाहिए  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  कई  कांग्रेस  के सदस्य  इस  विचार  से  सहमत  वे  पार्टी  जव्हिप  के  कारण
 के  अपने  विचारों  को  व्यक्त  करने  से  डरते  हैं  ।

 अब  यह  वर्ष  बहुत  आशाओं  के  साथ  शुरू  हुआ  जब  राजीव जी  सत्ता  में  वह्
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 भारी  बहुमत  से  सत्ता  में  आए  ओर  उन्होंने  बहुत  सी  आशाएं  जगाई  हैं  तथा  लोगों  ने  सोचा  कि  यह  थुवा
 प्रधानमन्त्री देश

 की  समस्याओं  को  हल  कर  शुरू  में  उन्होंने  उत्साह  अवश्य  दिखाया  था  और
 पंजाब  ओर  असम  समझौतों  पर  हस्ताक्षर  किए  थे  ।  उन्होंने  कुछ  बहुत  आशाप्रद  कदम  अवश्य
 लेकिन  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  ये  आशाएं  झूठी  सिद्ध  हुईं  और  लोगों  का  भ्रम  दूर  हो  गया  है  ।
 आज  मैं  यह  कह  सकता  हुं  कि उनके  शासन  का  पिछला  एक  साल  विभिन्न  नीति  मोधचों  में  आश्चर्यजनक
 परिवतंनों  का  वर्ष  रहा  मैं  एक-एक  करके  इन  परिवततनों  को  स्पष्ट  करूंगा  ।

 अभिभाषण  में  यह  कहा  गया  है  कि  पंजाब  समझौता  हो  गया  है  तथा  पंजाब  की
 समस्या  हल  हो  गई  कल  हमारे  कुछ  मित्र  बता  रहे  थे  कि  बरनाला  सरकार  असफल  ही  गई
 आज  क्या  हो  रहा  है  ?  आज  हम  उस  स्थिति  में  पहुंत्र  गए  हैं  जो  ब्लू  स्टारਂ  से  एक  साल  पहले

 थी  ओर  समस्याएं  सुत्झी  नहीं  आज  सुबह  गृह  मन््त्री  पंजाब  समझोते  के  अन्तर्गत  की  गई  कायंबाही
 की  रिपोर्ट  दे  रहे  थे

 ।  वह  बता  रहे  थे  कि  पंजाब  और  हरियाणा  के  मुख्य  मन्त्रियों  को  बुलाया  जाएगा
 ओर  परस्पर  बठकर  मामलों  को  हल  अगर  ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  हुआ  तो  वह  एक  और
 आयोग  का  गठन  एक  आयोग  पहले  से  है  ही  जिसका  कार्यकाल  जानबूझकर  छहः  माह  के  लिए
 बढ़ाया  गया  था  ओर  सभी  यह  जानते  हैं  कि आयोग  के  लिए  किसी  निर्णय  की  घोषणा  करना  बहुत
 कठिन  क्योंकि  समझौते  की  शर्तों  से  हम  सब  वाकिफ  समझौते  पर  हस्ताक्षर  करते  समय  हम
 सब  वास्तव  में  जानते  थे  कि  इसमें  सामीप्य  सम्बन्धी  खण्ड  शामिल  करने  के  कारण  इसे  क्।र्यान्वित
 करना  मुश्किल  यह  स्पष्ट  ही  था  कि  इस  खण्ड  के  कारण  पंजाब  के  हिन्दी  भाषी  क्षेत्र  हरियाणा  को
 स्थानांतरित  करना  असम्भव  होगा  ।  आप  हमारे  पांव  छींचते  गए  ओर  अन्त  में  क्या  हुआ  ?  सीमा  पर

 होने  वाली  घटनाओं  की  ओर  हम  आंख  मूंदे  बैठे  आज  नहीं  हम  बहुत  पहले  से  जानते  थे  ।  आज  हमें
 बताया  गया  कि  सरकार  को  अभी  इसका  पता  चला  लेकिन  हम  बहुत  पहले  से  जानते  थे  कि

 आतंकवादियों  को  पाकिस्तान  में  प्रश्नक्षित  किया  जा  रहा  है  और  वे  लोग  भारत  में  घुसपैठ  कर  रहे
 सीमाओं  पर  जहां  सोमा  सुरक्षा  बल  यह  देखना  हमारी  न  कि  पंजाब  की  जिम्होदरी  है  कि
 बादी  भारत  में  प्रवेश  न  कर  पाएं  ।  लेकिन  यह्  काम  जारी  रहा  और  अन्त  में  आज  भारत  में  पाकिस्तान
 से  आए  हजारों  आतंकवादी  हैं  जो  कानून  और  व्यवस्णा  की  विकट  समस्या  पैदा  कर  रहे  इसके

 लिए  बरनाला  क्या  कर  सकते  हैं  ? आज  बरनाला  जी  पर  आरोप  लगाना  बहुत  आसान  कल  सदन
 में  कुछ  सदस्य  आरोप  लगा  रहे  थे  कि  बरनाला  असफल  हो  गए  ठीक  बरनाला  असफल  हो  गए
 लेकिन  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?  क्या  यह  हमारा  कत्तंब्य  नहीं  है  ?  मैं  इस  सरकार  को  याद  दिलाना

 चाहता  हूं  कि  पिछले  बजट  के  दो  रान  ही  सरका  र  ने  एक  अधिनियम--आतंकवादी  विरोधी  अधिनियम

 पारित  किया  यह  अधिनियम  राज्य  सरकार  के  साथ-साथ  हमें  भी  शक्तियां  देता  हम  यह  कहकर
 बच  नहीं  सकते  कि  कानून  और  व्यवस्था  राज्य  का  विषय  कानून  और  व्यवस्था  निश्चय  ही  राज्य

 का  विषय  है  पर  आतंकवादी  विरोधी  राज्य  सरकार  के  अलावा  केन्द्र  सरकार  को  शक्ति
 देता  है  कि  वह  हस्तक्षेप  करे  ओर  ऐसे  लोगों  को  गिरफ्तार  उन  पर  मुकदमा  उन्हें  जेलों  में

 डाले  या  जो  भी  कायंवाही  उचित  हो  कितु  हमने  कुछ  नह्ढीं  किया  अन्य  मो्चों  पर  भी

 महत्वपूर्ण  परिवर्तन  हुए  हैं  ।

 प्रधान  मन्त्री  बता  रहे  थे  कि  वह  प्रशासन  और  सार्वजनिक  जीवन  को  स्वच्छ  करने  जॉ दे
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 जज  ते  पपथिपिय््एणएएणएणएएणए  जज

 सी०  माधव  रेड्डी ]

 रहे  उन्होंने  क्या  किया  है  ?  उ.होंगे  चुनाव  में  हारे  लोगों  को  अध्रत्यक्ष  रूप से  मन्त्री  बना  दिया

 ऐसा  पहले  कभी  नहीं  हुआ  था  ।  विगत  में  ऐसा  बहुत  कम  हुआ  है|  खासकर  पंडित  जी  के  कार्यकाल

 के  दोरान  परम्परा  यह  थी  कि  चुनाव  में  हारे  व्यक्ति  को  पिछले  दरवाजे  से  नहीं  लाया

 श्रो  पी०  कूलनदईबेलु  :  सामने  का  दरवाजा  तो  खुला  है  तो  क्या  यह्
 खिड़कियों  से  ?

 भ्रो  सो०  माधव  रेह्टो  :  जो  खिड़कियों  इस  तरह  क्या  आप  सावंजनिक  जीवन  को
 स्वच्छ  करेंगे  ?  इसमें  राजनंतिक  नेतिकता  कहां  है  ?

 अन्य  समस्याओं  का  उल्लेख  करते  हुए  मैं  खासतोर  पर  एक  विशेष  जिसे  मैं  विरोधियों
 को  तंग  करना  का  उल्लेख  करूंगा  जिसका  प्रयोग  हमारे  प्रधानमन्त्री  और  कांग्रेस  के  नेता  कर

 रहे  हर  रोज  हर  बात  के  लिए  विपक्षी  दल  पर  आरोप  लगाया  जा  रहा  हर  रोज  विपक्ष  पर

 ओर  विपक्ष  द्वारा  शासित  राज्य  के  मुख्य  मंत्रियों  पर  आरोप  लगाया  जा  रहा

 हाल  ही  में  बम्बई  में  शताब्दी  समारोह  मनाया  उन्होंने  वहां  क्या  किया  ?  उस  समारोह
 में  विपक्षी  दलों  पर  खासकर  क्षेत्रोय  दलों  पर  प्रहार  करने  पर  ही  जोर  दिया  गया  ।  क्षेत्रीय  दलों  को

 राष्ट्र  विरोधी  बताया  गया  |  कहा  गया  कि  वे  देशभक्त  नहीं  देश  में  बढ़ता  क्षेत्रीयवाद  एक  खतरा
 विपक्षी  दलों  को  इतिहास  का  ज्ञान  नहीं  है  वगेरह-बगेरह  ।  अवसर  कया  था  ?  यह  उत्तेजना  क्यों  ?

 क्या  यह  विपक्षियों  को  तंग  करना  नहीं  है  ?  आप  सोचते  हैं  कि  विपक्षी  दल  ओर  क्षेत्रीय  दल  देश  के

 प्रति  निष्ठावान  नहीं  ठीक  कल  मेरे  मित्र  श्री  जेनुल  बशर  बड़े  जोर-शोर  से  कह  रहे  थे  कि
 क्षेत्रीय  दलों  को  नहीं  आना  चाहिए  ।  वह  क्षेत्रीय  दलों  के  विरोधी  तो  आप  क्या  हैं  ?  क्या  कांग्रेस  ने
 स्वयं  को  क्षेत्रीय  दल  नहीं  बना  डाला  ?  आज  तथाकथित  राष्ट्रीय  दल  क्षेत्रीय  दल  बन  गए  हैं  भर्थात  वह
 इस  स्तर  पर  उतर  आए  आप  इसमें  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  यह  आज  राजनीति  में  आम  बात  हो  गई

 क्या  आप  इस  स्थिति  को  स्वीकार  न  कर  के  क्षेत्रीय  दलों  और  क्षेत्रीय  दलों  की  सरकारों  के  साथ

 एक  कार्यकारी  सम्बन्ध  बनाएंगे  ?  अन्यथ।+---एन०  टी०  बरनाला  और  हर  किसी  से  झगड़ा

 करेंगे  तो  आप  इस  देश  पर  शासन  कंसे  करेंगे  ?

 पर्यावरण  झोर  बन  सन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  जियाउरंहमान  प्रन्सारी )  :  हमारी  जड़ें

 हर  राज्य में

 श्रो  सी०  भाधव  रेड्डी  :  आप  बड़े  भाई  हैं  ओर  वे  छोटे  भाई  आपकी  ड्यूटी  होती  उनकी

 अगर  कोई  नादान  तो  आप  बता  सकते  हैं  ।
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 यही  अ!प  विपक्षियों  को  परेशान  कर  रहे  आज  क्षेत्रीय  दलों  का आधार  बन  गया
 इसके  लिए  कौन  उत्तरदायी  है  ?  मोजूदा  हालत  के  लिए  कांग्रेस  उत्तरदायी  है  क्योंकि  कांग्रेस हार  गई
 है  और  क्षेत्रीय  दलों  ने  विभिन्न  क्षेत्रों  में  अपना  आधिपत्य  स्थापित  कर  लिया  आपको  जनता  के
 निर्णय  का  सम्मान  करना  होगा  ।  सबसे  बढ़िया  तरीका  यही  है  कि  सरकार  इस  बात  को  स्वीकार
 जितनी  जल्दी  करेंगे  उतना  ही  अच्छा

 आपको  क्षेत्रीय  दलों
 के  साथ  एक  परस्पर  कार्यकारी  सम्बन्ध  बनाने  उन्हें  टकराव  की

 राह  पर  मत  लाइए  ।  क्योंकि  यदि  वे  टकराव  की  राह  पर  आ  गए  तो  आप  कहेंगे  कि  वह  इस  रास्ते  पर
 पर  आप  महसूस  नहीं  करते  कि  जो  आप  कर  रहे  हैं  यह  उसकी  प्रतिक्रिया  मात्र

 विपक्षियों  को  तंग  करने  का  एक  ओर  मैं  कहूंगा  कि  यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना

 हाल  ही  में  हुआ  जासूसी  कांड  है  ।

 2.47  म०प०

 शरद  दिधे  पोठासीन

 तथाकथित  रामस्वरूप  कांड  को  ही  निर्णयाधोीन  होने  के  कारण  मैं  इस  मामले  के

 गुणाबगुणों  की  चर्चा  नहीं  करना  चाहता  ।  इस  मामले-विशेष  की  चर्चा  करने  का  मेरा  कोई  इरादा  नहीं
 लेकिन  रामस्त्रूप  और  लाकिन्स  जैसे  लोगों  को  पहले  पकड़ा  गया  था  और  उनके  खिलाफ  मुकदमे

 चल  रहे  हम  उनका  समथेन  नहीं  करनः  चाहते  ।  उनकी  निन््दा  की  जानी  चाहिए  तथा  उन्हें  सख्त
 सजा  दी  जानी  इस  मामले  में  विपक्ष  पूरी  तरह  से  सरकार  के  सःण्  लेकिन  मैं  पूछन  ।

 हता  हूं  कि  यहां  क्या  हो  रहा  है  ?  कांग्रेस  सरकार  इन  सभी  रामस्वरूपों  को  इतने  सालों  से  आश्रय
 देती  रही  और  आज  आप  कह  रहे  हैं  कि यह  आदमी  यह  सब  कर  रहा  लेकिन  यह  सब  आपकी
 आंखों  के  सामने  और  आपकी  नाक  के  नीचे  होता  रहा  ओर  कांग्रेस  सरकार  उन्हें  पकड़ने  तथा  सजा  देने
 में  असफल  रही  ।

 सबसे  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  यह  है  कि  रामस्वरूप  पर  मुकदमा  चलाने  के  दौरान  आरोप-पत्र  में
 राजनंतिक  दलों  के  अनेक  महत्वपूर्ण  नेताओं  का  नाम  लिया  उन  पर  मुकदमा  नहीं  चलाया  जा

 रहा  उनके  खिलाफ  कोई  अभियोग-साक्ष्य  नहीं  है  पर  मुकदमे  में  उनका  नाम  लिया  गया  ऐसा

 इसलिए  किया  क्योंकि  आप  रामस्वरूप  के  काम  करने  का  ढंग  दर्शाता  चाहते  इसका  सहारा
 लेकर  आपने  विपक्षी  दलों  के  नेताओं  का  नाम  लिया  और  उनकी  बदनामी  सारी  कहानी  की  चर्चा

 करते  समय  आप  चाहते  तो  नामों  का  उल्लेख  नहीं  कर  सकते  थे  लेकिन  आपने  उनका  उल्लेख
 क्योंकि  आप  कीच  इ  उछालना  चाहते  थे  ।  विपक्ष  को  तंग  करने  का  यहू  तरीका  गलत

 मैं  मांग  करता  हूं  कि  इस  सारे  कांड  की  खुली  जांच  की  जबकि  आपराधिक  मामला  चर्ल
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 नि  बन पनननननन-+न++नन+-+++++++न3«न«+मममनननान न  न  ननननममन-नन  नमन ना  -_  न  नमंमनन_न-न  -

 सो०  माधव

 रहा है  तब  मैं  चाहता  हं  कि  सरकार  न्यायिक  जांच  की  व्यवस्था  प्रधानमंत्र  को  दिए  गए  अपने

 ग्रपन  में  हमने  यह  बात  एकदम  स्पष्ट  कर  दी  हमारे  मुख्य  मन्त्री  ने  प्रधान  मन््त्री  को  कड़े  शब्दों  में

 नख  दिया  है  कि  उनके  दल  में  स ेकिसी  का  नाम  लिया  गया  हो  और  कोई  ऐसे  मामले  में  शा  मिल  हो

 तो  खली  जांच  की  आरम्भ  में  शिष्टाचार  की  मांग  है  कि  ऐसा  करने  से  पूर्व  अर्थात्  संसद  में

 विपक्षी  दलों  के  सदस्य  का  नाम  लेने  से  पूर्व  प्रधानमन्त्री  को  नेताओं  को  सूचित  करना  चाहिए  उन्हें

 हमें  विश्वास  में  लेना  चाहिए  था  और  बताना  चाहिए  था  कि  सरकार  के  समक्ष  क्या  मामला  है  तथा

 आरोपपत्र  में  उनका  नाम  लेने  के  लिए  सरकार  के  पास  क्या  साक्ष्य--अभियोग  साक्ष्य  ऐसा  नहीं

 किया  गया  ।  आज  भी  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जिन-जिन  सांसदों  के  नाम  लिए  गए  हैं  उनके  बारे  में

 सम्बन्धित  दल  के  नेताओं  को  सूचित  किया  जाना  उनके  नेताओं  को  सूचित  किया  जाना

 चाहिए  और  उन्हें  उनका  नाम  लेने  के  कारण  बताए  जाने  चाहिए  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  इसके  लिए

 किसी  गोपनीय  कायंवाही  की  जरूरत  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  किस्म  के  मामले  में  गोपनीय

 वाही  करने  की  जरूरत  लेकिन  सरकार  अगर  सोचती  है  कि  गोपनीय  कार्यवाही  चलनी  चाहिए  तो

 इसके  साथ-साथ  न्यायिक  जांच  भी  की  जानी  चाहिए  ।  जिन  लोगों  के  नाम  लिये  गये  हैं  उनकी  बदनामी

 हुई  उन्हें  स्पध्टी  करण  तथा  अपने  को  निर्दोष  सिद्ध  करने  का  मौका  दिया  जाना

 मुझे  विश्वास  है  कि  दूसरे  सदन  के  एक्र  जिस  सदस्य  जोकि  हमारे  दल के  नेता  नाम

 लया  गया  है  वह  निर्दोष  उन्होंने  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण  दे  दिया  अन्य  बेहुत  से  सदस्यों  ने

 जिनका  नाम  लिया  गया  स्पष्टीकरण  दे  दिये  गम्भीर  मामला  होने  के  कारण  यह  पर्याप्त  नहीं
 हम  चाहते  हैं  कि  अगर  उनकी  गलती  अगर  उनका  इसमें  हाथ  हो  तो  उन्हें  दण्ड  दिया

 अन्यथा  उनको  निर्दोष  घोषित  किया  विपक्षी  दलों  को  तंग  करने  का  यह  तरीका  बन्द  किया

 जाना  मुझे  इस  पर  सख्त  आपत्ति  आपराधिक  मामला  चल  रहा  इसके  बावजूद  मेरी
 मांग  है  कि  इसकी  न्यायिक  जांच  की  जाए  ।  इसमें  कोई  गलत  ब।त  नहीं  इस  विशेष  पहल  को  अलम
 से  लिया  चाहिए  और  न्यायिक  जांच  कराई  जानी  मैं  इस  सरकार  से  पूरी  गम्मी  रता  से

 यह  मांग  करता  हूं  और  मुझे  यही  कहना  है  ।

 श्री  श्रोपति  मिश्र  :  आदरणीय  सभापति  यह  जो  आपका  सात  मिनट  का
 समय  इसमें  चार  बातों  पर  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  के  सम्बन्ध  में  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  ।

 पूरे  भाषण  में  सरकार  की  जो  उपलब्धियां  हैं  उनको  बताया  गया  है  और  जो  लक्ष्य  हैं  उनकी

 तरफ  भी  इशारा  किया  गया  है  कि  क्या  होना  या  क्या  किया  जाना  इसमें  यह  भी  कहा
 गया  है  कि  इस  एक  वर्ष  के  दौरान  में  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  संसार  के  महत्वपूर्ण  देशों  का और  अपने
 देश  के  आस-पास  के  देशों  का  दोरा  उनके  साथ  सम्बन्धों  को  दृढ़  उनकी  रीति-नीति  को
 स्रमक्षा  ओर  अपनी  रीति-नीति  को  स्पष्ट  इतने  थोड़े  से  समय  में  इतवा  कुछ  करना  मैं  एक



 7  1907  )  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव

 प्रशंसनीय
 बात

 मानता  हूं  और  इसके  लिए  उनकी  करता  उनकी  क्षमता  की  दाद  देता

 लेकिन  इसके  संबंध  में  जो  दो-तीन  बातें  कही
 हैं  उनकी  तरफ  मैं  अवश्य  ध्यान  दिलाना

 इंग्लैण्ड  पाकिस्तान  में  और  श्रीलंका  तीन  जगहों  पर  हमारी  समस्याएं  वहां  हमारे  लोग  गए
 और  वहां  बातें  भी  अगर  मैं  कुछ  दबे  शब्दों  में  वहां  की  सफलता  के  बारे  में  कहूं  तो  वह  संतोषजनक

 नहीं  है  ।

 आज  हमारी  जो  समस्या  है  वह  उन  लोगों  की  है  जो  देश  को  खंडित  करने  में  लगे  हुए  उनकी
 शुरूआत  जहां  होती  बालिस्तान  की  सरकार  बनाने  वाले  लोग  जहां  रहते  वह  इंगिलस्तान  वहां
 वे  पनाह  पाते  हैं  और  वहीं  से  वे आवाज  लगाते  जो  लोग  प्रंधान  मन्त्री  जी  के  कत्ल  तक  की  बात  कर

 वहां  सुरक्षा  और  रहने  का  स्थान  मिलता  उस  देश  के  रहने  वाले  लोग  यह  कहते  हैं  कि  यह
 समस्या  भारत  को  उनकी  समस्या  नहीं  है  ।  उस  देश  से  हमारे  अच्छे  सम्धन्ध  हैं  लेकिन  हमारे  देश  की
 इस  समस्या  को  जो  हमें  तबाह  १.२  सकती  है  वहां  बढ़ावा  मिलता  उसको  दूर  करने  में  मदद  नहीं
 मिलती  ।  हमारे  विदेशों  के  दौरों  स ेजिस  चीज  की  पूर्ति  होनी  चाहिए  वह  इंगिलस्ताने  में  नहीं  हुई  ।

 इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  जो  हमारी  वास्तविक  बातें  समस्याएं  उनकी  तरफ  ध्यान  दिया
 सिर्फ  अच्छी-अच्छी  दातें  नहीं  बल्कि  कुछ  कार्य  में  परिणत  किया  इस  बात  को  लेकर  उनसे
 इस  सम्बन्ध  में  बात  होनी  चाहिए  और  वह  कानूनी  बातें  होनी  चाहिएं  जिनसे  सम्बन्ध  हो

 पाकिस्तान  से  सम्बन्ध  बने  के  सम्बन्ध  में  अभी  कई  लोगों  ने  कहा  जिस  रोज  हम  अछ

 टूड  में  होते  अच्छी  मानसिकता  में  होते  हैं  तो  इस  सम्बन्ध  को  बेहतर  करने  की  बात  करने  लग्
 सम्बन्ध  को  बेहतर  करने  की  बात  करने  से  कोई  खास  बात  नहीं  निकलेगी  जब  तक  कि  वास्तविक

 रूप  से  हमारे  झगड़े  शांत  न  क्षगड़े  शांत  होने  के  बजाए  हमारे  यहां  झगड़ा  बढ़ाने  का  होम
 मिनिस्टर  साहब  ने  भी  कहा  चीफ  मिनिस्टर  पंजाब  ने  भी  कहा  है  और  यह  स्पष्ट  बात  है  कि
 स्तान  हमारे  देश  को  खंडित  करने  के  लिए  सारे  प्रयास  कर  रहा  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  हम  क्या  उपाय  कर

 रहे  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  हम  सख्त  से  सख्त  कदम  क्या  बढ़ा  रहे  यह  बात  स्पष्ट  रूप  से  हमारे  सामने
 आनी  इसका  कोई  नतीजा  निकलना  इसका  कोई  हल  निकलना  चाहिए  ।  इस  सबके
 रहने  के  बावजूद  भी  हम  एक  दिखावटी  बात  अगर  करें  और  हम  सम्बन्ध  अच्छे  बनाने  की  बात  करें  तो

 यह  फोई  महत्व  नहीं  रखता  ।  यही  बात  तीधे-सीधे  लंका  के  बारे  में  भी  लागू  होती  वहां  भी  जितनी
 बातें  हमने  की  उनका  विशेष  अर्थ  नहीं  निकलता  इसलिए  में  चाहूंगा  कि  इन  तीनों  देशों  के  साथ
 जो  सम्बन्ध  हमारे  उन  सम्बन्धों  को  अच्छा  करने  की  कोशिश  की  इस  शत  पर  कि  हमारे  यहां
 जो  खशाबियां  वे  पंदा  कर  रहे  उनसे  वे  दूर  हटें  और  उनको  दूर  करने  में  हमें  सहायता

 दूसरी  बात  मैं  कहना  टेररिज्म  की  बात  बहुत  कही  गई  ।  आतंकवाद  के  तीन  रूप  मैं  इस
 देश  में  देख  रहा  आतंकवाद  एक  तो  वह  है  जो  पूरे  देश  को  खंडित  करने  के  रूप  में  जो  देश  को

 ही  खंडित  करके  दूसरा  देश  बनाने  की  बात  कर  रहा  खालिस्तान  ओर  दूसरी  तरह  के  नारे  लगाकर

 पैदा  किया  जा  रहा  इसके  साथ-साथ  और  आतंकवाद  फ्हां  दूसरा  आतंकवाद  क्या  बहां

 नहीं  है  जहां  1985  में  सभी  यहां  बठे  हुए  लोभ  चुनाव  लड़ने  के  लिए  गए  चुनाव  लड़े  पर  1990

 में फिर  चुनाव  लड़ेंगे  और  उन  आतंकवादियों  का  मुकाबला  करेंगे  जो  बृथ  कैप्चर  करेंगे  और  पिस्टल
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 ग्ग्ग्ग्ग्ग्््््््पल  कअपियपताजज--दया्ड  5  -  —

 श्ोपति

 लेकर  छड़े  इनमें  से  कितनों  की  हिम्मत  ये  लोग  प्रजातन्त्र  की  बुनियाद  को  ही  धक्का  दे

 रहे  चुनाव-पद्धति  और  चुनाव  किस  तरह  से  इसको  अदलने  और  ठीक  करने  की  तरफ  ध्यान  देना

 यह  आतंकवाद  का  दूसरा  रूप  है  जो  हमारे  देश  के  प्रजातन्त्र  की  बुनियाद  को  उलट  रहा
 इस  बार  चुनाव  में  यह्  रूप  था  और  आगे  1990  के  चुनाव  में  क्या  रूप  धारण  यह  कहा  नहीं

 जा  सकता  |

 तीसरा  रूप  आतंकवाद  का  वह  रूप  है  कि  जितना  घन  इकट्ठा  करके  देते  बड़ी  परियोजनाओं
 के  लिए  मैं  नहीं  कह  लेकिन  जो  गांवों  में  जाने  क ेलिए  जितनी  परियोजनाएं  जो  रुपया

 आपका  जाता  सड़कों  के  नहरों  के  बाढ़  आने  पर  बांध  बांधने  के  ये  जितने  ठेकों
 के  लिए  काम  होता  है  उनके  ऊपर  इंजीनियर  दस्तखत  करता  है  उसको  ही  ठेका  दिया  जाता  और

 उसके  अलावा  दूसरा  उस  ठेके  को  नहीं  ले  सकता  और  अगर  ठेका  कोई  दूसरा  ले  ले  तो  उसकी  जान
 नहीं  बच  सकती  ।  ये  आतंकवाद  के  रूप  हैं  ओर  वे  रूप  हैं  जिनको  ठीक  करने  के  लिए  शीघ्र  मौज  और
 जबरदस्त  कदम  उठाने  हैं  ।

 तीसरी  बात  मैं  उस  तरफ  आपका  श््यान  दिलाना  चाहूंगा  कि  हमको  अपनी  योजना  के  लिए  पैसा

 हकट्टा  करना  बिना  पैसे  के  काम  नहीं  हो  सकता  और  आज  पैसा  इकट्टा  करने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  बातें

 हमारे  सामने  आई  पेट्रोलियम  प्रोडक्ट्स  की  कीमतें  बढ़  मैंने  जानने  की  कोशिश  की  थी  हर
 तरफ  से  कि  चलो  हो  दाम  बढ़  तकलीफ  हो  इसके  लिए  रोना  रो  लिया  इससे
 फायदा  क्या  यह  बताया  भया  कि  500  करोड़  रुपया  इससे  पैट्रोलियम  की  खपत  60
 फीसदी  से  ज्यादा  सरकारी  विभागों  में  होती  है  चाहे  पब्लिक  सेक्टर  में  चाहे  सरकार  करे  या  सरकार
 के  मन्त्री  करें  और  40  फीसदी  दूसरी  जगह  होती  अब  60  फीसदी  में  तो  कमी  नहीं  होगी  ।  अगर

 500  करोड़  रुपये  प्राप्त  हुए  तो लगभग  300  करोड़  रुपये  का  तो  कोई  फायदा  नहीं  क्योंकि  उसका
 पैसा  जो  मिलेगा  वह  तो  एक  विभाग  को  दूसरे  विभाग  से  उसका  कोई  लाभ  नहीं  सिर्फ
 200  करोड़  के  लिए  इतनी  बड़ी  हाय-हत्या  की  जा  रही  सारे  देश  में  प्राइस  के  नाम  पर  सारे  लोगों
 को  खड़ा  कर  दिया  एक  साथ  ओर  इसके  साथ-साथ  अपनी  पार्टी  को  कमजोर  इस  तरफ  भी  ध्यान
 देना  इस  तरफ  भी  गोर  करना  चाहिए  कि  यह  कहां  तक  मुनासिब

 फर्टिलाइजर  पर  सबसिडी  देने  की  बात  कही  गई  सबसिडी  बहुत  दी  जाती  ठीक  बात
 न  दीजिए  सबसिडी  ।  ये  मालूम  कीजिए  कि  फर्टिलाइजर  की  कास्ट  पैदा  करने  की  इस  देश  में  क्या  होती
 है  ओर  दूसरे  देश  में  क्या  होती  है  ।

 3.00  भ०  प०

 उस  हिसाब से  यहां  पर  कास्ट  कम  करने  को  बात  होनी
 देखने  की  जरूरत  कोई  आदमी  कोई  काम  इसलिए  करता है  कि  उहको  नानक  या

 का
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 जो  आदमी  खेती  कर  रहा  है  तो  उसको  आधिक  कया  लाभ  इस  दृष्टि  से  वह  खेती  करता
 उत्पादन  और  मार्किटिंग  के  साथ  उसका  मुनाफा  यदि  औद्योगिक  मुनाफे  के  साथ  जोड़ा  नहीं  जाएगा  तब
 तक  खेतिहर  खेती  में  काम  नहीं  करना  इसलिए  उस  आशिक  नीति  को  देखने  की  जरूरत
 साम्प्रदायिकता  के  सम्बन्ध  में  भी  कहना  न्यायपालिका  के  नाम  पर  एक-दो  फैसले  एक
 सुप्रीम  कोर्ट  का  और  दूसरा  फैजाबाद  की  किसी  अदालत  उस  सुप्रीम  कोर्ट  के  फैसले  के  नाम  पर
 कल  यहां  एक  बिल  भी  इन्ट्रोड्यूस  मैं  सबसे  पहले  यह  कहना  चाहूंगा  कि  अदालतों  के  फैसले  की
 मान्यता  को  कम  नहीं  करना  1975  में  अदालत  का  एक  फैसला  हुआ  था  जिसने  इस  देश  की

 हक्मत  को  बदल  दिया  था  णौर  वह  इन्दिरा  जी  के  खिलाफ  फैसला  उसके  बाद  हिन्दुस्तान  में
 कितना  बड़ा  बावेला  कई  घटनाएं  घटती  चली  गईं  और  किस  तरह  से  गवनंमेंट  बदल  गई  और
 किस  तरह  से  गवरनेमेंट  बनी  ।  एक  अदालत  के  फैसले  के  तहत  इस  प्रकार  की  बातें  हम  आज  उस
 अदालत  के  फैसले  को  बदलने  की  बात  करते  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आज  का  आदमी  गरीब
 तबाह  भूखा  उसकी  गरीबी  ओर  भूखेपन  को  हल  करने  के  जो  उपाय  वे  ज्यादा  सामने
 आने  चाहिए  बजाए  इसके  कि  उसको  उन  उलझनों  में  डालकर  तबाह  करने  की  कोशिश  की  जाए  जो

 कि  वास्तविकता  नहीं  ह ैऔर  जरूरत  पड़ने  पर  हम  बराबर  छोड़  दिया  करते  हैं  और  बराबर  ध्यान

 नहीँ  इसमें  राजनीति  है  और  राजनीति  को  बीच  में  डालकर  उन  बातों  को  साम्जे  ला  रहे  यह
 जो  बिल  पेश  किया  गया  है  इसके  सम्बन्ध  में  विचार  करने  की  आवश्यकता  अन्तिम  बात  कहकर
 अपनी  बात  समाप्त  करना  साम्प्रदायिकता  या  क्षेत्रीयता  का  जो  भी  मसला  उस
 मसले  को  हल  करने  के  लिए  एक  ही  दृष्टिकोण  है  और  वह  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण
 की  कसौटी  पर  जो  बात  सही  उतरती  उसी  बात  को  मानना  पड़ेगा  चाहे  वह
 ईसाई  सिख  अगर  उस  कसौटी  पर  वह  बात  सही  नहीं  उतरती  है  तो  उस  बात  को

 पब्लिक  या  नेशनल  थिकिंग  करने  वःले  आदमी  को  कतई  मानने  की  जरूरत  नहीं  इसको  मैं
 बड़े  अदब  से  कहना  चाहूंगा  कि  इस  बात  को  अगुवाई  उसको  करनी  चाहिए  जो  टेण  की  सबसे  बड़ी  पार्टी

 सत्ता  में  है  और  आज  जिसके  राह  चलने  जिसके  पथ-प्रदर्शन  पर  दूसरे  दल  भी  चल  सकते  हैं
 और  दूसरे  दल  भी  चलने  का  प्रयास  करें  )

 सेयव  शाहश्रुद्दोन  .  और  जो  आज  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  ओपति  मिश्र  :  आपकी  बात  के  बारे  में  भी  कहना  चाहूंगा  अगर  आप  मार्कसिस्ट  पार्टी  के

 हैं।'*ਂ  )

 संयद  शाहबुद्दीन  :  मैं  जनता  पार्टी  का  हूं  ।

 श्री  श्रोपति  सिश्र  :  अगर  आप  जनता  पार्टी  के  हैं  तो  कुछ  कहने  लायक  ही  नहीं  तो  मैं

 आपसे  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  क्योंकि  आपकी  पार्टी  का  रुख  एकार्ड  से  पहले  और  एकार्ड  के  बाद  हम

 देख  चुके  जो  पार्टी  साम्प्रदायिकता  के  पहलू  को  एक  रेशनल  व्यू  से  देखती  मैं  जरूर  उसको

 घन्यवाद  देना

 इन  सारी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  यदि  आज  हम  राष्ट्रीयता  की  भावना  को  श्रधानता
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 शआीपति

 नहँ  देते  राष्ट्रीयता  को  प्रमुखता  नहीं  देते  नेशनलिज्म  को  प्रमखता  नहीं  देते  अगर  कोई  दूसरा
 कन्सीजरेशन  करते  हैं  तो  यहां  जितने  कठमुल्ले  माफ  चाहे  वे  हिन्दुओं  के  चाहे
 मानों  के  चाहे  ईसाइयों  के  वे  हमारे  प्रोग्रैसिव  लोगों  प्रोग्रेसिव  जातियों  नौजवानों

 प्रोग्रैसत  महिलाओं  को  और  उनके  बच्चों  को  घराशायी  करते  यदि  हम  उन  लोगों  को

 मान्यता  वेते  जो  आज  कठमुल्ले  बने  हुए  हैं  तो  हमारा  नुकसान  होता

 इन  शब्दों  के  साथ  इस  अभिभाषण  में  जिन  पौलिसीज  का  जिक्र  आया  इसमें  कोई  शक  नहीं
 कि  हमें  उनमें  सफलताएं  मिली  यदि  भ्रष्टाचार  को  ओर  थोड़े  दृढ़ता  से  दबाया  जाए  तो  हमें  और

 ज्यादा  सफलताएं  मिल  सकती  इस  तरफ  भी  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  आपका  धन्यवाद

 करता  हूं  ।

 ]

 शी  महावीर  प्रसाद  यादव  :  सभापति  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि
 आपने  मुझे  समय  मैं  इस  सम्मानित  सदन  में  पहली  बार  बोल  रहा  मैं  राष्ट्रपति  जी  को
 धन्यवाद  प्रस्ताव  के  प्रस्तावक  समर्थक  के  विचारों  से  सहमत  भारत  को  सदी

 की ओर
 ले  जाने  के  विषय  में  अपने  अभिभाषण  में  राष्ट्रपति  ने बिल्कुल  ठीक  ही  कहा  सामाजिक क्र

 सुरक्षा  और  अन्य  सरकारी  उपायों  के  कारण  भारत  को  एक  प्रगतिशील  अवस्था  में  समझा  जाता

 जहां  तक  समाजवाद  का  प्रश्न  मुझे  सन्देह  है  कि  भारत  बहुत  अधिक  राज्यवाद  में  रह  रहा  कहा
 जाता  है  कि  साम्राज्यवाद  शोषक  पूंजीवाद  शोषक  है  और  यदि  हम  राज्यवाद  का  बहुत  अधिक

 सहारा  सामाजिक  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  हो  यदि  जनसाधारण  को  विश्वास  में  नहीं
 लिया  जाता  ।  जहां  तक  मैं  समझता  हूं  आजकल  की  सरकारें  भारत  की  ही  दुनिया  भर
 समाजवाद  के  साधन  का  सहारा  ले  रही  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि समाजवाद  सारी  समस्याओं  का
 समाधान  नहीं  कर  पायेगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  मानव  स्वभाव  के  व्यावहारिक  पहलू  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  ही  समाजवाद  को  लाया  जाना  मानव  स्वभाव  साधारणतया  संग्रहणशील  होता
 घिक  रूप  से  प्रत्येक  आदमी  जितना  अधिक  हो  सके  उतना  अपने  अधिकार  में  लेने  की  सोचता  मेरी

 ऐसी  घारणा  है--मैं  गलत  भी  हो  सकता  हूं  वर्तमान  सरकार  एक  ऐसी  कम्पनी  की  तरह  हो  गई

 है  जिसमें  अंशधारी  बहुत  से  बड़े-बड़े  आदमी  यहां  तक  कि  संसद  सदस्य  भी  अंशधारी  भारतीय
 प्रशासन  सेवा  के  अधिकारी  भी  अंशघारी  निगमों  के  अध्यक्ष  अंशधारी  एक  छोटा-सा  चपरासी
 या  अर्दली  भी  एक  छोटा  अंशधारी  सरकार  या  राज्य  के  लाभांश  का  सबसे  बड़ा  भाग  उच्च  वर्ग
 के  लोगों  को  मिल  रहा  समाजवाद  को  निम्न  वर्म  के  लोगों  के  हितों  को  पूरी  तरह  ध्यान
 में  रखते  हुए  लाया  जाना  चाहिए  ।  साथ  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  न्यूनाधिक  रूप  से  सरकार  देश
 ओर  विदेश  दोनों  क्षेत्रों  में  तुष्टीकरण  की  नीति  अपना  रही  मेरी  यह  घारणा  है  कि  बातचीत  करना

 बुरी  बात  नहीं  लेकिन  हमें  डर  के कारण  बातचीत  नहीं  करनी  मेरी  ऐसी  धारणा  यदि
 मैं  गलेत  हूं  तो  सुधार  किया  जा  सकता  है--कि  इस  देंश  में  सरकार  भी  बहुत  से  मुखर  लोगों  के
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 हितों  को  ही  ध्यान  में  रख  रही  प्रधान  मन्त्री  पंजाब  को  थीन  बांध  और  इन्टीग्रल  कोच

 फैक्टरी  देने  के  बहुत  इच्छुक  लेकिन  बिहार  के  लोगों  जिन्होंने  कांग्रेत  का  साथ

 जिन्होंने  पूर्ण  शान्ति  और  चुप्पी  के  साथ  इसके  पक्ष  में  मतदान  उनका  हित  ध्यान  में  नहीं
 रखा  गया  मैं  आपको  आंकड़े  बिहार  में  8  करोड़  लोग  अन्य  राज्यों  की  तुल़ख
 में  यहां  केवल  9  विश्वविद्यालय  ही  हैं  जबकि  उत्तर  प्रदेश  में  जहां  को  जनसंख्या  सरकार  करोड़  22
 विश्वविद्यालय  मैं  बिहार  के  पक्ष  में  वकालत  करूंगा  तथा  यह  कहूंग्रा  क्रि सरकार  को  बिहार
 के  हित  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए  जहां  की  हर  चीज  फ्छिड़  गई  नाग़्ालेंड  को  छोड़कर

 बिहार  में  सबसे  कम  प्रति  व्यक्ति  आय  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  बिहार  भारत  के  नकते  से  की
 बाहर  समापति  आपके  माध्यम  से  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  बिहार  के  हिल्में
 पर  सहानुभूतिपरर्ण  ढंग  स ेविचार  किया

 एक  बात  है  सामाजिक  न्याय  की  ।  हमारी  स्वर्गीय  नेता  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  देश  में  वेतन  के
 ढांचे  को  संगत  बनाने  के  लिए  एक  विधेयक  इस  सदन  में  लायीं  थीं  ओर  जब  वह  विधेयक  पारित  हो  गग्रा
 तो  उच्चतम  न्यायालय  ने  उसे  निरस्त  कर  अतः  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  यह  सम्मानित
 निकाय  बड़ा  है  या  उच्चतम  न्यायालय  बड़ा  केवल  यही  बात  नहीं  जब  इन्दिरा  गांधी  ने  वेतन  ढांचे
 को  संगत  बनाने  का  प्रयत्न  किया  और  उच्चतम  न्यायालय  रास्ते  में  आ  गया  तो  अभी  तक  यह  बात  स्पष्ट
 नहीं  की  गई  है  कि  कौन  बड़ा  यह  सदन  या  उच्चतम  न्यायालय  ।  आप  यह  स्वीकार  ऋरंगे
 कि  सामाजिक  अन्याय  जीवन  बीमा  निगम  में  एक  दसवीं  पास  को  ही  को  रुपया  3  200/-  के
 पास  वेतन  मिलता  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  पद  निवृत्ति  के  समय  इतना  मिलता  है  ।

 भ्री  महाबो र  प्रसाद  यादव  :  कुछ  भी  एक  दसवीं  पास  को  जीवन  बीमा  निग्रम  में  रुपये
 3200/-  मिल  रहे  बैंकों  में  इससे  भी  कम  योग्यता  वाले  व्यक्तियों  को  बहुत  से  योग्य  व्यक्तियों से
 भी  अधिक  मिलता  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अपील  करूंगा  कि  सरकार  को  देश  भर  के
 सभी  वर्गों  के  वेतन  ढांचे  पर  विच।र  करना  भापको  धन्यवाद  ।

 श्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  सभापति  मुझे  खेद  है  कि  श्रीपति  मिश्र  को  मैं

 नहीं  देख  रहा  उनके  विचारोत्तेजक  भाषण  के  लिए  उन्हें  बधाई  देना  चाहता  था  ।

 जहां  तक  राष्ट्रपति  के  अभि  माषण  का  प्रश्न  यह  लगभग  एक  कमंकांड  हो  गया
 ओर  हमारे  राष्ट्रपति  जी  को  इस  वर्ष  भी  एक  ऐसी  सरकार  द्वारा  तेयार  अभिभाषण  पढ़ना  पड़ा  जो

 लोगों  पर  और  भी  मुसीबतें  डालने  के  लिए  तेजी  से  काम  कर  रही  है  तथा  वाद-विवाद-का  सहारा  से

 रही  एक  समाचार  पत्र  के  सम्पादकीय  ने  इसको  साधारण  और  भोलाਂ  कहा  मैं  इसे

 निरथंक कहता आत्म प्रशंसा से भरो अपनी तथाकथित उपलब्धियों का उल्लेख ओर भविष्य के सतरंगो सपने । एक साननोय सदस्य : यह पश्चिम बंगाल जंसा है



 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धघंन्यवार्द  प्रस्ताव  26  1986
 गा  दे  जय  —  जय

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :
 बहुत  अच्छा  ।  वे  कहते  हैं  कि  यह्  पश्चिम  बंगाल  का  सा  हाल  इसी -

 लिए  वे  कहते  हैं  कि  यह  की  शानदार  योजनाएं  वे  जो  कुछ  सीख  देने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं
 उस  पर  उन्होंने  कभी  भी  अमल  नहीं  किया  वर्ष  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  की  यही  मुख्य

 ~~ ताये  है  ।

 केवल  जोशपूर्ण  भावनाओं  से  ही  काम  नहीं  चल  सकता  यह  अच्छी  नीतियों  तथा  उपलब्धियों
 का  स्थापन्न  नहीं  हो  सकता  और  छबि  का  निर्माण  और  राष्ट्र  निर्माण  एक  ही  बात  नहीं  हो  सकती

 यदि  आप  एक  व्यक्ति  को  ही  राष्ट्र  मानते  हैं  तो  बात  दूसरी  महोदय  सुनने  में  जोरदार  लगने

 वाले  ओर  आडम्बर  पूर्ण  शब्दों  से  तथा  दकियानूसी  सिद्धांतों  से ओर  सूक्षम  तथा  बुहत  प्रक्रियाओं  से

 और  ऐसी  ही  अन्य  बातों  तथा  केवल  आधुनिकीकरण  से  ही  इस  देश  के  उन  लाखों  करोड़ों  लोगों  को

 दो  वक्त  का  भरपेट  भोजन  नहों  मिल  सकता  जो  अभी  भी  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहते
 मिकताएं  केवल  कागज  में  ही  और  कार्यान्वयन के  क्षेत्र  में  कोई  उपलब्धि  नहीं  है  इसका  परिणाम

 यह  हुआ  है  कि  जो  कुछ  भी  लाभ  हैं  वे  कुछ  गिने  चुने  लोगों  तक  ही  सीमित  रह  गए  2  वीं  सदी  में
 प्रवेश  की  बात  देश  के  आधे  भूखे  आधे  नंगे  तथा  निरक्षर  या  अधंनिरक्षर  लोगों  के  जिनकी  कोई
 आवाज  नहीं  एक  क्र्र  मजाक  अतः  हमसे  कहा  जाता  है  कि  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जल्दी  में

 लिए  और  किसके  लिये  ?  कया  प्राप्त  करने  के  लिये  ?  उनके  निर्वाचक  कौन  जब  रुपये  का  मूल्य
 घटकर  16  पैसे  रह  गया  5  करोड़  शिक्षित  बेरोजगार  एक  लाख  बीमार  और  बन्द  उद्योग  इस
 देश  में  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  में  भी कमर  तोड़  महंगाई  हो  और  रहने  की  दशाएं
 कालीन  हों  के  पानी  की  तथा  न्यूनतम  चिकित्सा  सुविधाओं  की  भी  पूर्ति  न  हो
 ने  करोड़ों  लोगों  को  जहां  अन्धा  बना  रखा  द्वो  क्योंकि  हमारे  देश  के  बहुसंख्यक  लोग  निरक्षर  जहां
 जातिगत  और  धार्मिक  उन्माद  हावी  ऐसी  स्थिति  में  लक्ष्य  तथा  प्राथमिकताएं  क्या  हैं  तथा  क्या

 होनी  चाहिए  ?  बिल्कुल  इसी  बात  को  निश्चित  करने  में  तथा  बताने  में  यह  अभिभाषण  असफल  रहा
 है  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  यह  महज  एक  कर्मंकाण्ड  की  तरह  बन  गया  है  ओर  अप्रभावी  हम

 यह  महसूस  करते  हैं  ओर  लगभग  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  ने  यह  कहा  है  कि  हमारे  सामने  बड़ी  कठिन

 समस्याएं  हैं  ।  वे  समस्याएं  हैं  गरीबी  जाति  और  साम्प्रदायिक  संघर्ष  हमारी  एकता  और

 अखंडता  के  खतरे  में  पड़ने  की  कट्ट  रपंथियों  द्वारा  सिर  उठाने  लोगों  के  बीच  अधिकाधिक  अलगाव
 पैदा  होने  आर्थिक  जड़ता  की  तथा  लोगों  में  बढ़ी  हुई  गरीबी  की  ।  इन  समस्याओं  से  किस  तरह
 निपटा  जाये  ?  क्या  इन  समस्याओं  केवल  कुछ  नीतियों  तथा  कार्यक्रमों  की  घोषणा  द्वारा  बिना
 उनके  उचित  कार्यान्वयन  बिना  गरीबी-उन्मूलन  हेतु  एक  सुनिश्चित  नीति  के--निबटा  जा
 सकता  है  ?  इसीलिए  हमें  चतुराई  की  हरकतों  तथा  बनावटी  स्थितियों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है
 ओर  समस्याएं  ओर  भी  उग्र  होती  जा  रही  मेरे  यहां  के  मित्र  युवा  प्रधानमम्त्री  में  केवल  गतिशीलता
 देख  रहे  हैं  लेकिन  परिणाम  कोई  नहीं  निकल-रहा  कार्य  कोई  नहीं  हो  रहा  है  ।

 कुछ  दिन  पूर्व  प्रधान  मन्त्री  ने कहा  कि  यह  उनके  लिए  ढधाई  की  बात  मैं  समझता  हूं  कि  श्री
 दण्डवते  द्वारा  हस्तक्षेप  किए  जाने  या  उनके  भाषण  के  दोरान  उन्होंने  यह  महसूस  किया  कि  यह  उनके
 लिए  बधाई  को  बात  है  कि  वह  अपनी  पूर्ववर्ती  कांग्रेस  सरकार  की  मीतियों  का  अनुसरण  कर  रहे
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 कांग्रेस  सरकार  या  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  कांग्रेस  दल  द्वारा  बनाई  गई  सरकारों  का  अन्तराल  सहित
 या  बिना  अन्तराल  के  कांग्रेस  दल  की  पिछली  उपलब्धियां  क्या  कांग्रेस  शताब्दी  स  मारोह  में
 दिये  गये  अपने  भाषण  में  प्रधान  मन्त्री  ने  हर  किसी  को  फटकारा--चाहे  वह  विधायक  उद्योगपति

 मजदू  र-संघवादी  शिक्षाशास्त्री  हों  या  सरकारी  कमंचारी  किसी  को  नहीं  छोड़ा  गया  ।
 लेकिन  कांग्रेस  और  कांग्रेस  दल  की  उन्होंने  तीखी  आलोचना  की ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  क्या  आप  वहां

 या  आप  टिकट  होते  हुए  भी  वहां  प्रवेश  कर  सके  या  नहीं  |  उनके  सत्ता  के  सामंतों

 कुलीनों  तथा  भ्रष्ट  ओर  पाखण्डियों-कपटियों  ने  दल  पर  कब्जा  कर  लिया  ओर  भ्रष्टाचार  की  जड़ें

 गहरी  हो  गई  हैं  ।  प्रधान  मन्त्री  और  कांग्रेस  के  अध्यक्ष  के  अनुसार  यही  कांग्रेस  पार्टी  की  तथा  इन

 कांग्रेसी  सरकारों  की  उपलब्धि

 जब  उन्होंने  कांग्रेस  सरकार  की  उपलब्धियों  की आलोचना  की  तो  कोई  भी  इस  बात  को  नहीं  भूल
 सकता  कि  हमारी  स्वतंत्रता  के  38  दर्षों  में  35  वर्षों  तक  कांग्रेस  का  शासन  रहा  ओर  इसमें  से  33
 वर्ष  तक  एक  परिवार  का  शासन  रहा  मुझे  कोई  आपत्ति  यदि  वे  दल  तथा  देश  में  स्वच्छ

 सन  लाने  के  लिए  एक  मसीहा  को  भूमिका  निभाना  चाहते  हमने  उनसे  ऐसा  सुना  अखबारों  की
 रिपोर्ट  ऐसा  कहती  हैं  और  इसका  खण्डन  नहीं  किया  गया  है--कि  पंजाब  और  असम  में  कांग्रेस की
 हार  से  देश  को  लाभ  हुआ  इस  प्रकार  आज  कांग्रेस  यदि  हारती  है  तो  देश  को  लाभ  ह्वोता  इस
 देश  की  प्रगति  के  हित  ओर  गरीबों  के  हित  में  बिल्कुल  इसी  बात  को  जरूरत  है  कि  कांग्रेस  को
 हराया  जाये  चुनावों  में  ही  नहीं  बल्कि  राष्ट्र  पिता  को  इच्छा  के  अनुरूप  इसको  भंग  कर  दिया  जाना

 चाहिये  ।

 कुमारी  समता  बनर्जो  )  :  आपके  वित्त  मन्त्री  ने  मंत्री  परिषद  से  तथा  आपके  दल  से
 भी  मुख्य  मंत्री  के  भ्रष्टाचार  के  विरोध  में  क्यों  त्यागपत्र  दे  दिया  है  ?

 प्रो०  सधु  दष्डबते  :  बंगालਂ  शब्द  को  असंसदीय  घोषित  कर

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  केवल  यही  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  में  थोड़ी  समझ  होनी
 जो  भी  मैं  कहता  हूं  आप  उसे  गलत  समझती  हैं  ।

 कुमारो  ममता  बनर्जो  :  यदि  आप  हमारे  दल  की  बुरी  तरह  आलोचना  करेंगे  तो  हम  इसका

 विरोध  करेंगे  मैं  आपकी  यह  बात  नहीं  सहन  करूंगी  मैं  आपको  उत्तर  दे  सकठी  हूं  ।

 श्रो०  मधु  वष्डवते  :  इनके  द्वारा  दिए  हुए  निर्देशों  का  उन्हें  पालन  करना

 शो  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  यह  समझने  की  कोशिश  कर रहा  हूं  कि  वह  वास्तव  में  क्या  कह

 रहो

 सभापति  महोदय  :  आप  अध्यक्षपीठ  को  संबोधित  कीजिए  ।
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 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  दुर्भाग्य  न  मुझे  ओर  न  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  को  सुना  जा  रहा

 है  ।

 कुमारो  समता  बनर्जो  :  आप  लन्दन  से  आए  और  इसलिए  आप  मेरी  भाषा  नहीं  समझ  पाए
 क्योंकि  मैं  भारत  में  )

 श्रो  सोमनाथ  चर्टर्जी  :  कुछ  ऐसी  चीजें  हैं  जिन्हें  समझाया  नहीं  जा  सकता  ।

 श्री  श्रमल  दत्त  :  कुछ  बातें  ऐसो  हैं  जिन्हें  बताया  नहीं  जा  सकता  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  कभी  इन्कार  नहीं  करता  ।  यदि  माननीय  सदस्य  कछ  विशेष  संतुष्टि

 चाहते  हैं  तो  मैं  यह  मानने  को  तंयार  हूं  कि  यह  एक  तथ्य  है  कि  मैं  दिसम्बर  1984  के  चुनावों  में  हार
 गया

 सभापति  महोदय  :  आप  व्यवधान  पर  ध्यान  मत  आप  अध्यक्षपीठ  को  सम्बोधित

 कीजिए  ।

 भ्रो  सोमनाथ  चटर्जी  :  कुछ  दिन  पूर्व  हमने  मूल्य  वृद्धि  के  महत्वपूर्ण  मामले  पर  चर्चा  की  थी  ।

 परन्तु  यैं  उसकी  पुनः  चर्चा  करने  से  रह  नहीं  सकता  ।  इससे  जनता  को  भारी  कठिनाइयों  का  सामना
 करना  पड़ा  आज  भारत  बंद  किया  जा  रहा  आज  जनता  अप्रत्यक्ष  रूप  से  लगाये

 गये  करों  के  जो  पूर्णतः  अनुचित  विरुद्ध  अपना  भारी  असंतोष  तथा  विरोध  प्रकट  कर
 रही

 कार  मुल्य  बढ़ाने  से  पूर्व  सभा  में  आने  का  साहस  नहीं  रखती  ।

 आज  विभिन्न  राज्यों  के  नाखों  सरका  री  कर्ंचा री  हड़ताल  पर  हैं  क्योंकि  संविधान  के  अधीन
 उन्हें  प्राप्त  न्यूनतम  अधिकार  अर्थात्  नौकरी  की  सुरक्षा  को  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  द्वारा  समाप्त
 किया  जा  रहा

 कल  हमने  देखा  है  कि  सरकार  रात  को  देर  तक  शाहबानो  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  के
 द्वारा  दिये  गये  प्रगतिशील  निर्णय  को  निष्प्रभावित  करने  का  प्रयास  करती  रही  ।  परन्तु  हजारों

 कारी  कर्मचारी  सरकार  से  समुचित  विधि  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  310  और  3।।  के  अर्थों  में
 परिवतेन  की  मांग  कर  रहे  हैं  परन्तु  सरकार  कुछ  नहीं  कर  रही  है  ।  सरकार  दोहरे  मानदण्डों  का  पालन
 कर  रही  है  तथा  मूलभूत  बातों  पर  कट्ट  र  धर्मपंथियों  के  आगे  आत्मसमर्पण  कर  रही  है  तथ्य  सरकारी
 कर्मचारियों  के  लोकतंत्रीय  तथा  संविधानिक  अधिकारों  के  संरक्षण  के  लिए  कुछ  नहीं  कर  स्हो'**

 )

 देश  में  गंभीर  स्थितियां  पैदा  हो  रहौ  और  साम्प्रदायिक  शक्तियां
 सिर  ऊंचा  उठा  रही  हैं  जन्म  भूमि  के  ताम  पर  कया  हो  रहा  मैं  इसके  गुण-दोषों  को  नहीं

 क्योंकि  मामला  न्यायालय  में  विचाराधीन  एक  स्थान  पर  घटित  एक  घटना  का  अन्य  स्थानों
 पर  प्रभाव  क्यों  पड़  रहा  साम्प्रदायिक  भावनाओं  को  उभारा  जा  रहा  है  जिनको  कि  देश  में  कोई
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 भी  समर्थन  नहीं  देगा  ।  मुझे  खुशी  है  कि  मंन््त्री  महोदय  सभा  में  वह  एक  विशेष  राज्य  में  स्थिति  का
 अध्ययन  करने  के  लिए  स्वयं  गए  थे--यदि  सरकार  इन  दकियानूसी  शक्तियां  की  तुष्टि  करती  रही  तो
 किसी  समस्या  का  समाधान  नहीं  होगा  दुर्भाग्य  से  वे  देश  में  यही  कर  रहे  हैं  ।

 हमारे  देश  को  अखण्डता  खतरे  में  देश  में  गुप्पच री  की  कार्यवाहियों  की  क्या  स्थिति  है  ?
 श्री  राम  स्वरूप  के  मामले  में  आरोप-पत्र  में  बताया

 तथा  घटनाओं  से  इस  बात  की  पुष्टि
 हुई  है  कि  अमरीकी  गुप्तचर्या  एजेन्सियां

 झौर  उनके  कर्मचारियों  नें  भारत  के  बारे  में  आम  षड़यन्त्र  की  कार्यवाही  की  है  तथा  अवैध

 साधनों  और  ढंग  से  देश  की  सम्बन्धी  दरतावेजों  की  वर्गीकृत  जानकारी  प्राप्त  की
 जर्मन  गण-राज्य  तथा  ताईवान  ने  अमरीकी  गुप्तचर  एजेंसियों  तथा  उन  सहकमियों  के  साथ
 सक्रिय  सहयोग  दिया

 मैं  आरोप-पत्र  से  उद्धत  कर  रहा  येਂ  कायंवाहियां  कब  से  ही  रही  सरकार  इस  बारे

 में  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 to  आई०  ए०  के  घुसपैठिये  सत्र  विद्यमान  हम  सुनते  आ  रहे  हैं  कि  देश  को  अस्थिर
 बनाने  के  लिए  विदेशी  शक्तियां  सचेष्ट  हैं  ।  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं  ।  भारत  में  अमरीकी
 साम्राज्यवादियों  द्वारा  तोड़फोड़  की  कायंवाहियां  की  जा  रही  मैं  इन  पर  टिप्पणी  नहीं  करता  परंतु
 मैं  उम्मीद  करता  हूं

 कि  सभी  वेगुनाह  व्यक्तियों  को  मुक्त  किया  जाएगा  एरन्तु  जो  कुछ  मैं  कहना  चाहता

 हूँ  उसका  सम्बन्ध  देश  की  एकता  और  देश  के  हिंतों  में  क्या  हमारा  देश  साम्राज्यवादी  देशों की
 विण्टनकारी  एजेंसियों  का  अड्डा  बन  गया  यह  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  जिस  पर  ध्यान  दिया
 जाना  मैं  गृह  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  यद्यपि  उनका  सम्बन्ध  आंतरिक  सुरक्ष  से

 नहीं  यह  मैं  नहीं  जानता  परन्तु  इस  पर  गम्भी  रता  से  विचार  किया  जाना  मैं  सरकार  से
 जानना  चाहता  हूं  कि  गुप्तचरी  के  मामलों  में  उन्होंने  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  जः  रहे

 स

 पंजाब  के  मामले  में  मैंने  एक  अनुपू  रक  प्रश्न  रखा  था  जिससे  शासक  दल  के  लिए  असुविधा  पैदा

 हो  मैंने  पंजाब  समझौते  का  समर्थन  किया  था  क्योंकि  हमारी  नीति  पंजाब  समझौते  का  समर्थन
 करने  की  है  तथा  हमने  तीन  वर्ष  पूर्व  इसकी  सिफारिश  की  थी  हम  उसे  सफल  बनाना  चाहते  थे  ।

 )

 इसे  पूरे  देश  में  समर्थन  मिला  है  तथा  हमने  इस  पर  प्रंसन्नता  व्यक्त  की  थी  परन्तु  दुर्भाग्य  से

 अब  उस  संमझ्ौते  से  पीछे  हटा  जा  रहा  है  तथा  उसे  पूरी  तरह  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  मैंने

 कहा  था  कि  आतंकवादी  शक्तियां  इससे  लाभ  उठा  रही  मैंने  यह  नहीं  कहा  था  कि  इसी
 वाद  पैदा  हुआ  है  ।  आतंकवादी  शक्तियां  निर्वाचित  सरकार  के  लिए  कठिनाइयां  पैदा  कर  रही  और

 दुर्भाग्य  से  वह  सरकार  दृढ़  राजनीतिक  तथा  प्रशासनिक  कायं  वाही  नहीं  कर  पाती  |  पंजाब  इस  बात  का

 एक  अच्छा  उदाहरण  पेश  करता  है  कि  किस  प्रकारे  एक  अच्छे  समझोते  को  टाल-मटोल  तथा  अनिश्चिय
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 ैाााााााआआणा
 सोमनाथ  चर्जो  ]

 ES  नम-मम  मनन»  कम  »म  «मन

 और  दृढ़  राजनीतिक  इच्छा  की  कमी  के  कारण  से  किया  जा  सकता  इस  बारे  में  हमने

 देखा  कि  किस  प्रकार  एक  विशेष  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  ने  खुले  रूप  में  समझोते  का  विरोध  किया  ।  आज

 जब  मैंने  राज्य  का  नाम  लिया  तो  हो  हल्ला  किया  क्या  सरकार  इस  बात  से  इन्कार  कर  सकती

 है  कि  एक  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  जो  कि  उनकी  पार्टी  के  हैं  खुलेआम  समझोौते  के  विरुद्ध  बोल  रहे  हैं  तथा

 केन्द्र  उस  पर  ध्यान  नहीं  दे  रहा  ।

 थी  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी  :  उन्होंने  कभी  विरोध  नहीं  अपनी  बात  उनके  मुख  से  न

 कहलवाएं  ।  )

 एक  साननोय  सदस्य  :  अप्रत्यक्ष  रूप  से  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  श्री  मुंशी  आपत्ति  के  लिए  आपत्ति  कर  रहे

 श्रो  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी  :  बिल्कुल  नहीं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  जहां  तक  पंजाब  का  सम्बन्ध  मुझे  उम्मीद  है  कि  मेरे  सुझावों  का  सभा
 के  सभी  वर्ग  स्वागत  चण्डीगढ़  को  तुरन्त  पंजाब  को  स्थानांतरित  किया  जाना  चाहिए  तथा  उसके
 साथ  हो  पंजाब  के  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  को हरियाणा  को  सौंपे  जाने  ऐसा  किया  जा  सकता

 यह  जानते  हुये  कि फाजिल्का  ओर  अबोहर  के  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  का  पता  नहीं  लगाया  जा
 फिर  मैथ्यू  आयोग  ने  उस  कार्य  को  हाथ  में  क्यों  हिन्दी  भावी  क्षेत्रों  का  पता  न  लगाये  जाने  के
 कारण  चण्डीगढ़  का  हस्तांतरण  नहीं  हो  हालांकि  26  जनवरी  काफी  पहले  व्यतीत  हो  गई
 फिर  नहर  की  खुदाई  के  सभी  उपाय  किए  जाने  चाहिए  तथा  नहर  को  शीघ्र  ही  कायेक्रम  के  अनुसार
 पूरा  किया  जाना  जल  अधिकरण  के  काय॑  को  शीघ्र  पूरा  किया  जाना  चाहिए  तथा  इस
 योजना  के  लिए  सभी  प्रशासनिक  कार्यंवाहियां  की  जानी  चाहिएं***

 समापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  करने  की  चेष्टा  करें  ।

 भरी  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  समझता  हूं  कि  आप  व्यवधानों  के  कारण  नष्ट  हुए  समय  का  ध्यान
 रख नहीं  रख  रहे

 असम के
 मामसे  में  निःसंदेह  हमने  विरोध  किया  था  क्योंकि  इससे  लाखों  लोगों  को

 दान  के  अधिकार से
 वंचित  किया  गया  जब  मैं  पंजाब  समझोते  का  समर्थन  करता  हूं  वह

 सो  जाते  हैं  परन्तु  जब  मैं  असम  समझोते  का  विरोध  करता  हूं  तो  वह  जाग  जाते  हैं  तथा  सजग  हो  जाते |

 निस्सम्देह
 अब  निर्वाचित  सरकार  आ  गई  है  ।  हम  कामना  करते  हैं  कि  यह  सरकार  दुचारू  रूप
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 में  काम  वंसे  उस  सरकार  से  हमारी  कोई  दुश्मनी  नहीं  परन्तु  जहां  तक  अप  संख्यकों  के

 संरक्षण का  सम्बन्ध  असम  समझोते  का  क्रियान्वयन  ठीक  तरीके  से  किया  जाना  चाहिये  ।
 भाषाई  तथा  अन्य  सभी  अल्फ्संख्यकों  के  दिलो-दिमाग  से  हर  प्रकार  का  भय  एवं  आशंका  दूर

 करनी  होगी  |  की

 मैं  ऐसा  कुछ  भी  नहीं  कहना  चाहता  जिससे  गलतफहमी  क्योंकि  हम  धाहते  हैं  कि  असम  में
 शान्ति  एवं  अमन  हो  जो  कुछ  भी  हमारी  मूल  अग्पत्तियां  इस  समझौते  के  लिए  हैं  उसे  सभी  जानते
 लोकतांत्रिक  अधिकारों  एवं  अल्पतम  मानव  अधिकारों  को  शांति  तथा  सौहा  दंपूर्ण  वातावरण  में  संरक्षित
 काम

 ह

 एक  ओर  महत्वपूर्ण  मुद्दा  जो  मैं  बताना  चाहता  हूं  वह  है  हमारे  देश  के  अध॑-संघीय  जो
 कि  हमारे  देश  की  संवेधानिक  व्यवस्था  पर  पड़  रहे  दबावों  के  बारे  में  विभिन्न  राज्यों  का  विधान
 सभाओं  द्वारा  पारित  विशेष  रूप  में  विपक्षी  राज्यों  उन्हें  वर्षों  से  सहमति  नहीं  दी  गई
 1981  में  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  में  एक  भूमि  सुधार  कानून  पारित  किया  गया  वह  पिछले

 पांच  वर्षों  से  नाथ  ब्लाक  या  साऊंध  ब्लाक  के  गलियारों  की  घूल  चाट  रहा  एक
 ऐसा  भूमि  सुधार  विधान  भूमिहीन  निर्धन  व्यक्तियों  को  भूमि  बांटने  के  उद्देश्य  के  लिए  उपयोग  में  लाया

 जायेगा  ओर  उस  भूमि  को  लिया  जाएगा  जोकि  कांग्रेस  दल  के  समर्थकों  के  नाम  पर  गलत  ढंग  से  चढ़ाई

 हुई  हैं  **

 श्री  प्रिय  रंजन  वास  मुन्शी  :  मेरा  व्यवस्थाः  का  प्रश्न  मैं  अध्यक्षपीठ  से

 जानना  चाहता  हूं  क्या  राष्ट्रपति  के अभिभाषण  पर  चर्चा  करते  समय  हम  राष्ट्रपति  जी  के  अधिकारों

 एवं  विशेषाधिकारों  पर  भी  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।  राष्ट्रपति  होने  की  हैसियत  से  विधेयकों  को  सहमति  देते

 यह  संगत  प्रश्न  है  क्योंकि  वह  सरकार  पर  प्रश्नचिह्न  नहीं  लगा  रहे  हैं  अपितु  रःश्ट्रपति  की  सत्यनिष्ठा

 पर  संदेह  कर  रहे  इस  पर  आपको  विनिर्णय  देना  होगा  ।  )

 समापति  महोदय  :  इस  पर  चर्चा  की  जा  सकती  है  ।  वहू  हमेशा  सरकार  की  सलाह  के  अनुसार
 ही  काये  करते  हैं  ।

 |

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  राष्ट्रपति  को  सरकार  की  सलाह  के  अनुसार  ही  काम  करना  होता  है

 ह

 तथा  वह  अपनी  मर्जी  से  काम  नहीं  कर  सकता  ।

 प्रो०  मधु  वष्डबते  :  हम  स्वीकार  करते  हैं  कि  ये  गलत  सलाहें  परन्तु  उन्हें  इन्हीं  सलाहों केਂ
 आधार  पर  काम  करना  होता

 ओ  सोमनाथ  चटर्जो  :  केन्द्रीय  सरकार  औद्योगिक  उपक्रमों  को  स्थापित  करने
 के  प्रस्तावों

 पर  देर  कर  रही  विशेषरूप  में  उन  राज्यों  में  जहां  पर  विरोधी  पक्ष  की  सरकारें

 ओर  मोलानाथ  सेन  :  ऐसा  कोई  अधिकार  नहीं  किया  जा  सकता
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 नशकककिकककक  कलर  बी  कक लक का  कक  नकल  कक  अब

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्ष्या  प्रणाली  अपनाई  गई  है  ?  राज्यों  द्वारा  संसाधनों को
 ज्यादा  गतिशील  बनाने  के  बारे  में  उन्हें  भाषण  देना  तो  बहुत  आसान  गो  कौन  से  साधन  हैं  जिनसे

 संसाधन  को  गतिशील  बनाया  जायेगा  ?  यहां  पर  तो  केन्द्र  सरकार  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि
 करके  संसाधनों  को  जुटाती  मेरी  राज्य  सरकार  ऐसा  कभी  नहीं  करेगी  ओर  ना  ही  वह  ऐसा  कर

 सुक  है  ।

 कुमारी  सस्ता  बनजों  :  1200  करोड़  रुपए  की  वह  राशि  क्यों  वापस  की  गई  थी  ज़ो  कि

 पश्चिम  बंगाल  में  निर्धन  व्यक्तियों  के  उत्थान  से  लिए  दी  गई  थी  ?  )

 श्ली  अमल  दर  :  मैंने  उपाधि  देने  का  वायदा  किया  भब  मैं  उसे  वापस  लेता

 ६  )

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  क्या  किया  जा  संकता  है  ?  अपूर्ण  मानव  होने  के

 व्यक्ति की  शांति  में  दिवकत  के  हमसे  काफी  दिककतें  पैदा  हो  गई  हैं

 क्री  मोलानाथ  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रदान  किये  गए  1204  करोड़  रुपये  आप क्यों  नहीं  खर्च

 कर  सके  ?  आप  उद्योगों  को  बिजली  नहीं  दे  जिससे  उद्योग  आगे  नहीं  बढ़  सके  ।  )

 श्रो  झमल  दस  :  वह  दुभाषिये  परन्तु  इस  बात  को  किसी  ने  नहीं  समझा  ।
 )

 समापति  सहोदय  :  आप  को  यह  स्पष्ट  करने  की  जरूरत  नहीं  है  कि  अन्य  सदस्य  क्या  कहना

 चाहते  माननीय  सदस्य  को  यह  स्पष्ट  करने  की  जरूरत  नहीं  है  कि  अन्य  लोग  कया  कहते  मैं  भी

 श्री  चटर्जी  से  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  अपने  भाषण  को  जल्दी  समाप्त

 के

 श्री  सोमनाथ  चरटर्जो  :  केन्द्र  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  समय  जब  वे  प्रधानमंत्री  श्वरत

 के  संविश्वा  न  में  संशोधन  किया  गया  था''*

 वर्य  वरण  एवं  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  इसमें  कई  बार

 संशोधन  किया  गया  है|

 क्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  और  उनमें  से  एक  संशोधन  था  माल  करਂ  लगाने  के  बारे  में
 प्रावधान  करना  ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  विपक्ष  के  बहुत  से  सदस्यों  ने  इस  पद  के  बारे  में  सुना  ग्रह

 माल  कर  भारत  के  संविधान  में  दिया  हुआ  यह  राज्यों  के  फायदे  के  लिए  कांग्रेस

 सरकार  आले  राज्यों  कै  समेत  ।  यह  सच्च  है  कि  उनका  क्षेत्र  कम  होता  जा  रहा  हे  ।  मुह  गह  है  कि  केन्द्रीय
 संसद को  एक  आवश्यक  विधान  पारित  करना  तीन  वर्ष  समाप्त  हो  चुके  हैं  तथा  कोई  भी
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 कानून  पारित  नहीं  किया  रद  है  ओर  हमें  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  के  बारे  में  भाषण  किया  जो
 रहा  राज्य  में  आप  किस  पर  कर  लगाएंगे  ?

 श्री  गिरधा  री  लाल  व्यास  की  इच्छा  से  हम  वहां  नहीं  मैं  विश्कास  के  साथ  कह  सकते हूँ  कि
 दिसम्बर  1984  पश्चिम  बंगाल  में  दोबारा  कभी  नहीं  हमने  देखा  है  कि  दिसम्बर  1985  में
 क्या  हुआ  था  ।  श्री  एस०  एस०  रे  के  विरुद्ध  ज्यादा  व्यक्तियों  ने  मत  दिये  बावजूद  इस  तथ्य  के  भी  कि

 बड़े-बड़े  धुरन्तरों  एवं  छुटभइयों  ने  उस  स्थान  का  दौरा  किया  हमने  वढ्नां  पर  लोगों  के  निर्णय  को

 देवा  मुहा  यह  है  कि  राज्य  सरकारों  को  भाषण  देने  के  उन्हें  आवश्यक  कानून॑  पारित  करनों
 चाहिए  ।  )

 समापति  महोदय  :  कृपया  अब  अपना  भाषण  समाप्त  को  जिए  ।

 ओ  सोमनाथ  चटर्जी  :  में  सिर्फ  एक  बात  और  कहना  चाहता  यह  अध्यादेशीब  राज  है  ।

 बिहार  में  अध्यादेश-की  फिर  से  घोषणा  की  गई  है  ओर  के  रल  भी  उप्तमें  सम्मिलित  है  ।

 और  फिर  महोदय  हमारे  यहां  बेरोजगारों  को  गम्भीर  समस्या  बेरोजगारो  की  समस्या

 काफी  हृद  तक  बढ़  गई  केन्द्र  सरकार  के  दफ्तरों  में  तीन  वर्ष  से  भर्ती  पर  लगे  प्रतिबन्ध के  कारण
 अकेले  रेलवे  प्रशासन  में  ही  चार  लाश्व  पद  रिक््तपड़े  यहां  तक  कि  श्री  गनी  खांन  चोधरी  द्वारा  रेलवे

 में  लगाये  गये  नैमेत्तिक  कमंचारयों  को  भी  अपनी  नौकरों  से  हाथ  धोना  पड़ा  ऐसा  कभी  भी
 नहीं  कहा  कि  उन्हें  निरस्त  किया  जाता  चाहिए  था  चूंकि  वे  गलत  तरीके  से  नियुक्त  किये  गये  मैं  इन

 कांग्रेस  बरखास्त  कम  चारियों  के  लिए  पैरवी  कर  रहा

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  म॒न्शी  :  क्योंकि  वे आपको  इसको  फीस दे  रहे  हैं  ।

 श्री  सोमताय  चटर्जो  :  एक  वकील के  बारे  में  आपके  यही  विचार  फर्क  यही  उन  लड़कों

 ने  मुझे  बत!या  था  कि  वे  मेरे  पास  इसलिए  आये  हैं  क्योंकि  वे  कांग्रेस  के  वकीलों  कौ  फीस  नहीं  दें संकते ।
 मैंने  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  उनकी  वकालत  की  थी  तथा  दास  मुंशी  उनसे  पता  लगाएंगे  या

 वह  उनसे  ये  पूछेंगे  कि  वे  प्रतिवादी  दल  से  संबंधित  वे  नादिया  के  रहने  वाले

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्झी  :  मेरे  प्रतिवादी  हमेशा  उनके  अ्ित्र  होते  यह  उनके  कार्य  करने

 का  ढंग  है  ।

 संभाषति  महोदय  :  अब  आप  समाप्त  करिए  ।  अब  मैं  अगले  वक्ता  को  बुला  हूं

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  सविनथ  निवेदन  करता  हूं  कि  बेरोजगारी  की  समस्यो

 आधुनिकीकरण  की  सनक  से  नहीं  सुलझाई  जा  सकती  ।  आधुनिकीर्करण  से  नौकरियों  की  संख्या  में  कमी

 आती  इससे  भयंकर  स्थिति  पैदा  हो  सकती  अगर  आप  इसकी  उपेक्षा  करेंगे  तो  यह्  आपके  लिए

 खतरनाक  परन्तु  इस  देश  के  युवा  लोग  इसको  सहन
 नहीं  करेंगे||  कहीं

 पर  भी  कोई  रिक्तियाँ

 तही  आप  स्वचलन  की  शुरुआत  कर  रहे  आधुनिकीक  रण  को  बढ़ावा  द ेरहे  हैं  तथा  कम्प्यूटरों
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 सोमनाथ  चटर्जो
 ]

 का  इस्तेमाल  कर  रहे  रिक्तियां  कहां  पर  निकाली  जा  रहो  हैं  ?  कारखाने  बन्द  हो  रहे  हैं  यहां  तक

 कि  केन्द्र  सरकार  के  कारखाने  भी  बन्द  हो  रहे  इसके  अलावा  हमारे  देश  में  लगभग  एक  लाख

 कारखाने  रुग्ण  एवं  बन्द  हो  गये  हैं  ।  उन  कारखानों  में  कार्य रत  कर्मचारियों  का  क्या  होगा  ।

 कृषि  का  क्या  हाल  है  ?  गांवों  में  आम  आदमी  की  क्रयशक्ति  में  क्या  कोई  वृद्धि  हुई
 उद्योगों  का  क्या  होगा  ?  ज्यादा  औद्योगिक  उत्पादन  क॑से  हो  सकता  है  ?  उनके  उत्पादों  के लिए  बाजार

 कहां  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  ये  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मुद्दे  हैं  जिन्हें  मन्त्री  जी  द्वारा  चर्चा

 का  उत्तर  देते  समय  लेना  राष्ट्रपति  का  अभिभाषण  एक  घाभिक  प्रथा  बन  गई  है  तथा  देश  के

 आम  आदमी  की  आकांक्षाओं  को  पूरा  नहीं  करता

 श्री  वक्कस  पुरुषोससमन  :  माननीय  सभापति  श्री  एडुआर्डो  फंलीरो  द्वारा

 प्रस्तुत  किये  गये  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।  जेसाकि  इस

 पक्ष  के  मेरे  मित्र  ने  कहा  पिछले  वर्ष  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  बताई  गई  बहुत  सी  नीतियों  एवं
 कार्यक्रमों  को  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  क्रियान्वित  किया  गया  अतः  मैं  वे  सब  बातें  दुबारा  नहीं

 कहना  चाहता  ।  परन्तु  मैं  यही  कहूंगा  कि  देश  में  गरीबी  विरोधी  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने  के

 लिए  गम्भीर  प्रयास  किये  गये  तथा  मुझे  यह  कहते  हुए  गवं  होता  है  कि  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी  ने

 इन  कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन  की  देख-रेख्व  करने  के  लिए  विशेष  ध्यान  दिया

 हाल ही  में  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  केरल  का  दौरा  किया  था  तो  उन्होंने  राजधानी  अथवा
 जिला  मुख्यालयों  में  भी  विशाल  बंठक  को  सम्बोधित  परन्तु  उन्होंने  गरीब  मछुआरों  के

 रहन-सहन  को  देखना  पत्तन्द  नहीं  श्री  कुरूप  ने  स्वयं  भी  इस  बात  को  देखा  तथा  उन्हें  इस  बात
 में  कोई  सन्देह  नहीं  है  प्रधान  मन्त्री  जी  वहां  पर  निर्धन  मछुआ रो  के  रहन-सहन  को  देखने

 उन्होंने  उन  पहाड़ी  क्षेत्रों  का  भी  दोरा  जहां  पर  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति
 के  लोग  रहते  हैं  तथा  उन  स्थानों  का  भी  जहां  पर  कृषक  मजदूर  रहते  हैं  दौरा  किया  ।  उन्होंने
 व्यक्तिगत  रूप  में  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  का  निरीक्षण  किया  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इससे
 पूरे  देश  में  गरीबी  दूर  करने  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  में  प्रेरणा  मिली
 है  ।  यह  कहा  गया  है  कि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  आधारभूत  नीति
 विशेषरूप  से  देश  में  गरीबी  हटाने  की  बात  श्रस्तुत  की  गई  अतः  इस  कार्यक्रम  को  प्राथमिक  ता  देने
 के  लिए  मैं  सरकार  को  बधाई  देता  सबसे  अधिक  दुःखदायी  बात  गरीब  के  लिए  एक  छोटी  झोपड़ी
 की  मूलभूत  न्यूनतम  आवश्यकता

 के  बारे  में  यह  प्रशंसनीय  है  कि  अनुसूचित  जातियों  और
 जातियों  तथा  मुक्त  किए  गए  बंधुआ  मजदूरों  के  लिए  मकान  बनाने  हेतु  एक  करोड़  रुपए  की  राशि
 प्रति  वर्ष  रखी  गई  है  ।  पिछड़े  वर्गों  और  हरिजनों  की  दशा  बहुत  शोचनीय  है  ।  संविधान  में
 इन  अभागे  निर्धनों  के  लिए  कुछ  संरक्षण  ओर  सुरक्षण  दिए  गए  हमारे  देश  में  पिछड़े  पिछड़े
 समुदायों  ओर  हृरिजनों  की  संख्या  बहुत  अधिक  ये  हमारी  जनसंख्या  का  लगभग  80  प्रतिशत

 .  लेकिन  आजकल  देश  के  विभिन्न  भागों  में  उच्च  वर्ग  के  जो  अल्पसंख्यक  हैं
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 आदि  में  आरक्षण  सहित इन  पिछड़े  लोगों  को  दिए  गए  अधिकारों के  विरोध  में  कोई  अ/न्दोलन  शुरू

 कर  दिया  मुझे  यह  कहते  हुए  दुःख  होता  है  कि  राष्ट्रपति  कं  अभिभाषण  में  इस  बारे  में  कुछ  नहीं
 कहा  गया

 अनुच्छेद  340,  जो  पिछड़े  वर्गों  की  दशा  की  जांच  करने  के  लिए  आयोग  की  नियुक्ति  के

 बारे  में  में  यह  कहा  गया  है  :

 गा

 “(1)  भारत  राज्य  क्षेत्र  मे ंसामाजिक  और  शिक्षा  की  इष्टि  से  पिछड़े  हुए  वर्गों  की

 दशाओं  के  तथा  जिन  कठिनाइयों  को  वे  झेल  रहे  हैं  उनके  अनुसंधान  के  लिए  तथा  संघ या
 किसी  राज्य  द्वारा  उन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  और  उनकी  दशा  को  सुधारने  के  लिए  करने

 योग्य  उपायों  के  बारे  में  तथा  उस  प्रयोजन  के  लिए  संघ  था  किसी  राज्य  द्वारा  जो  अनुदान  दिए
 जाने  चाहिए  तथा  जिन  शर्तों  के  अघीन  वे  अनुदान  दिए  जाने  चाहिए  उनके  बारे  में  सिफारिश

 करने  के  लिए  आदेश  ऐसे  व्यक्तियों  को  जेसे  वह  उचित  समझे

 आयोग  बना  सकेगा  तथा  आयोग  नियुक्त  करने  वाले  आदेश  में  आयोग  द्वारा  अनुसरणीय
 प्रक्रिया  भी  परिभाषित  होगी  ।

 (2)  इस  प्रकार  नियुक्त  आयोग  अपने  को  सौंपे  हुए  विषयों  का  अनुश्नंधान  करेगा
 *

 राष्ट्रपति  को  प्रतिवेदन  जिसमें  पाए  गए  तथ्यों  का  समावेश  होगा  तथा  जि

 सिफारिशें  की  जाएंगी  जिन्हें  आयोग  उचित  समझे  ।  और  अगला  बहुत  महत्वपूर्ण

 यह  उल्लेख  है  :
 ह

 (3)  इस  प्रकार  दिए  प्रतिवेदन  की  एक  उस  पर  की  गई
 वाही  के  संक्षिप्त  शापन  संसद के  प्रत्येक  सदन  के  समक्ष  रखवाएगा  ।”

 है  6  .  5
 तिलिपि

 ~  श
 मैं  नहीं  जानता  हूं  कि  कया  प्रतिवेदन  tt  एक  प्र  सदन  के  समक्ष  रखी  गई  लेकिन

 मैं  जानता  हूं  कि  मण्डल  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  अनुच्छेद  340  के

 उपबन्धों  के  अनुसार  सरकार  ने  मण्डल  आयोग  नियुक्त  किया  उस  आयोग ने  पूरे  देश  का  दौरा

 किया  था|  साक्ष्य  लिए  थे  ओर  1980  में  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  था  लेकिन  अभी  तक  कोई

 कार्यवाही  नहीं  की  गई  अनुच्छेद  340  के  अन्तगंत  यह  अनिवायें  है  ओर  इसमें  यह  अपेक्षा  की  गई

 है  कि  की  गई  काय्यंवाही  को  बताने  वाला  एक  ज्ञापन  भी  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाएगा  ।  क्या  यह
 अनिवाये  उपबन्ध  नहीं  सरकार  द्वारा  अभी  तक  कोई  कारंवाई  क्यों  नहीं  की  गई  है  ?

 कांग्रेसी  इन  पिछड़े  पिछड़े  समुदायों  और  हरिजनों  के  संरक्षक  मेरा  विनम्र
 रोध  है  कि  सरकार  को  मण्डल  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  यथाशौ  प्र  कार्रवाई  करनी  चाहिए  ।

 हमारे  देश  में  बेरोजगारी  की  बहुत  बड़ी  समस्या  निस्सन्देह  नई  औद्योगिक  नीति  से  इस
 देश  में  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  मे ंरोजगार  के  अधिक  अवसर  सुलभ  हो  हम  इस  देश  के  सभी  नागरिकों
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 [  श्रो  वक््कम  पुरुषोत्तमन
 सा  5  >  देने के

 पर
 <  as

 को  रोजगार  चाहे  यह  प्रत्यक्ष  हो  या  देने  के  लिए  वचनबद्ध  बेरोजगारी  के  कारण  किसी

 को  भूखा  नहीं  मरने  दिया  जाना  केरल  सरकार  बेरोजगारों  को  बेरोजगारी  भत्ता  दे  रही
 हसको  सभी  राज्यों  में  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  और  यह  अनिवायं  योजना  होनी

 फसल  बीमा  योजना  देश  के  कुछ  भागों  में  लागू  मेरे  राज्य  में  भी  इसको  कार्यान्त्रित  किया
 गया  केरल  के  कुट्टानन्द  में  चावल  का  सबसे  अधिक  उत्पादन  होता  पिछली  बाढ़  में  वहां  की  पूरी
 फसल  बर्बाद  हो  गई  थी  लेकिन  कुछ  छोटी-मोटी  प्राविधिक्ताओं  के  कारण  गरोब  किसानों  को  फन्तल
 बीमा  का  लाभ  नहीं  मिल  रहा  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  सम्बन्धित  अधिकारियों
 सप्ती  सम्बन्धित  किसानों  ओर  इसके  लिए  हकदार  लोगों  फसल  बीमा  योजना  में  शामिल  फसल

 बीमा  का  लाभ  देने  के  लिए  अनुदेश  दे  ।

 पिछले  एक  वर्ष  से  सरकार  से  बार-बार  यह  अनुरोध  कर  रहे  हैं  कि  नारियल  उत्पादकों  की

 रक्षा  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाए  तथा  उनके  नारियल  का  उचित  मूल्य  दिलाने  में  उनकी  सहायता
 हालांकि  राज्य  सरकार  ओर  फेन्द्रीय  सरकार  ने  खुले  बाजार  से  2500  रुपये  प्रति  क्विंटल  गरी

 खरीदने  के  लिए  रुछ  उपाय  किए  हैं  फिर  भी  इसके  परिणामस्वरूप  नारियल  के  मूल्य  में  वृद्धि  नहीं

 हुई  है  ।

 4.00  म०  प०

 मेरे  राज्य  में  नारियल  की  फसल  गरीब  किसान  की  फसल  नारियल  क ेमुल्य
 गिरने  से  राज्य  की  समूची  अर्थव्यवस्था  प्रभावित  होती  पिछले  फरवरी  के  दोरान  नारियल
 उत्पादक  4  रुपए  प्रति  नारियल  के  हिसाब  से  मूल्य  प्राप्त  कर  रहे  परन्तु  इस  वर्ष  की  फरवरी  में

 उन्हें  1.50  रुपए  प्रति  नारियल  भी  नहीं  यह  बहुत  शोचनीय  स्थिति  सभी
 उत्पादक  छोटे  उत्पादक  10  सेंट  भूमि  का  मालिक  भी  उते  भूमि  सुधारों  के  कार्यान्वयन  के
 कारण  मिली  )  नारियल  उत्पादक  अतः  इन  नारियल  उत्पादकों  को  उचित  मूल्य  को  गारंटी  के  लिए

 तुरन्त  कार्यवाही  को  जानीं

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  यह  कहा  गया  है  कि  खाद्य  तेल  का  आयात  सीमा  से  इतना  अधिक

 है  कि  हमारा  देश  इसके  लिए  समर्थ  नहों  हमें  इतना  अधिक  खाद्य  तेल  आयात  क्यों  करना  चाहिए
 जबकि  नारियल  का  जीक़ि  सबसे  उत्तम  तेल  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  है  ओर  जबकि  उत्पादक
 को  भी  उचित  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  हमें  खाद्य  तेल  का  आयात  कम  करना  क्योंकि  सरकार
 ने  स्वयं  स्थीकार  किया  हैं  कि  यह  उनके  लिए  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  अतः  मैं  अनुरोध  करता  हूं
 गरीब  नारियल  उत्वादकों  की  सहायता  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाए  जाने  चाहिएं  ।

 ञ

 मुझे  यह  नोट  करते  हुए  बहुत  खुशी  हुई  है  कि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  यह  कहा  गया  है  कि

 सरक्पर  पर्यटन  प्रोश्साहुन.के  लिए  नई  पहल  करेभी  ।  जेसा  कि  आंप  सभी  जानते  कि  देश  के  किसीਂ
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 भी  अन्य  पर्यटन  केन्द्र  की  तुलना  में  केरल  बहुत  ही  सुन्द्वर  राज्य  मेरे  राज्य  में  पर्यटन  के विकास  की
 काफी  गुंजाइश  जब  हमारे  प्रधान  मन्त्री  और  उनकी  पत्नी  केरल  के  दौरे  पर  आई  थीं  तो  वे  वेपानद

 कयाल  में  सर्प  नाव  की  दोड़  देखकर  बहुत  खुश  हुए  थे  ।  विश्व  में  एक  बहुत  सुन्दर  पयंटन  केन्द्र  के  रूप  में
 इसका  विकास  किया  जा  सकता  मैं  सरकार  से  अनुरोध  कस्ता  हूं  कि  केटल  विशेष  रूप  स्ले  अलसी

 जिसे  वेनिस  आफ  ईहट  कहा  जाता  कुछ  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  यह  मेरा  निर्बायन  क्षेत्र  भी

 मैं  श्री  फैलीरो  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  इस  धन्यवाद  प्रस्ताव  का  एक  बार  फिर  समर्थन
 करता  हूं  ।

 ह

 श्री  खकूल  बासनिक  :  सभाषति  श्री  फैलीहो  द्वारा  श्रस्दुत  किए
 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  के  प्रस्ताव  पर  बोलने  के  लिए  मुझे  दिए  गए  अवसर  के  लिः

 आपका  बहुत  आभारोा  हू  ।

 गए
 मै

 हमें  पिछले  एक  वर्ष  में  जो  उपलब्धियां  प्राप्त  टई  याद  करते  हुए  हमें  बहुत  गव॑
 होता  है  ।  सरकार  ने  शुरू  में  जो  वायदे  किए  थे  उन्हें  पूरा  करने  की  पूरी  कोशिश  की  ।  ओर  आज
 सच  यह  है  कि  पिछले  वर्ष  जो  वायदे  किये  गये  थे  उनमें  से  बहुत  से  वायदों  को  पूरा  किया  बया
 ग?ीबी  दूर  करने  के  कार्यक्रम  पर  पर्याप्त  बल  दिया  गया  अनुसूचित  अनुसूचित

 पिछड़े  वर्गों  और  दलित  वर्गों  के  लोगों  के  विकास  के  लिए  समुचित  ध्यान  दिया  जा  रहः  है  ।

 राश्ट्र  के  अति  इस  बात  की  अचनबद्धता  कि  सार्वजनिक  जीवन  स्वच्छ  होगा  उसे  दल  बदल  विरोधी

 विधेयक  इस  सदन  में  पारित  किया  गया  है  और  आज  यह  अधिनियम  हमने  राष्ट्र  को  स्वच्छ  जन

 जीवन  देने  के  लिए  दल  बदल  विरोधी  अधिनियम  पारित  किया  और  इसके  साथ  ही  देश  में  विद्यमान

 भ्रष्टाचार  को  भी  समाप्स  करने  का  प्रयास  किया  ।  हमने  देखा  है  कि  काला  बाजार  करने  तस्करों
 तथा  कर  चुराने  वालों  के खिलाफ  उचित  रूप  से  कारंवाई  की  गई  वे  अपना  भविष्य  जानते  और

 यह  भी  तथ्य  है  कि  कर  वधूली  में  पिछले  एक  वर्ष  में  22  प्रतिगत  की  वृद्धि  हुई  है  जो  कि  एक  दशक  में
 सबसे  अधिक  है  ।  और  भी  बहुत  सी  अन्य  राष्ट्रीय  मामलों  प्रर  उपलब्धियां  देश
 के  सामने  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  पर  भी  आई  विभिन्त  समस्याओं  का  समाधान  हुआ  हमने  देखा  है
 कि  भारत  की  पहल  से  ही  दक्षिण  पूर्व  एशिया  में  का  गठन  हुआ  ॥  स्€

 4097  स०  प०

 द्रसक्तम  पुरक्षोद्तमन  पीठासीन  हुए  )

 हमने  यह  भी  देखा  है  कि  राष्ट्रमण्डल  और  अन्य  स्थानों  पर  प्रधानमन्त्री  के  विभिन्न  भाषणों  से

 ऐसे  अन्य  देशों  की  समस्यायें  उठी  हैं  जो  अभी  साम्राज्यवाद  के  अधीन  सरकार  ने  पंजाब

 मौर  असम  के  बारे  में  दो  बड़े  कदम  उठाए  इन  कदमों  से  सोगों  में  एक  बार  फिर  विश्कास  जागा है
 कि  यह  कांग्रेस है  और  श्री  राजीव  मांधी  का  वेतृत्व  है

 जो  देश  को  एक  रहे  की
 कोशिश

 लोग  दूसरी  तरफ  बेठे  हैं  उन्होंक्े  और  देश  के  लोगों  ने  पंजाब  और  अमश्रप्न  के  समझ्नौतों का  स्वागत
 किया  सरकार  आज  उत  लोगों  के  हिढ़ों  की  रक्षा  करते  समय  जो  इसे  संबंध्षित  हैं  दोनों  समक्षौतों

 379



 राष्ट्रपति  के अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  26  1986
 ननीीीीीी।।..+  पा  चखचचचओओ₹?िओ्ड:  चन चिड ीा  अपना

 सुकल  बासलिक  ]

 के  कार्यान्वयन  के  लिए  अपने  विश्वास  को  दोहराती

 दोनों  राज्यों  में  निर्वाचित  सरकार  स्थापित  करके  सरकार  ने  अपना  वायदा  पूरा  किया

 विभिन्न  दलों  की  सरकार  हो  सकती  हैं  लेकिन  हमने  एक  बार  फिर  लोकतन्त्र  की  स्थापना  का

 अपना  वायदा  पूरा  किया  लोगों  लोकतन्त्र  की  और  कांग्रेस  की  भी  जीत  हुई  क्योंकि  हमने

 अपना  वायदा  पूरा  किया  यदि  किसी  को  यह  कहना  है  कि  कांग्रेस  ने  खोया  है  तो  इसने  नहीं  खोया

 इसने  जीत  हासिल  की  क्योंकि  इसने  अपने  वाथदों  को  पूरा  किया  आज  हमें  गवं  है  कि  राष्ट्र
 के  साथ  जो  वायदे  किए  गए  थे  उससे  भी  अधिक  हम  कर  पके  कुछ  कमियां  हो  सकती  हैं  लेकिन

 हाल  ही  में  प्रधानमन्त्री  जी  ने  कहा  था  कि  हम  आराम  नहों  यदि  हम  आराम  करते  हैं  तो  यह  उन

 लाखों  लोगों  के  प्रति  विश्वासघात  होगा  जो  आराम  नहीं  करते  उन्होंने  कहा  कि  वे  आराम  नहीं
 समस्या  को  हल  करने  तथा  देश  के  तीव्र  गति  से  विकास  के  लिए  अपना  काम  जारो

 आज  विपक्षी  दल  ने  देशव्यापी  बन्द  का  आव्हान  किया  सरकार  देश  का  तीव्र  गति  से  विकास  करने
 के  लिए  यथासम्भव  प्रयास  कर  रही  है  तो  इस  बन्द  का  आव्हान  करने  की  क्या  जरूरत  है  ?  हाल  ही
 में  कुछ  वस्तुओं  की  कीमतों  में  वद्धि  हुई  सरकार  कीमतें  बढ़ाने  से खुश  नहीं  थी  पर  विपक्ष  में  बैठे
 लोग  बहुत  खुश  थे  क्योंकि  उन्होंने  सोचा  कि  इस  सूत्र  को  पकड़  कर  वे  आगे  बढ़  सकते  हैं  ।

 लेकिन  आज  जब  यहां  रेल  बजट  भ्रस्तुत  किया  गया  तो  वही  लोग  बहुत  दुःख्वी  हुए  जो  अन्य

 वस्तुओं  की  कोमतें  बढ़ने  पर  खुश  थे  ।

 आज  श्री  माघव  रेड्डी  जी  ने  कुछ  मुद्दों  का  उल्लेख  किया  उनका  कहना  है  कि  लोक  सभा
 में  हारे  लोगों  को  अप्रत्यक्ष  तोर  प्र  या  पिछले  दरवाजे  से  लाया  गया  मैं  एक  सीधा  सा  प्रश्न  पूछना
 चाहता  हूं  :  पिछली  लोक  सभा  में  हारे  क्या  समी  लोग  अस्वच्छ  हैं  ?  अगर  ऐसा  है  तो  स्थिति  स्पष्ट

 मैं  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  देश  को  नई  शिक्षा  नीति  देने  के  वायदे  के  अनुसार  प्रधानमन्त्री  ने

 नई  शिक्षा  नीति  पर  पिछले  साल  चर्चा  शुरू  कर  दी  चर्चा  देश  भर  में  जारी  देश  को  किस  प्रकार
 की  शिक्षा  नीति  की  जरूरत  है  इस  बात  मद्दे  नजर  रखते  हुए  विभिन्न  राज्य
 सरकारों  और  जिला  निकायों  ने  सेमिनारों  का  आयोजन  किया  नई  शिक्षा  नीति  की  घोषणा  शीक्र

 ही  की  जाएगी  ।  मौजूदा  शिक्षा  प्रणाली  के  कारण  बहुत  सी  समस्याएं  उत्पन्न  हो  गई  ऐसी  ही  एक
 समस्या  अर्थात्  नेतिक  ओर  सामाजिक  मूल्यों  बच्चों  के  दिलो-दिमाग  में  सम्बन्धित  मन्त्री

 महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  नई  शिक्षा  नीति  की  घोषणा  करते  संमय  पाठ्यक्रम  पर  विशेष  जोर  दिया
 जाए  ताकि  शिक्षा  विद्यार्थियों  में  नैत्तिक  और  सामाजिक  मूल्य  भर  सके  ।

 जहां  तक  पाठ्यक्रम  का  सम्बन्ध  नई  शिक्षा  नीति  में  इस  बात  का  जरूर  ध्यान  रखा  जाए
 कि  जमा  दो  का  स्तर  एक  सीमांत  स्तर  आज  विद्यार्थी  स्नातक  बनने  के  लिए  इसलिए  पढ़ते  हैं  क्योंकि
 उन्हें  रोजगार  नहीं  मिलता  ।  कोई  विकल्प  नहीं  इसलिए  उन्हें  आगे  शिक्षा  ग्रहण  करनी  पड़ती
 उनके  लिए  यह  मजबूरी  मन््त्री  महोदय  से  हमारा  अनुरोध  है  कि  नीति  को  इस  तरह  से  तैयार
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 किया  जाए  कि  हर  छात्र  जमा  दो  स्तर  के  बाद  अपना  काम-धंधा  शुरू कर  सके  ।

 स्वतन्त्रता  के  बाद  देश  में  बहुत  से  राज्य  ऐसे  हैं  जहां  आज  तक  किसी  विश्वविद्यालय  कौ
 स्थापना  नहीं  की  गई  विश्वविद्यालय  के  अभाव  में  शिक्षा  का  प्रसार  नहीं  होगा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में

 कुछ  ऐसे  राज्य  हैं  जद्दां  विश्वविद्यालय  नहीं  मैं  जोर  दूंगा  कि  देश  के  हर  राज्य  में  विश्वविद्यालयों

 की  स्थापना  की

 देश  में  निरक्षरता  के  कारण  बहुत  सी  परेशानियां  पैदा  होती  इस  पर  भी  विशेष  जोर  दिया
 जाना  चाहिए  ।  हमें  खुशी  है  कि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  इस  पर  भी  जोर  दिया  गया  देश  में
 निरक्ष  रता  उन्मूलन  के  कार्यक्रमों  को  चलाने  के  लिए  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  और  राष्ट्रीय  समाज  सेवा  के
 कैडेटों  की  सेवाओं  का  उपयोग  किया  जा  सकता

 अन्त  मैं  उस  समस्या  का  उल्लेख  करूंगा  जो  महाराष्ट्र  में  पेश  आ  रही  महाराष्ट्र  में  बहुत
 से  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जो  अल्प  विकसित  इसलिए  इन  क्षेत्रों  के  जन  प्रतिनिधियों  ने  सम्बन्धित  सरकार  से

 बार-बार  अनुरोध  किया  है  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  371(2)  के  अन्तगंत  उल्लिखित  बिकास  बोड्डों

 की  स्थापना  की  जाए  ।  इस  संबंध  तत्कालीन  गृह  मन््त्री  ने  3  1984  को  राज्य  सभा  में  औश्वासव
 दिया  था  कि  महाराष्ट्र  मे ंविकास  बो्डों  का गठन  किया  इस  मामले  विशेष  पर  महाराष्ट्र  की

 राज्य  विधान  सभा  ने  एकमत  से  एक  संकल्प  पारित  किया  केन्द्र  सरकार  के  पास  विकास  बोह़ों

 का  गठन  करने  के  लिए  भेजा  लेकिन  इसमें  पर्याप्त  देरी  की  गई  और  इस  मामले  में  अभी  तक

 कोई  उपयुक्त  उत्तर  नहीं  दिया  गया  हम  चाहते  हैं  कि  महाराष्ट्र  में  इन  विकास  बोर्डों  का  गठन

 शी  घ्रता  से  किया  जाए  ताकि  वहां  के  प्रत्येक  क्षेत्र  का  एक  साथ  विकास  हो  इसलिए  इस  मामले  को

 युक्त  ढंग  से  निपटाया  जाना

 प्रस्ताव  पर  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपको  एक  बार  और  धन्यवाद  देता  मैं
 श्री  फैलोरो  द्वारा  रखे  गए  इस  प्रस्ताव  का  समर्यन  करता  हूं  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  सभापति  मैं  राष्ट्रपति
 अपने  मित्र  श्री  फैलीरो  द्वारा  रखे  गई  पन्यवाद  सा  वका  समर्थन  करने  के  सका

 ः

 मुझे  प्रसिद्ध  कवियों  में  एक  कवि  रोबर्ट  फ्रास्ट  करी  एक  कविता  याद  आ  उन्होंने  अपनी  इस

 अमर  कविता  में  लिखा  था  :---

 को  दो  रास्ते  जाते  हैं
 मैंने  उस  रास्ते  को  चना

 जिस  पर  कम  लोग  जाते  हु  है  ।!

 भौर  यही  सारा  अन्तर

 विभिन्न  देशों  और  समाज  के  विकास  का  जहां  तक  संबंध  कुछ  देशों  ने अपने  विकास  के  लिए
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 चिन्तासणि  पाणिप्रही  ]

 गजातां  त्रिक  जी  वन  पद्धति  को  अपनाया  विश्व  के  कुछ  अन्य  देश  ऐसे  हैं  जिन्होंने  अपना  लक्ष्य  समाजवाद
 रखा  है  न  कि  प्रजातंत्र  |  कुछ  देश  ऐसे  हैं  जिन्होंने  प्रजातंत्र  को  अपनाया  है  समाजवाद  को  नहीं  ।  हमारे
 देश  में  हमारे  राष्ट्र  निर्माताओं  ने  --  इस  देश  को  विदेशी  प्रभुसत्ता  से  छुड़ाने  के  लिए  लाखों  लोगों  द्वारा
 दी  गई  प्राणों  की  आहुति  के कारण  और  महात्मा  गांध्री  की  प्रेरणा  और  नेतृत्व  के  इस  देश  ने
 प्रजातांत्रिक  प्रक्रिया  से  समाजवाद  लाने  का  संकल्प  किया  ।  इसलिए  आज  हमारे  समक्ष  पेश  आने  वाली
 सभी  समस्याएं  भ्रम  और  संकट  कम  होते  अगर  प्रजातंत्र  समाजवाद  नहीं  अथवा  समाजवाद  लेकिन

 प्रजातंत्र  नहों  को  अपना  लिया  गया  होता  ।

 इसलिए  मैं  सदत  के  समक्ष  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  संसद  के  दोनों  सदनों  के  समक्ष  दिए  गए
 अपने  अभिभाषण  में  राष्ट्रपति  ने  यह  कहा  है  कि  देश  में  विभिन्न  समुदाय  और  घम्म  तथा  यहां
 अल्प  विकसित  देशों  के  समान  पेश  आने  वाली  लाखों  समस्याओं  के  बावजूद  स्वतंत्रता  के  बाद  देश  में

 सामंतवादी  समाज  से  समाजवादी  राज्य  की  स्थापना  करने  के  लिए  हम  पूंजीवादी  प्रक्रिया  के  माध्यम
 से  उद्योगों  का  विकास  कर  रहे  शुरू  करने  से  पूर्व  मैं  आपके  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं
 कि  पिछले  एक  साल  के  दोरान  हमारी  प्रमुख  उपलब्धियां  क्या

 मैं  साम्यवादी  दल  सम्मेलन  में  हाल  ही  में  श्री  गोर्बाचोव  द्वारा  दिए  भाषण  का  उल्लेख
 करना  इससे  विपक्ष  के  मित्रों  को  पता  चलेगा  कि  सोवियत  समाज  65  सालों  के  बाद  अपनी
 विकास  की  स्थिति  के  बारे  में  क्या  सोचता  उन्होंने  कहा  :---

 को  जिस  गति  से  हल  किया  जा  रहा  उसी  गति  से  वह  बढ़ती  जा  रही
 प्रशासन  में  और  लोचहीनता  गतिशीलता  का  अभाव  और  बढ़ती  नौकरशाही

 ने  समाज  और  हमारे  लक्ष्यों  को  कम  नुकसान  नहीं  पहुंचाया  इन  नकारात्मक  तत्वों  से
 निपटना  देश  का  काम  प्रशासन  की  निष्क्रिता  गतिशीलता  में  कमी  तथा  नौक  रशाही  में
 बज॑वावाद  के  कारण  सोवियत  समाज  में  स्थायित्व  जड़ता  के  लक्षण  दिखने  शुरू  हो  गए

 अन्ततः  में  उन्होंने  कहा  है  कि  के  वर्षों.में  उनका  नेतृत्व  जीवन  और  समय  की  मांग  को  पूरा
 नहीं  कर  पाया  सोवियत  समाज  में  ऐसा  हो  सकता  है  तो  हमारे  जैसे  समाज  में  किन  विरोधाभाषों
 का  सामना  हमें  करना  पड़  रहा  होगा  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  समाज  ओर  संगठन  तभी  तक  बने  रहते  हैं  जब  तक  वे  समय
 के  अनुकल  संगत  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  का  अस्तित्व  पिछले  सौ  वर्षों  से  क्यों  बना  हुआ  है  ?
 एक  शताब्दी  बीत  गई  और  दूसरी  शुरू  हो  गई  है  ।  ऐसा  इसलिए  है  कि  यह  हमेशा  लोगों  की  प्रेरणा  और
 अपेक्षित  परिवर्तनों  के  अनुरूप  रही

 आप  मानव  सभ्यता  का  इतिहास  पढ़  सकते  प्रासंगिक न  रह  पाने  क ेकारण  21  से  अधिक

 सभ्यताएं  समाप्त  हो  गईं  ।  40  मन  वजन
 पर  एक  ओऔंस  के  दिमाग  वाला  दस  लाख  वर्ष  पुराना  स्तनपायी
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 अस्तित्व  में  नहीं  रह  इस  देश  में  ऐसे  राजनैतिक  दल  हैं  तो  अप्रासंगिक  हो  गए  लोगों  को
 प्रेरणा  और  मांगों  के  लिए  वे  इतने  अप्रासंगिक  हैं  कि  वे  नकारात्मक  तत्वों  और  प्रतिक्रियाओं  पर  ही
 फल-फूल  रही  कांग्रेस  या  सरकार के  द्वारा  किए  प्रत्येक  काम  पर  उनकी  विपरीत  प्रक्रिया  हुई  वे
 केवल  विपरीत  प्रक्रियां  न  कि  सकारात्मक  काये  पर  फल-फून  रही  वि

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  लोग  निर्णय  उन्होंने  पहले  ही  निर्णय  ले  लिया

 श्री  चिस्तार्माण  पाणिग्रहो  :  वे  केवल  नकारात्मक  दर्शन  पर  चल  रही  हैदराबाद  में  क्या
 हुआ  |

 शो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  हम  विपरीत  प्रक्रिया  पर  फल-फूल  रह ेहैं  और  वे
 प्रतिक्रिया  पर  ।

 ओरी  सोमनाथ  चटर्जी  :  आप  भी  बहुत  समय  तक  उस  नाव  में  सवार

 एक  माननीय  सदस्य  :  उसी  नाव में  नहीं  ।

 ओर  चिस्तामणि  पाणिग्रही  :  मैं  सुझाव  दे  रहा  हूं  कम  समय  में  हैदराबाद  में  हुए
 पालिका  चुनावों  में  क्या  हुआ  था  ?

 श्री  सोमनाथ  चटलों  :  तमिलनाडु  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहो  :  नकारात्मक  रवेये  से  आपको  हमेशा  फायदा  नहीं  होगा  ।  इसलिए

 मेरा  निवेदन  है  कि  )

 भी  सोमनाथ  चटर्जो  :  आप  इतने  अच्छे  व्यक्ति  आप  उस  तरफ  क्यों  हैं  ?

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहो  :  सोमनाथ  चटर्जी  जी  बहुत  बार  बहुत  दुःखी  होते  होंगे  ।

 झ्रो  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  वह  अभी  तक  वहां  क्यों  हैं  ?

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहो  :  मैं  माननीय  सदस्य  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  को  पसंद  करता

 देखिए  वह  कई  बार  बहक  जाते  और  इतने  अधिक  कांग्रेस  विरोधी  हैं  कि  अन्छाइयों को  तो  देख

 नहीं पाते  और  कांग्रेस  विरोध  पर  ही  फल-फूल  रहे  )

 कांग्रेस  के  प्रभाव  का  भय  उन  पर  किस  तरह  प्रभाव  ढालेगा  ?

 चटर्जी  जी  को  मालम  मैं  यहां  बहुत  सालों  से  ह  और  वे  भी  यहां  हैं  ॥  बहू  ओर  हम  भी
 जानते  हैं  कि  1967  में  क्या  स्थिति  थी  और  1971  के  बाद  कया  स्थिति  हुई  भारत की  जनता  इस

 भारतीय  नाटक  की  नकारात्मक  विशेषताओं  के  प्रति  बहुत  जागरूक  है  ओर  अन्त में  उन्होंने  इस  देश

 की  अखंडता  ओर  एकता  की  सुरक्षा  का  निर्णय  लिया  ।  यही  महान  बात
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 चिन्तामणि  पानिप्रहो ]

 इसलिए  देश  में  हमारे  समक्ष  सबसे  बड़ी  समस्या  आज  यह  है  कि  )

 और  सोमनाथ  चटर्जो  :  कुछ  लोग  कभी  नहीं  सीख  पाते  ओर  कुछ  लोग  शर्म  छोड़  चुके

 सभापति  महोदय  :  वे  आपका  समय  लेना  चाहते  हैं  ।  आप  जारी  रखें  |

 भ्री  चिम्तामणि  पाणिग्रही  :  सोमनाथ  चटर्जी  इतना  अधिक  समय  ले  रहे  हैं  कि  श्री  सिद्धार्थ
 राय  हार  गए  और  यह  जीत  गए  जंसे  कि  उन्हें  कोई  बड़ी  चीज  मिल  गई  हो  ।  इसीलिए  वह  इन  सब  बातों
 को  एक  साथ  ले  रहे  इन  व्यवधानों  के  बारे  में  मैं  भविष्य  में  अधिक  सतर्क  रहंगा  ।  इसलिए  इस  देश
 के  समक्ष  प्रगति  की  चुनोती  हमारे  सामने  बहुत  स्पष्ट  आप  जानते  हैं  कि रोजगार  के  अवसर  पैदा
 करना  इस  देश  की  बड़ी  समस्या  आपने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इसे  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी
 है  जगार  के  अवसर  उत्पन्न  करने  को  सर्वाधिक  प्राथमिकता  दी  गई

 आप  जानते  हैं  कि  रोजगार  साधन  क्षमता  4%  प्रति  वर्ष  पैदा  की  गई  जबकि  श्रमिक  बल

 का  जहां  तक  प्रश्न  है  यह  2.5%  प्रति  वर्ष  से  बढ़कर  2.6%  प्रति  वर्ष  हो  गया  इसलिए
 योजना  में  इस  रणनीति  को  अपनाया  गया  है  और  मुझे  आशा  है  कि  हम  सफल  होंगे  ।

 दूसरा  महत्वपूर्ण  कार्य  जो  हमने  हाथ  में  लिया  वह  है  गरीबी  के  अनुपात  में  कमी  यह्
 1984-85  में  31%  था  और  जो  हमें  आशा  है  कि  1989-90  में  घटकर  26%  से  भी  कम  हो

 इसलिए  ये  दो  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  समस्याएं  जिन्हें  हमने  लिया  और  पिछले  एक  बष्  में
 यदि  हम  तुलना  करें  कि  राष्ट्र  के  शरीर  का  तापक्रम  क्या  था  और  कितनी  आड़े  आने  वाली  समस्याओं
 का  समाधान  किया  जा  चुका  है  तो  यह  एक  बड़ा  परिवर्तन  है  ।  यह  वह  समय  है  जब  प्रजातंत्र  ने  पंजाब

 और  असम  में  आतंकवाद  के  ऊपर  विजय  पाई

 अब  वे  लोग  जो  पंजाब  के  लोगों  के  जनादेश  के  अनुसार  निर्वाचित  हुए  उनका  कतेव्य  है  यह
 देखना  कि  जिस  प्रजातांत्रिक  प्रक्रिया  को  पंजाब  में  पैदा  किया  गया  है  और  स्थापित  किया  गया  उसे
 कैसे  जीवित  रखा  सारी  कठिनाइयों  तथा  बलिदानों  के  बावजूद  उन  लोगों  ने  प्रजा
 तांत्रिक  प्रक्रियाओं  के  माध्यम  से  जनादेश  प्राप्त  किया  अब  हमें  यह  देखना  है  कि  क्या  वे  इसे  बनाये

 ल  होते  यदि  वे  इसमें  सफल  नहीं  होते  इस  बारे  में  निर्णय  लेना  पंजाब  के  लोगों  का रखने  में

 काम  यदि  प्रजातांत्रिक  प्रक्रिया  को  पुनर्स्थापित  नहीं  किया  जाता  तो  मैं  समझता  हूं  कि  पंजाब  के
 लोग  इस  पर  प्रतिक्रिया  करेंगे  ।

 असम
 में

 एक  और  उपलब्धि  हुई  मैं  हाल  ही  में  असम  गया  मैंने  देखा  कि  नई  सरकार
 किस प्रकार  समझौते  को  पूरी  तरह  लागू  करने  का  प्रयत्न  कर  रही  और  वे  इसकी  पूर्ण  जिम्मेदारी
 लेते

 दूधरी  समस्या  जिसकी  ओर  मैं  सदन  का  ध्यान  खींचना  वह  है  यह
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 हमारी  राष्ट्रीय एकता  के
 लिए  लगातार  एक  गम्भीर  खतरा  बना  हुआ  सबसे

 बड़ी  चनोती  जो  हमारे
 सामने  वह  यह  कि  किस  तरह  इस  देत्य  पर  पूरी  तरह  नियन्त्रण  पाया  हमारे सामने  जो  कार्य
 पहले  उनमें  से  यह  एक  है  ।

 हमारी  सरकार  स्वच्छ  सावंजनिक  जीवन  के  लिए  वचनबद्ध  है  और  एक  ऐसे  प्रशासन  की

 प्राप्ति  के  जो  कि  भ्रष्टाचार  से  मुक्त  इन  सारे  वर्षों  में  इस  उद्देश्य  से  प्रयत्न  किए  गए
 पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  भ्रष्ट  जन-सेवकों  तथा  व्यापारियों  के  विरुद्ध  कई  कदम  उठाये  गये  भले  ही
 वे  कितने  ही  महत्वपूर्ण  यह  सब  इस  लिए  किया  गया  है  कि  स्वच्छ  सावंजनिक  जीवन  तथा  स्वच्छ

 सावंजनिक  प्रशासन  की  प्राप्ति  यह  उन  कई  अच्छी  बातों  में  से एक  है  जो  हमारी  सरकार  कर  रही

 है  और  हमें  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  साथ  देना  लेक़िन  6:  माह  के  भीतर  ही  दूसरे  पक्ष
 के  लोग  कहने  लग  गये  हैं  कि सरकार  की  छवि  घम्िल  पड़  गई  वे  ऐसा  क्यों  कह  रहे  हैं  ?  क्योंकि
 दस  अवधि  के  दौरान  महत्वपूर्ण  व्यापारियों  के  यहां  छापे  पड़े  हैं  मौर  कई  भ्रष्ट  अधिकारी  निकाल  बाहर
 किये  गये  हैं  ।  दूसरे  पक्ष  के  लोग  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  सहमत  नहीं  लेकिन  पूरा  देश  सरकार
 का  समर्थन

 पूंजीगत  उद्योग  जो  कि  आघारभूत  उद्योग  इस  देश  में  स्थापित  किये  जाने  चाहिए  ताकि

 इससे  अधिकाधिक  सहायक  उद्योग  स्थापित  करने  में  मदद  पूंजीगत  उद्योगों  के  विकास  की  जो

 रफ्तार  60'  के  दशक  में  देखने  को  मिली  थी  वह  अब  नहीं  मिलती  ।  इसलिए  हमें  अधिकांधिक  १जीगत

 उद्योगों  को  स्वयं  अपने  संसाधनों  से  स्थापित  करने  की  इस  रफ्तार  को  बढ़ाना  पड़ेगा  ताकि  हमें  ओरों
 पर  निर्भर  न  रहना  इस  सम्बन्ध  में  हमें  आत्मनिर्भर  रहना  चाहिए  ।  जो  भी  त्याग  करने  की

 रत  है  उसके  लिए  हम  तैयार  हैं  ताकि  हम  पूंजीवादी  देशों  के  के  फन्दे  में  न  पड़  जाएं  जेसा  कि  अन्य
 बहुत  से  देशों  के  साथ  हुआ  |  हमारा  ऋण  भार  अनुपात  ऐसा  नहीं  हो  जाना  चाहिए  कि  हमारी  आय  का

 40  से  50  प्रतिशत  ऋण  चुकाने  में  या  ऋण  एरिशोधन  में  हो  न  चला  जाये  ।

 जहां  तक  विद्युत  का  सम्बन्ध  विद्युत  की  मांग  ओर  पूर्ति  के  बीच  लगातार  असंतुलन
 देश  के  कुछ  क्षेत्रों  में  देखने  में  आ  रहा  है  !  कुछ  राज्यों  में  विद्युत  की  पर्याप्त  पति  जबकि  कुछ  अन्य

 राज्यों  में  लगातार  विद्युत  कटौती  होती  उड़ीसा  कई-कई  दिनों  तक  लगातार  विद्युत  कटोती
 पिछले  दिसम्बर  से  होतो  आ  रही  उद्योग  मुसीबत  में  मजदूरों  को  छंटनी  का  सामना  करना  पड़
 रहा  राज्य  की  अथंव्यवस्था  बहुत  बुरी  हालत  में  एक  एकीकृत  राष्ट्रीय  विद्युत  ग्रिड  होना
 चाहिए  ।  जब  कभी  भी  बकाया  विद्युत  हो  उसे  ग्रिड  के  माध्यम  से  कमी  वाले  क्षेत्रों  को  दिया  जाना

 चाहिए  उड़ीसा  जैसे  राज्यों  में  विद्युत  संकट  दूर  हो  जाये  ।

 दे  आप  ताप  विद्युत  संयंत्रों  के  उपयोग  न  किये  गये  संयंत्र  भार  घटक  का  विश्लेषण  करें  तो

 आप  पाएंगे  कि  यदि  हम  जितना  इस  समय  उपयोग  कर  रहे  उससे  केवल  एक  प्रतिशत  भी  अधिक

 का  उपयोग  करें  तो  भी  हम  देश  को  प्रतिवर्ष  500  करोड़  रुपये  का  राजस्व  दे  रहे  तलचर  ताप

 संयंत्र  जिसकी  बिद्यत  उत्पादन  की  क्षमता  480  मेगावाट  आज  केवल  180  मेगावाट का  उत्पादन

 कर  रहा  है  ।  इस  प्रकार  यह  35  प्रतिशत  भी  नहीं  यदि  हम  280  मेगावाट  का  भी  उत्पादन  करें  तो

 285



 राष्ट्रपति  क ेअभिभाषण  पर  धन्यवाद  भ्रस्तावें  26  1986

 जज--््+++भ।+

 चिस्ता्नणि  पाणिप्रही
 ]

 उड़ीसा  में  विद्युत  का  अकाल  नहीं  पड़ेगा  और  आप  ऐसा  कर  स

 दूसरा  महत्वपूर्ण  प्र  जिसकी  ओर  मैं  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  वह  है  मिट्टी  के

 नैल  की  कम  आधूर्ति  की  समस्या  ।  केन्द्र  सरकार  पर्याप्त  मात्रा  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  मिट्टी  का

 तेल  और  भेज  रही  लेकिन  हाल  ही  मैं  उड़ीसा  गया  था  और  वहां  मैंने  देखा  कि  गांवों  में  मिट्टी
 का  तेल  छह  रुपये  प्रति  लीटर  बिक  रहा  व्यापारी  साथ  मिल  गए  वे  एक  ऐसी  मनोविक्ृति  पैदा

 कर  देते  हैं  जिससे  लगता  है  कि  मिट्टी  का  तेल  उपलब्ध  नहीं  है  और  अब  वे  इसे  6/-  रुपये  प्रति  गीटर  बेच

 रहे  लोग  बहुत  परेशानी  भोग  रहे  इसलिए  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि

 या  तो  मिट्टी  के  तेल  की  बिक्री  खुले  बाजार  में  होनी  चाहिए  या  केन्द्र  को इन  चीजों  पर  लगातार  चौकसी

 रखनी  चाहिए  ।  मैं  श्री  फैलीरो  द्वारा  प्रस्तावित  धन्यवाद  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 सेयद  शाहबुद्दीन  :  सभापति  एक  समय  की  बात  है  हमारा  यह
 परीलोक  जो  कि  कहलाता  यहां  एक  शक्तिशाली  रानी  राज्य  करती  एक  असन्तुष्ट

 महल-रक्षक  द्वारा  उनकी  हत्या  के  बाद  उनके  आकर्षक  यूवराज  ने  राज्य  का  शासन  अपने  हाथ  में  लिया

 और  उसने  उन  लोगों  जो  उसे  एक  आकषक  राजकुमार  मानते  अपने  अदन  के  जंगल  में  बुलाया
 तथा  कहा  कि  कोई  शीतकाल  नहीं  है  कोई  खराब  मौसम  नहीं  है  और  लोग  उसके  भ्दन  के  जंगल  में

 एकत्र  हो  गए  ओर  उसकी  गोल  मेज  के  बगल  जिसके  चारों  ओर  उसके  मंत्री  अपने  चमकदार  कवच
 बं  बैठे  आ  गये  ओर  अच्छी  बात  की  आशा  करने  लगे  और  तब  उन्होंने  पाया  कि  वहां  और  क्

 नहीं  केत्रल  शीतकाल  था  और  केवल  बुरा  मौसम  सभापति  इसी  धनघोर  जंगल  में  आज

 हम  अपने  आपको  पा  रहे  हैं  ओर  इस  जंगल  में  रास्ते  और  पदचिन्ह  देखे  भी  नहीं  जा  जहां  हम

 हैं  वहां  से  निकलने  का  कोई  रास्ता  नहीं  दिखाई  देता  ।  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  हम।री  वह  पीडा  नहीं
 लकती  कि  हम  रास्ता  भटक  गए  हैं  ।  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  हम  ऐसे  लोग  हैं  जो  किकतंव्य  विमूढ़  हैं  ।

 इसमें  लोगों  की  पीड़ा  नहीं  इससे  बाहरी  असन्तोष  नहीं  इससे  जनसाधारण  का

 आक्रोश  नहीं  इसमें  वे  नोखें  नहीं  झलकती  जो  इस  एकान्त  स्थान  की  चारदीवारियों  को  नहीं
 भेद  पाती  ।

 राष्ट्रपति  का  अभिभाषण  जिसकी  हम  आज  चर्चा  कर  रहे  हैं  उपदेशों  तथा  अद्धं-सत्यों  से  भरा
 हुआ  यह  निरथंक  तथा  साधारण  टिप्पणियों  से  भरा  यह  हमें  कोई  आशा  नहीं  यह  एक
 बिल्कुल  चलताऊ  शब्दावली  में  लिखा  गया  यह  बढ़ते  हुए  वेज्ञानिक  मिशनों  तथा  '

 दिए  गये

 क्षेत्रों  की  बात  करता  और  यह  अत्याधुनिकता  की  बात  करता  ओर  इसमें  एक  ओचित्यहीन
 ढंग  की  और  स्वयं  के  पीठ  थपथपाने  को  झलक  मिलती  लेकिन  मेरा  मूल  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  यह
 इस  प्रश्न  का  उत्तर  देता  है  :  क्या  व्यक्तियों  के  रूप  में  तथा  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  हम  आज  उस  समय  से

 ज्यादाखुशहाल  हैं  जब  कि  एक  वर्ष  पूर्व  इस  सरकार  ने  शासन  संभाला  इस  एक  बर्ष  में  जो  बीत

 चुका  संस्थाओं  का  अधःपतन  हुआ  है  मूल्यों  का  हास्  हुआ  है  ।  इस  दौरान  कई  बार  परिवर्तन  किये

 गये  पत्तों को  फेंटा  गया  जैसे  कि  पत्तों  में  परिवर्तन  से  ही  विदूषकों  के  चेहरे  बदल  जाएंगे  ।  यह  वो
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 दिए  गए  अवसरों  का  वर्ष  रहा  है|  यह  मोह  भंग  का  वर्ष  रहा  यह  देश  की  अथंव्यवस्था के  भारी

 कुप्रबन्ध  का  बर्ष  रहा  यह  एक  ऐसा  वर्ष  रहा  है  जिसके  दौरान  अभिस्तमयों  आर  परम्पराओं  की

 अवहेलता  कर  दी  गई  और  फिर  भी  अ  भिभाषण  से  ऐसा  झलकता  है  मानो  हम  कहीं  जा  रहे  इस
 बर्ष  के  दौरान  विपक्ष  की  जान  बूझकर  निन््दा  की  गई  है  और  सभापति  महोदय  जैसा  कि  आप  जानते  हैं
 विपक्ष  प्रजातंत्र  के  संसदीय  संस्थाओं  के  लोकतांत्रिक  ढंग  से  चलने  के  लिए  उतना  ही  मह  पृर्ण है
 जितना  कि  सत्ताध।री  इस  दौरान  नौकरशाही  के  समूह  का  उत्साह  भंग  हुआ  जबकि

 नौक  रशाही  एक  अच्छी  सरकार  चलाने  के  लिए  अनिवायं  है  ।

 इस  वर्ष  में  सूबेदारों  की  नियुक्तियां  हुई  हैं  जो  न  मालूम  कहां  से  प्रकट  हो  जाते  हैं
 और  जिन्हें

 अचानक  ही  एक  बहुत  बड़ी  संख्या  के  ऊपर  शासन  करने  की  शक्ति  ओर  अधिकार  दे  दिया  जाता

 इस  वर्ष  में  लोगों  के  मन  में  एक  अनिश्चितता  का  वातावरण  पैदा  हो  गया  है  जिसका  कारण  है--सत्ता
 का  यह  केन्द्रीयकरण  जिसमे  कैबिनेट  मन्त्री  भी  यह  नहीं  जानते  कि  क्या  महोदय  निश्चय

 ही  मख्य  मंत्री  यह  नहीं  जातते  कि  बया  करें  ।  सभापति  यह  वर्ष  मुझे  ऐसा  स्मरण  कराता है
 मानों  पाठयपुस्तक  के  अनुसार  प्रबन्ध  किया  गया  हो  ।  एक  नए  प्रबन्धक  ने  कार्यभार  सम्भाल  लिया

 इसलिए  कार्यालय  की  घल  चाटनी  अग्रभाग  में  फिर  से  रंग-रोगन  करना  फर्नीचर  को  दोबारा
 बस्थित  करना  है  क॒छ  व्यक्तियों  को  भी  बदलना  क्या  इसका  अर्थ  है  कि  एक  नथा  व्यापार  हो  रहा

 3  ।  क्या  इसका  अर्थ  यह  है  कि  अचानक  ही  व्यापार  में  लाभ  होना  प्रारम्भ  हो  गया  कहीं  पहुंचने  के

 कोई  चिन्ह  दिखाई  दे  रहे  व्यापार  चल  पड़ने  के  चिन्ह  दिखाई  दे  रहे  हैं  ?  यह  वढ्ी  पुराना
 घटिया  व्यापार  है  जिसे  उसी  पुराने  घटिया  तरीके  से  चलाया  जा  रहा  है  |  राष्ट्रपति  का अभिभाषण  एक
 घटिया  दुकानदार  के  अव्यवस्थित  संतुलन-पत्र  से  अधिक  कुछ  नहीं  है  ।

 सभापति  अभिभाषण  असम  और  पंजाब  समझौतों  के  लिए  स्पर्थ  पर  गव॑  करता है  ।

 मुझे  इस  स्थिति  पर  ज्यांदा  नहीं  बोलना  यदि  किसी  चीज  की  असम  ओर  पंजाब  में  आवश्यकता  है  तो

 बढ  है  सामाजिक  मेल  मिलाप  ।  और  सभापति  मैं  आपसे  आज  पूछना  चाहता  हं  कि  क्या  हम
 पंजाब  में  असम  में  सामाजिक  मेल-मिज्राप  की  दिशा  में  आगे  बढ़  सके  हैं  ?  क्या  सरकार पंजाब  में
 आतंक  के  राज्य  पर  नियंत्रण  करने  में  सफल  रही  है  ?  क्या  सरकार  अम्नम  में  अल्पसंख्यकों  में  आशा  की 30  का  ।

 भावना  जगाने  में  सफल  रही  है  ?  यही  मेरा  प्रश्न

 एक  सामनोय  सदस्य  :  श्री  बरनाला  से  भरी

 संय्यद  शाहदुद्दीन  :  मेरा  प्रश्न  देश  को  संबोधित  हम  यहां  देश  भक्तों  के  रूप  में  तथा

 राष्ट्रवादियों  के  रूप  में  बोल  रहे  अलगाववादी  लहजे  मे  सरकार  लोगों  के  अलगाव  के  विषय  में

 सम्वेदनशील  नहीं  सरकार  पंजाब  के  युवकों  के  दिलो-दिमाग  प्रभावित  करने  में  असफल  रही
 और  असम  के  लोगों  में  जहां  कि  ज्यादा  दिन  नहीं  हुए  नरसंहार  हुआ  आशा  की  एक  नई  भावना

 जगाने में  असफल  रही  है  ।  सभापति  हमारे  देश  में  क्षेत्रवाद  ने  गहरी  जड़ें  पकड़  ली  हम
 समझलते  हैं  कि  क्षेत्रवाद  एक  अल्पकालिक  चीज  हम  यह  भी  समक्षते  हैं  कि  यदि  केन्द्र  सरकार  राज्यों
 से  सही  और  उचित  ढंग  से  व्यवहार  करे  क्षेत्रवाद  समाप्त  हो  जायेगा फिर  भी  इस
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 जाय  बजाया  -  —  न  हा

 शाहबुद्दीन

 वर्ष  हमने  यह  देखा  है  कि  क्षेत्रवाद  ने  हमारे  देश  की  जमीन  में  और  भी  गहरी  जड़ें  जमा  ली  हैं  ।
 अतिवादी  तथा  फासीवादी  ताकतें  हमारे  देश  में  अवसर  की  तलाश  में  उन्हें  एक  आदर  की  भावना  से
 देखा  जाता  वे  भद्दे  नारे  लगाते  हुए  गलियों  में  घूम  रहे  हैं  और  हमारे  लोगों  के  वर्गों  को  अपमानित
 कर  रहे  हैं  ओर  विगत  वर्ष  में  दकियानूसीवाद  ही  हावी  रहा  शायद  इसके  पीछे  नए  शासकों  की

 अप्रत्यक्ष  शह  रही  प्रधानमन्त्री  कभी  भी  यह  कहते  हुये  नहीं  थकते  कि  वे  हमें  सदी  की  ओर
 लेजा  रहे  हैं  ।  देश  में  जो हिसा  हो  रही  है  उसकी  ओर  नजर  डालिये  ।  और  हिंसा  केवल  उन्हीं
 यानि  आतंकवादियों  की  ओर  से  ही  नहीं  हो  रही  जिनका  काम  ही  हिसा  करना  बल्कि  राज्य  भी

 हिंसा  कर  रहा  है  और  लगातार  पुलिस  राज्य  बनने  की  दिशा  में  बढ़  रहा  पहली  बार  हमारे  इस
 नवजात  प्रजातंत्र  में  सुरक्षा  मन्त्री  ”  आए  इससे  मुशे  हिटलर  ओर  स्टालिन  की  याद  आती

 हम  ऐसी  स्थिति  देख  रहे  हैं  जहां  मानव  अधिकारों  का  सारे  देश  में  उल्लंघन  किया  जा  रहा  है  ।

 पिछले  वर्ष  देश  में  पुलिस  हिरासत  में  जितने  लोग  मरे  हैं  उतने  पहले  किसी  वर्ष  में  कभी  नहीं  मरे  थे  ।
 इस  तथ्य  का  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  कोई  उल्लेख  नहीं  लोगों  को  बेरहमी  से/मारा  जा  रहा
 ओर  सरकार  चुप  राष्ट्रपति  चुप  सशापति  मैं  यह  चेतावनी  दे  दूं  कि  राजनैनिक
 अस्थिरता  और  राज्य  द्वारा  की  जाने  वाली  हिसा--इन  बातों  से  आतंकवाद  पनपेगा  ।  लोगों  के  कुछ
 वर्गों  के  विरुद्ध  अत्याचा  हो  रहा  है  चाहे  वे  हरिजन  अल्पसंख्यक  स्त्रियां  चाहे  वह  दहेज  के
 कारण  हुई  मृत्यु  हो  या  बधुओं  का  जलाया  तनाव  चाहे  जातियों  के  बोच  हो  या  समुदायों  के  बीच

 एक  दिन  हमें  इसका  हिसाब  चुकाना  सामाजिक  तनाव  पैदा  करने  तथा  बनाये  रखने  के  लिए  जो
 गैग  उत्त  रदायी  उन्हें  इतिहास  के  कठघरे  में  जवाब  देना  यदि  इस  देश  ने  रहना  है  और  आगे

 बढ़ना  है  तो  संकीर्ण  और  अदूरदर्शी  नीतियों  को  फ़ोड़ना  होगा  ।

 सभापति  सरकार  ने  अभी  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  का  पुनगंठन  किया  मैं  उनसे

 पूछना  चाहूंगा  ।  कृपया  भगवान  के  लिए  पिछले  प्रतिवेदनों  को  उन  पर  से  घूल  झाड़ें  और  आपके
 पास  पहले  से  पड़ी  सिफारिशों  को  क्रियाल्वित  करने  का  प्रयास  करें  और  उसके  बाद  ही  हमें  बुलाएं  ।

 सभापति  भ्रष्टाचार  को  सामाजिक  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  काले  घन  ने  न
 केवल  हमारी  अथंव्यवस्था  पर  अधिकार  कर  लिया  है  अपितु  हमारी  राजनीतिक  प्रणाली  की  आत्मा
 पर  भी  कब्जा  कर  लिया  राजनीति  भ्रष्टाचार  स्रोत  ह ैऔर  हमारे  जो  लोग  भ्रष्टाचार  को
 समाप्त  करने  की  बात  कर  रहे  हैं  वे  भ्रष्टाचार  में  ही  पनप  रहे  हैं  उनकः  सारा  व्यापार  भ्रष्टाचार  पर
 आधारित  है  और  जो  दल  बदल  द्वारा  सावंजनिक  जीवन  को  स्वच्छ  बनाने  की  बात  कर  रहे  क्या  हम
 उनको  यह  भूल  जाने  दें  कि  उनकी  कुछ  सरकारें  दल  बदल  कर  बनी  हैं  ?  वे  सुधार  की  बात  करते
 प्रत्येक  वस्तु  में  सुधार  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  एक  नये  राजा  ने  राज्य  सम्भाला  है  एक  नया  यग
 आरम्भ  हुआ  है  ।  न्यायिक  चुनाव  सुधार  शेक्षिक  औद्योगिक  पुलिस
 निक  लेकिन  पिछले  एक  वर्ष  में  ये  नारे  लगाने  के  अतिरिक्त  क्या  किया  गया  है  ?  आपने  पुलिस
 आयोग  के  एक  भी  प्रतिवेदन  को  लागू  करने  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  आपने  पूर्व  प्रशासनिक
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 आयोगों  की  किसी  भी  सिफारिश  को  लागू  करने  की  परवाह  नहीं  की  आज  नागरिकों  का  न्यायालयों
 से  विश्वास  उठ  गया  ऐसा  लगता  है  न्यायालयों  ने  अपना  उत्साह  खो  दिया  है  ये  धीरे-धीरे  ब्यवस्था के
 कैदी  बनकर  रह  गये  ये  सब  प्रकार  के  आदेश  देते  न्यायालयों  की आलोचना  करने  का  यह  समय

 नहीं  मैं  ऐसा  नहीं  करूंगा  लेकिन  लोगों  में  असन्तोष  और  निराशा  है  और  सरकार  उच्च  न्याया
 में  भी  उन  पदों  को  नहीं  भर  सकी  है  जो  कई  वर्ष  पहले  रिक्त  हुये  थे  उन  रिक्तियों  को  भरने  में  दो  या  तीन

 वर्ष  लग  जाते  और  फिर  भी  आप  कहते  हैं--“हम  लोगों  को  जल्दी  न्याय  सभापति

 आज  वर्गों  के अधिकारों  हरिजनों  आदिवासियों  पिछड़ें  वर्गों  अल्पसंख्यकों  पर  प्रहार
 किया  जा  रहा  यह  प्रहार  जानबूझकर  किया  जा  रहा  है  ओर  यह  संगठित  है

 रे  दे

 में  आरक्षण  पर  प्रश्न  चिन्ह  लगाया  जा  रहा  मण्डल  हे  आयुक्त  के  प्रतिवेदन  को  विस्मति  कै  में

 डाल  दिया  गया  उसे  भुला  दिया  गया  है  गोपाल  सिंह  पेनल  प्रतिवेदन  को  जो  3  वर्ष  पहले  जून  1983

 में  प्रस्तुत  किया  गया  अभी  सभा  पटल  पर  नहीं  रखा  गया  तीन  वर्ष  पूर्व  जारी  किया  बया

 श्रीमती  गांधी  का  15  सृत्री  अल्पसंख्यकों  के  कल्याण  के  लिए  एक  निदेश  था  सभा  के  समक्ष

 एक  भी  प्रतिवेदन  हमें  यह  बताने  के  लिए  नहीं  रखा  गया  है  कि  क्या  इसको  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है

 अथवा  नहीं  या  यह  कार्यान्वयन  की  किस  स्थिति  में  आपने  अल्पसंख्यक  आयुक्त  के  एक  भी  प्रतिवेदन

 पर  इस  सभा  में  चर्चा  नहीं  की  कब  तक  हमें  खाली  वायदों  का  या  बिना  औषधि  के  केवल  रोग

 के  लक्षणों  का  पता  लगाने  का  दिलासा  विया  जाता  रहेगा  ?  आप  बाल  श्रमिकों  और  बन्धुआ  मजदूरों  के

 बारे  में  मगरमच्छ  के  आंसू  बहरते  कितने  लाख  बन्धुआ  मजदूरों  को  मुक्त  कराया  गया  है  ?  कितने

 बच्चों  से  काम  छुड़ाया  गया  है  और  उनको  उनके  सम्बन्धित  स्थानों  स्कूलों  में  पढ़ने  के  या

 उद्यानों  में  खेलने  क ेलिए  और  थोड़ी  सी  सूर्य  की  रोशनी  और  स्वच्छ  वायु  खाने  के  लिए  भेजा  गय  है  ?

 कितने  स्कूलों  में  खेल  के  मैदान  उपलब्ध  कराये  गए  आप  दूरदर्शन  की  बात  करते  हैं  और  आप

 बच्चों  को  पेंसिल  भी  उपलब्ध  नहीं  कर  सकते  |

 सभापति  मैंने  अभी  कहा  कि  अच्छी  सरकार  के  लिए  नौकरशाही  आवश्यक  आज

 नौकरशाही  जितनी  हतोत्साहित  है  उतनी  स्वतन्त्रता  से  पहले  कभी  नहीं  थीं  और  घारा  311  (2)

 अधीन  आपने  उनका  भाग्य  वास्तव  में  उनके  तत्काल  अधिकारियों  के  हाथ  में  सौंप  दिया  अगर  उच्च

 अधिकारी  कुछ  कहता  है  तो  उसकी  बिता  बिना  सफाई  बिना  पेशी  के  नोकरी  से  छुट्टी  कर  दी

 जाती  सर्वाधिका  रवाद  से  बुरा  कुछ  नहीं  हो  सकता  ।

 ६-५
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 सभापति  राष्ट्रपति  अभिभाषण  में  शिक्षा  के  विषय  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  मूल

 दोष  सामन्तवादी  दृष्टिकोण  का  और  शिक्षा  पर  निवेश  को  बहुत  कम  प्राशमिकता  देने  का  यर्था

 वे  मानवीय  संसाधनों  के  विकास  की  बात  करते  हैं  परन्तु  पिछले  एक  वर्ष  में  अनिवारय  शिक्षा
 या आम

 साक्षरता  में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  त्रिभाषा  सूत्र  को  घीरे-धीरे  छोड़ा  जा  रहा  भाषायी

 संख्यकों  के  अधिकारों  को  एक  त  रफ  फेंक  दिया  गया  है  ।  आप  एक  ऐसे  देश  में  संस्कृति  की  बात  करते  हैं

 जहां  हम  अपने  बच्चों  को  एक  वर्ष  की  स्कूली  शिक्षा  भी  प्रदान  नहीं  कर  सकते

 सभापति  आंकड़ों  के  जादू  से
 आप  इस  वाल्तविकता  को  नहीं  छुपा  सकते  कि  बहुत  से

 लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  जो  आपने  किया  है  वहू  लोगों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के
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 _O  राणा  ता

 शाहबुहीन  ]

 लिए  नहीं  किया  आपने  केवल  गरीबी  की  रेखा  को  नीचे  कर  दिया  है  जिससे  गरीबी  रेखा  से  नीचे
 क्रम  लोग  दिखाई

 सभापति  मैं  कुछ  आर्थिक  समस्याओं  के  बारे  में  कुछ  प्रश्न  पूछना  चाहता  क्या
 चिछले  एक  वर्ष  में  मूल्य  वुद्धि  और  मुद्रास्फिति  पर  नियन्त्रण  किया  गया  है  ?  स्थिर  मूल्य  स्तर  पर

 क्या  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  की  बढ़ोतरी  दर  जनसंख्या  की  वृद्धि  दर  से  बहुत  अधिक  रही  है  ?  क्या
 गारों  की  संख्या  में  कमी  हुई  क्या  अन्न  उत्पादन  जनसंख्या  की  बढ़ोत्तरी  से  पीछे  रह  गया  है  या

 लोगों  की  बढ़ोतरी  को  पार  कर  रहा  है  ?  क्या  पिछले  एक  वर्ष  में  आवश्यक  पदार्थों  की  प्रति  व्यक्ति

 उपलब्धता  बढ़  गई  है  या  कम  हुई  है  ?  क्या  प्रादेशिक  सन्तुलन  के  प्रश्न  को  हल  कर  लिया  गया  है  ?  क्या

 शहर  ओर  गांव  के  अन्तर  को  कम  किया  गया  है  ?  क्या  सामाजिक  वर्गों  और  सामाजिक  समूहों  में

 असमानताओं  को  कम  किया  गया  है  ?  क्या  अमीर  गरीब  में  खाई  को  5  प्रतिशत  ऊपर  और  25

 शत  नीचे  से  कुछ  कम  किया  गया  है  ?  क्या  गरीब  व्यक्ति  की  क्षशक्ति  में  वृद्धि  की  गई  है  ?  हमारे  यहां

 एक  अजीब  नज़ारा  है  एक  ओर  तो  खाद्यान्न  की  भरमार  है  औ*  दूसरी  ओर  लोग  भूखों  मर  रहे  हैं  ।

 एक  धनी  देश  और  गरीब  जनता  ।

 क्योंकि  लोगों  के  पास  खरीदने  के  लिए  संसाधन  नहीं  उनके  पास  खरीदने  की  शक्ति

 नहीं  है  क्या  कृषि  समुदाय  का  कोई  वर्ग  उन  कीमतों  से  खुश  है  जो  वह  प्राप्त  कर  रहा  है  ?  क्या  ये

 कारी  या  उचित  मूल्य  हैं  ?  क्या  साव॑  जनिक  क्षेत्र  कुछ  और  अधिक  कार्यकुशल  हुआ  है  ?  आप  इसकी

 कार्यकुशलता  का  या  उत्पादकता  का  केवल  आकलित  मूल्यों  में  वृद्धि  करके  अन्दाजा  नहीं  लगा
 आकलित  मूल्य  बढ़ाने  से  यह  सिद्ध  नहीं  होता  कि  यह्  अधिक  कार्यकुशल  हो  गया  है  या  अधिक  जिम्मेदार
 या  अधिक  उत्पादक  हो  गया  हमने  गंगा  को  सुन्दर  ढंग  से  साफ  किया  हसने  भ्रष्टाचार  की

 गंगोत्रीकी  ओर  नहीं  देखा  है|  प्राकृतिक  वातावरण  को  देखिए  ।  भोपाल  गैस  दुघंटना  के  क्या  वे

 कुछ  बुद्धिमान  हुए  हैं  ?  मेरी  छोटी  बेटी  ने  एक  दिन  मुझसे  पूछा  :

 ]

 वे  फिर  श्रीराम  की  फंक्ट्री  को  चालू  करने  जा  रहे

 थी  भ्रजय  मशरान  :  उसने  गलत  व्यक्ति  से  पूछा  ।

 संयद  शाहबुह्ोत  :  बदकिस्मती  से  पापा  की  हैसियत  से  वह  गलत  व्यक्ति  रखती  हैं  सभापति

 वे  पूछते  हैं  आप  खर्चे को  कंसे  पूरा  करने  जा  रहे  हैं  ?
 ”'

 यह  ठीक  प्रश्न  है ओर  देश को  कठिन

 निर्णय  लेने क ेलिए  तैयार  रहना  चाहिए  ।  लेकिन  ऊर्जा  की  खपत  को  कम  करने  का  निर्णय  क्या  ठीक

 है ?  क्या  विकास  ऊर्जा  की  खपत  पर  निर्भ  नहीं  है  ?  क्या यह  ऊर्जा  की  ख्वपत  विकास  का  मापदण्ड

 नहीं  है  ?  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  पिछले  एक  वर्ष  में  हमारे देश  में  ऊर्जा  उत्पादन  की  क्षमता  के
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 जज  ००  _  कथा  __

 योग  में  कोई  सुधार  हुआ
 है  ?  क्या  ट्रकों  में  भी  ड़  नियन्त्रण  करने  के  लिए  सार्वजनिक

 यात  प्रणाली में  कोई  सुधार  हुआ  है  ?  क्ष्या  देश  के  किसी  भी  भाग  में  बाढ़  नियन्त्रण  प्रणाली को
 क्रियान्वित  करने  में  कोई  प्रगति  हुई  है  ?  मैंने  उस  दिन  मन्त्री  जी  से  पू७  तो  उन्होंने  कहा  हमारौ  ऐसौं
 कोई  योजना  नहीं  बाढ़  को  प्रत्येक  क्षेत्र  में  तबाही  मचाने  हम  आवश्यक  राहत  पहुँची
 देंगे  परन्तु  बाढ़  नियन्त्रण  के  लिए  हमारे  पास  कोई  दीघंकालिक  योजना  नहीं

 हमने  बहुराष्ट्रीय  और  एकाधिकारियों  के  लिए  आपने  द्वार  खोल  दिये  उनको  सब  प्रकार
 की  स्वतन्त्रता  प्राप्त  तब  मशीनीकरण  उच्च  टेक्नालोजी  के  नाम

 मैं  नहीं  जानता  और  किन  क्षेत्रों  में  बिदेशी  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियों  को  लाने  के  लिए  मार्ग  प्रशस्त  किया
 जा  रहा  है  जिससे  हमारे  नवयुवकों  को  रोजगार  के  जो  थोड़े  बहुत  अवसर  प्राप्त  हैं  उनसे  उनको  वंचित
 किया  जा  सके  ।  क्या  यह  सच  नहों  है  कि  बक  क्षेत्र  भ्रष्टाचार  का  एक  समानाथंक  बने  गया  सभापति

 ग्रामीण  लोगों  के  लिए  कमजोर  वर्गों  के  युवकों  के  लिए  ऋण  देते  का  ढंग  एक  स्वांग  मात्र

 हमारे  ग्रामीण  पानी  के  लिए  प्यासे  हैं  ।  हमारे  ग्रामीण  भोजन  के  लिए  भूखे  हमारे  पास  पहनने
 के  लिए  कपड़े  नहीं  है  ।  हमारे  युवकों  के  पास  काम  नहीं  हमारे  लोगों  के  पास  मकान  नहीं  है  और

 हमारे  बच्चे  जिना  स्कूलों  के  हमारे  बीमार  बिना  अस्पतालों  के  हैं  ओर  वे  कहते  हैं  कि  हमारे  देश  ने

 उन्नति  की  है  ओर  सदी  की  ओर  बढ़  रहे  हैं  ।

 श्री  प्रजय  मुशरान  :  सभापति  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  बोल  चुके

 ]

 इनके  बाद  क्या  बोलेंगे  ?

 ]

 इतने  अधिक  तमाशे  के  बंद  बोलना  कठिन

 ...  श्री  बालकबि  बेरागो  :  माननीय  सभापति  सोमनाथ  जी  को  यह  पता  नहीं  है

 कि  इनके  बाद  भी  लोग  पैदा  हुए  हैं  और  इनको  चुनाव  में  हरा  चुके  हैं  ।

 पनुवाद  ]

 श्री  ग्रजय  मशरान  :  मेरे  आदरणीय  श्री  एडुआर्डो  फैलीरो  के  धन्यवाद  भ्रस्ताव का  मै

 समथथेन  करता  हूं  ।  और  मैं  इसका  समर्थन  इसलिए  नहीं  करता  हूं  कि  मैं  इसी  प  से  सम्बन्ध  रखता हूं

 जिसका  शासन  है  लेकिन  मैं  इसका  समर्थन  इसलिए  करता  हूं  क्योंकि  मुझ  दृढ़  वि  वास  यह  बहुत

 खेद  को  बात  है  कि  मेरे  आदरणीय  मित्र  जो  मुझसे  पहले  बोले  मुश्  उन  चार  अंधों  की  कहानी

 को  याद  दिलाई  है  जिन्हें हाथी  देखने  के  लिए  ले  जाया  गया  उनमें  से  एक  ने  हाथी  की  सूंड  को  छू
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 —
 ध्रजय  मुशरान

 के  बाद  कहा  कि  हाथी  पेड़  के  तने  ज॑सा  होता  है  उनमें  से
 एक  ने  जिसने  सने  पैर को  छुआ  ओर  कहा  कि

 हाथी एक  खम्भे  के  समान  होता  दूसरे  ने  उसकी  पूंछ  को  छूआ  और  कह  हाथी  रस्सी  जैसा  होता
 चौथे  ने  हाथी  की  पीठ  को  छुआ  और  कहा  कि  हाथी  एक  दीवार  की  तरह  होता  मेरे  आदरणीय

 मित्र  ठीक  इसी  तरह  के  रोग  से  पीड़ित

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  मेरे  एक  अन्धे  मित्र  ने  कहा  कि  वह  कांग्रेस  के  स्तम्भ  हैं  ।

 श्री  भ्रजय  मुशरान  :  सूंड  की  घटना  के  उपरान्त  वह  आपके  दल  को  ओर  देख  रहे  होंगे

 पिछला  वर्ष  अशांति  का  वर्ष  रहा  यह  एक  चुनोती  का  वर्ष  रहा  साम्प्रदायिक  लोगों  ओर

 उन  प्रवृत्तियों  क ेकारण  अशान्ति  रही  है  और  जिन  प्रकृत्तियों  को  हम  दबाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  और
 मेरे  मित्र  इन  प्रवत्तियों  को  देखना  नहीं  चाहते  यह  एक  ऐसा  वर्ष  था  जब  भारत  साम्प्रदायिक

 उन््माद  की  तबाही  के  दोर  से  गुजरा  ओर  राष्ट्र  विरोधी  दल  ओर  राष्ट्र  विरोधी  लोग  विभिन्न  संगठनों
 के

 रूप  में  उभरने  का  ओर  सत्ता  हथियाने  का  प्रयास  कर  रहे  मेरे  मित्र  भूल  जाते  हैं  अथवा  उन्होंने
 गत  वर्ष  राष्ट्रपति  द्वारा  दोनों  सदनों  को  दिए  गए  भाषण  को  नहीं  पढ़ा  राष्ट्र  के  नेता  अर्थात

 पति  ने  स्पष्ट  रूप  से  इस  बात  का  उल्लेख  किया  था  कि  वह  वर्ष  1985  में  सरकार  से  किस  बात  की
 आशा  करते  जो  नए  नेता  के  लिए  परीक्षा  की  घड़ी  थी और  यह  जनता  के  उस  विश्वास  के  लिए
 परीक्षा  की  घड़ी  थी  जो  चुनावों  के  दोरान  उत्पन्न  हुआ  ओर  जिसको  सत्तारूढ़  दल  द्वारा  देश  पर  अच्छे

 ढंग  से  शासन  करके  सच्चा  साबित  करना  है  ओर  मुझे  यहू  बात  कहते  हुए  गवं  है  कि  दल  के  नेता“+युवा
 नेता  ने  जिसे  श्री  शाहबुद्दीन  ने  युवराज  सुन्दर  युवराज  कहा  मुझे  बहुत  प्रसन्नता  है  कि  लोग  उसे

 सुन्दर  कहते  यह  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  उनसे  और  उनकी  सरकार  से  राष्ट्रपति  जिस  बात  की  आशा

 करते  थे  वह  उन्होंने  पूरी  कर  दी  प्रत्येक  विचार  को  एक  नीति  का  रूप  दिया  गया  है  ओर  प्रत्येक

 नीति  को  आरम्भ  किया  गया  है  और  प्रोत्साहन  दिया  गया  ह ैऔर  देश  सचमुच  एक  बेहतर  तथा

 सुब्यवस्थित  राष्ट्र  बन  रहा

 मुझे  मेरे  मित्र  माननीय  मेवा  सिंह  का  भाषण  सुनकर  बहुत  दुःख  वह  देश  के  शहीदों  को
 सिख  कह  रहे  वह  कह  रहे  थे  मरने  वाले  लोगों  में  इतने  सिख  अण्डमान  भेजे  जाने  वाले  लोगों
 में  इतने  सिख  थे  अण्डमान  में  अथवा  जलियांवाला  बाग  में  मरने  वालों  में  इतने  सिख  थे  ।  मैं  यह  बात
 रिकार्ड  में  लाना  चाहता  हूं  कि  वे  सिख  नहीं  वे  भारतीय  कोई  भी  देश  के  लिए  केवल  इसलिए
 नहीं  लड़ा  या  मरा  कि  वह  सिद्च  अथवा  ब्राह्मण  अथवा  दक्षिण  भारतीय  अथवा  मुसलमान  अथवा  किसी
 अन्य  सम्प्रदाय  का  इससे  हमें  इस  बात  का  संकेत  भिलता  है  कि  कौन-से  ऐसे  लोग  हैं  जिनके

 द्वाਂ  देश  में  यह  साम्प्रदायिक  प्रवृत्तियां  जोर  पकड़  रही  मेरा  अपना  विचार  यह  है  कि  इस  सरकार

 ने  देश  की  समाज  के  लोकतांत्रिक  मूल्यों  को  बढ़ाने  के  लिए  ऐसा  कार्य

 किया  है  जा  इन  स्थितियों  में  कोई  और  सरकार  नहीं  कर  सकती  श्री  शाहब॒द्दीन  कह  ते  हैं  कि  कुछ
 भी  नहीं  किया  गया  उन्होंने  ऐसी  तस्वीर  खींची  है  मानो  हम  सो  रहे  थे  ओर  वह  काम  कर  रहे  थे
 और  वह  हमें  ऐसा  करने  के  लिए  जगाते  आए  हैं  **
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 सेयद  शाहबुद्दीन  :  मैं  इन सबों  पर  नजर  रखे  हुए

 श्री  भ्रजय  मुशरान  :  वह  कैसे  जीते  हैं--हम  सब  जानते  हैं  ।  राष्ट्रपति  के  भाषण  में  गहरी  बिता
 व्यक्त को  गई  इसमें  कहा  गया  है  :  .

 राष्ट्रीय  एकता  के  लिए  खतरा  बनी  हुई  घामिक  रूढ़िवाद  और
 कट्टरपन  से  यह  खतरा  ओर  भी  बढ़ता  जा  रहा  है  ।''

 श्री  शाहबुद्दीन  क्या  आपने  सुना  है  ?  इस  प्रकार  की  प्रवृत्तियों  को  रोका  गया  और  यह
 काम  सरकार  और  उस  नेता  ने  किया  है  जिसको  आप  सुन्दर  युवराज  कहते  हैं  ओर  जिसको  देश  ने  नए
 नेता  के  रूप  में  स्वीकार  किया  उनके  नेतृत्व  की  परीक्षा  हो  रही  थो  और  वह  नेत॒त्व  की  इस  परीक्षा

 में  सफल  हुए  हैं  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  जो  नया  विधेयक  आप  ला  रहे  हैं  उसके  बारे  में  आपका  क्या  विचार

 श्री  प्रजय  मैं  उसके  विषय  में  भी  बात  करता  हूं  ।  विधेयक  को  आने  दीजिए  ।  हमारी
 परीक्षा  हो  रहो  हमारे  नेता  की  परीक्षा  हो  रही  युवा  पीढ़ी  की  परीक्षा  हो  रही  थी  और  हमें
 समर्थन  हेमारे  साथ  सहयोग  करने  की  बजाए  विपक्ष  ने  प्रत्येक  ऐसे  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  अवसर  पर
 नेतृत्व  को  गिराने  रा  प्रयास  किया  ह ैऔर  हम  इन  सभी  विपरीत  स्थितियों  के  बाव  जूद  सफल हुए

 जहां  तक  कानून  और  ब्यवस्था  का  सम्बन्ध  इस  विषय  में  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  पहले
 ही  उल्लेख  किया  गया  है  जिसके  लिए  हम  माननीय  राष्ट्रपति  जी  के  आभारी  उन्होंने  सरकार  द्वारा

 चलाए  गए  विभिन्न  कायेक्रमों  को  है  भौर  यह  इस  सदन  सरकार  के  पास  रिकार्ड  में  है

 कि  वह  सभी  कार्यक्रम  तथा  वायदे  पूरे  किए  गए  हैं  ।

 वे  असम  समझौते  और  पंजाब  समझोते  की  बात  करते  यह  एक  ऐसा  मामला  नहीं  है  जिसको
 आप  किसी  निर्घारित  तिथि  तथा  समय  तक  पूरा  कर  इसमें  अनेक  समस्याएं  अनेक

 समस्याएं  जो  समस्याओं  के  बढ़ने  से  उत्पन्न  होती  आज  यह  कहना  सम्भव  नहीं  है  कि  10  महीने  के

 बाद  असम  की  समस्या  क्या  होगी  ।  कितु  यदि  समस्या  कोई  और  मोड़  लेती  तब  सरकार  को  उस

 समस्या  की  ओर  ध्यान  होता  है  इसे  समस्या  के  प्रति  सजग  रहना  पड़ता  है  और  वह  योजना  या
 वाही  करनी  पड़ती  है  जिससे  देश  की  भलाई  हो  ।

 दूसरा  पहलू  जिसके  बारे  में  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  उल्लेश्व  किया  गया  है  ओर  जिसके  लिए

 हम  राष्ट्रपति  के  आभारी  वह  आथिक  दृष्टिकोण  सरकार  का  दृष्टिकोण  क्या  सरकारी

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  निजी  विपक्ष  और  सामान्य  जनता  उन  सबको

 वारी  क्या  होगी  ।  हम  जानते  हैं  कि धन  का  अभाव  हम  जानते  हैं  कि  चाहे  यह  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था

 हो  अथवा  ठोस  मुद्रा  में  लिया  गया  ऋण  चाहे  या  विदेश  से  सहायता  प्राप्त  की  मई  अथवा  जनता
 से  कुछ  राशि  प्राप्त  हुई  हो  ।  जनता  से  ली  गई  राशि  से  मेरा  अर्थ  करों  से  सरकार  ने  ही  बजट  सत्र

 से  पूर्व  कुछ  आवश्यक  बस्तुओं  के  मृल्य  बढ़ाने  का  निर्णय  लिया  माननीय  सदस्य  श्री  इन्द्रजोत
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 प्रजय  मुशरान  ]

 गुप्त  जी  ने  कहा  है  कि  यह  इस  सदन  को  सूचना  दिए  बिना  ही  किया  गया  मैं  इसका  विरोध  करता

 है  ।  यदि  यही  इरादा  होता  तो  बजट  सत्र  के  पश्चात्  वृद्धि  की  तब  इन्द्रजीत  गुप्त  जी  यह  कहते
 कि  मुल्यों  में  जो  वृद्धि  हुई  है  वह  इस  माननीय  सदस्य  की  उपेक्षा  करके  की  गई  ऐसा  नहीं  हुआ  है  ।

 मूल्य  में  बजट  सत्र  से  पूर्व  उचित  सोच-बिचार  के  पश्चात्  वृद्धि  की  गई  फिर  भी  यह  देखा  गया  कि

 मूल्यों  में  जो  वृद्धि  हुई  है  उससे  जनता  पर  भारी  बोझ  पड़ा  उसमें  कमी  की  गई  क्या  यह  साहसी
 सरकार  नहीं  है  जो  जनता  के  हित  के  लिए  बात  मानने  ओर  निर्णय  लेने  के  लिए  तेयार  है  ?  अपनी
 गलती  स्वीकार  करने  और  शीघ्र  इसकी  शुद्धि  करने  वाला  व्यक्ति  साहसी  होता  इसके  लिए  हमारे
 प्रधान  मन्त्री  बधाई  के

 पात्र  हैँ  ।

 अब  हम  योजना  के  लिए  अपने  संसाधनों  के  उपयोग  की  बात  करते  ऐसा  कहना  बहुत
 आसान  है  कि  हमें  अपनी  योजनाओं  को  अपने  संसाधनों  के  अनुरूप  ही  रखना  मेरा  अपना

 विश्वास  यह  है  और  विपक्ष  के  माननीय  सदस्य  भी  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  जब  तक  आप  बड़ी  योजनाएं

 नहीं  बनाएंगे  तब  तक  आप  बड़े  नहीं

 5.00  सण्प०

 मेरे  भित्र  श्री  गोस्वामी  जी  ने  कहा  है  कि  कोहिमा  में  कब्न  के  पत्थरों  प*  कुछ  लिखा  हुआ
 मैं  उनकी  शुद्धि  करना  चाहता  यह  कब्र  का  पत्थर  नहीं  यह  एक  युद्ध  स्मारक  है  जिस  पर  लिखा
 है  आप  घर  जाएं  तो  घर  वालों  से  हमारे  बारे  में  कहें  कि  उनके  कल  के  लिए  हमने  अपना  आज
 न््यौछावर  किया  यह  एक  ऐसी  अभिव्यक्ति  है  कि  हम  कुर्बानी  के  लिए  तंयार  हैं  किन्तु  समर्पण  के

 लिए  यदि  आप  आथ्िक  स्थितियों  के  सामने  समपंण  यदि  आप  धन  के  अभाव  के  सामने
 समर्पण  करेंगे  और  यदि  आप  अपनी  योजना  में  कटोती  करेंगे  तो  यह  आर्थिक  समर्पण  यदि  आप
 आज  थोड़ी-सी  असुविधा  से  मूल्यों  में  वृद्धि  करेंगे  तो  आप  हमारी  भावी  पीढ़ियों  के  लिए  एक  अच्छा
 भविष्य  बना  सकते  मेरा  विचार  है  कि  यह  बहुत  अच्छी  नीति  किसी  दिन  का  बलिदान
 समर्पण  से  अच्छा  है  ओर  आदर्श-वाक्य  में  यही  बात  संक्षेप  में  कही  गई  है  जो  गोस्वामी  जी  ने  कहनो
 चाही  कि  यह  दल  की  कब्र  का  पत्थर  आदि

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  पूर्ण  गम्भी  रता  से  उन  उपायों  के  बारे  में  सोचना  है  कि  हभ
 कितनी  बड़ी  योजना  बना  रहे  हैं  ओर  हम  कहां  जा  रहे  हमें  अपने  ही  देश  के  आस-पास  देखना

 कुछ  देश  ऐसे  हैं  जिन्हें  हमारे  हमसे  थोड़ा  पहले  और  हमसे  थोड़ा  बाद  में  स्वतन्त्रता
 झिली  ।  उनकी  स्थिति  क्या  है  ?  हमने  कंवल  तीन  दिन  पूर्व  अपने  एक  पड़ोसी  देश  में  लोकतमन्त्र  का
 मजाक  देखा  अरज  हमारे  लोकतन््त्र  में  सरकार  तीन  बार  बदल  चुकी  एक  सरकार  उत्के

 पश्चात्  दूसरी  सरकार  और  अब  तीसरी  सरकार  आई  है  और  हमने  सारा  काम  शान्ति  पूर्वक  लोक -
 तांत्रिक  ढंग  से  जिया  क्या  यह  दल  की  ही  शक्ति  नहीं  है  ?  मेरे  माननीय  मित्र  कहते  हैं  कि  कांग्रेस

 सरकार ने  पिछले  30  वर्षों  में  कुछ  नहीं  किया  क्या  यह  महान  योगदान  नहीं  पण्डित
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 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  से  लेकर  और  आज  हमारे  यवा  प्रधान  मन्त्री  तक  ?

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  पिछले  कई  वर्षों  से  कुछ  नहीं  किया  गया

 -  श्री  श्रजय  म॒शरान  :  यह  अत्यन्त  खेद  की  बात  है  कि  आप  मूल्यों  की  वृद्धि  के  विरुद्ध  प्रदर्शन

 करते  हैं  और  आपके  दंगों  और  विरोध  के  परिणामस्वरूप  सैंकड़ों  बसें  नष्ट  हो  जाती  आज

 डी०टी०्सी०  को  बहुत-सी  अतिरिवत  राशि  बसों  को  खरीदने  के  लिए  खर्च  करनी  पड़ेगी  जो  आपने

 नष्ट  की  अतः  मूल्य  वृद्धि  के  लिए  अप्रत्यक्ष  रूप  में  आप  जिम्मेवार

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  उनका  सम्बन्ध  इन्दिरा  कांग्रेस  के  साथ  है  ओर  वह  नेहरू  कांग्रेस  की

 बात  करते  क्या  उन्होंने  दल-बदल  कर  लिया  है  ?

 श्री  झ्जय  मुशरान  :  सभापति  अब  मैं  उन  योजनाओं  ओर  आकांक्षाओं  की  बात
 करता  हूं  जिनका  उल्लेख  राष्ट्रपत्ति  के  1986  के  अभि  में  किया  गया  मुझे  इस  पर  प्रकाश
 डालना  चाहिए  और  मुझे  कहना  चाहिए  कि  अभी  तक

 )

 ]

 श्री  बालकवि  बेरागी  :  सभापति  इस  देश  में  जब  भी  कोई-प्लान  पर  आता  है  तो  कहों
 न  कहीं  घंटी  बज  जाती  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  फैमिली-प्लानिंग  के  वक्त  भी  ऐसा  ही  तभी  तो  पापुलेशन  बढ़  गई  ।

 5.04  म०प०

 महोद्यय  पीठासीन  हुए  )

 श्री  बालकवि  बेरागी  :  घंटी  बजाना  अद्भुत  काम  घंटी  बजाकर  आप  खुद  ही  जा  रहे

 [  धरमुवाद
 ]

 श्री  क्रजय  मशरान  :  पांच  मिनट  के  लिए  व्यवधान  मुझे  पांच  मिनट  और

 मिलने  चाहिए  ।  अब  मैं  इस  पर  आता  हूं  कि  वर्ष  1986  में  राष्ट्रपति  इस  सरकार  से  क्या  आशा  करते
 मैं  बहुत  प्रसन्न  हूं  और  मैं  समझता  हूं  कि  पूरी  सम्मानित  सभा  इस  बात  पर.प्रसन्न  होगी  कि  ग्रामों

 में  पेप  जल  पूर्ति  को  प्राथमिकता  दी  गई  यह  ग्रामों  जिनका  प्रतिनिधित्व  करने  का  मुझे  गव

 एक  गम्भीर  समस्या  है
 ।  मैं  बड़े  नगरों  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  करता  यह  एक  ऐसी  समस्या  है

 जिससे  अधिकतर  ग्रामीण  महि  नाएं  प्रभावित  उन्हें  पानी  लाने  के
 लिए  बहुत  दूर  जाना  पड़ता  है

 ओर मुझे  पूरा  विश्वाप्त  है***
 )
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 —  जन  न्जजमिपपतनपपै

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  करता हूं  कि  वह  पीठ  को  सम्बोधित

 मैं  किसी  प्रकार  की  बात-चीत  नहीं  चाहता  उन्हें  बोलने  दीजिए  ।

 श्री  प्रजय  मुशरान  :  वह  बात-घीत  को  प्रोत्साहन  दे  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  इस  प्रकार  बात  कर  रहे  तो  यह  बात-चीत  है  ।

 श्री  ग्रजय  मुशरान  :  मैं  तीन  बातों  का  उल्लेख  करना  चाहता  सबसे  मैं

 महसूस  करता  हूं  कि  परिवार  नियोजन  को  वर्तमान  से  थोड़ा  अधिक  महत्त्व  दिया  यदि  आप

 आंकड़े  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बहुत  से  ऐसे  लोग  हैं  जिनके  परिवार

 नियोजित  नहीं  हैं  ऐसा  कुछ  परिस्थितियों  क ेकारण  हो  सकता  है  कितु  बहुत  से  लोगों  ने  जिन्होंने
 संख्या  के  सम्बन्ध  में  बहुत  विस्तार  किया  है  वह  उस  वर्ग  के  हैं  जो  गरीबी  की  रेश्वा  के  नीचे  गरीबी
 की  रेखा  से  नीचे  इन  लोगों  का  उद्धार  करने  के  लिए  हमारे  पास  गरीबी  दूर  करने  के  अनेक  कार्यक्रम
 रोग  का  इलाज  करने  के  बदले  रोग  के  कारणों  को  ही  दूर  क्यों  न  करें  ?  हमें  उन  लोगों  के  लिए
 वार  कल्याण  कार्यक्रम  तेजी  स ेचलाने  चाहिएं  जो  गरीबी  रेखा  से  नीचे  यह  राष्ट्रीय  अथंव्यवस्था
 के  लिए  सहायक  होगा  यदि  हम  गरीबी  दूर  करने  के  कायंत्रमों  से  सम्बन्धित  राष्ट्रीय  वित्तीय  नीतियों

 को  परिवार  नियोजन  कायंतक्रमों  के  साथ  जोड़  दें  ।

 अन्त  में  मैं  भूतपूर्व  सैनिकों  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कहता  चाहता  हूं
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  तो  समझने  योग्य  है  क्योंकि  आप  भूतपूर्व  सेनिक

 श्री  श्रजय  मुशरान  :  जब  किसी  आधिक  कार्यक्रम  पर  विशेष  जोर  देना  होता  है  तो  हम  सदा

 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  समाज  के  कमजोर  वर्गों  की  बात  करते  हमारे  देश

 में  लगभग  60  लाख  भूतपूर्व  सेनिक  हैं  तथा  यदि  आप  उनके  आश्रितों  तथा  भावी  आश्षितों  की  गिनती

 करें  तो  यह  संख्या  दो  करोड़  स ेअधिक  हो  जाती  यही  एक  निकाय  है  जो  कि  अत्यन्त  अनुशासित

 मुझे  विश्वास  है  कि  आप  मुझसे  सहमत  होंगे***

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  ।  जब  तक वे  कांग्रेस  में  सम्मिलित  नहीं  हो  जाते  हैं  ।

 श्री  झजय  मुशरान  :  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  अनुभव  करता  हूं  कि  जहां  भी  हम  कमजोर  वर्गों  के

 लोगों  की  चर्चा  करते  तब  हमें  भूतपूर्व  सैनिकों  को  बात  भी  करनी  क्योंकि  अपनी

 नात्मक  प्रवृत्तियों  के  कारण  उनको  ऊपर  उठने  ओर  चिल्लाने  के  अवसर  नहीं  मिल  पाते  उन्हें  लघु
 उद्योगों  में  एकमुश्त  अवसर  तथा  भूमि  दी  जानी  चाहिए  और  क्ृृषिगत  आवश्यक  वस्तुओं  के  लिए
 आर्थिक  सहायता  भी  ताकि  वे  अपनी  आध्थिक  स्थिति  सुधार  सकें  ।

 गह  मन्त्री  महोदय  यहां  उपस्थित  जहां  तक  प्रोटोफोल  का  सम्बन्ध  जहां
 तक  रक्षा  कामिकों  के  रुतबे  का  सम्बन्ध  वे  परम्परा  से  ही  पुलिस  कर्मियों  से  श्रेष्ठ  हैं  ओर  उन्हें
 उनका  देय  मिलना  आज  एक  ब्रिगेडियर  को  उपमहानिरीक्षक  पुलिस  के  समान  माना  जाता
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 है  जोकि  उचित  नहीं  तथा  जब  वह  परेड  अथवा  सरकारी  समा  में  जाता  है  तो
 डी०आई०जी

 से  वरिष्ठ  होते  हुए  भी  दूसरी.पंक्तित  में  बैठाया  जाता  दूसरी  पंक्ति  में  बेठाये  जाने  को  वह  प्रतिष्ठा
 को  ठेस  समझते  परन्तु  वह  बोल  नहीं  प्कते  क्योंकि  वह  सेना  अधिनियम  के  अधीन  भाते  हैं

 ।
 यह  एक

 पहलू  है  जिस  पर  मैं  समझता  हूं  कि  गृह  मन््त्री  महोदय  विचार  करेंगे  ।  25-30  वर्ष  पहले  जो  प्रोटोकोल
 )  सुरक्षा  सेनाओं  में  चालू  था  उसे  ही  लागू  क्रिया  जाना  क्योंकि  यदि  आप  अपने

 भूतपूर्व  सैनिकों  को  उचित  सम्मान  देंगे  तो  आपको  देश  की  सुरक्षा  सेनाओं  में  भर्ती  हेतु  सही  जवान
 आज  देश  में  सबसे  अधिक  संगठित  समाज  न  केवल  आप  अपितु  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  सभी

 माननीय  सदस्य  इससे  सहमत  होंगे  कि  सुरक्षा  सेवाओं  की  है  फिर  चाहे  वे  कार्यरत  सेवा  में  हों  अथवा

 भूतपूर्व  संनिक  अतः  सरकार  के  सभी  आध्िक  कायंत्रमों  उन्हें  निश्चित  रूप  से  अच्छा
 व्यवहार  दिया  जाना  चाहिए  ।

 मेरा  सम्बन्ध  देश  के  मध्य  भाग  से  है--भौगोलिक  दृष्टि  से  जबलपुर  भारत  का  केन्द्रीय  स्थल

 है  और  सर्वेक्षण  की  दृष्टि  से  मेरा  चुनावक्षेत्र  हमें  अनेक  प्राकृतिक  आपदाओं  का  साथना  करना
 पड़ा  -  हमें  तीव्र  शीत  लहंर  झेलनी  पड़ी  तथा  भारी  मात्रा  में  हमारी  फसलों  का  क्रमियों
 द्वारा  विनाश  को  सहन  करना  पड़ा  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  16  व्यक्ति  काल  कलवित  हुए  तथा  1647  पशु  मारे  गये  और  लगभग
 6000  एकड़  भूमि  पर  फसलें  नष्ट  हो  गांवों  के  कच्चे  मकान  पूरी  तरह  ध्वस्त  हो  गये  ।  मेरा

 कृषि  मन्त्री  से निवेदन  है  कि  कृपया  न  केवल  वहां  पर  शीघ्र  अध्ययन  दल  भेजें  अपितु  उन्हें  वित्तीय

 सहायता  भी  दें  क्योंकि  जो  सहायता  राज्य  सरकार  दे  सकती  थी  वह  दी  जा  चुकी  परन्तु  वित्तीय

 बाधाओं  के  कारण  वह  पूरी  तरह  अपर्याप्त  रही  आपके  माध्यम  से  मैं  सरकार  से  अपील  करता  हूं
 कि  तत्काल  सहायता  दें  तथा  अध्ययन  दल  भेजें  ताकि  सुपात्र  लोगों  को  बित्तीय  राह्ययता  मिल  सके  ।

 अन्त  मैं  एक  बार  फिर  जोर  देकर  कहता  हूं  कि  नये  नेता  तथा  नये  नेतृत्व
 का  सबसे  बड़ा

 योगदान  यही  है  कि  उसने  देश  की  राष्ट्रीयता  को  फिर  से  बहाल  कर  दिया

 एक  माननीय  सदस्य  :  श्रीमती  गांधी  के  बाद  ?

 श्री  श्रजय  मुशरान  :  कृपया  व्यवधान  न  मैंने  कभी  व्यवधान  नहीं  यह

 युक्त  नहीं  है  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  पारसी  के  रूप  में  बात  नहीं  करनी  चाहिए  तथा

 हमें  यह  याद  रखना  चाहिए  जो  कुछ  एक  उर्दू  कवि  ने  अपनी  शायरी  में  कहा  था  :

 ः
 खून  गिरा  सरहद  पर

 वह  खून  था  हिन्दुस्तानीਂ
 [  प्रनुवाद ]

 यह  सिख  का
 खून  नहीं  जो  कि  भारतीय  सीमा  पर  बहाया  गया

 -  यह  हिन्दुस्तानी  खून
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 श्री  डो०  पी०  यादव  :  माननीय  उपाध्यक्ष  सम्मानित  सोमनाथ  चटर्जी

 साहब  ओर  शाहबद्दीन  साहब  के  भाषणों  को  मैंने  बहुत  ध्यानपूर्वक  सुना  शाहबुद्दीन  साहव  का  भाषण

 सुनने  के  बाद  मुझे  ऐसा  लगा  जैसे  कि  एक  कलाकार  ने  अच्छी  तस्वीर  बनाकर  सामने  रखी  और  लोगों

 से  कहा  कि  इसमें  कोई  डिफेक्ट  तो  नहीं  उसने  तो  अपने  दिल  और  मन  से  उस  तस्वीर  को

 बनाया  वही  बात  उसने  कहा  कि  अगर  इसमें  कोई  डिफेक्ट  हो  तो  बता  बहुत  से  लोग  आए
 और  निशान  लगा  दिए---किसी  ने  कहा  कान  टेढ़ा  किसी  ने  कहा  आंख  खराब  किसी  ने  कहा  नाक

 ठीक  नहीं  किसी  ने  कहा  होंठ  खराब  हैं  और  शाम  आते-आते  हालत  यह  हो  गई  कि  लोगों  ने  उस
 तस्वीर  को  काला  कर  दिया  ।  दूसरे  दिन  उसी  कलाकार  ने  कहा  कि  भाई  आप  लोगों  ने  मिलकर  तस्वीर

 को  काला  कर  अब  एक  वेसी  ही  तस्वीर  आप  बना  दो  ।  तमाम  लोग  कोई  कहीं  से  क्ंची
 कोई  कहीं  से  पेंट  लाया  और  तस्वीर  बनाने  उन्होंने  काफी  कोशिश  की  लेकिन  उनसे  एक

 भी  तस्वीर  बन  नहीं  सकी  ।  यहां  भी  वही  स्थिति  है  कि  हमारे  विरोधी  दल  कोई  तस्वीर  तो  बना  नहीं
 सकते  हैं  लेकिन  तस्वीर  को  खराब  करने  में  सक्षम  जरूर

 प््प्िफपयथयी

 आज  श्री  राजीव  गांधी  भारत  के  प्रधान  मन््त्री  वे  कोई  नामिनेटेड  प्रधान  मन्त्री  नहीं
 )  वे  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  जमाने  में  ही  इस  सदन  में  चनतकर  आ  गए  थे  ।  इन्दिरा  जी  के

 बाद  जब  जनता  से  अपना  नेता  चुनने  के  लिए  कहा  गया  तो  401  लोक  सभा  के  सदस्य  कांग्रेस  पार्टी
 की  तरफ  से  चनकर  आए  और  उस  विशाल  बहुमत  ने  श्री  राजीव  गांधी  को  अपना  नेता  चुन  लिया  ।
 उस  समय  दुर्भाग्य  से  शाहबुद्दीन  साहब  भी  हार  गए  थे  ओर  हमारे  चटर्जी  साहब  भी  हार  गए  थे  लेकिन
 अब  चुनाव  में  वे  जीतकर  आ  गए  हैं  तो  कौन  मना  कर  गहा  है  ?  1984  में  भी  जनता  एक
 आदेश  था  ओर  एक  आदेश  यह  भी  )

 संयद  शाहबुद्दीन  :  एक  साल  में  ही  तस्वीर  बदल  गई

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  आप  लोगों  से  हिन्दुस्तान  की  तस्वीर  बन  तो  पाई  है  और  न
 कोई  तस्वीर  बनाई  इसलिए  आप  तस्वीर  को  बिगाड़ने  की  कोशिश  भी  मत  कीजिए

 यह  जो  आपने  कहा  कि  पिछले  एक  साख  में  हमने  कुछ  नहीं  किया  तो  यह  कहना  बड़ा  आसान
 हमारी  सिविलाईजेशन  एक  500  हजार  साल  या  5  हजार  साल  की  पुरानी  है--मैं

 सोजिकल  हिस्ट्री  में  नहीं  जाना  चाहता  लेकिन  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इतिह/स  एक  साल  में  नहीं
 उसमें  बड़ा  समय  लगता  इतिहास  फिरकापरस्ती  या  उन्माद  फैलाने  से  नहीं  बना

 इतिहास  बनाने  के  लिए  विचार  संयम  ज्ञान  दूरदृष्टि  चाहिए  ओर  पक्का
 इरादा  श्री  राजीव  गांधी  की  सरकार  में  और  राजीव

 जी
 में  पक्का  इरादा  विश्वास  है  कि

 उनके  नेतृत्व  में  हम  एक  नया  इतिहास  बनाएंगे  ।

 1977  में  लोगों  ने  गुस्से  में आकर  आपको  शासनारूढ़  कर  दिया  ।  आपको  छठी  प्लान  बनानी
 थी  लेकिन  आप  छठी  प्लान  का  ड्राफ्ट  फर्र्ट  इयर  में  नहीं  बना  रूह  दिया कि  रोलिग  प्लान  कर
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 अजय  कि  की

 श्री  मोरारजी  देसाई  उस  वक्त  प्राइम  मिनिस्टर  थे  और  उन्होंने  कह  दिया  कि  प्लान  को  रोल  कर
 दो  और  उसको  रोल  कर  दिया  रोल  करने  के  एक  साल  बाद  क्या  हुआ  ?  यह  कहा  गया कि
 इसको  और  रोल  करो  ओर  दूसरे  साल  भी  उसको  रोल  कर  दिया  और  छठी  प्लान  का  डाकूमेंट  तक
 आप  तैयार  नहीं  कर  सके  ।  आप  इसको  1979-80  में  तंथार  नहीं  कर  सके  ।  इसमें  दोष  किसका
 क्या  यह  दोष  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  का  था  या  श्री  राजीव  गांधी  का  है  या  डी०  पी०  यादव  का

 नहीं  ॥  आपकी  दुलमुल  नीति  के  कारण  ऐसा  हुआ  आपमें  तस्वीर  बनाने  की  क्षमता  नहीं  है
 आपमें  तस्वीर  बनाने  की  कला  नहीं  इसलिए  आपने  रोलिग  प्लान  कर  दी  और  आप  कुछ  नहीं  कर

 सके  ।  इस  बात  को  आपको  स्वीकार  करना  जब  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  फिर  सत्ता  में  तो
 छः  महीने  के  अन्दर  प्लान  डाकूमेंट  तंयार  हुआ  और  देश  के  सामने  यह  चीज  आई  कि  हमारी  प्रगति
 और  विकास  की  रूपरेखा  यह  यह  सही  है  कि  बहुत  जगह  हमें  सफलता  मिली  ओर  कुछ  जगह
 नहीं  मिली  और  1985-86  के  दर्म्यान  सातवीं  फाइव  इयर  प्लान  जिस  प्रकार  से  प्रीपेयर  को  गई
 आप  तो  इन्डियन  फ़ोरेन  सबिस  के  एक्स  आदमी  कम  से  कम  अपने  कलेजे  पर  हाथ  रखकर  पृछिये  कि

 प्लान  डाकमेंट  में  कोन  सी  खामी  जिसको  आप  पसन्द  नहीं  करते

 संयद  शाहबुद्दीन  :  पैसा  नहीं

 क्री  डी०  पी०  यादव  :  पैसा  नहीं  तो  इसमें  दोष  सत्ताधारी  दल  का  ही  नहीं  विरोधी

 दलों  का  भी  है  ।

 श्री  बालकवि  बैरागी  :  आपने  गलती  से  यह  कह  दिया  कि  कलेजे  पर  हाथ  रख  कर

 इनके  कलेजा  ही  नहीं  है  ।

 शो  डी०  पो०  यादव  :  किसी  चोज  को  शेप  देने  की  क्षमता  इनमें  नहीं  है  और  उसके  लिए

 दृड़प्रतिज्ञा  चाहिए  और  जिस  सरकार  में  यह  नहीं  वह  सरकार  अच्छो  नहीं  ह्टीं  है  । इती लिए  जनता

 सरकार  अच्छी  नहीं  थी  और  क्योंकि  हमारी  सरकार  में  दुढ़  प्रतिज्ञा  है  और  यह  पक्का  इरादा
 रखने  वाली

 सरकार  इसलिए  यह  अच्छी  सरकार

 अब  जहां  तक  एक  साल  का  सवाल  एक  साल  में  कोई  हाइडिल  पाबर  सुपर  पावर

 प्रोजेक्ट  या  इरीगेशन  का  प्रोजेक्ट  बनने  वाला  नहीं  है  ।

 श्षेयद  ज्ञाहबुद्दीन  :  मंडल  कमीशन  की  रिपोर्ट  तो  आ  सकती

 क्षो  डो०  पो०  घादब  :  मंडल  कमीशन  की  रिपोर्ट  भी  आ  रही  मैं  आपसे  सहमत  हूं  कि

 सरकार  में  कुछ  खामो  हो  सकती  है  लेकिन  यह  मतलब  कभी  नहीं  होता  है  कि  पूरे  देश  में  एक  ऐसा

 वातावरण  पैदा  कर  दिया  जाए  कि  कोई  सरकार  है  ही  आप  सरकार  «  नाने  में  सक्षम  नहीं

 तो  यह  जो  डेस्पोर्डेसी  और  डिफीटिस्ट  टेन्डेंसी  इंजेक्शन  इस  देश  में  लगाया  जा  रहा  सवा  साल

 के  बाद  छोटी-छोटी  बातों  को  इससे  कम  से  कम  आपको  बचना  चाहिए  ओर  मुझे  भी  बचना

 हाहिए  ओर  भगवान  के  अल्लाह  के  लिए  आप  इससे



 लक  हू
 राष्ट्रपति  क ेअभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  26  1986

 डो०  पी०  यादव  ]

 ओ

 शिक्षा  के  ऊपर  थोडा  सा  अध्ययन  मेरा  भी  है  और  मैंने  शिक्षा  मन्त्रालय  में  छः  साल  बैठकर
 देखा  आज  शिक्षा  में  आमूलचूल  परिवर्तन  की  बात  कही  जा  रही  आप  याद  रखिये  कि  1974
 में  आपने  कहा  था  कि  में  आमूलचुल  परिवर्तन  करो  और  दीवारों  पर  बड़े-बड़े  लफ्जों  में  लिखा  गया
 था  कि  शिक्षा  में  बदलाव  1977  में  आप  बदलाव  नहीं  ला  1978  में  नहीं  ला  सके  और

 1979  में  नहीं  ला सके  ।  तीन  साल  में  आप  नहीं  ला  तो  पांच  साल  में  हम  भी  नहीं  ला  सके  |
 आप  अपनी  गलती  को  मानने  को  तैयार  नहीं  शिक्षा  का  जहां  तक  सवाल  मैं  एक  चीज  जरूर
 आपको  पढ़कर  सुनाना  चाहूंगा  ।  इस  देश  में  सारे  लोगों  को  इस  बात  को  समझाइये  कि  1950  में  शिक्षा
 के  क्षेत्र  में  हम  कहां  थे  और  अब  1986  में  कहां  हमारो  क्या  खाभियां  अगर  बिहार  की  शिक्षा
 छराब  तो  1980  से  लेकर  1986  तक  सी  ०  पी  ०  एम०  की  सरकार  पश्चिम  बंगाल  में  वहां  की

 शिक्षा  की  हालत  बहुत  अच्छी  नहीं  वहां  पर  स्ट्राइक्स  हो  रहे  हैं  और  प्राइमरी  स्कूलों  की  हालत
 ज्यादा  खराब  है  वनिस्पत  बिहार  मध्य  प्रदेश  के  ओर  उत्तर  प्रदेश  के  *  मैं  बंगाल  से

 ग्रेजुएट  हूं  और  बंगाल  से  मेरा  लगाव  मैं  कलकत्ता  यूनिवर्सिटी  का  ग्रेजुएट  इस  देश  में  जब  कभी
 गणना  का  सवाल  उठता  तो  मैं  आपको  वताऊं  कि  आप  1950-51  की  फीगस  उस  समय

 प्राइमरी  स्कूलों  की  संख्या  2  लाख  96  हजार  थी  ओर  अब  प्राइमरी  स्कूलों  की  संख्या  5  लाख  50

 हजार  उस  समय  मिडिल  स्कूलों  की  संख्या  13,596  थी  और  आज  वह  संख्या  बढ़कर  1  लाख

 40  हजा र  हो  गई  हायर  सेकेण्डरी  स्कूल  7,288  थे  व ेआज  60  हजार  आदटू  कामर्स  और

 साइंस  कालेज  548  वे  अब  3,500  टेक्निकल  कालेज  147  वे  अब  1,500

 ट्यों  की  संख्यां  28  आज  उनकी  संख्या  135  यह  क्या  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  हमने  कम  तरक्को

 की  है  ?

 सोमनाथ  जी  चटर्जी  चले  मैं  उनको  बताना  चाहता  था  लेकिन  रिकार्ड  के  लिए कह दि  ह्

 दूं  कि  इस  देश  में  एनरोलमेंट  आफ  स्टूडेंट्स  13  करोड़  20  लाख  के  आसपास  हैं  ।

 इस  देश  के  बारे  में  कहा  जाता  है  कि  यहां  इल्लीट्रेटों  की  संख्या  बहुत  जहां  इस  देश में

 इल्लीद्रेंटों  को  संख्या  बहुत  है  वहां  इस  देश  में  लिट्रेटों  की  संख्या  भी  विश्व  में  सबसे  ज्यादा  हमारे  देश
 |  78  करोड़  के  आस-पास  है  जबकि  इस  देश  में  लिट्रेटों  की  संख्या  36  करोड़  के  आस-पास

 हम  कंसे  इस  बात  को  मान  लें  कि  हमारे  यहां  इल्लीट्रेट  बहुत  आप  इस  बात  को  नहीं
 बात  का  प्रचार  नहीं  करते  कि  हमारे  देश  में  लिट्रेट  भी  बहुत  आप  लोगों  को  डिमोरेलाईज

 लिए  यह  सब  नहीं  कहते  कि  आज  हमारे  देश  में  13  करोड़  20  लाख  बच्चे  शिक्षा  पा  रहे

 संयद  शाहबुह्दीन  :  आप  यह  क्यों  नहीं  देखते  कि  हमारे  यहां  उस  वक्त  क्या  आबादी  आज
 कितनी  अनपढ़ों  की  आबादी  है  ?

 कक

 श्री  डी०  पो०  यादव  :  आबादों  की  बात को  ले  उस  वक्त  हमारे देश  में  2  करोड़
 40  लाख  बच्चे  थे  जो  शिक्षा  पा  रहे  उस  वक्त  की  आबादी  के  हिसाब  से  अब  4  करोड़  80  लाख

 ye

 300
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 बच्चे  होने  र्चाए  थे  लेकिन  आज  शिक्षा  पाने  वाले  बच्चों  की  संख्या  13  करोड़  20  लाख  है  ।  क्या  यह
 प्रगति  नहीं  है  ?  अगर  यह  प्रगति  नहीं  है  तो  फिर  प्रगति  क्या  होती  है  ?

 आप  कहते  हैं  कि  शिक्षा  में  आवंटन  की  बहुत  कमी  मैं  कहता  हूं  कि आवंटन  की  कमी  नही
 आप  इस  चीज  को  आंखों  से  नहीं  देखना  चाहते  हैं  या  देख  नहीं  सकते  आप  शिक्षा  में  आवंटन

 को  देखिए  |  सन्  1950-51  में  हम  शिक्षा  पर  मात्र  114  करोड़  रुपये  खर्च  करते  थे  आज  शिक्षा  पर

 6  हजार  करोड़  रुपये  खर्च  फर  रहे  जब  हम  इतना  रुपया  सालाना  शिक्षा  पर  खच  कर  रहे  हैं  तो
 आप  कैसे  क्षावंटन  की  कमी  कहते  हैं  ।  हम  अपनी  राष्ट्रीय  आय  में  से  इतना  पैसा  शिक्षा  पर  खर्च  कर  रहे

 अब  अगर  शिक्षा  के  लिए  पैसा  बढ़ाने  की  बाद  की  जाए  तो  हमें  बिजली  में  कटौती  करनी  पड़ेगी
 या  अपने  हेल्थ  प्रोग्राम  में  से  कटौती  करनी  पड़ेगी  ।  आखिर  जो  हमारी  योजना  बनती  है  वह  सब

 टिकल  केलकुलेशन  करके  ही  बनती  योजना  आयोग  यह  सब  करके  ही  योजना  बनाता  है  ।

 भारत  सरकार  की  योजना  आयोग  की  सलाहकार  समिति  उसमें  विरोधी  दल  के  मुश्किल
 से  एक  या  दो  सदस्य  भाते  होंगे  ।  दुर्भाग्य  यह  है  कि  योजना  आयोग  की  सलाहकार  समिति  में  विरोधी

 दल  के  लोग  बंठेंगे  फिर  चाहेंगे  कि  शिक्षा  पंर  ज्यादा  आवंटन  हो  तो  यह  सब  कंसे  होगा  ।  कंसे

 बढ़िया  योजना  कैसे  हम  अधिक  आवंटन  की  उम्मीद  कर  सकते

 शिक्षा  फे  बारे  में  मैं  आपको  शिक्षा  के  लिए  सबसे  महत्वपूर्ण  शिक्षक  होता  सन्
 1950-51  में  मुश्कित  से  4  लाख  शिक्षक  थे  आज  38  लाख  शिक्षक  आज  इस  देश  में  13  करोड़
 20  लाख  6  हजार  करोड़  रुपये  का  सालाना  5  लाख  50  हजार  प्राइमरी  स्कूल  क्या
 यह  हमारी  कम  उपलब्धि  है  ?

 यह  है  हमारी  उपलब्धि  ।  फिर  भी  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  कुछ  खामियां  हैं  जिनको  कि  पाटना

 वे  कैसे  पाटी  इसके  लिए  आपको  और  हमको  बैठकर  विचार  करना  होगा  कि  वे  कैसे  पाटी

 केवल  यह  कह  देने  से  काम  नहीं  चलेगा  कि  सरकार  नालायक  या  शिक्षा  मन्त्रालय  नालायक

 जहां  तक  शिक्षा  में  आमूलचूल  परिवर्तन  की  बात  है  उसके  लिए  हम  सबको  बैठकर  सोचना

 होगा  और  मेरे  जैसे  देह  ती  व्यक्ति  को  भी  अपने  साथ  बिठाकर  सोचना  होगा  ।  शिक्षा  को  यहां को
 जन-भावनाओं  से  जोड़ना  होगा  ।  इसके  लिए  शिक्षा  मन्त्रालय  में  एक  गहन  अध्ययन  किया  जा  रहा

 हम  सब  लोग  उस  अध्ययन  में  पार्टनर  होंगे  । हूम  सबको  उसमें  हिस्सा  लेना  मैं  आपको  इन्वाईट

 करता  हूं  कि  आप  उसमें  हिस्सा  योजना  आयोग  में  भी  उस  पर  डिब्रेट  चल  रही

 सारे  देश  में  पहली  बार  एक  स्टेटस  रिपोर्ट  तैयार  की  गई  है  और  लोगों  को  दी  गई  उस

 रिपोर्ट  को  अगर  आप  पढ़ें  उसे  पढ़ने  में  आलस्य  करें  और  फिर  कहें  कि  सरकार  सब  कुछ  करे  तो

 यह  नहीं  हो  सकता  है  ।  सरकार  साधन  जुटा  सकती  साधन  का  इन्जेक्शन  अ।पके  दिप्राग  में  नहीं दे
 सकती  वह  हमको  और  आपको  करना  ठीक  लिमिटेड  साधन  लेकिन  राज  पों  को  हम

 क्या  मदद दे  रह ेहैं  इसका  ढाकूमेंट  हमारे  पास  मैं  एक  उदाहरण  देकर
 इतना  ही  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  सिक्स्थ  प्नान  में  आई०  आर०  डी०  पी०  जो  स्कीम  है  उसका  टारगेट  बनाया  गया  1500
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 डी०  पी०  यादव  ]

 रुपये  1980-85  के  भारत  सरकार  का  इरादा  अगर  खराब  होता  कि  राज्य  सरकार  को  पंसा

 हम  नहीं  देना  चाहते  तो  सिर्फ  टारभेट  बनाकर  छोड़  दिया  पैसा  कम  दिया  लेकिन  दिया

 कितना  1766.81  करोड़  ।  इसका  मतलब  है  कि  कोताही  या  खामी  या  कोई  कंजूसी  उसमें  नहीं  की

 जब  गरीबों  का  चेहरा  दिखाई  देता  है  तो  फिर  ज्यादा  नहीं  सोचा  जहां  1,500  00  करोड़  रु०

 टारगेट  में  रखा  गया  था  वहां  1,766  करोड़  रुपया  दिया  गया  और  1,766  करोड़  रुपया  देने  के  बाद

 मैं  आपको  यह  उम्मीद  थी  कि  राज्य  सरकारें  पूरा  खर्च  लेकिन  ऐसा  नहीं
 इस  मामले  में  बिहार  भी  बदताम  है  और  बंगाल  के  बआरे  में  ममता  जी  बता  बंपाल  सहित  जो

 हमने  1,766  करोड़  रुपया  दिल्ली  से  राज्यों  को  भेजा  उसमें  से  1,661  करोड़  ही  खर्च  जो

 साधन  जुटाए  गए  उनको  तो  खर्च  करने  की  क्षमता  आपको  नहीं  ओर  साधनों  के  सम्बन्ध  में  बात  कर

 रहे  हैं  कि  साधनों  की  कमी  के  कारण  आर०  डी०  पी०  का  काम  ठीक  से  नहीं  चल  रहा  यह

 तोहमत  आप  केन्द्र  सरकार  पर  मत  यह  डाकूमेंट  देखिए  ।

 संयद  शाहबुह्दीन  :  वहां  भी  तो  आप ही  बेठे  हैं  ?

 श्री  डो०  पी०  यादव  :  यह  डाक्मेंट  आपके  पास  देखिए  ।

 श्रो  नारायण  चोबे  :  आपका  फंक्शन  केन्द्र  में  और  राज्य  में  बराबर

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  जी  आप  यहां  पर  1980  से  राज  कर  रहे  तो  राज्य  सरकार

 ज्यादा  खराब  है  बनिस्पत  दूसरे  के  ।  )
 ह

 इप्तमें  राष्ट्रपति  जी  ने  कुछ  तथ्यों  की ओर  इशारा  किया  मैं  उनको  बार-बार  दोहराना  नहीं
 लिखा  हुआ  डाकूमेंट  इसमें  राष्ट्रीय  एकता  की  बात  की  गई  राष्ट्रीय  एकता  की  ठकेदारी

 केवल  सत्ताधारी  दल  नहीं  ले  सकता  राष्ट्रीय  एकता  की  ठंकेदारी  में  आपको  भी  बराबर  साथ  देना

 पड़ेगा  ।  इसके  बगैर  राष्ट्रीय  एकता  कंसे  बनी  रहेगी  ।  केवल  बातों  से  ईमान  से  साथ  देना  होगा  ।

 कुछ  नीतियां  निर्धारित  की  गई  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  मैंने  आपसे  बात  की  ।  एक  नीति  है
 बंजर  भूमि  विकास  बोर्डਂ  की  जिस  लेण्ड  मास  में  324  मिलियन  हैक्टेयर  में  से

 124  मिलियन  हैक्टेयर  जमीन  बंजर  अगर  उसके  लिए  हम  नई  मजबूत  नीति  निर्धारित
 करें  ओर  इसके  लिए  राष्ट्रपति  जी  ने  आदेश  दिया  है  तो  कोन-सा  गुराह  किया  राष्ट्रपति  जी  ने

 ठोक  ही  कहा  लंण्ड  मास  का  एक  तिहाई  भाग  बंजर  है  ओर  उस  बंजर  भूमि  में  कंसे  उत्पादन
 किया  कंप्ते  उसका  विकास  इस  ओर  काय  करना  आवश्यक  श्री  शाहबुद्दीन  साहब  ने
 कहा  कि  हम  एकदम  गरीब  हो  गए  कुछ  नहीं  बड़ी  अच्छी  बात  आपने  कहा  है  कि
 बच्चों  को  खाना  नहीं  मिलता  यहां  से  खाना  विदेशों  को  जाता  1950  ईस्बवी  के  आसपात्त
 1948-49  या  50  में  जहां  मुश्किल  से  45  मिलियन  टन  गल्ले  का  उत्पादन  होता  था  वहीं  आज
 156-157  मिलियन  टन  बल्ले  की  पैदावार  आपके  सामने  है  या  नहीं  ?
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 संयद  शाहबुद्दीन  :
 फिर

 भी  लोग  भूखे  क्योंकि  गल्ला  सड़  रहा  है  ।

 ओर  डो०  पो०  यादव  :  मन  भूखा  दिल  में  भूख  विश्वास  भूखा  रहेगा  तो
 आपकी  भूख  भी  रहेगी  ।

 है

 योजना  में  परिवर्तन  लाया  गया  5  साल  की  योजना  जो  बनी  है  इसके  लिए  जो  प्रास्पेक्टिव
 बना  है  वह  ।5  साल  का  प्रास्पेक्टिव  बना  15  साल  के  प्रास्पेक्टिव  को  5  साल  में  एडज  स्ट  किया
 गया  है  जिससे  कोरिलेशनशिप  में  आसानी  हो  |  मैं  दो-तीन  मिनट  उपाध्यक्ष  महोदय  और  लंगा  |

 जन  र

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  विज्ञान  का  विद्यार्थी
 हूं  इसलिए  इस  बारे  में  अवश्य  कुछ  कहना  चाहता

 कुछ  लेबोरेट  रीज  में  आता-जाता  रहा  मन  प्रसन्न  हो  जाता  है  जब  मैं  देखता  हूं
 कि  भारत  का  विज्ञान

 अपने  परों  पर  खडा  हो  गया  है  '  हमारी  सबसे  बड़ी  आवश्यकता  थी  कि  भारत  का  विज्ञान  और  भारत
 की  टेवनालाजी  अपने  पैरों  पर  खड़ी  हो  आज  परमाण  क्षेत्र  में  भारत  ने  इस  बात  को  दिखा  दिया
 है  कि  हम  अपने  पैरों  पर  खड़े  हमारा  डिजाइन  हमारा  अपना  कन्सट्रक्शन  होगा  और  जेन  रेशन
 अपनी  होगा  ।

 पोखरन  के  परीक्षण  ने  और  सी०  वी०  रमन  द्वारा  और  मेघनाथ  साहा  द्वारा  स्थापित  की
 गई  इंस्टीट्यूट  आफ  न्यक्लियर  इंडियन  एसोसिएशन  फार  दी  कल्टीवेशन  आफ  साइन्स
 तथा  बोस  रिसच  इंस्टीट्यूट  में  से  निकले  हुए  35  से  45  साल  के  युवा  व॑ज्ञानिकों  ने

 परमाणु  शबित  का
 उत्पादन  करके  यह  बता  दिया  है  कि  भारत  विश्व  में  पांचवे  या  छठे  स्थान  पर  क्या  यहें  गोरव  की
 बात  नहीं  चालकविहीन  टारगेट  एयरक्राफ्ट  का  निर्माण  भी  हो  रहा  )

 संयद  शाहबुद्दीन  :  कितने  सालों  की  दास्तान  सुना  रहे  हैं  ।

 श्री  डी०  पो०  यादद  :  देश  को  विश्वास  चाहिए***

 संयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  एक  साल  में  हुआ  है  ।

 श्री  डी०  पो०  यादव  :  जब  सन्  7  से  80  तक  नहीं  हुआ  तो  एक  साल  में  भी  नहीं  होगा  ।
 मैं  ज्यादा  विस्तार  में  नहीं  जानना  चाहूंगा  ।  इतना  ही  कहूंगा  कि  देश  में  जो  फिप्तीपेरस  टैन्डेन्सीज  बढ़

 हैं  या  जो  रीजनलिज्म  या  सब-नेशनलिज्म  इस  देश  में  उभर  रहा  है  उस  पर  सख्ती  से  कार्यवाही  करने
 की  आवश्यकता  उन  सबको  मिल-जुलकर  दबाने  की  आवश्यकता  अपने  क्षेत्र  की  बात  इस

 समय  नहीं  कहना  चाहूंगा  क्योंकि  क्षेत्र  वाले  कहेंगे  कि  देश  की  बात  के  साथ  क्षेत्र  की  बात  भी  होनी

 शाहबुद्दीन  साहब  से  निवेदन  करूंगा  कि  इस  बात  पर  बोट  दीजिए  कि  बिहार  जैसे

 फिजीकल  बैकवर्ड  इसको  कहता  उत्तर  बिहार  में  लेटरल  रोड  प्रोजेक्ट  को  डवलप  करने  के  लिए

 सेन्ट्रल  सैक्टर  की  स्कीम  फारबिसगंज  से  दरभंगा  तक  बननी  मोक्ामा  से  लेकर  फरक्का  तक

 275  किलोमीटर  गंगा  की  लम्बाई  वह्मां  पर  एक  भी  पुल  नहीं  भारत  सरकार  को  इस  बात  पर

 विचार  करना  चाहिए  कि  गंगा  में  भागलपुर  में  जहां  कहीं  फिजीबिलिटी  रिपोर्ट
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 डी०  पो०  यादव  ]

 यह  पुल  हमको  बिहार  की  प्रगति  के  लिए  मिलना  जमालपुर  में  120  साल  पुराना  रेल  का
 कारखाना  उसकी  प्रगति  के  लिए  अधिक  से  अधिक  साधन  मिलने  कहलगांव  सुपर  थर्मल
 वावर  स्टेशन  पिछड़े  हुए  इलाके  में  मारत  सरकार  ने  उसको  त्वरित  गति  से  लगाने  की

 कता  है  ।  जहां  तक  मण्डल  कमीशन  को  रिपोर्ट  और  एस०  सी०  एस०  टी०  के  हितों  का  सवाल  है  और

 उनकी  रिपोर्ट  का  सवाल  मैं  भी  उसके  समथथंन  में  उन्हें  अधिक  से  अधिक  सुविधाएं  मिलनी
 रिपोर्ट  भी  जल्दी  लागू  होनी  जल्दी  से  जल्दी  नेशनल  कंसेन्सस  हो  और  सारे  दल  के

 लोग  बैठकर  विचार  इन  शब्दों  के  साथ  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  पर  जो  घनन््यवाद  प्रस्ताव

 पेश  किया  गया  उसके  लिए  धन्यवाद  देता

 [  भ्रगुवाद  ]

 उपाध्यक्ष  भहोवय  :  प्रत्येक  सदस्य  केवल  अपने  क्षेत्र  की  ही  परियोजना  की  बात  कर  रहा
 वे  देश  के  अन्य  भागों  को  भूल  रहे  राष्ट्रीय  एकता  की  क्या  स्थिति  है  ?

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  नहीं  ऐसी  बात  नहीं  है  मैंने  परे  देश  से  सम्बन्धित  सभी  मामले

 छठाए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कुलनदईवेलू  ।

 क्री  पी०  कुलनदईबेलू  :  मैं  तथा  सभा  के  अन्य  राष्ट्रपति  द्वारा
 आठवीं  लोक  सभा  में  दूसरा  अभिभाषण  देने  क ेलिए  उनके  आभारी  मैं  समझता  हूं  कि  पहले  तथा

 दूसरे
 वई  में  काफी  अन्तर  पहले  वर्ष  के  अभिभाषण  की  गुणवत्ता  थी  तथा  अंग्रेजी  में  केवल  आठ  पृष्ठ

 थे  और  मुख  पृष्ठ  का  रंग  बहुत  गहरा  इस  वर्ष  के  अभिभाषण  में  पृष्ठों  की  संख्या  अधिक  इसमें
 12  पृष्ठ  रंग  भी  अब  फीका  पड़  गया  है  '

 इसका  आकार  तो  बढ़  गया  परन्तु  गुणवत्ता  यही  मुख्य  बात  1985  और  1986
 में  अन्तर  यह  है  1985  में  उन्होंने  दस  नियमों  को  लिया  1986  में  केवल  पांच  ही  रह  गए
 इस  प्रकार  नियमों  की  संख्या  भी  10  से  घटा  कर  5  कर  दी  गई  मैं  राष्ट्रपति  से  यह  तो  उम्मीद  नहीं
 करता  कि  वह  इन  परियोजनाओं  का  विश्वकोष  पेश  परन्तु  राष्ट्रपति  को  बजट  से  पूर्य  प्रथम

 सूचना  प्रतिवेदन  तो  पेश  करना  चाहिए  मैं  देखता  हूं  कि  अभिभाषण  में  किसी  भी  नई  योजना  का
 उल्लेख  नहीं  है  -  सभी  योजनाएं  वही  है  जो  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  समय  में  अर्थात  20  सृत्रीय

 आर०एल०  ई०  जी०  एन०आर०ई०पी०  |  तथा  आई०  आर०डी  ०पी  ०  ।  ये  सभी  कार्य

 क्रम  4  या  5  वजन  पूर्व  भली  प्रकुर  शुरू  हो  चुके  थे  । जनता  सरकार  के  समय  भी  ये  इस  अभिभाषण
 में  कोई  काग्रेक्रम  जोड़ा  नहीं  मैं  इस  सभा  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रपति  के
 भाषण  में  आम  बजट  आने  से  पूर्व  उन्हें  कुछ  नई  योजनाओं  की  व्याब्या  करनी  नदियों  के

 राष्ट्रीयररण  तथा  अन्तर-राज्पीय  जल  विवादों  का  उल्लेख  नहीं  किया  कई  दशकों  से है  औऑ
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 *राज्यीय  जल  समस्याएं  विद्यमान  हमारे  प्रधान  मन्त्री  के  सत्ता  में  आते  ही  स  मस्याएं  समाप्त  हो  जानी
 चाहिए  थीं  ।  परन्तु  समस्याएं  उसी  रूप  में  बनी  यहां  तक  कि  गंगा  के  कावेरी  और  गोदावरी
 सम्पर्क  योजना  का  भी  अभिभाषण  में  उल्लेख  नहीं  हुआ  |  गरीबी  दूर  करने  की  किसी  योजना  का  भौ
 उल्लेख  नहीं  हुआ  अभिभ्गषण  में  पहले  वाले  कारयेक्रमों  को  ही  दिया  गया  गरीबी  उन्मूलन
 कै  लिए  कोई  नई  योजना  शुरू  नहीं  की  गई  ।  किसानों  को  उनकी  उपज  के  आश्वासित  मूल्य  का  उल्लेख

 नहीं  हुआ  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  अभी  भी  प्रधान  मन्त्री  महोदय  ने  नये  मन्त्रियों  का  परिचय  कराया

 हैं  ।  उन्होंने  इतना  ही  किया  मैं  कह  सकता  हूं  कि  नये  मम्त्रियों  में  कई  आम  निर्वाचन  में  पराजित

 हुए  थे  तथा  उन्हें  अप्रत्यक्ष  रूप  से  लाया  गया  मैं  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  के  उस  समय  के  कथन
 जबकि  वे  सत्ता  में  उद्धत  करना  चाहता  हूं  :

 व्यक्तियों  को  पीछे  के  दरवाजे  से  सत्ता  के  गलिहारे  में  नहीं  लाना  चाहता  जंबंकि
 उनका  प्रवेश  मुख्य  द्वार  से  रोक  दिया  गया

 वास्तव  में  हमारे  प्रधान  मन््त्री  महोदय  अपने  नाना  के  पद्चिद्धों  पर  चलना  चाहते  वह
 अपनी  माता  के  पदरचिह्नों  पर  चलना  चाहते  परन्तु  वास्तव  में  लोगों  को  पीछे  के  ररवाजे  से
 सत्ता  में  लाये  इस  तरह  की  बातों  को  समाप्त  किया  जाना  हमारा  सौभाग्य  है  कि  हमें  यूवा
 प्रतिभाशाली  तथा  प्रगतिशील  प्रधान  मन््त्री  प्राप्त  हुआ  हैः  लोग  चाहते  हैं  कि  इस  युग  इस  समय

 कुछ  नई  योजनाएं  शुरू  की  जानी  चाहिए  ।  परन्तु  नई  योजनाओं  का  कोई  उल्लेख  नहीं  हुआ

 मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  पार्टी  का  नैतिक  सूत्र  खो  जाता  है  तो  सभी  कुछ  समाप्त  हो  जाता

 कोई  भी  पनप  नहीं  सकेगा  ।  लोकतन्त्र  में  विधि  की  उपेक्षा  वैघता  का  अधिक  महत्व  अब  किसी  पार्टी
 के  बने  रहने  हेतु  बेधता  होनी  ही  मैं  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री  के  प्रयासों
 को  प्रशंसा  करता  उन्होंने  बहुत  अच्छा  बजट  पेश  किया  सभी  ने  उसकी  की  थी  ।  परन्तु
 केन्द्रीय  वित्त  मन््त्री  को  ऐसा  क्या  हो  गया  कि  आम  बजट  के  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  से  पूर्व  ही
 उन्होंने  प्रशासनिक  कीमतों  में  वृद्धि  कर  उन्हें  इन  बढ़ी  हुई  कीमतों  से  2000  करोड़  रुपए  की

 आमदनी  होगी  ।  वित्त  मन््त्री  महोदय  छापों  का  आयोजन  कर  रहे  मैं  उन्हें  बधाई  देता  हूं  ।  मैं  इसफी

 प्रशंसा  एवं  सराहना  करता  हूं  ।

 वकीलों  और  डाक्टरों  जैसे  छोटे-मोटे  लोगों  के घरों  पर  जो  छापे  मारे  मैं  उनकी  निन््दा

 करता  आप  बड़े  करोड़पतियों  के  घरों  पर  छापे  मार  सकंते  आप  बजाज  और  अध्य  लोगों  पर

 छापे  मार  सकते  लेकिन  क्या  कारण  है  कि  आपने  इन  डाक्टरों  और  छोटे  वकीलों  के  घरों  पर  छौंपे

 मारे  ?  आपने  लगभग  सभी  के  घरों  पर  छापे  मारे  मान  यदि  इसी  तरह  छापे  डाले  जाते

 तो  इस  सरकार  पर  से  लोगों  का  विश्वास  हो  उठ  जाएगा  ।  मुझें  इतना  ही  कहना

 वित्त  मन्त्री का  नियन्त्रण  देश  के  केवल  50%  धन  पर  ही  शेष  50%  धन  काला धन
 उस  50%,  घन  पर  किसी  का  नियन्त्रेण  नहीं  वास्तव  काला  बाजारियों  की  भी  समानांतर
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 न —  जपपपयै।णयजाण  ---
 पी०  कुलनदईबेल  ]

 सरकार  आप  इस  पर  कैसे  नियंत्रण  करने  जा  रहे  वित्त  मन््त्री  जी  को  इन  सब  बातों  के  लिए
 कोई  अन्य  समाधान  खोजना  होगा  ।

 मैंने  देखा  है  कि आजकल  खुश!मदी  लोगों  की  संख्या  बढ़  रही  मान  लीजिए  कोई  दल  सत्ता
 में  यदि  उनकी  खुशामद  को  जातो  और  उनके  खुशामदी  लोगों  की  संख्या  बढ़  जाती  तो  इसका
 अर्थ  है  कि  सत्तारूढ़  दल  का  अस्तित्व  बना  रहने  की  संभावनाएं  ही  नहीं  होगी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि
 नीय  प्रधान  मन््त्री  खुशामद  और  खुशामद  करने  वालों  पर  रोक

 मैं  आपको  एक  बृद्धिमानी  की  बात  बताना  चाहता  हमें  पता  होना  चाहिये  कि  मन््च  पर
 सभा  में  और  दूसरों  के  साथ  कैसे  बोलना  मैंने  एक  बात  पर  ध्यान  दिया  हमारे  माननीय

 श्री  अमिताभ  बच्चन  ने  पत्रिका  में  एक  साक्षात्कार  दिया  उसमें  उन्होंने  प्रधानमंत्री

 जो  के  लिए  जो  कुछ  उसे  मैं  उद्धत  करता  हूं  :  --
 *

 कार  चलाते  वह  जानते  हैं  कि विमान  कैसे  उड़ाया  जाता  और  मोटर
 किल  कैसे  चलाते  कितने  प्रधानमन्त्री  ऐसा  कर  सकते  हैं  ?  मैं  समझता  हं  कि  कार  चलाता
 व्यक्ति  के  व्यक्तित्व  का  स्पष्ट  द्योतक

 इसका  क्या  अभिप्राय  है  ?  यहां  कई  टैक्सी  ड्राइवर  क्या  सभी  टैक्सी  ड्राइवर  प्रधानमन्त्री

 बन  सकते  हैं  ?  क्या  इसका  यही  अर्थ  श्री  अमिताभ  बच्चन  का  कहना  है  चलाना '*  का
 द्योतक  हसारे  अधितांश  करीब  75%  सदस्यों  को  गाड़ी  चलानी  आती  क्या  इसका

 अभिप्राय  यह  है  कि  सभी  प्रधान  मन्त्री  बन  सकते  हैं  ?
 है

 श्री  सैफुद्दीन  चोधरी  :  इससे  व्यक्तित्व  में  निखार  आता  है  ।

 रो  पो०  कुलनवईबेलू  :  श्री  बच्चन  ने  यह  कहा  सदस्यों  का
 यह  रवेया  था

 -
 क्या  टैक्सी  कार  नहीं  है  ?  ‘

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  भुन््शी  :  जनता  का  समर्थन  मिले  तो  हर  नागरिक  प्रधानमन्त्री  बन  सकता

 ओर  पी०  कुलनदईवेलू  :  इस  सम्बन्ध  में  पोस्टਂ  में  श्री  फिलिप  जेयलिन  द्वारा  कही
 बात  का  जिक्र  करना  चाहता  -

 के  स्वरूप का  अनुमान  उसके  द्वारा  कार्यवाही  करने  के  लिए  की  गई  पहल  से

 लगाया जाना  चाहिये  न  कि  जनता  के  दवाव  के  अन्तर्गत की  गई  कार्यवाही  से  ।

 उन्होंने  बताया  है  कि  प्रशासक  का  चरित्र  कैसा  होना  उन्होंने  इस  बारे  में  बताया
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 दि  ठ  अं

 अतः  मैं  यह  कहना  चाहता
 हूं  कि  प्रधानमन्त्री को  समय  की  परश्व  होनी  मानदण्ड यह  यहां

 तक  कि  भारत  के  भूतपूर्व  राष्ट्रपति
 संजीब रेड्डीਂ ने  हमारे  प्रधानमन्त्री के  संबंध  में  एक  लेख  लिखा

 मैं  उनकी  बात  उद्धत  करता  हूं

 मंत्री  ओर  कांग्रेस  के  अध्यक्ष  के  रूप  में  श्री  राजीव  गांधी  की  कयनी
 ओर  करनी  में  बढ़ते  अन्तर  पर  गम्भीर  चिता

 श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  हाल  ही  अपनाया  गया  कार्य  करने  का  ढंग  क्षुब्श  करने  वाला  था  ।

 उन्होंने  ऐसा  कहा  है  ।  वह्दी  व्यक्ति  पांच  साल  तक  यहां  राष्ट्रपति  रहे  हमारे  राष्ट्रपति  जब

 हैदराबाद गए  थे  तो  वह  भी  श्री  संजीव  रेड्डी  को  देखने  गए  थे**  उपाध्यक्ष महोदय : उसका जिक्र यहां कंसे किया जा सकता  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उसका  जिक्र  यहां  कंसे  किया  जा  सकता  है
 ?

 श्री  पो०  कुलनवईवेलू  :  यह  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  सकते  हैं  कि  वह  वहां  गए  हो  सकता  हैं  वह  वहां  शिष्टाचार

 के  नाते  गए  हों  ।  लेकिन  आपने  जो  कुछ  कहा  वह  आप  नहों  कह  सकते  ***
 )

 एक  माननोय  सदस्य  :  यह  अंतर  बढ़  रहा  हम  क्या  कर  सकते  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  मैं  जानता  हूं  ।

 ओर  ए०  चाल्स  :  वह  भारत  के  राष्ट्रपति  को  इस  विवाद  +  घसीटना  चाहते

 त  हुआ  है  । श्री  पी०  कलनदईबेलू  :  यह  सम;चार  पत्रों  में  प्रकाशि

 श्री  ए०  चाल्स  :  वह  ठीक  लेकिन  इस  सन्दभे  हमें  भूतपूर्व  राष्ट्रपति  श्री  संजीव  रेड्डी  को

 नहीं  लाना  चाहिए  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  सुन्झ्ञी  :  जो  सेवानिवृत्त  हो  चुके  उन्हें  आराम  करने  दीजिए  ;

 श्री  पी०  कलनदईबेलू  :  ठीक  है  आप  चाहते  हैं  कि  वह  आराम  लेकिन  उन्होंने
 पत्रों  में  यह  बात  कह्ठी  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  श्री  राजीब  गांधी  राजनैतिक  नीतियों  का  पालन

 भहीं  कर  रहे  हैं  वह  अब  उपदेश
 दे  रहे  हैं  ।

 ता तपहपफैैैझड
 के  आदेशानुसार  काय्यंवाही-वृत्तांत  स ेनिकाल  दिया
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 a कक

 श्रो ए०  चाल्से  :  क्या  यह  ऋष्यता  है

 झ्रो  पी०  कुलनवईवेलू  :  वह  बात  ठीक
 मैंने  भी  यही  कहा  कि  समाचार थत्रों  में  ऐेसा

 शित  हो  रहा  है  मैं  श्री  संजीव  रेड्डी के  ही  शब्दों  को  उद्धुत  कर  रहा  हूं  ।

 श्रो  राम  सिह  यादव  :  प्रत्यक्ष  रूप  से  तो  नहीं  पर  यह  भी  एक  तरह  से  अप्रत्यक्ष
 रूप से  आप  उन  पर  आक्षेप  लगा  रहे  हैं  भोर  इसलिए  इसे  कायंवाही  वृत्तांत में  सम्मिलित  करने  की

 अनमति  नहीं  दी  जा

 श्री  पी०  कुलनवई  वेखू  :  क्यों  नहीं  ?  जब  कांग्रेस  सरकार  सत्ता  में  थी  तो  वह  राष्ट्रपति

 )

 ओ  राम  सिह  यादव  :  भूतपूर्व  राष्ट्रपति  और  राष्ट्रपति  के  बारे  में
 उल्लेख  यहां  नहों  किया  जा

 सकता  ।

 श्री  ए०  चाल्स  :  उनमें  इतनी  शालीनता  होनी  चाहिए  कि  वह  उनका  जिक्र  यहां  न

 )

 आओ  रास  सिह  यादव  :  आपको  इस  संबंध  में  प्रक्रिया  संबंधी  नियम  देखने

 श्री  ए०  चाल्स  :  उनमें  इतना  शिष्टाचार  नहीं  है  ।
 4

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी  :  आ१  अपनी  बात  प्रधानमन्त्री  जो  कुछ  कह  रहे  आप

 उसका  भली-भांति  विवेचन  कर  सकते  आप  भूपपूर्व  राष्ट्रपति  श्री  संजीव  रेड्डी  द्वारा  दिए  गए
 अभिभाषण  का  जिक्र  क्यों  कर  रहे  हैं  ?  इस  सभा  का  वरिष्ठ  सदस्य  होने  के  आपको  अपना  निर्णय
 देना

 श्री ए०  चाल्स  :  उन्हें  उनका  जिक्र  नहीं  करना  चाहिए  वह  शिष्टाचार  नहीं  जानते
 कम  से  कम  उनमें  शिष्टाचार  होता  चाहिए  ।

 श्री  बालकवि  बेरागी  :  कुलनदईवेलू  दो  राष्ट्रपतियों  क ेभाषण  पर  बहस  मत

 एक  पर  कोजिए  ।

 ]

 श्री  पी०  कुलनदई वेलू  :  यह  बहुत  हैरानी  को  बात  है  कि  श्रीलंका  समस्या  के  संबंध  में  जो
 कि  नाजुक  समस्या  है  ओर  हम  सब  जानते  **

 )
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 श्री ए०  चाल्स  :  आप  यह  बाव  दोहरा  क्यों  रहे  हैं  ?

 क्री  पी०  कूलनदईबेलू  :  आप  क्या  कर  रहे  पिछले  साल  राष्ट्रपति  क॑  अभिभाषण  में
 श्रीलंका  समस्या  को  महत्व  दिया  गया  था  ।  पृष्ठ  6,  पैरा  28  में  उन्होंने  कहा  है  :

 में  जातीय  हिंसा  से  हमें  बहुत  चिता  हम।रा  यह  दढ़  विश्वास  है  कि  त्ञाकत
 के  जोर  पर  कोई  हल  नहीं  निकाला  जा  सकता  ।  एक  राजनीतिक  प्रक्रिया  हो  स्यायोचित
 घान  निकाल  सकती  है  जिसमें  सभी  संबंधित  पक्ष  शामिल  श्रीलंका  में  ऐसा  द्रतावरण
 बनाया  राना  चाहिए  जिससे  भारी  संख्या  में  भारत  में  आए  शरणार्थी  वापस  जा  सके  ।

 1986  के  राष्ट्रपति  के  परा  38  में  श्रीलंका  के  बारे  में  कंवल  पंक्तियां  कह्ठी  गई
 हैं  ।  पृष्ठ  8  पर  उन्होंने  कहा  है  :

 हम  श्रीलंका  में  जातीय  समस्या  से  उत्पन्न  स्थिति  और  पाकिस्तान  द्वारा

 माणु  हथियारों  की  क्षमता  हासिल  करने  की  लगातार  कोशिशों  से  चितित  हैं  ।

 शरणार्थियों  के  सम्बन्ध  में  आपने  कोई  जिक्र  नहीं  किया  है  यहां  तक  कि  वहां  विद्यमान  जातीय
 समस्या  का  भी  आपने  कोई  जिक्र  नहीं  किया  वडां  हो  रहे  सामूहिक  नरसंहार  का  आपने  कोई  जिक्र
 हीं  किया  है  ।  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  यह  रुख  अपनाया  गया  है

 मैं  माननीय  प्रधानमन्त्री  और  सत्तारूढ़  दल  के  को  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि
 आपको  ठोस  अस्थाव  रखने  चाहिए  और  ठोस  योजनाएं  बनानी  चाहिए  ।  नंतिकता  के  नारों  के  बल  पर
 कोई दल  बना  नहीं  रह  सकता  ।  लोगों  पर  नारों  का  कोई  अप्तर  नहीं  द्वोगा  ।  उन्हें  कुछ  ठोस  योजनाएं

 चाहिए  और  सरकार  को  ठोस  योजनाएं  लोगों  के  समक्ष  रखनी  होंगी  ।

 श्री  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  उपाध्यक्ष  मैंने  विपक्षी  दलों  के  कुछ  सदस्यों  के

 बहुत  ही  वाक्पटु  सदस्यों  विशेष  रूप  से  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  और  श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  के  जोरदार  भाषण
 ध्यान  से  सुने  हैं  ।  ,

 मैं  श्री  फैलीरो  द्वारा  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के  बारे  में  रखे  गए  प्रस्ताव  का  समयंन
 करता  ह  ।

 किन्तु  अब  जो  त्रासदी  का  नाटक  खेला  जा  रहा  है  उसे  मैं  शांतिपूवंक  देखता  रहा  हूं  लेकिन  अब

 वितृष्णा  हो  रही  है  बल्कि  लोगों  के  प्रति  जिनका  मैं  प्रतिनिधित्व  करता  और  अपने  राज्य  क ेप्रति

 और  अपनी  जन्मभूमि  के  प्रति  मेरी  जिम्मेदारी  कह  सकते  मुझे  एहसास  हुआ  है  कि  मैं  कुछ  कहूं  और

 इस  प्रतिष्ठित  सभा  के  समक्ष  कुछ  ऐसे  विचार  जिन्हें  मुझ्ते  बहत  पहले  बताना  चाहिए

 उपाध्यक्ष  राष्ट्रपति  के अभिभाषण  के  आरम्भ  में  ही  पंजाब  समझौते  का  जिक्र  किया

 गया  पंजाब  जल  रहा  वहां  कषों  से  जीवन  अस्त-अ्यस्त  रहा  और  मामला  यहां  तक  पहुंच  गया

 कि  पंजाब  में  सेना  भेजनी  पड़ी  ।  तथापि  वहां  ठीक  समय  और  स्वर्गीय  संत  लोंगोबाल और  हमारे
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 चिरंजो  लाल

 सम्माननीय  प्रधानमंत्री श्री  राजीव  गांधी  के  बीच  एक  समझौता  हुआ

 उस  समझौते  के  अनुसरण  वहां  राष्ट्रपति  शासन  समाप्त  किया  गया  और  लोकप्रिय  सरकार
 का  निर्वाचन  हुआ  ।  कांग्रेस  हार  गई  ओर  अकाली  जीत  वहां  का  वातावरण  अच्छा
 हमें  खुशी  है  क्योंकि  अकालियों  को  भी  एक  अवसर  मिला  है  कि  वे  सिद्ध  कर  सकते  हैं  कि  वास्तव  में  वे
 क्या  चाहते  हैं  और  उनकी  मंशा  क्या  श्री  बरनाला  ने  सरकार  बनाई  ।  यह  समझौता  क्या  था  ?

 लोंगोवाल  गांधी  समझौते  में  यह  प्रावधान  है  कि  26  जनवरी  को  चंडीगढ़  पंजाब  को  दे  दिया

 जाएगा  ओर  उसके  बदले  में  पंजाब  राज्य  के  कुछ  हिन्दी  भाषी  गांवों  को  हरियाणा  में  स्थानांतरित  कर

 दिया  जाएगा  ।  सतलुज-यमृना  लिक  नहर  15  1986  तक  पंजाब  द्वारा  पूरी  कर  दी  जाएगी  ।

 ये  दो  प्रावध्वान  किए  गए  थे  चंडीगढ़  के  स्थानांतरण के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  ने  मेथ्यू  आयोग  का  गठन

 मैथ्यू  आयोग  ने  दोनों  दलों  की  बातें  सुनी  और  दोनों  दलों  को  यह  अवमर  दिया  गया  कि  वे

 अपने  दावों  को  सिद्ध  करने  के  लिए  प्रमाण  दें  ।  वास्तव  में  हुआ  यह  कि  शाह  आयोग  का  गठन  किया
 गया  ।  न्यायमूर्ति  शाह  जी  सर्वोच्च  न्यायालय  के  सेवानिवृत्त  मुख्य  न्यायाधीश  उन्हीं  न्यायाधीश  को

 शाह  आयोग  में  जनता  सरकार  ने  श्रीमती  गांधी  के  विरुद्ध  खड़ा  किया  शाह  कमीशन  ने  यह  निर्णय
 दिया  कि  पूरा  अम्बाला  जिले  की  तोन  तहसीलें  हरियाणा  को  इसमें  खरड़
 और  रोपड़  आदि  शामिल  थे  ।  हरियाणा  1  1966  को  बनाया  गया  थो  |  जब  यह  निर्णय  दिया
 गया  था  तो  लोगों  ने  शोर  मचाया  कि  चंडीगढ़  हरियाणा  को  पंजाब  में  बहुत  अशांति  थी  ।

 स्वर्गीय  संत  फतह  सिंह  ने  यह  धमकी  दी  थी  कि  यदि  चंडीगढ़  पंजाब  को  नहीं  दिया  गया  तो  बहु
 दरबार  साहिब  की  छत  पर  अपने  आपको  उबलते  तेल  में  जलाकर  खत्म  कर  तत्कालीन  प्रधानमंत्री
 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  को  उनके  बुढ़ापे  पर  दया  आ  गई  और  उन्होंने  शाह  आयोग  द्वारा  दिए  गए  निर्णय
 में  संशोधन  किया  |  संशोधन  यह  किया  गया  कि  चंडीगढ़  के  आसपास  के  7  गांवों  को  छोड़कर  चंडीगढ़
 पंजाब  को  मिलेगा  ।  ओर  उसके  बदले  अबोहर  और  फाजिल्का  तहसीलों  के  107  गांव  हरियाणा  को
 मिलेंगे  ।  यह  निर्णय  1970  में  लिया  1971  में  केन्द्र  में  कांग्रेस  सरकार  सत्ता  में  हरियाणा
 में  कांग्रेस  सरकार  बनी  और  उसके  अध्यक्ष  थे  श्री  बंसी  लाल  ।  पंजाब  में  भी  हमारे  राष्ट्रपति  जी  ज्ञानी
 जैल  सिंह  के  नेतृत्व  में  कांग्रेस  सरकार  बनी।.उस  संशोधित  निर्णय  को  किन््हीं  कारणों  से  लागू  नहीं
 किया  गया  था  हरियाणा  को  इसकी  जानका  री  नहीं  थी  और  चंडीगढ़  हरियाणा  तथा  पंजाब  दोनों  राज्यों
 की  संयुक्त  राजधानी  बनी  1977  में  पूरे  उत्तर  भारत  में  कांग्रेस  की  हार  हो  जनता
 सरकार  सत्ता  में  वर्तमान  मुख्य  मन्त्री  श्री  सुरजीत  सिह  जो  आज  पंजाब  का  मार्गदर्शन
 कर  रहे  हैं  उस  समय  केन्द्र  सरकार  में  अकालियों  का  प्रतिनिधित्व  अकाली  दल  भश्र  |  धन्ना  सिह
 गुलशन  भी  केन्द्र  में  मंत्री  थ ेओर  अकालियों  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  ये  ।

 इसके  बाद  श्री  प्रकाश  सिंह  बादल  के  नेतृत्व  में  अआली  सरकार  1977,  1978,
 1979  में  किसी  ने  इसके  बारे  में  नहीं  सोचा  ।  पंजाब  का  प्रत्ये प्रत्येक  व्यक्ति  चुप  रहा ओर  किसी  ने  भी  यह
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 नहीं  कहा कि  चंडीगढ़  पंजाब  को  स्थानांतरण  कर  दिया  जाना  चा  हिए  ।  जब्न  इप्त  विषय  में  प्रश्त  किया  गया
 तो उन्होंने  उत्तर  दिया  कि  उन्होंने  तत्कालीन  भारत  के  प्रधानमन्त्री  श्री  मोरारजी  देसाई  से  अन  रोध  किया

 होंने  उनकी  बात  मानने  से  इंकांर  कर  दिया  1980  में  कांग्रेस  भारी  बहुमत  के  पुनः
 सत्ता  में  जैसे  ही  श्रीमती  गांधी  चुनाव  जीतकर  सत्ता  में  आई  अकालियों  ने  फिर  पंजाब  में
 समस्याएं  और  अशांति  पैदा  करनी  शुरू  कर  उन्होंने  अपने  हांथ  में  कानून  लेना  शुरू  कर  दिया  वहां
 फिर  अशांति  हो  यहां  तक  कि  सरकार  के  विरुद्ध  जुलूस  निकाले  जाने  शायद  नवम्बर  !  या 82 में एक हिसक जुलूस के कारण संसद के परिसर में लगभग चार व्यक्ति मारे गए। यह  चलता

 या  82  में  एक  हिसक  जुलूस  के  कारण  संसद  के  परिसर  में  लगभग  चार  व्यक्ति  मारे  यह  चलता
 मांग  क्या  थी  ?  पंजाब  के  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  जो  कि  हरियाणा  को  मिलने  को  अलग  दिए

 बिना  चंडीगढ़  पंजाब  को  दिए  जाने  के  अतिरिक्त  कोई  विशेष  मांग  नहीं  श्रीमती  गांधी  चंडीगढ़
 यात्रा पर  गई  कांग्रेस  कार्यकर्ताओं  को  सम्बोधित  करते  हुए  उन्होंने  कहा  कि  वह  पंजाब  को  चंडीगढ़

 क ेलिए  तैयार  लेकिन  उन्हें  सन््तुलन  रखना  चाहिए  उन्होंने  आगे  कहा  कि  वह  हरियाणा
 अधिकारों  को  उपेक्षा  होती  नहीं  देख  सकती  इसलिए  यह  मसला  चिरकालिक  बना  रहः  वे  सहमत  नहीं
 होंगेਂ भाज्ञा  )

 6.00  म०  प

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शर्मा  कृपया  अब  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  चिरंजो  लाल  शर्मा  :  मेरा  अनुरोध  है  कि  मुशे  कलू  भी  अपना  भाषण  जारी  रखने

 की  भाज्ञा  दी  जाये*  लेकि  *  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  आप  अभो  भाषण  समाप्त  करने  की  कोशिश  की  मैं  अ।पको
 समय दे  रहा  हूं  लेकिन  संक्षेप  में  कहने  का  प्रयास  कीजिए  ।

 संसदीय  कार्य  विभाग  के  राज्य  सन््त्रो  गुलाम  नबी  :  मैं.सभा  का  समय

 एक  घंटा  और  बढ़ाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सोचता  हूं  कि  सभा  इसे  स्वीकार  करेगी  ।

 श्री  पी०  कुलनदई बेल  :  कल  हमारे  पास  पर्याप्त  समय  है  देर  तक  बठने  की  क्या  आवश्यकता  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  सदस्य  बोलना  चाहते  हैं  उनकी  सूची  लम्बी

 एक  माननीय  सदस्य  :  अभी  क्यों  ?  क्या  जल्दी  है  ?

 री गुलाम नयो झाजाद : हमें इसे कल ही समाप्त करना है क्योंकि परसों सामान्य बजट है । श्री संफुहीन चोधरी : कोरम भी नहीं एक साननोय सदस्य : कल हम समय बढ़ा सकते
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 न्््ः
 रुपाध्वक्ष  महोदय  :  केवल  एक  घंटा  ही  हम  लेकिन  शर्मा  जी  कृपया  संक्षेप  में

 श्री  चिरंजो  लाल  शर्मा  :  मैथ्यू  आयोग  ने  अपना  निर्णय  दे  दिया  मैथ्यू  आयोग  ने  स्पष्ट  शब्दों
 में  कहा  है  कि  83  गांव  और  दो  कस्बे  अर्थात्  अबोहर  और  फाजिल्का  हिन्दी  भाषी  क्षेत्र  हैं  लेकिन  आयोग
 ने  विकटता  के  कारण  चण्डीगढ़  का  अन्तरण  करने  का  कोई  हवाला  नहीं  दिया  है  और  इस  बारे  में  कोई

 स्पष्ट  आदेश  नहीं  दिये  इस  विषय  में  मैं  इस  सभा  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  1961  की

 गणना  के  अनुसार  जब  पंजाब  और  हरियाणा  एक  थे  कंदूखेड़ा  भी  हिन्दी  भाषी  107  गांव  ने  अपनी

 भाषा  हिन्दी  बताई  1966  में  हरियाणा  की  स्थापना  इसी  प्रकार  1971  और  1981  में

 फिर  जनगणना  हुई  और  जनगणना  रिकाड्ड  में  तब  पंजाब  सरकार  ने  उनकी  भाषा  के  बारे  में  गलत

 प्रविष्टियां  कराई  जनगणना  रिकार्ड  में  उन्हें  पंजाबी  भाषी  दिखाया  हसलिए  मैथ्यू  आयोग  को
 उन  गांव  के  लोगों  की  वास्तविक  भाषा  मालूम  करने  के  लिए  गणनाकारों  को  भेजना  पड़ा  ।  इस  संबंध
 में  मै ंआपका  ध्यान  1966  में  हुए  एक  समझौते  की  ओर  आक्धित  करता  मैं  उद्धृत  करता  हूं  :--

 दस  या  अधिक  गवों  के  समूह  में  प्रत्येक  गांव  उपर्यक्त  प्रकार  का  संकल्प  पारित
 करे  और  उनके  सामीप्य  में  एक  ग्राम  पंचायत  या  ग्राम  सभा  जैसा  भी  के  कारण  दो  या  उससे
 कम  गांवों  की  वजह  से  बाधा  पैदा  हो  तो  इसे  उस  राज्य  की  सीमा  से  सामीप्य  का  अभाव  नहीं
 माना  जाएगा  जिसमें  वे  जाना  चाहते  हैं  उनके  संकल्पों  को  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा
 भारत  के  राष्ट्रपति  के  पास  भेजा

 राष्ट्रपति  प्रस्ताव  की  वास्तविकता  के  विषय  में  आवश्यक  पूछताछ  करने  के  पश्चात्
 ऐसे  गांवों  को  या  गांवों  के  समूह  को  उनके  द्वारा  चुने  गये  राज्य  में  स्थानांतरण  करने  के

 लिए
 अधिसूचना  जारी  करेगा  ।  तत्पश्चात्  ऐसा  गांव  या  ऐसे  गांवों  का  समू₹  उनके  द्वारा  चुने  गये
 राज्य  का  हिस्सा  बन

 अतिरिक्त  हरियाणा  और  हिमाचल  प्रदेश  की  सरकारें  आपसी  समझौते
 के  द्वारा  एक  क्षेत्र  को  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  स्थानांतरित  करने  के  लिए  सहमत  हो
 सकती  हैं  ओर  राष्ट्रपति  को  सिफारिश  कर  सकती  जो  इन  सिफारिशों  को  राष्ट्रपति  के
 आदेश  द्वारा  क्रियान्वित

 अब  सामीप्य  का  यह  प्रश्न  आड़े  आ  रहा  आपने  कुछ  दिन  पहले  अखबार  में  पढ़ा  होगा  कि
 पंजाब  के  मुख्य  मन््त्री  श्री  बरनाला  ने  कंदूखेड़ा  गांव  का  दोरा  किया  ओर  कहा  कि  उस  गांव  का
 संगठित  विकास  होगा  ।  कंदूखेड़ा  के  लिए  किसी  ने  अभी  तक  जरा  सी  भी  परवाह  नहीं  की  थी  यद्यपि
 पंजाब  20  वर्ष  पहले बना  अब  वे  इसका  विकास  करना  चाहते  फिर  कल  ही  पंजाब  के  मुख्य
 मन्त्री  मै ंघोषणा  की  कि  अबोहूर  को  प्रोन््नत  करके  सब-डिवीजन  बना  दिया  गया  अगर  आप
 अखबार  का  हवाला  चाहें  तो  मैं  एक  नहीं  बहुत  से  पत्र  उद्धत  कर  सकता  आज  व  कल  के  समाचार
 पत्र  में  प्रकाशित  हुआ  है  कि  अबोहर  और  फाजिल्का  के  निवासियों  का  एक  दल  भूतपूर्व  विधायक  श्री
 तेय  राम के  नेतृत्व  में  दिल्ली  आया  मैं  उच्च  पदस्थ  व्यक्तियों  के  नोटिस  में  ला  रहा  हूं  कि  इन  गांवों
 के  लोगों  के  साथ  अत्याचार  किये  जा  रहे  हैं  क्योंकि  इन  लोगों  ने  मैथ्यू  आयोग  द्वारा  हाल  ह्ढी  में  की  गई
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 गणना  में  अपनी  भाषा  हिन्दी  कया  इसके  लिए  उनको  सजा  दी  जानी  चाहिए  ?  इन  हालातों
 के  बीच  हम  क्या  यह  सहन  करेंगे  जबकि  यह  सच  है  कि  ये  गांव  हिन्दी  भाषी  हैं  हिन्दी  रहे  और  तब
 बरनाला  जी  कहते  हैं  कंदूखेड़ा  हरियाणा  के  800  गांवों  में  जाने  का  रास्ता  यह  उनका  वक्तव्य है
 वे  कहते  हैं  कंदूखेडा  800  गांव  में  जाने  का  रास्ता  मैं  कहता  हूं  कंदूखेड़ा  पंजाब  के  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों
 में  जाने  का  रास्ता  है  और  हम  मौन  दर्शक  बनकर  नहीं  रह  सकते  देश  के  हर  कोने  से  एक  मांग  है
 कि  लोंगोवाल  राजीव  समझौते  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चंडीगढ़  पंजाब  को  हस्तांतरित  किया  जाना

 चाहिए  ।  मैं  कहता  हूं  कि  इसे  पूरी  तरह  से  क्रियान्वित  किया  जाना  समझौता  एक  ही

 एक  एक  ही  पैन  एक  ही  मेज  पर  और  एक  ही  मौके  पर  किया  गया  था  ।  और  मैं  यह  अनुरोध
 करता  हूं  कि  चंडीगढ़  पंजाब  को  हस्तांतरित  किया  जाना  चाहिए  और  उसके  साथ  उसी  उसी
 मौके  उसी  मेज  उसी  कागज  पर  पंजाब  के  इन  हिन्दी  भाषी  गांवों  को  हरियाणा  को  हस्तांतरित
 किया  जाना  सतलुज  यमुना  लिक  नहर  परियोजना  के  संबंध  यह  उसी  समझोते

 एक  दूसरा  उपबन्ध  था  सतलुज-य  पुना  लिक  नहर  को  15  1986  तक  पूरा  किया

 जाना  चाहिए  ।  हरियाणा  ने  110.5  करोड़  रु०  से  एक  भी  पैसा  कम  अग्रिम  रूप  में  नहीं  दिया  यह

 नहर  लगभग  115  कि०मी०  लम्बी  इस  नहूंर  की  खुदाई  का  काम  महीचों  से  क्यों  रुका  हुआ  है  इसका

 का  रण  उनको  अच्छी  तरह  से  पता  है  इसके  15  अगस्त  तक  पूरा  होने  की  बात  ही  क्या  करनी  |  क्या

 करें  ?  मैं  पूरे  विश्वांस  के  साथ  ही  नहीं  बल्कि  पूर्ण  जिम्मेदारी  से  यह  कह  सकता  हूं  कि  इस  गति  से

 इसको  15  अगस्त  1987  तक  भी  पूरा  नहीं  किया  जा  क्या  हम  मूक  दर्शक  बने  रहें  ?  हम
 उनको  पैसा  दे  रहे  हैं  व ेइसको  बेरहमी  से  खर्च  कर  रहे  हरियाणा  द्वारा  दिये  गये  घन  को  व्यय  गंवा

 रहे  ट्रक  व  ट्रेक्टर  खरीदे  जा  रहे  हैं  अनावश्यक  मशीनरी  खरीदी  जा  रही  है  अतावश्यक  भतियां  की

 जा  रही  हैं  यह  सब्र  हरियाणा  के  खर्चे  पर  हो  रहा  जहां  तक  किये  जा  रहे  काम  का  सम्बन्ध  अब

 पंजाब  एक  या  दूसरा  बहाना  बनाकर  यह  कहता  है  कि  इसे  समझोते  में  परिवर्तित  किया  जाना  चाहिए
 और  यह  बात  पंजाब  का  भूतपूर्व  मुख्य  मन्त्री  प्रकाश  सिंह  बादल  जंसा  व्यक्ति  कह  रहा  है  जो  पंजाब

 जो  1977-78  में  पंजाब  का  मुख्य  मन्त्री  रहा  31  1981  को  एक  समझौता  किया

 गया  एक  समझोते  पर  हस्ताक्षर  करिए  गए  किसके  द्वारा  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।  पंजाब  के  मुख्य
 श्री  दरबारा  हरियाणा  के  मुख्य  मन्त्री  श्री  राजस्थान  के  मुख्यमन्त्री  द्वारा

 हस्ताक्षर  किए  गए  तत्कालोन  कृषि  मन््त्री  द्वारा  प्रति  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  और  इसका  सत्यापन

 श्रीमती  गांधी  ने  किया  उस  अनुबन्ध  के  अनुसार  उतना  अधिक  हिस्सा  अर्थात्  35  लाख  एकड़
 फीट  पानी  हरियाणा  को  दिया  जाना  उसको  देखते  हुए  श्रीमती  गांधी  ने  18  फरवरी  को  वास्तव
 में  इस  नहर  का  उद्घाटन  किया  ।  एक  बहुत  बड़ी  सभा  हुई  ।  तब  उन्होंने  कहा  इस  नहर  को  थोदने

 नहीं  क्या  इस  तरह  से  सरकार  चलाई  जा  सकती  है  ।

 _  कि  अजिीय+-+

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।  आपने  20  प्रिनट  ले  लिये  मैंने  दूसरों  को

 भी  समय  देना

 ओर  चिरंजी  खाल  शर्मा  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  एक  ज्वंलत  विषय  थे

 घड़ी  देख  रहा  था  और  मैंने  देखा कि
 मेरे

 से  पहले  बोलने  वाले  वक्ताओं  ने  20-25  मिनट  लिए
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 चिरंजी  लाल  शर्मा  ]

 इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन  करता  हूं  कि  मुझे  पांच  मिनट  ओर  दिए  जायें  ।  मेरा  नम्न  निवेदन  यह  कि
 जब  श्रीमती  गांधी  ने  उद्घाटन  किया  था  तब  क्या  यह  सरकार  का  कतंव्य  नहीं  था  कि  वह  इसਂ  नहर
 की  खुदाई  सुनिश्चित  करे  ?  फिर  एक  नये  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  जिसको  रद्दी  की  टोकरी  में
 डाल  दिया  श्री  बरनाला  और  श्री  लोंगोवाल-गांधी  समझोते  पर  हस्ताक्षर  के  समय

 उपस्थित  क्या  यह  उनका  नैतिक  कतेंव्य  नहीं  था  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  ०ह  काम  निष्ठापूर्वक

 पूरा  किया  उन्होंने  अपनी  विवशता  व्यक्त  की  वो  सरकार  कंसे  चला  सकते  इसके  लिए
 कौन  जिम्मेदार  इनमें  से  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  हम  इस  नहर  को  तब  तक  नहीं  खोदने  देंगे  जब  तक

 समझौते  में  परिव्तेन  नहीं  किया  इसका  मतलब  है  हमारे  अधिकारों  को  पंजाब  को  वर्तमान

 व्यवस्था  के  लोहे  के  पैरों  तले  कुचला  जा  रहा  यह  क्या  हो  रहा  है  ?  ये  उग्रवादी  क्या  कर

 रहे  हैं  ?  उनका  आक्रमण  इतना  भयंकर  उनका  प्रहार  खतरनाक  उनकी
 मशीनरी  इतनी  खूनी  है  कि  सारा  पंजाब  उनकी  लोहे  की  एड़ी  के  नीचे  घबरा  गया

 हमें  नकसान  उठाना  पड़  रहा  यह  हमारे  ध्येय  प्राप्ति  में  भी  एक  बहुत  बड़ी  बाधा

 उन्होंने  कहा  अच्छा  ठीक  समझौते  को  लागू  जाता  चाहिए  ओर  अगर  चंडोगढ़  पंजाब
 को  हस्तांतरित  किया  जाता  है  तो  वहां  पर  शांति  हो  मैं  कहता  हूं  यह  केवल  तभी
 कियां  जा  सकता  है  जब  सतलूज  यम्ना  लिक  नहर  को  पूरा  किया  यह  हरियाणा  के  लिए
 ब्राणाघार  है  ?  और  हरियाणा  के  लोग  निस्सन्देह  बिनीत  स्वभाव  से  सज्ज्न  प-न््तु  वे
 कायर  नहीं  हम  अपने  हितों  की  रक्षा  कर  सकते  हैं  और  हम  जानते  हैं  कि  यह  कंसे  की  जाती  है  ।
 लेकिन  हमें  अपनी  प्रधानमन्त्री  के  नेतृत्व  में  पूरा  विश्वास  है  जिन्होंने  हमें  साफ-साफ  आश्वासन
 दिया  है  ओर  इस  पर  टिक  हुए  हैं  कि  हरियाणा  के  साथ  कोई  अन्याय  नहीं  किया  हम  इसको

 महसूस  भी  कर  रहे  हैं  ओर  इसी  कारण  हम  चुप  पंजाब  की  सरकार  की  नेकनीयती  पर  संदेह  करने

 के  हमारे  पास  का  रण  वो  उसको  पूरा  करने  नहीं  जा  रहे  उसको  शुरू  करने  नहीं  जा  रहे  हैं  केवल

 यही  उपाय  बचा  है  कि  सतलुज  यमुना  लिक  नहर  के  निर्माण  कार्य  को  भारत  सरकार  अपने  हाथ  में

 ले  ले  ।  जब  तक  भारत  सरकार  इस  नहर  के  निर्माण  का  कार्य  को  अपने  हाथ  में  नहीं  लेती  तव  तक  पृथ्वी
 पर  कोई  भी  शक्ति  इसको  पूरा  नहीं  कर  सकती  ।  कम  से  कम  पंजाब  तो  इसको  पूरा  नहीं  ये
 पंजाब  के  इलाकों  से  होकर  निकलती  है  ओर  पैसा  हरियाणा  द्वारा  खर्च  किया  जा  रहा  वो  धन  को

 लुटा  रहे  हैं  वे  खर्च  कर  रहे  हैं  ओर  हमें  कुछ  नहीं  मिल  रहा  है  ।  यह  115  कि०मी०  लम्बी  है  इसकी  शुरू
 की  लागत  50-60  करोड़  रुपये  थी  अब  यह  बढ़कर  270  करोड़  रुपये  हो  गई  महोदय  जरा  अंदाजा

 लगाइये  |  हरियाणा  में  सतलुज  यमुना  लिक  नहर  का  हिस्सा  जो  106  कि०  मी०  लम्बा  था  6-7  साल

 पहले  पूरा  किया  गया  था  और  तत्र  से  यह  बेकार  पड़ा  ये  व्यर्थ  जा  रहा  है  क्योंकि  पंजाब  से  इसका

 बाकी  हिस्सा  प्रा  नहीं  हुआ  इसलिए  भारत  सरकार  को  राजीव-लोंगोवाल  समझोत्ता  लागू  करना
 न्याय  ओर  निथ्पक्षता  के  हित  मैं  सरकार  पर  दबाव  डालूंगा  वह  सतलुज  यमुना  सम्पर्क

 नहर  का  निर्माण  कार्य  अपने  हाथ  में  ल ेऔर  यह  सुनिश्चित  करे  कि  यह  कार्य  निर्धारित  समय  से  पहले

 पूरा  अगर  ऐसा  नहीं  किया  जाता  या  किया  जा  सकता  है  तो  उचित  बात  यह  होगी  कि  चंडीगढ़  का
 पंजाब को  15  1986  को  हस्तांतरण  किया  जाए  अगर  सतलुज  यमुना  सम्पर्क  नहर  का  निर्माण
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 का  15  अगस्त  को  पूरा  हो  जाता  पंजाब  को  चंडीगढ़  का  हस्तांतरण  ओर  हरियाणा  को  भबोहर

 ओर  फाजिल्का  के  हिन्दी  भाषी  गांवों  का  हस्तांतरण  साथ-साथ  होना  मुझे  आशा है  कि
 आदरणीय  उपाध्यक्ष  जी  मझे  दूसरे  विषयों  के  बारे  में  कुछ  कहने  की  अनमति  देंगे***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मझे  क्षमा  जब  आप  दूसरे  किसी  अवसर  पर  बोलें तो  आप

 दूसरे  विषयों  पर  बोल  सकते  हैं  ।

 श्री  शरजं  ०  के  प्तकर
 ४  |००० [ श्री  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  श्रीमन्  मैं  इस  टिप्पणी  के  साथ  समाप्त  करता  हूं  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  म्राप  सभी  विषयों  पर  बोल  सकते  ऐसा  करने  में  कोई  समस्या  न्ह्ठीं
 होगी  ।

 डी

 श्री  चिरंजी  लाल  हरार्मा  :  चंडीगढ़  का  हस्तांतरण  तब  तक  नहीं  किया  जायेगा  जब  तक  85

 हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  को  जिसमें  ये  कस्बे  भी  शामिल  हैं  साथ-साथ  स्थानांतरित  नहीं  किया  जाता  ।

 हरियाणा  के  लोग़  इसे  सहन  नहीं  कर  सकते  ।  इस  समझोते  को  लागू  करने  के  सरकार  को

 सतलुज  यमुना  सम्पर्क  नहर  के  निर्माण  को  अपने  हाथ  में  लेना  चाहिए  ओर  निर्धारित  समय  से  पहले

 ड्से  पूरा  करना  यही  सब  मुझे  कहना

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  राष्ट्रपति  क ेअभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता

 श्री  एस०  बी०  सिदनाल  :  उपाध्यक्ष  राष्ट्रपति  अभिभाषण  पर  धम्यवाद

 प्रस्ताव  पर  बोलने  तथा  इसका  समर्थन  करने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  आभारी

 समाजवाद  ओर  दूसरी  ऐसी  चीजें  इस  सदन  की  महान  धरोहर  हैं  ।  विरोधी  पक्ष  के  मेरे  मित्र

 आलो  चना  करते  रहे  हैं  कि  पीने  का  पानी  नहीं  बहुत  से  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  हैं

 जनिक  क्षेत्र  कृषि  ओर  अन्य  चीजों  में  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  जो  उन्नति  हमने  की  है  क्या  वे  उसे

 नहीं  देख  सकते  ?  क्या  वे  उन  कार्यक्रमों  को  नहीं  देख  सकते  जो  हमने  चुनावों  से  पहले  घोषित  किये  थे  ?

 क्या  वे  जो  प्रगति  हमने  कृषि  के  क्षेत्र  में  की  है  उसे  नहीं  देख  त्कते  ?  स्वतन्त्रता  से  पूर्व  हमा  री  जनसंख्या

 कंवल  35  करोड़  थी  ओर  हम  अनाज  बाहर  से  आयात  करते  आज  हम  अनाज  निर्यात  करने  की  स्थिति

 में  आ  गये  और  देशवासियों  की  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए  हमारे  पास  पर्याप्त  अनाज  यह

 महात्मा  गांधी  के  स्वदेशी  आन्दोलन  की  देन  है  ।  श्री  राजीव  गांधी  के  नेतृत्व  में  हम  अब  भी  उत्पादिकता

 कार्यक्रमों  को  चला  रहे  पहले  हम  चम्मच  भी  नहीं  बना  सकते  अब  हम  हवाई  समुद्री

 जहाज  ओर  वैज्ञानिक  उपकरण  बना  सकते  गरीबों  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  हम  वेशानिक  यंत्रों  का

 भी  निर्माण  भी  कर  रहे  पर्याप्त  प्रगति  वथा  गरीबों  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  20  सूत्री  काय॑  क्रमों
 में  उपयुक्त  परिवर्तन  किया  जायेगा  ।  *  यह  एक  स्वीकृत  तथ्य  है  कि  गरीबी  इस  देश  में  गरीबी

 जोर  गरीबी  हजारों-हजारों  वर्षों  से  गरीबी  विद्यमान  महाभारत  के  समय  में  भी  सुदामा

 एक  छोटा  चावल  का  कटोरा  उपहार  के  रूप  में  लेकर  कृष्ण  के  पास  मदद  के  लिए  गये  थे  क्योंकि  वह

 ग्रीब  लेकिन  यरी  बी  की  परिभाषा  बदल  गई  पहले  गरीबी  का  अर्थ  मकान  ओर  काम
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 का  न  होना  माना  जाता  अब  परिभाषा  बदल  गई  है  क्योंकि  अब  भोजन  और  आवास  पर्याप्त  मात्रा
 में  उपलब्ध  अनुसूचित  अनुसूचित  पिछड़ी  जातियों  के  और  अल्पव्यवस्यथकों
 के  कल्याण  के  कार्यक्रम  लागू  हैं  और  वे  पूरी  तरह  से  सुरक्षित  इसलिए  कांग्रेस  100  वर्ष तक  चल
 सकती  दूसरे  दल  इधर-उधर  बिखरे  पड़े  वे  कभी  भी  संगठित  नहीं  हुए  और  उनके  पास  कोई
 कार्यक्रम  नहीं  अभी  तक  वे  केवल  यह  जानते  हैं  कि  सरकार  की  आलोचना  कंसे  की  जा  सकती
 पिछले  35  वर्षों  में  उन्होंने  कभी  भी  सदन  की  मेज  पर  कोई  कार्यक्रम  नहीं  रखा  ओर  न  ही  कभी  चुनाव
 घोषणापत्र  में  कोई  कार्यक्रम  घोषित  किया  आज  वे  हमारे  युवा  नेता  की  आलोचना  करना  चाहते

 .  हैं  जिसका  कोई  आधार  नहीं  है  ।

 पर  सीमेंट  और  अन्य  उपभोक्ता  वस्तुओं  -  सभी  क्षेत्रों  में  उत्पादन  बढ़  गया
 क्या  यह  प्रगति  नहीं  है  ?  मुद्रा  स्फीति  विकसित  देशों  का  एक  अभिन्न  अंग  हैं  क्योंकि  विकास  पर
 खर्च  किया  जाता  बाहर  के  देशों  स ेऋण  भी  लिया  जाता  है  और  इसके  १रिणामस्व  रूप  मुद्रा  स्फीति

 बढ़ती  सरकार  ने  रचनात्मक  उपायों  द्वारा  इस  पर  नियंत्रण  पाने  की  भरसक  कोशिश  की  मुद्रा
 स्फीति  केवल  हमारे  बस  की  बात  नहीं  इसका  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  से  भी  सम्बन्ध  इसलिए  श्री
 राजीव  गांधी  की  सरकार  सो  प्रतिशत  सफल  हुई  है  ।

 आप  जानते  हैं  कि  पंजाब  और  आसाम  की  समस्याएं  कितना  उग्र  रूप  धारण  कर  चुकी  हैं  और

 यह  श्रेय  हमारे  नेता  को  ही  जाता  है  कि  उन्होंने  चुनाव  के  दोरान  घोषणा  की  कि  हम  इन  समस्याओं  को

 हल  इस  आश्वासन  को  पूरा  किया  गया  है  ।  चुनाव  में  हार  या  जीत  हो  सकती  कांग्रेस  का

 यह  मुख्य  ध्येय  नहीं  हमारा  दल  एक  रक्तहीन  क्रान्तिकारी  दल  हम  देश  को  कार्यक्रम  और

 गरीब  तथा  सभी  लोगों  को  प्रगति  देना  चाहते  हैं  ।  हमने  मिश्रित  अर्थव्यवस्था  करो  स्वीकार  किया  है  और
 इस  पर  अमल  कर  रहे  लेकिन  विरोधी  दल  कभी  भी  ्षंतुष्ट  नहीं  इन  35  वर्षो  में  कोई  भी  बिता
 किसी  कार्यक्रम  क ेआलोचना  कर  सकृता  कोई  भी  त्रुटि  निकाल  सकता  था  और  कोई  भी  कायंक्रम
 में  कुछ  गलती  निकाल  सकता  उनके  पास  कोई  कार्यक्रम  नहीं  उनके  पास  केवल  एक  ही
 कार्यक्रम  है ओर  वह  है  सत्तारूढ़  दल  को  आलोचना  करना  ।  हमारे  बहुत  से  मित्रों  ने  जिनमें  भरी  शाहबुद्दीन
 भी  शामिल  भी  नहीं  किया  गया  मैं  नहीं  जानता  कि  उन्होंने  अपनी  आंखें  क्यों  बन्द
 कर  रखी  पिछले  35  वर्षो  में  बहुत  विकास  हुआ

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  साम्प्रदायिकता  ओर  क्षेत्रवाद  का  उल्लेश्व  किया  गया  हमारे
 सामने  बहुत  सी  चुनौतियां  हमने  और  हमारे  नेता  ने  उन  चुनौतियों  को  स्वीकार  किया  हम

 उनका  हल  उनको  हल  करते  समय  निश्चित  रूप  से  कुछ  कठिनाइयां  लेकिन

 विरोधी  दल  हमेशा  आग  भड़काने  का  काम  करते  हैं  और  वे  कोई  हेल  नहीं  निकलने  यही  सारी

 सप्रस्या  है  ।  कांग्रेस  चुनाव  द्वारा  और  लोकतांत्रिक  ढंग  से  सत्ता  में  आया  हम  चाहते  हैं  कि
 लोकतनन््त्र  इस  देश  में  कायम  रहे  ।  मैं  सदन  और  पूरे  देश  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  किसी

 भी  व्यक्ति को  अभी तक  इस  देश  में  इतना  बहुमत  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  जितना  श्री  राजीव  गांधी  को

 316



 ?  1909  राष्ट्रपति  के अभिभाषण  पर  घन्येवाद  प्रस्तवि
 न  ---+++-  कब  ला

 मिला  इस  सम्बन्ध  में  मैं  इस  देश  के  मतदाताओं  के  प्रति  अपना  आभार  व्यक्त  करना  चाहता हूं
 जिन्होंने  देश  की  अखण्डता  और  प्रभुसत्ता  को  ध्यान  में  रखकर  हमारे  दल  के  में  मतदान  किया  ।
 हमारा  दल  धर्मनिरपेक्ष  में  विश्वास  रखता  है  और  इसने  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  अन्य  दल  कभी  भी
 निरपेक्ष  नहीं  रहे  हैं  और  उनके  पास  कोई  कार्यक्रम  तथा  समाजवाद  नहीं  उनके  पास  कहने  के  लिए

 क  ही  चीज  है  और  वह  यह  है  कि  जो  कुछ  भी  हम  करते  हैं  वे  उसे  बाहर  नकारात्मक  बना  देते  हैं  और
 बन्दਂ  का  आह्वान  करते  हैं  यह  क्या  है  ?  हमने  क्या  नहीं  किया  है  ?  लेकिन  वह  सब  करने  के  बाद
 भौर  भी  बहुत  कुछ  करना  बाकी  इससे  कोन  इन्कार  करता  है  ?  हमने  चुनोती  को  स्वीकार  किया

 हमारे  पास  कार्यक्रम  ट्ै  ।  हम  आगे  बढ़  रहे  क्या  हम  शिक्षा  पद्धति  को  नहीं  बदल  रहे  हैं  ?  क्या
 यह  एक  चुनौती  नहीं  है  जिसे  हमने  स्वीकार  किया  है  ?

 क्या  हम  सारे  देश  को  इसे  अपनाने  के  लिए  नहीं  कह  रहे  हैं  ?  श्री  राजीब  गांधी  के  नेतृत्व  की
 धाक  न  केवल  इस  देश  में  बल्कि  विदेशों  में  भी  जम  चुकी  उन्होंने  .4  से  अधिक  देशों  का  भ्रमण
 किया  है  और  वहां  भारत  की  ख्याति  स्थापित  की  है  और  घमंनिरपेक्षता  और  तटस्थता  के  लिए  हमारा
 देश  प्रसिद्ध  यही  हमारा  सिद्धांत  रहा  यह  सत्य  है  कि  आसाम  और  श्रीलंका  की

 स्याएं  अभी  भी  बनी  हुई  हमें  उनका  मुकाबला  करना  वहां  राजनीधिक  समस्याएं  हमें
 उनको  राजनीतिक  ढंग  से  हल  करना  हम  एक  बन्द  कमरे  में  बंठकर  उन  पर  वार्तालाप  और
 विवाद  नहीं  कर  सकते  जैसे  कि  विरोधी  दल  करते  हमारी  उनको  हल  करने  की  इच्छा  हमें  बहुत
 सी  चीजों  का  बलिदान  करना  श्री  राजीव  गांधी  अपने  वचन  पर  कायम  रहे  हैं  और  उन्होंने
 वायदा  किया  है  ओर  वह  वायदा  पूरा  किया  गया  विरोधी  दलों  के  पास  वायदा  करने  के  लिए  कोई
 चीज  नहीं  है  और  वे  कभी  भी  वायदे  पूरे  नहीं  करते  |  प्रो  ०  मधु  दण्डवते  किस  प्रकार  आलोचना  करते
 रहे  अब  वह  कह  रहे  हैं  कि  हमने  देश  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  वे  क्या  कर  रहे  हैं  ?  स्वच्छता  क्या

 राजनीति  का  मूल्य  क्या  है  ?  कथा  उनका  कोई  आदर्श  है  ?  प्रत्येक  ध्यक्ति  जानता  है  कि  पिछले

 सप्ताह  कर्नाटक  में  किस  प्रकार  नाटक  खेला  गयः  और  क्या  उन्होंने  देश  के  लिए  कुछ  किया  है  ?  पिछले
 2  या  3  वर्षों  तक  जब  वह  मन्त्री  थे  देश  की  आर्थिक  स्थिति  क्या  थी  ?  देश  को  सामान्य  स्थिति  में  लाना

 बहुत  कठिन  उन्होंते  कभी  भी  किसी  कार्य  क्रम  की  घोषणा  नहीं  उनका  कोई  कार्यक्रम  नहीं
 लेकिन  हम  प्रत्येक  पांच  वर्ष  के  उप  न्त  अपने  कार्यक्रमों  की घोषण  करते  यह  एकमात्र  धर्म

 पेक्ष  दल  यही  कारण  है  कि  इसने  अपने  कार्यक्रमों  को  निष्पादित  किया  अन्य  दल  धमंनि  रपेक्षता
 में  विश्वास  नहीं  रखते  और  उनके  पास  कोई  कार्यक्रम  नहीं  वे  कभी-कभी  आते  हैं  और  कुछ  कहते

 हैं  और  साम्प्रदायिकता  और  क्षेत्रवाद  का  प्रचार  करते  वे  देश  में  बहुत  सी  जहरीली  बातों  को  फंलाते

 मुझे  विरोधी  दलों  के  व्यवहार  पर  खेद  वे  कभी  भी  रचनात्मक  ढंग  से  सहयोग  नहीं  देते  ।  पैट्रोल
 कहां  था  ?  क्या  यह  कांग्रेस  सरकार  नहीं  है  जिसने  पहले  से  सोचा  भौर  इतने  अधिक  पैट्रोल  का  उत्पादन

 किया  ?  क्या  हम  आत्मनिर्भ रता  की  ओर  नहीं  बढ़  रहे  ओर  क्या  चाहिए  ?  हम  महिलाओं  तथा

 दहेज  के  विषय  में  उपाय  करने  के  बारे  में  सोच  रहे  हैं  ओर  सब  चीजों  का  हल  निकालना  यह  एक

 बड़ा  देश  है  ओर  जनसंख्या  बहुत  अधिक  बढ़  रही  हमारे  पास  कार्यक्रम  मुझे  यह  बताते  हुए

 दुःख  होता  है  कि  एक  बार  श्रीमती  गांधी  ने आपातकाल  की  घोषणा  की  ।  ऐसा  करना  संबंधानिक  दृष्टि
 से  आवश्यक  वह  देश  में  अनुशासन  लाना  चाहती  लेकिन  बहुत  से  लोगों  ने  उसका  पूर्णतया
 गलत  अर्थ  लगाया  ।  इन  लोगों  द्वारा  बहुत-सी  चीजों  क्री  आलोचना  की  जाती  उन  आलोचनाबओं
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 के  कारण  वे  विजयी  हुए  ओर  जब  लोगों  ने  महसूस  किया  तो  फिर  हार  इस  देश  की  जनता  इस
 बारे  में  पूर्ण  रूप  से  जागरूक  रही  गरीबी  दूर  करने  के  बारे  में  श्रीमती  गांधी  के  योगदान  को  देश
 कभी  भी  नहीं  भूल  क्या  हमने  20  सूत्री  कार्यक्रम  घोषित  नहीं  किया  ?  क्या  किसी  अन्य  दल
 के  पास  कोई  कार्यक्रम  है  ?  उन्होंने  गरीबों  की ओर  कभी  भी  ध्यान  नहीं  उन्होंने  गरीब

 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और  पिछड़े  वर्गों  के  बारे  में  कभी  भी  नहीं  सोचा  ।
 श्री  राजीव  गांधी  आंगे  बढ़  रहे  हैं  और  वह  इस  देश  के  युवा  नेता  उनको  हमारे  देशवासियों  ने  ही

 नहीं  बल्कि  विदेशियों  ने  भी  स्वीकार  किया  इसलिए  मैं  विरोधी  पक्ष  के  अपने  मित्रों  से  प्रार्थना

 करूंगा  कि  वे  देश  को  उन्नति  ओर  राष्ट्रीय  हित  में  उनका  समर्थन  करें  ।

 भरी  शान्ताराम  नायक  )  :  राष्ट्रपति  का  अभिभाषण  वास्तव  में  हमारे  संविधान  की

 एक  महस्वपूर्ण  आवश्यकता  है  और  मैं  विनीत  भाव  से  यह  महसूस  करता  हूं  कि  भारत  के  राष्ट्रपति  के
 अभिभाषण  जो  इस  देश  के  संविधान  के  अन्तगंत  दिया  जाता  बहिष्कार  करके  विपक्ष  ने  न

 केवल  इस  देश  के  सर्वोच्च  पदाधिकारी  के  प्रति  अनादर  व्यक्त  किया  है  अपितु  स्वयं  संविधान  का  अनादर
 किया  है***  ।  यदि  विपक्ष  का  यह  विचार  है  कि  इस  प्रकार  उन्होंने  जनता  का  ध्यान

 आकृष्ट  किया  है  और  जनता  की  सहानुभूति  प्राप्त  की  है  तो  यह  उनकी  भूल  यदि  आपने  अपने

 बहिष्कार  के  पश्चात्  जनता  की  सहानुभूति  का आकलन  किया  है  तो  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  बहिष्कार
 करने  से  आपने  कुछ  प्राप्त  किया  आपके  किसी  ठोस  काय॑  को  सहानुभूति  प्राप्त  हो  सकती  है  किन्तु
 राष्ट्रपति  के  भाषण  का  बहिष्कार  करने  जैसे  नकारात्मक  कायं  से  मैं  समझता  हूं  कि  आफ्को  किसी
 प्रकार  की  सहानुभूति  नहीं  मिलेगी  ।

 पिछले  वर्ष  हमारे  प्रधान  मन्त्री  ने  देश  में  स्वच्छ  सरकार  और  स्वच्छ  सार्वजनिक  जीवन  कायम
 करने  का  वायदा  किया  यह  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  इस  देश  को  दिए  गए  संदेश  तथा  वचनबद्धता  का
 सार  मैं  इस  सदन  के  सदस्य  के  रूप  में  और  सरकार  द्वारा  किए  गए  काय॑  के  प्रेक्षक  के  रूप  में  क्या
 दल  की  सदस्यता  को  ध्यान  में  रखे  जिना  अत्यन्त  नम्नतापूर्वक  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  और

 हमारे  दल  ने  इस  एक  पहलू  पर  युद्धस््तर  पर  का  किया  इस  वचनबद्धता  की  घोषणा  के  थोड़े ही
 समय  में  दलबदल  विरोधी  कानून  सदन  में  लाया  गया  और  इस  पर  पूर्णतया  चर्चा  हुई  और  सदन  ने
 स्वीकार  किया  ओर  आज  यह  स्वच्छ  सावंजनिक  जीवन  प्रदान  करने  के  लिए  लागू  है  और  आज  हम
 पहली  बार  देख  रहे  हैं  कि  कहीं  भी  कोई  दलबदल  नहीं  हो  रहा  एक  विधान  सभा  सण्स्य-को

 एक  दल  में  शामिल  होने  के  लिए  त्यागपत्र  देना  पड़ा  |  इस  प्रकार  का  राजनीतिक  जीवन  हमारी  सरकार
 ने  इस  देश  को  दिया  ।

 हमने  इस  रादन  में  लोकपाल  विधेयक  प्रस्तुत  किया  और  यह  प्रवर  समिति  को  भेज  दिया

 गया  यह  भ्रष्टाचार  के  सभी  पहलुओं  से  संबंधित  है  ।  अर्थात  यदि  सरकार  के  म  हत्वपूर्ण  तंत्र-बंत्रियों
 भादि में  किसी  प्रकार  का  भ्रष्टाचार  है  तो  इस  पहलू  की  जांच  करने  के  लिए  इस  विधेयक  के  अन्तर्गत
 एक  महत्वपूर्ण  तंत्र की  स्थासनाकी  जाएगी  जब  यह  काबुन  दल-ःखदल  विशोश्ी  कानून
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 के  पश्चत्  तत्काल यहो  कदम
 उठाया  जो  कदम  उठाया  गया  है  वह  कोई  मामूली  कद्रम  नहीं

 प्रधान  मन््त्री  की  वचनबद्धता  के  अनुसार  यह  महत्वपूर्ण  कदम  उठाया  गया  है  और  महत्वपूर्ण  कानून
 बनाया गया

 अब  जनता  करी  शिकायतों  का  पहलू  चूंकि  हमारे  पास  बहुत  से  संगठन  और

 करारी  मंत्रालय  हैं  और  दूरस्थ  स्थानों  पर  जो  जनता  की  समस्याएं  हैं  उन्हें  सुलझाया  नहीं  जाता  है

 और  जनता  की  अपनी  शिकायतें  हैं  जो  उपयक्त  अधिकारियों  के  पास  उपयक्त  समय  और  उपयक््त

 ढंग  से  नहीं  पहंच  पाती  जो  जानकारी  मझे  मिली  है  उसके  अनुस।र  भारत  सरकार  प्रत्येक  विभाग  में

 लोगों  शिकायतें  सुनने  के  लिए  उपयुक्त  व्यवस्था  करने  का  विचार  रखती  अर्थात  यदि  किसी
 क््ति  को  किसी  अधित्रारी  अथवा  किसी  पहल  के  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  है  तो  वह  सीधे  उस  तंत्र

 के  पास  चला  जाए  जिसकी  स्थापना  की  गई  है  और  वह  सीधे  उप-निदेशक  अथवा  सहायक
 सचिव  या  जो  कोई  भी  हो  उसके  विरुद्ध  शिकायत  कर  सकता  यह  तंत्र  प्रत्येक  विभाग  में
 उपलब्ध  इस  सम्बन्ध  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  यदि  यह  तंत्र  न्यायपालिका  की  भांति
 एक  स्वतन्त्र  प्रशासनिक  तंत्र  है  तो  बेहतर  मान  लीजिए  कि  हमारे  पास  स्वास्थ्य  मन्त्रालय

 में  प्रशासनिक  तन्त्र  है  जिसमें  स्वास्थ्य  मन्त्रावय  के  अधिकारी  तो  यह  स्वतन्त्र  तंत्र  नहीं

 होगा  ।  यदि  प्रत्येक  राज्य  में  और  केन्द्रीय  स्तर  पर  हमारे  पास  जनता  की  शिकायतें  सुनने  के

 लिए  एक  स्वतन्त्र  तंत्र  तो  वह  व्यक्ति  जो  उद्योग  मन्त्रालय  अथवा  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  के  निर्णय
 से  पीड़ित  है  तो  वह  सीधे  उम्त  तंत्र  के  पास  जा  सकता  है  और  शिकायत  कर  सकता  इस  तंत्र
 को  अधिकारियों  और  फाइलों  आदि  को  मंगाने  का  अधिकार  होना  ताकि  वह  इनकी  जांच

 कर  सके  कि  क्या  शिकायत  सही  है  अथवा  नहीं  ।  मैं  केवल  यह  सुझाव  दे  रहा  निस्स  यह
 देखना  है  कि  सरकार  किस  प्रकार  लोक  शिकायत  तंत्र  की  स्थापना  सरकार  इस  विषय  में  बहुत
 डक  ले  रही  है

 सरकार  ने  ऐसे  महत्वपूर्ण  कदम  उठाए  मेरे  विचार  में  इसके  पक्ष  में  किसी  और  दलील  की

 ता  नह  है
 कि  सरकार  का  देश  में  एक  स्वच्छ  सार्वजनिक  जीवन  की  स्थापना  करने का

 बिचार

 जहां  तक  प्रक्रिया  का  सम्बन्ध  मैं  शिकायतों  की  बात  करता  हूं  यह  एक  सामान्य  बात  है  जो

 हम  देखते  हैं  :  एक  नागरिक  को  किसी  चीज को  प्राप्त  करने  के  लिए  मारा-मारा  फिरना  पढ़ता
 मेरा  विचार  है  कि  सरकार ने  प्रक्रिया  को  संक्षिप्त  करने  के  इस  पहलू  और  इस  प्रकार  की  प्रक्रियाओं  के

 कारण  जनता  को  होने  वाली  परेशानियों  को  दूर  करने  की  ओर  भी  ध्यान  दिया  किसी  काम  को

 पूरा  करने  के  यदि  एक  व्यक्ति  को  चार  अधिकारियों  के  पास  चार  विभिन्न  समयों  पर  ज।कर

 बहुत  समय  नष्ट  करना  पंड़ता  तो  इसे  रोका  जाना  यदि  इसे  रोकना  तो  केवल  प्रशासनिक  _
 आदेशों  से  ही  नहीं  चलेगा  ।  कभी  हमें  ऐसा  करना  पड़ता  है  कि  किसी  विशेष  उद्देश्य  क ेलिए  हम  -

 मार्गदशंक  सिद्धान्त  जारी  करते  किन्तु  ये  सिद्धान्त  कभी-कभी  वतंमान  कानून  के  अनुरूप  नहीं
 दोते  मान  लीजिए  कानून  में  यह  कहा  गया  है  कि  किसी  विशेष  बात  के  लिए  किसी  ब्यक्ष्ति
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 को  चार  अधिकारियों  के  पाप्त  चार  बार  अलग-अलग  जाना  पड़ता  है  और  चारया  पांच  फार्म
 भरने  पड़ते  हैं  और  यदि  आप  मार्गंदर्शक  सिद्धान्तों  में  यह  कहते  हैं  कि इसकी  आवश्यकता  नहीं

 तब  तो  यह  कानून  में  दी  गई  प्रक्रिया  के  विपरीत  होता  अधिकारी  कानून  में

 खित  विशेष  प्रक्रिया  अपनाने  पर  जोर  मैं  सरकार  को  यह  सुझाव  दूंगा  कि  हमें  इस
 देश  के  सभी  कानूनों  विशेषकर  केन्द्रीय  कानूनों  की  पुनरीक्षा  करनी  है  और  यह  देखना  है  कि  क्या  इसकी
 प्रक्रिया  में  कमी  की  जा  सकती  जहां  भी  यह  बात  स्वीकार  की  गई  है  कि  प्रक्रिया  में  कमी  होनी

 चाहिए  तो  सम्बन्धित  कानूनों  में  उचित  संशोधन  लाने  पड़ते  काम  उचित  रूप  से  करने  यदि

 आप  अपने  अच्छे  इरादे  के  बावजूद  मार्गेद्शक  सिद्धान्त  जारी  तब  भी  उद्देश्य  पूरे  नहीं  हो

 सकते  हैं  |

 हसरी  बात  जो  सरकार  ने  की  है  वह  यह  है  कि  देश  भर  में  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  स्थापित

 किए  गए  यह  इस  प्रकार  से  ठीक  ही  है  कि  उन  जिन्हें  अपने  अधिकारियों  के  निर्णयों
 से  दुख  पहुंचा  को  सामान्य  न्यायालय  में  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  उनकी  याचिकाएं  सुनने  के

 लिए  विशेष  न््यायाधिकरण  स्थापित  किए  गए  निपटारा  भी  तेजी  से  होगा  और  उन  शिकायतों

 को  सुनने  के  लिए  विशेष  प्राधिकरण  होगा  ।  पहले  विभिन्त  उच्च  न्यायालय  थे  जिनको  याचिका  भेजी
 जाती  अब  सरकार  ने  केवल  कुछ  ही  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  स्थापित  किए  इसके
 स्वरूप  उन  लोगों  को  जो  सुदूर  क्षेत्रों  में  रहते  न््यायाधिकरण  के  पास  आना  पड़ता  है  जिसमें  बहुत
 सारा  समय  व्यतीत  होता  है  और  इस  प्रकार  कर्मचारियों  की  परेशानियां  भी  दूर  नहीं  होती  मैं
 कार  पर  अधिक  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  स्थापित  करने  के  लिए  बल  देना  चाहता  हूं  ।

 न्यायपालिका  के  सम्बन्ध  मैं  कुछ  बातें  कहना  चाहता  मैंने  पहले  भी  इस  सदन  में  एक

 बहुत  ही  मद्दत्वपूर्ण  बात  कही  मुझे  नहीं  मालूम  कि  क्या  विधि  मन्त्री  ने  इस  बात  को  नोट  किया  है  ।

 कानून  तो  इस  संसद  तथा  राज्यों  के  विधान  मण्डलों  द्वारा  बनाए  जाते  न्यायपालिका  को  कानून
 की  व्याख्या  करने  का  अधिकार  दिया  गया  किन्तु  दुर्भाग्य  से  जो  कुछ  हम  आज  देख  रहे  हैं  वह  यह
 है  कि  न्यायपालिका  संसद  के  तथा  राज्यों  के  विधान  मण्डलों  के  अधिकारों  का  अतिक्रमण  कर  रही
 यहां  तक  कि  यह  कौत  कहता  है  कि  कोन-कौन  सी  परियोजनाओं  की  मंजूरी  दी  जानी
 योजना  के  लिए  कितनी  राशि  दी  जानी  चाहिए  ओर  परियोजना  कब  पूरी  हो  जानी  चाहिए  ये  सारी

 बातें  न्यायपालिका  बता  देती  ऐसा  किया  गया  ऐसे  भी  उदाहरण  हैं  जहां  उच्चतम  न्यायालय  के

 कुछ  न्यायाधीश  रारका री  अधिकारियों  को  कुछ  कोई  परियोजना  पूरी  किसी  परियोजना
 के  लिए  अतिरिक्त  वित्तीय  आदि  देने  का  काम  करते  हम  कहां  हैं  ?  हमारे  अधिकारों  के
 क्षेत्र  में  ये  सारी  बातें  आती  यदि  कोई  अनियमितता  है  तो  विधि  मन्त्रालय  को  इसकी  जांच
 करनी  घाहिए  और  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  कदम  उठाने

 इसी  प्रकार  सावंजनिक  मुकदमे  भी  अच्छे  हैं  जो उच्चतम  न्यायालय  ने  आरम्भ  किए  संसद  ने
 सार्वजनिक  मुकदमेबाजी  पर  कोई  कानून  पारित  नहीं  किया  ऐसा  केवल  न्यायालय की  व्याख्या  से
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 मिनी  कि  _  >

 हुआ  अन्यथा  यह  ठीक  किन्तु  पहल  होनी  चाहिए  और  वह  अधिक  से  अधिक  संसद  को  यह  सुझाव
 दे  सकते  कि  इस  प्रकार  की  चीजों  की  आवश्यकता  अन्यथा  उनके  लिए  कोई  ऐसा  का  नून  होना
 चाहिए  जिससे  वह  इस  बात  को  समझ  लें  कि  कहां  और  किस  प्रकार  की  सावंजनिक  मुकदमेबाजी  को
 लिया  ऐसा  केवल  इसलिए  होता  है  कि  कोई  व्यक्ति  एक  पोस्ट  कार्ड  अथवा  एक  अन््तर्देशीय  पत्र
 लिखता  है  और  यह  अच्छा  लगता  पोस्ट  कार्ड  को  एक  थाविका  समझा  जाता  यह  बहुत  ही
 अच्छी  बात  एक  अन्तर्देशीय  पत्र  को  एक  याचिक्रा  समझ  जाता  किन्तु  हम  कहां  जाते  हैं  और
 कहां  तक  ?  यह  किसी  तरह  से  निर्धारित  होना  चाहिए  था  अथवा  इसके  लिए  मार्ग-निर्देश  होना
 चाहिए  ।  अतः  इन  सभी  सावंजनिक  मुकदमों  के  सम्बन्ध  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इस  उद्देश्य  के  लिए
 किस  प्रकार  का  कानून  बनाया  जाना

 जल  संसाधनों  के  सम्बन्ध  में  हम  पेय  जल  के  लिए  अगले  वर्ष  भी  कुछ  घनराशि  की  मंजूरी  दे

 रहे  मेरे  क्षेत्र  गोआ  में  दो  महत्वपूर्ण  सिंचाई  परियोजनाएं  ये  माण्डोवी  ओर  तिल्लारी  सिंचाई

 परियोजनाएं  यह  ठीक  है  कि  हम  पर्यावरण  की  भी  देख-भाल  कर  रहे  जब  कोई  परियोजना
 आरम्भ  की  जाती  है  तो  हम  वन  सम्पदा  को  भी  देखते  कभो  कोई  वन-क्षेत्र  अथवा  इसके  किसी
 भाग  को  कोई  परियोजना  चलाने  के  लिए  काट  दिया  जाता  है  किन्तु  पर्यावरण  के  नाम  पर  कुछ  ऐसे
 रुख  अपनाए  जाते  हैं  कि  यदि  किसी  विशेष  क्षेत्र  में  कोई  वन  है  तो  यह  परियोजना  नहीं  चलेगी  ।
 क्षेत्र  मे ंकभी-कभी  इस  प्रकार  की  आपत्तियां  उठाई  जाती  रही  हैं  ।  ऐसी  अच्छी  सिंचाई  परियोजनाओं
 जिनसे  भूमि  के  बहुत  से  एकड़  में  सिंचाई  हो  सकती  रोक  दिया  जाता  इनके  निर्माण  के  लिए
 किसी  वन  की  झाड़ियों  को  काट  दिया  जाता  किन्तु  इसके  लिए  आपत्तियां  उठाई  जाती  अतः  र

 अनुरोध  करता  हूं  कि  सिंचाई  और  पर्यावरण  की  परियोजनाओं  पर  विचार  करते  केवल  पर्यावरण

 पर  ही  कोई  एकतरफा  विचार  नहीं  किया  जाना  अपितु  समस्त  पहलुओं  ओर  समाज  के

 समस्त  लोगों  की  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 जहां  तक  उद्योगों  का  सम्बन्ध  मैं  यह  कहना  चाहता  जैसा  कि  मैंने  गत  पत्र  में  भी

 कहा  है  हमारे  पास  औद्योगिक  कानून  के  सम्बन्ध  में  अनेक  कानून  अब  समय  आ  गया  है
 जबकि  उद्योग  के  सभी  पहलुओं  से  सम्बन्धित  एक  समेकित  ओऔद्योगिक  कानून  बनाया  विशेषकर

 बड़े  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  ।  हम  एक  हो  कानून  में  सभी  ओद्योगिक  पहलुओं  को  शामिल  नहीं  कर  सकते

 किन्तु  ओद्योगिक  कानून  के  मुख्य  पहलुओं  को  एक  समेकित  कानून  के  रूप  में  लाने  पर  विचार  करने

 की  मांग  है  |

 जहां  तक  महिलाओं  का  सम्बन्ध  मैं  विधि  मन्त्री  से  कहना  चाहूंगा  कि  कुछ  उद्योग  महिला

 श्रमिकों  के  लिए  आरक्षित  रखे  हम  कुछ  उद्योगों  को  अ  लग  रखेंगे  जहां  केवल  महिला  श्रमिक  ह्दी

 नियुक्त  की  यदि  हम  ऐसा  तो  हम  महिला  श्रमिकों  को  नियुक्त  करके  कुछ  काम

 करेंगे  ।

 अन्त में  मै ंबह  कहना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रपति के अभिभाषण में  हमने  साक्षरता  कार्यक्रम  पर

 उचित बल  दिया  जब  तक  हम  अपने  लोगों  को  साक्षर  नहीं  बनाएंगे  अपनी  जनता  को  साक्षर  नहीं

 321



 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  26  1986
 वि  ह ैन  ियओोों़2धञबगपरीस  हे  ते

 क्लांताराम  नायक  ]

 उन्हें  उनके  अधिकारों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  नहीं  तो  उन्हें  सभी  अधिकार  संवेधानिक

 अथवा  अन्य  देने  के  सम्बन्ध  में  हमारे  प्रयास  व्यर्थ  हो  क्योंकि  उन्हें  उन  सभी  अधिकारों  का  ज्ञान

 होना  चाहिए  जो  उन्हें  कानून  और  देश  से  प्राप्त  होते

 श्री  सदन  पांडे  :  उपाध्यक्ष  आपकी  क्षाज्ञा  से  जो  धन्यवाद  का  प्रस्ताव

 राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  पर  यहां  प्रस्तुत  हुआ  उसका  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 इस  सिलसिले  में  आज  जो  भाषण  अपोजिशन  की  तरफ  से  बड़े  जो  र-शोर  का  वह  शाहबुद्दीन
 साहब  का  था  और  उन्होंने  इस  तरह  से  इस  तस्वीर  को  पेश  किया  जिससे  मालम  पड़ता  था  कि  भारतवर्ष

 में  केवल  दरिद्रता  केवल  भूख  है  ओर  इस  प्रकार  की  अव्यवस्था  है  जैसे  कोई  किसी  प्रकार  की  सरकार
 किसी  प्रकार  की  व्यवस्था  न  हो  ।  हमारे  देश  का  जो  मीडिया  वह  थोड़ा-बहुत  इधर  का  भी

 पक्ष  प्रस्तुत  कर  देता  अगर  वह  भाषण  सारे  हिन्दुस्तान  भें  एक-तरफा  प्रसारित  हो  जाये  और  सारी
 दुनिया  के  सामने  आये  तो  यह  समझा  जायेगा  कि  हिन्दुस्तान  में  कुछ  भी  काम  नहीं  हुआ  इस  तरह
 मे  उन्होंने  एंक  गलत  तस्वीर  प्रस्तुत  करके  हमारे  सारे  ऐवान  के  सामने  कुछ  इस  ढंग  से  अपने  आपको  पेश

 किया  है  कि  उनका  मेड़न  भाषण  होते  हुए  भी  तारीफ  को  जी  नहीं  चाहता  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  एक  बात  शाहबुद्दीन  साहब  के  भाषण  के  ऊपर  जो  तालियां  पीट  रहे  ये  उनसे

 कहना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन  लोगों  के  सामने  क्लीन  एडमिनिस्ट्रेशन  का  उदाहरण  नहीं  यह
 किसी  से  छिपा  हुआ  है  कि  भ्रष्ट  अधिकारियों  के  ऊपर  कितने  छापे  पड़े  अखबार  पढ़ने  के  बाद  क्या
 उन्हें  महसूस  नहीं  होता  है  कि  यह  जो  राजीव  गांधी  की  सरकार  यह  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  के
 लिए  तैयार  है  और  राजनीति  को  भी  स्वच्छ  देखना  चाहती  क्या  शा  हबुद्दीन  साहਂ  ह  मालूम  है
 कि  उनकी  कर्नाटक  की  सरकार  इसलिये  बरकरार  है  कि  दल-बदल  जिसके  बारे  में  कहा  मया
 था  कि  राजीव  गांधी  जी  ने  जल्दबाजी  में  पेश  किया  वह  आज  वहां  पर  भी  अमल  में  आज  उसी
 की  बदोलत  कर्नाटक  में  जनता  पार्टी  की  सरकार  है  और  हेगड़े  साहब  मुख्य  मंत्री  बने  मैं  उनसे  यह  भी

 कहना  चाहता  हूं  कि आप  याद  रखिए  कि  हमने  पूंजीपतियों  के  ऊपर  भी  हाथ  डाला

 शाहबुद्दीन  साहब  ने  ब्लैकमनी  के  बारे  में  बहुत-सी  बातें  कही  उन्होंने  यह  नहीं  बत्तया  है
 *

 ब्लेकमनी  का-जो  सागर  लहलहा  रहा  उसमें  डूबने  से  बचने  के लिए  हमें  अथक  प्रयास  करन

 लेकिन  यह  बताया  है  कि  हम  उसमें  डूब  और  उतरा  रहे  यह  बबने  और  उतराने  का  जो  सिलसिला
 है  वह  उन  ढ़ाई  वर्षों  में  पैदा  किया  जिनमें  जनता  पार्टी  सत्ता  में  रही  ।  राजीव  गांधी  जी  ने  पिछले
 एक  साल  में  भ्रष्टाचार  को  समाप्त.करने  के  लिए  काफी  प्रयास  क़िया  है  और  अगले  चार  सालों  में  और
 प्रयास  हमारे  प्रतिपक्ष  के  लोगों  के  दिमाग  में  यह  बात  नहीं  आ  रही  है  कि  कांग्रेस  की  सरकार  ने

 न्बि  मापके  सामने  जि  न्  योजनाओं  को  प्रर  तुत  किया  है  उनके  बारे  में  आन  चारों  तरਂ
 क

 तारीफ  हो  रही  है  ।
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 हमें  तो  ऐसा  समझ  में  आ  रहा  है  कि  पंजाब  और  असम  से  शाहबुद्रीन  साहब  इसलिए  नाराज

 हैं  क्योंकि  वहां  से  एक  भी  जनता  पार्टी  को  सीट  नहीं  मिली  हमें  आज  फख्य  है  कि  हम  असम में  हार
 कर  भी  जीते  हैं  ओर  वहां  विरोध  पक्ष  की  सरकार  देश्षते  हमने  एक  ऐसा  कदम  उठाया  है  जिससे
 असम  और  पूर्वी  हस्से  का  जो  भारत  वह  प्रगति  के  रास्ते  पर  और  आगे  बढ़ेगा  |  पंजाब  के  लिए
 राजीव  गांघी  जी  को  दोष  देने  वालों  से  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  बरनाला  साहब  से  पूछें  कि  पंजाब

 में  उनकी  सरकार  होने  पर  भी  वह  आतंकवादियों  का  सफाया  क्यों  नहीं  कर  यदि  केन्द्र  सरकार
 उसमें  हस्तक्षेप  करेगी  यह  विरोधी  दल  वाले  आवाज  उठायेंगे  कि  जो  हमारे  प्रांतीय  स्वायत्ता  के  अधिकार

 के  ऊपर  दश्व॒लअंदाजी  हो  रही  मैं  उनसे  कहना  चाहता  हूं  कि  माइनोरिटीज़  फ्रंट  शक्षम  में  नहीं
 जीता  इसलिए  नाराज  हो  रहे  कांग्रेस  न ेहार  कर  भी  अपनी  जीत  को  माना  है  और  हम  उम्मीद

 करते  हैं  कि  पंजाब  से  आतंकवादियों  का  सफाया  बरनाला  सरकार  करेगी  ।  अगर  नहीं  कर  पायेगी  तो

 बरनाला  गवनेंमेंट  को  जनता  के  सामने  जवाब  देना  देर  तक  केन्द्र  सरकार  इसको  तमाशायी
 बनकर  नहीं  देख  सकती  ।

 अकाली  दल  के  एक  सदस्य  ने  कहा  कि  केवल  सिखों  नै  ही  आजादी  में  योगदान  किया  यह्
 सभी  जानते  हैं  कि  पंजाब  में  लाला  लाजपत  राय  ने  जो  कुर्बानी  की  थी  उसंमें  सिख्ों  ने  भी  उनके  साथ
 कंधे  से  कंधा  मिलाकर  आजादी  की  लड़ाई  में  योगदान  दिया  लेकिन  आज  जिस  वक्त  वह बोलने
 खड़े  हुए  हम  उनसे  पूछना  चाहते  उस  वक्त  हमें  बोलने  का  मौका  नहीं  इस  समय वह  बोल
 कर  चले  लेकिन  बरनाला  साहब  ओऔर  जिस  दल  का  वह  प्रतिनिधित्व  करते  शिरोमणि  अकाली

 उनको  भाज  यहां  यह  बताना  पड़े  अपनी  सफाई  पेश  क  रनी  उनके  जो  प्रतिनिधि  यहां  पर
 हैं  बहू  बताएं  कि  पंजाब  में  खून-खराबा  क्यों  हो  रहा  है  ?

 इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  हमने  जो  कुछ  एक  साल  में  किया  है  उसकी  तारीफ  अगर  उधर  के
 लोग  न  करना  चाहें  तब  भी  आज  दुनिया  कर  रही  यह  जरूर  है  कि  सूरज  जब  चमकता  है  तो  उसकी
 रोशनी  सब  जगह  पड़ती  मगर  कुछ  जगहें  ऐसी  होती  हैं  जहां  कि  ज्यादा  गहरा  गड़ढा  होता  है  तो
 उस  जगह  रोशनी  नहीं  पड़ती  हमारी  जो  योजनाएं  बनी  हैं  उनसे  हमने  हिन्दुस्तान  के  सारे  हिस्सों  में
 रसद  पानी  पहुंचाने  की  चेष्टा  की  खून  इस  शरीर  में  सब  जगह  दोड़े  इसकी  हमने  व्यवस्था  की
 लेकिन  यह  भी  सही  है  कि  अगर  किसी  जगह  कुछ  ज्यादा  गहरा  गड़ढा  रहा  है  तो  वह  रोशनी  उस  पर
 बराबर  नहीं  पड़ी  होगी  ।  यह  खामी  कबूल  करने  के  बावजूद  भी  जो  हमारा  एक  साल  का  परफार्मस  है
 वह  कैमेंडेबल  इस  परफार्मेस  को  देखते  हुए  इस  धन्यवाद के  प्रस्ताव  का  समर्थन  विपक्ष  के  लोगों  को
 भी  करना  चाहिए  ।  यह  मेरी  उन  लोगों  से  अपील

 जो  थोड़े  से  कुछ  प्वाइंट्स  दब  से  गए  हैं  उनकी  तरफ  ध्यान  दिलाना  चाहता  हिन्दुस्ता
 एक  बहुत  बड़ा  हिस्सा  पिछड़ा  हुआ  वह है  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  का  पश्चिमोत्तर  हिस्सा  ।
 इन  दोनों  के  बीच

 में
 एक  बड़ी  भयंकर  नदी  है--बूड़ी  गन्डक  ।  आज  जो  रेलवे  का  बजट  पेश  हुआ  है  उत्तमें

 मुझे  उम्मीद  थी  कि  उस  नदी  पर  छितौनी  वहा  के  पुल  को  बनाने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  रखी  गई
 उस  पुल  का  उद्घाटन  1974  में  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  किया  लेकिन  आज  मुझेਂ  यह
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 सदन  पांडे  ]

 ८ ५ देखकर  निराशा  हुई  है  कि  उसके  लिए  कोई  विशेष  व्यवस्था नहीं  रखी  गई  मैं  चाहूंगा  कि  आगे जो
 कुछ  भी  व्यवस्था  करनी  हो  उसमें  इसके  लिए  भी  प्रावधान  रखा  उस नदी पर  जो  पुल  बनेगा
 उससे  राष्ट्रीय  सुरक्षा  की  दष्टि  से  नेपाल  के  बार्ड  र  के समीप  हम  एक  ऐसा  रास्ता  पाएंगे जिस  रास्ते  से

 हम  जो  उधर  के  पिछड़े  हुए  हिस्ते  हैं  उनका  उत्थान  करने  की  योजना  बना  सकेंगे  सड़कें  रेल

 का  मार्ग  मिलेगा  ।

 हम  उसमें  इस  बात  का  भी  अभाव  पाते  हैं  कि  जो  योजनाएं  हाथ  में  ली  हुई  हैं  उनको  तेज
 करने  के  लिए  जिन  जगहों  पर  कुछ  थोड़ी  बहुत  रकम  जो  दे  रहे  हैं  वह  केवल  उनको  जिन्दा  रखने  के
 लिए  दे  रहे  उसके  बजाए  उनको  प्रा  करने  के  लिए  देते  तो  वह  ज्यादा  अच्छा  होता  |  इसका  भी  हम
 इस  में  अभाव  पाते  हम  चाहेंगे  कि  यह  सरकार  ओर  बाकी  सभी  लोग  इस  पर  ध्यान  देंगे  ।

 एक  तबका  ऐसा  है  मजदूरों  का  जिसके  बारे  में  इस  अभिभाषण  में  कम  से  कम  कहा  है
 हालांकि  किया  बहुत  गया  मैं  समझता  हूं  कि  अभिभाषण  तैयार  करते  वक्त  वह  प्वाइंट  ओवर  लुक
 हो  गया  1600  तक  वेतन  पाने  वाले  जो  लोग  हैं  उतको  बोनस  प्राविडेंट  फंड
 इसी  प्रकार  ग्रेच्यूइटी  की  रकम  भी  बढ़ाई  गई  इसका  जिक्र  इसमें  नहीं  किया  गया

 कि  इसका  भी  जिक्र  इसमें  होता  ।

 टैगा  और
 मैं  चाहता  था

 एक  चीज  की  कमी  ओर  भी  है  जिसकी  तरफ  ध्यान  जाना  चाहिए  था  और  वह  है  श्रमिकों  के
 इंडस्ट्रियल  हिस्प्यूट्स  एक्ट  बने  हुए  हैं  वह  1947  में  बने  थे  और  जिस  वातावरण  में  उनका  गठन

 हुआ  वह  ऐक्ट  बनाए  गए  थे  उससे  आज  का  वातावरण  बहुत  भिन्न  इसको  देखते  हुए  इसमें

 बहुत  सुधार  लाना  चाहिए  था***  **

 बहुत  सी  बातें  और  कहनी  थीं  लेकिन  घंटी  दो  बार  बज  चुकी  इसलिए  उपाध्यक्ष  महोदय
 मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  और  मैं  इस  धन्यवाद  के  प्रस्ताव  का
 समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  :  उपाध्यक्ष  आपने  मुझे  मौका  दिया  इसके
 लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देना  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  जो  फैलीरो  जी  ने  आभार
 प्रस्ताव  रखा  है  मैं  उसका  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  राष्ट्रपति  जी  ने  यह  सही  कह्ढा  है  कि
 हमें  शक्शाली  मुल्क  बनाना  होगा  ओर  इसे  शक्तिशाली  बनाने  के  रास्ते  में  जो  भी  बाहर  की  ताकत
 का  सहारा  लेकर  हिन्दुस्तान  को  कमजोर  करना  चाहते  वह  कम्युनल  हों  या  कोई  भी  ताकतें
 उनका हम  सबको  पार्टी  के  स्तर  से  ऊपर  होकर  सामना  करना  जरूरी  उसमें  सभी  पार्टियों  की  एक
 सहमति  होना  जरूरी  है  क्योंकि  आज  हम  यह  देख  रहे  हैं  कि  पंजाब  में  जहां  पाकिस्तान  के  बोर्डर  का
 एरिया  है  उसी  हिस्से  में  ज्यादा  से  ज्यादा  अशांति  फेल  रही  जम्म  तथा  कश्मीर  में  भी  वही
 गंभी र  स्थिति  कम्युनल  बा  तें  जोर  पकड़  रही  जब  हम  एरकू  शक्तिशाली  भारत  का  निर्माण  करना
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 चाहते हैं  तव  सभी  पार्टियों  की  ऐसी  नोति  होती  चाहिए  और  सभी  पार्टीज  को  इस  मामले  में  एक  साथ

 रहना  चाहिए
 ताकि  हम  शक्तिशाली  भारत  का  निर्माण  कर  सकें  ।  हमारे  संविधान  में  ग्री  इस  बात को

 शामिल  किया  गया  है  कि  लोकतन्त्र  तथा  समाजवाद  हमारे  सष्ट्र  के  मूल
 आधार  हैं  और  इसके  लिए  सभी  में  एकता  की  जरूरत  हमारे  देश  की  कुछ  पोलिटिकल  पार्टीज  इन

 बातों  से  भी  पोलिटिकल  फायदा  उठाना  चाहती  भारत  की  कमजोरी  उनके  लिए  खुशी  की  बात  बन

 जाती  है
 परन्तु  मैं  उन  सभी  पार्टीज  से  अपील  करूंगा  कि  देश  की  एकता  के  देश  की  जनता  की

 भलाई  के  लिए  और  लोकतन््त्र  को  मजबूत  करने  के  लिए  इस  विषय  पर  एक  साथ  रहना  जरूरी  है  ।

 पंजाब  में  पापुलर  गवनं  मेंट  बन  गई  है  परन्यु  उसके  बाद  जो  शांति  का  बातावरण  वहां  बनना  चाहिए

 वह  बन  नहीं  पाया  है  तथा  अभी  भी  लोगों  के  दिलों  में  भय  का  वातावरण  व्याप्त  है  ।  पंजाब  का  जो

 अकार्ड  हुआ  है  उसके  सम्बन्ध  में  पंजाब  गवनंमेंट  और  हरियाणा  गवरनंप्रेंट  के  चीफ  भिनिस्टर्स  पब्लिक

 मीटिंग्ज  में  अलग-अलग  स्टेंड  ले  रहे  मैं  इत  सदन  के  माध्यम  से  दोनों  ही  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों

 तथा  अन्य  नेत।ओं  से  अपील  करूंगा  क्रि  जो  एवार्ड  हुआ  है  और  जस्टिस  की  अध्यक्षता  में  जो  कमेटी

 नियक्तत  की  गई  है  उसके  कार्य  संचालन  के  लिए  उपयुक्त  वातावरण  तंयार  अभी  दोनों  ही  मुख्य
 मंत्री  अलग-अलग  पब्लिक  मीटिग्ज  में  पापुलेरिटी  गेन  करने  के  लिए  जो  कुछ  अलग-अलग  बार्ते  कह  रहे

 हैं  वह  मेरे  विचःर  में  देश  की  एकता  व  अद्वण्डता  के  लिए  खतरनाक  इसलिए  मैं  इस  सदन  के

 माध्यम  मै  उनसे  अपील  करूंगा  कि  वे  ऐसा  न  करें  बल्कि  एक्र  अच्छा  वातावरण  बनाने  में  अपना  पूर्ण
 सहयोग  प्रदान  करें  |  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  जो एक  हिम्मत  और  दृढ़ता  दिखाई  है  उसमें  उनको
 कामयाब  बनाने  में  सहायक  बनें  तथा  उनकी  जरूरी  मदद

 आपको  याद  होगा  कि  संयुक्त  महाराष्ट्र  निर्माणकाल  में  महाराष्ट्र  के  समय  में  इस  बात  पर
 काफी  झगड़ा  हुआ  था  कि  बम्बई  को  महाराष्ट्र  में  रहना  चाहिए  या  गुजरात  में  रहना  चाहिए  तथा  इत्त
 सम्बन्ध  में  काफी  मूवमेंट्स  चले  थे  लेकिन  उस्त  समय  जो  हमारे  मुख्य  श्री  बाई०  बी०  चब्हाण  थे

 उन्होंने  इस  बात  को  मान  लिया  था  कि  कुछ  पैसा  हम  गुजरात  को  अपनी  राजधानी  बनाने  के  लिए
 देंगे  और  गुजरात  को  दिया  उस  समय  मेरे  ख्याल  में  अश्विल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  की  अध्यक्ष

 हमारी  नेता  स्व०  श्री  मती  इन्दिरा  गांधी  जी  उन्होंने  भी  इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  बड़ी

 प्  भूमिका  अदा  की  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  जी  ने  भो  इस  बात  को  मान  लिया  था  तथा  इस

 सदन  की  सहमति  से  त्रिल्कुल  शांतिपूर्वक  मप्तला  हल  हो  गया  उसी  प्रकार  से  पंजाब  और

 हरियाणा  के  बार्डर  का  जो  मसला  है  उसका  उचित  हल  सोचने  के  लिए  तथा  सुझाव  देने  के  लिए  एक
 अनुकूल  वातावरण  तैयार  करने  के  लिए  वहां  के  मुख्य  मंत्री  एवं  सभी  पक्ष  अपना  पूर्ण  सहयोग  प्रदान

 करें  ताकि  इस  समस्या  को  भी  शांतिपूवंक  सुलक्षाया  जा  सके  ।

 हा

 जहां  तक  सरकार  की  कृषि  नीति  का  संबंध  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  में  उसके  संबंध  में

 गहराई  से  सोच-विचार  करने  की  बात  कह्टी  गई  है  भौर  बताया  गया  है  fa  जो  छोटे-छोटे  किसान  हैं

 उनके  लिए  ऐसी  नीति  अपनाई  जायेगी  जिससे  कि  उनका  उत्पादन  अधिक  से  अधिक  बढ़  मैं

 सावधानी  के  तौर  पर  सरकार  से  कहना  चाहूंगा  कि  मैं  कई  दिनों  से  ऐसी  बातें  सुन  रहा
 हूं  तथा  अश्चबा रों

 में  भी  पढ़  रहा  हूं  कि  कारपोरेट  सेक्टर  का  यह  प्रयत्न  चल  रहा  है  तथा  उनकी  यह  पूरी  देष्टा  है  कि
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 बाला  साहेब  विखे  पाटिल ]

 निर्यात  के  नाम  पर  बड़े-बड़े  फार्म  स्थापित  कर  दिए  जाएं  और  लैंड  रिफाम्सं  अधिनियमों  के  अन्तगंत

 उनको
 एग्जम्प्शन  मिल  ये  नहीं  होना  चाहिए  इससे  हमारा  लैंड  रिफार्म  कानून  का  कोई  मतलब

 नहीं  होगा  ।

 इसके  अलावा  मैं  यह  भी  निवेदन  करूंगा  कि  कृषि  के  इनपुट्स  के  दाम  कम  से  कम  होने  चाहिए
 तथा  कृषि  उत्पादन  के  अच्छे  दाम  किसानों  को  मिलने  आजकल  किसानों  की  आमदनी  तो

 अवश्य  कुछ  बढ़ी  है  लेकिन  इसके  साथ-साथ  आपको  इस  बात  पर  भी  विचार  करना  पड़ेगा  क्रि  देश  में
 जो  इतना  जच्छा  रिसर्च  का  काय॑  हुआ  है  उनका  लाभ  लैब  टु  लंब  का  लाभ  छोटे  किसानों  को  मिलना

 आज  भी  हम  देखते  हैं  कि  यूखे  इलाकों  में  अच्छी  पैदात्रार  नहीं  होती  ग्ूखे  इलाकों  की ओर
 जितना  ध्यान  सरकार  का  जाना  चाहिए  वह  नहीं  दिया  जाता  श्रीमती  इन्दिरा  जी  ने  ड्र/उट-प्रोन
 एरियाज़  के  लिए  कुछ  प्रोजेक्ट  चलाए  थे  ओर  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  वह  अपनी  कृषि  नीति  को

 सुचारू  रूप  से  छोटे  किसानों  को  इनपुट्स  में  सब्सीडी  मिलनी  बड़ा  किसान  जिनको
 आप  मानते  हैं  उनके  लिए  आप  चाहे  कोई  भो  रवंया  अलग  से  उस  पर  हमें  कोई  भी  आपत्ति

 नहीं  उससे  उत्पादन  बढ़ेगा--रोजगार  बढ़ेगा  ।  उसके  लिए  राष्ट्रीय  जल-नीति  की  आवश्यकता
 जब  तक  जल-नीति  नहीं  बनाई  तब  तक  हमारी  कृषि  भूमि  भारी  मात्रा  में  सिचित

 नहीं  हो  सकती  यदि  कृषि  भूमि  सिचित  नहीं  होगी  तो  हमारा  उत्पादन  नहीं  उत्पादन  नहीं
 बढ़ायेंगे  तो  हमारे  अनाज  का  भण्डार  नहीं  बढ़  सकता  है  ।  हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश  के

 छ  हिस्सों  को  छोड़कर  भारत  के  अन्य  राज्य  अनाज  के  म।मले  में  सेल्फ-स  फिशियेंट  नहीं  दालों  में

 मी  आयल-सीड्स  में  कमी  इसलिए  मैं  चाहूंगा  राष्ट्रीय  जल-नीति  और  ड्राई-फारमिग  को  रिसर्च

 के  बारे  में  हम  लोगों  को  सावधानी  से  काम  करने  की  जरूरत  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  कई

 ऐसे  प्रोजेक्ट  पड़े  हुए  जो  राष्ट्रीय  जल-नीति  का  सम  थंन  न  करने  की  वजह  से  अधूरे  पड़े  हुए  हैं  कुछ
 राज्य  राष्ट्रीय  जल-नीति  चाहते  हैं  और  कुछ  नहीं  चाहते  जो  नहीं  चाहते  व ेऐसा  महसूस  करते

 हैं  कि  हमारे  राज्य  का  पानी  चला  इसलिए  मैं  अ।पसे  निवेदेन  करना  चाहता  हूं  कि  राष्  ट्री य
 जल-नीति  को  जल्दी  से  जल्दी  तय  किया  ताकि  अधूरे  पड़े  हुए  प्रोजेक्ट्स  को  पूरा  किया  जा  सके

 ओर  ज्यादा  से  ज्यादा  भूमि  में  सिचाई  हो  ।

 छु <>

 जहां  तक  परिवार  नियोजन  का  सवाल  परिवार  नियोजन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उसको
 कारगर  बनाने  की  बात  राष्ट्रपति  महोदय  ने  अपने  अभिभाषण  में  कही  परिवार  नियो  जन  की  लाग
 करने  के  लिए  हम  जिस  रास्ते  पर  चलना  चाहते  कठिनाइयों  की  वजह  से  हम  उस  रास्ते  पर  नहीं  जा

 प्रा  रहे  मुझे  यह  भी  पता  है  कि  कई  राज्यों  ने  अपने  टार्गेट  बना  रंखे  लेकिन  वे  टार्गेट  सही  मायने
 में  पूरे  नहीं  करते  सही  नहीं  व ेलोग  फिक्ट्ूशियस  नाम  लिख  देते  हैं  और  कह  देते  हैं  कि  हमने  टार्गेट

 पूरा कर  दिया  ।  परिवार  नियोजन  को  कई  धर्म  के  लोग  नहीं  मानते  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि जब  तक  परिवार  नियोजन  को  सबके  लिए  एक  साथ  नहीं  तब  तक  हम  परिवार  नियोजन
 को  किसी  भी  ढंग  से  लागू  करने  की  कोशिश  में  कामयाब  नहीं  एक  तरफ  हमारी  आबादी  बढ़
 रही

 है और दूसरी तरफ आबादी बढ़ने.से दूसरी समस्याएं पैदा हो रही बेरोजगारी कम करने और 926
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 आबादी  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए  हमारे  नौजवान  प्रधानमंत्री  हमेशा  कह  रहे  हैं  कि  परिवार  नियोजन
 करो  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  फैमिली  प्लानिंग  की  बात  सभी  पक्षों  की  तरफ  से  कही

 उ  बानी  चाहिए  ।

 कोई  एक  पार्टी  यह  न  देखे  कि  यह  रिलीजियस  पार्टी  नहीं  चाहती  इसलिए  कुछ  इन्सैन्टिव  दिया
 जाना  ताकि  परिवार  नियोजन  की  तरफ  अधिक  से  अधिक  ध्यान  दिया  इसका  ए
 परिणाम  यह  हो  रहा  है  कि  हमाया  अबंन-सिटी  सलम  में  कन्वर्ट  हो  रहा  बेरोजगार  लोग  गांवों  से

 शहरों  की  तरफ  आ  रहे  मैं  सरकार  से  जानना  जब  हमारा  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  ठीक  तो
 क्यों  हमारे  लोग  गांव  से  शहर  क्री  तरफ  भाग  रहे  हैं  ?  हम  शिक्षा  नीति  में  भी  धुधार  करने  जा  रहे
 यह  बहुत  अच्छी  बात  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शिक्षा  नीति  पर  ज्यादा  से  ज्यादा  धन  देने  के  लिए  शिक्षा  मंत्री
 ने  कहा  है

 ।  नई  शिक्षा  नीति  के  अनुसार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  देने  के लिए  जब  नई  टैक्नोलाजी  की

 बात  आती  तो  कुछ  लोग  उसका  विरोध  कर  रहे  हैं  ओर  कह  रहे  हैं  कि  नई  टैक्नोलाजी  से  बे
 गारी बढ़  रही  लेकिन  सी०  पी०  आई०  के  प्रमुख  श्री  एस०  ए०  जो  हिन्दुस्तान  के  भी

 उन्होंने कहा
 श्री  बसुबेब  भ्राचाय  :  सी०पी०आई०  नहीं  ए०आई०सी०पी०  ।

 री

 श्री  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  :  बाद  में  झ्षगड़ा  लेकिन  पहले  तो  सब  एक  1969  में

 भोपाल  में  उन्होंने  महात्मा  गांधी  के  जन्मदिन  पर  भाषण  में  कहा

 ]
 समाज  सुधारक  और  पिछड़े  वर्गों  और  जातियों  को  मुक्ति  दिलाने  वाले  को

 कारखाने  और  खेत  में  मशीन  के  विकास  का  स्वागत  करना  चाहिए  और  प्रोत्साहन  देना

 चाहिए  ।”

 मशीन री  को  वैलकम  करना  चाहते  हैं  और  कहते  हैं  कि  नई  बेरोजगारी  बढ़ेगी  टैक्नोलाजी  के
 अलावा  हमारा  दूसरा  सहारा  और  कौन  सा  हो  सकता  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  नई  टेक््नोलाजी
 के  कारण  हमारी  बेरोजगारी  हट  हमारी  उत्पादन  क्षमता  बढ़  जाएगी  ।  उत्पादन  क्षमता  बढ़ेगी

 तो  देश  प्रगति  हम  लोग  स्टार  वार  नहीं  चाहते  हम  शांति  चाहते  हैं  ।

 7.00  भ०  प०

 हमारा  जो  ट्रेड  डेफीसिट  उस  बारे  में  भी  हमें  कुछ  न  कुछ  करना  चाहिए  ।  शाहबुद्दीन  साहब

 ने  बहुत  सारी  बातें  सरकार  के  खिलाफ  कही  मैं  उनसे  एक  सवाल  पूछता  चाहूंगा  कि  कल  हाऊस में
 जो  बिल  पेश  उसके  बारे  में  उन्होंने  यह  नहीं  बताया  कि  यह  गलत  है  या  अच्छा  क्यों  नहीं

 यह  एक  सीधा  सा  सवाल  है  ।  जब  सरकार  यह  बिल  पेश  कर  रही  तो  वह  ठीक  है  या गलत

 इस  बारे  में  उन्होंने  अगनी  कोई  राय  नहीं  दी  ।  इसलिए  यह  जो  कम्युनल  प्रैक्टिस  जिसको  आप

 चलाना  चाहते  यह  ठी  क  नहीं  इस  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हिन्दुस्तान  में  जो  कम्युनल
 पार्टीज  उन  पर  पाबन्दी  लगानी  आज  कम्युनल  लोग  रास्ते  पर  आ  रहे  हैं  अपनी  ताकत
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 बाला  साहेब  विशे

 दिखाने  के  हिन्दू  करके  रास्ते  पर  आ  रहे  मुस्लिम  कर  के  र|स्ते  पर  आ रहे  ईसाई  करके

 रास्ते  पर  आ  रहे  हैं  और  पा  रसी  करके  रास्ते  पर  आ  रहे  .  यह  ठीक  नहीं  हम  सभी  धर्मों  का

 क्षादर  करते  सबकी  इज्जत  करते  उनके  घर  के  अन्दर  लेकिन  जब  वे  रास्ते  पर  आते  तो  सभी

 का  धर्म  एक  होता  है  और  वह  हिन्दुस्तानी  होता  इसके  अलावा  वहां  उसका  कोई  दूसरा  धर्म  नहीं
 होता  जब  तक  हम  यह  सब  नहीं  करेंगे  ।  आर  हिम्मत  के  साथ  नहीं  एकता  कंसे  बनेगी  ?

 हमारे  नये  प्रधान  मंत्री  बड़ी  हिम्मत  के  साथ  आगे  जा  रहे  हैं  और  हमें  उनका  साथ  देना  बहुत
 जरूरी  आप  सुरक्षा  के  बारे  में  देख  नए  प्रधान  मन्त्री  जी  की  सुरक्षा  के  बारे  में  आप

 अभी  उनके  बच्चे  स्कूल  में  पढ़  नहीं  सकते  क्योंकि  उनके  मास्टर  ने  कह  दिया  कि  हम  उनकी  सुरक्षा  नहीं
 कर  पाएंगे  ।  अभी  हिन्दुस्तान  में  सुरक्षा  की  जो  अवस्था  उसको  देखें  ।  हिन्दुस्तान  के  एक  बड़े  नेता  के

 रूप  में  प्रधान  मन््त्री  को  दुनिया  मानती  है  लेकिन  उनके  बच्चे  स्कूल  में  नहीं  जा  वे  स्कूल  के  दूसरे
 बच्चों  के  साथ  नहीं  खेल  सकते  और  जीवन  का  आनन्द  नहीं  लुट  सकते  |  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है
 कि  सुरक्षा  की  व्यवस्था  को  और  भी  कड़ा  करना  पड़ेगा  और  सभी  पक्षों  को  इस  बारे  में  ध्यान  देकर  जो
 विघटनवादी  शक्तियां  ताकतें  उनको  मजबूती  के  साथ  दबाना  होगा  ।

 इन  शब्दों  क ेसाथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ओर  राष्ट्रपति  जी  क ेअभिभाषण का
 सम्षन  करता हूं  ।

 कार्य  संत्रणा  समिति

 टी
 भगुवाद  ]

 ५  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  सन््त्री  गुलास  नबो  :  मैं  कार्य  मंत्रणा  समिति  का .
 उन्नीसवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  कल  11  बजे  म०  पू०  पर  पुनः  सम्वेत  होने  के  लिए  स्थगित
 होती है

 ।
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 तत्पश्चतत् लोक
 समा  27  1986/8  1907

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 कतयमभ++

 सुबरक  :  विस्ष्यवासिनी


